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 लोक  सभा  पूर्वाह्न  ।.0।  बजे  पर  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 जगन्नाथ  :  अध्यक्ष
 प्रधान  मंत्री  जी  और  कुछ  उच्च  पदों  पर  आसीन  व्यक्तियो ंने  वास्तविक

 आंकड़ों  और  आऋन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  केन्द्र  सरकार  को  भेजे  गए
 आंकड़ों  के  संबंध  में  कुछ  वक्तत्व  दिये

 ु

 कुमारी  उम्र  भारती  :  अध्यक्ष  हम  आन्श्र
 प्रदेश  के  माननीय  सदस्यों  को  मांग  का  समर्थन  करते  हैं  और  चाहते  हैं
 कि  इस  मामले  को  पहले  लिया  यह  मामला  बहुत  गम्भीर

 बहुत  बड़ी  हयुमन  ट्रैजडी  हुई  हम  चाहते  हैं  कि  इस  मामले  को

 पहले  लिया

 '
 जगन्नाथ  :  माननीय  प्रधान  मंत्री  जी और  कुछ

 उच्च  पदों  पर  आसीन  व्यक्तियों  आन्भ्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  भारत

 सरकार  को  सहायता  हेतु  जो  आंकड़े  भेजे  हैं  उसके  संबंध  में  दिये  गए
 वक्तव्यों  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  आन्श्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्रों  शक

 के  घेरे  में  आ  गए  यह  अत्यंत  दुखद  मै  चाहता  हूं  कि

 इस  विषय  पर  तत्काल  विचार  किया  जाए  अथवा  माननीय  प्रधान  मंत्री

 जी  स्वयं  स्पष्टीकरण  +

 कूमारी  उमा  भारती  :  हम  इस  मामले  में  तेलगू  देशम  और

 आन्ध्र  प्रदेश  के  सभी  सदस्यों  का  समर्थन  करते  यह  बहुत
 बड़ी  हयूमन  ट्रैजडी  हुई  इसको  आपको  स्वोकार  करना  ह

 जगन्नाथ  :  यह  माननीय  त्रासदी  आन्ध्र  प्रदेश
 *

 सरकार  पहले  ही  प्रतिबेदन  भेज  चुकी  यह  अत्यंत  दुखद  है  कि  उच्च

 पदों  पर  आसीन  व्यक्तियों  ने  निन्दात्मक  वक्तव्य  दिये  यंह  अनुचित
 माननीय  प्रधान  मंत्री  जी  कोः  स्वयं  स्पष्टीकरण  देना  यंह

 अत्यंत  दुख  की  बात  है  कि  माननीय  प्रधान  मंत्री  और  कूछे  उच्च

 पदों  पर  असीन  व्यक्तियों  ने  एक  जिम्मेदार  मुख्य  मंत्री  द्वारा  प्रेषित

 #  आंकड़ों  के  संबंध  में  उनको  शक  के  घेरे  लाने  काले

 वक्तव्य  दिये  हैं  जैसाकि  कुछेक  राष्ट्रीय  दैनिक  समाचार  पत्रों  ने  खबरें

 छापी

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  यह  जो  मांग
 आभश्श्र  प्रदेश  के  माननीय  सटस्यों  के  द्वारा  हो  रही  सही  मांग
 जबकि  उत्तर  प्रदेश  का  मामला  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  उसको  बाजू  में
 रख  कर  यह  जो  नेचुरल  कैलेमिटि  हम  चाहते  हैं  कि  उस  पर  विचार
 किया

 जगन्नाथ  :  मानताय  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  कहा  है  कि
 यह  आपदा  वर्तमान  में  माननीय  प्रधान  मंत्रो  आंकड़ों  को
 कैसे  झुठला  सकते  हैं  जैसा  कि  कई  माननीय  संदस्यों  के  अखबारों  में
 छपे  बयानों  से  प्रतीत  होता  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  स्पटीकरण  देना

 रासा  सिंह  राजत  :  इस  स्थिति  से  कैसे
 निपटना  केन्द्रीय  सरकार  उससे  मे ंअसफल  रही  हम
 आन्ध्र  प्रदेश  के  इस  प्रकरण  को  प्राथमिकता  प्रदान  करते  आपसे
 मांग  करते  हैं  कि  इस  राष्ट्रीय  आपदा  पर  पहले  चर्चा  की  जानी
 जिस  ढंग  से  केन्द्रीय  सरकार  असफल  रही  उसकी  नाकामियों  को
 उजागर  करते  हम  चाहते  हैं  कि  आन्श्र  प्रदेश  को  जनता  को.राहत
 दी  जानी

 श्री  राम  नाईक  :  सभी  सटस्यगण  आमन्ध्र  प्रदेश  के  लोगों
 के  बारे  में  चिन्तित  सरकार  गैर  जिम्मेदार  रही  हम  नहीं  चाहते
 हैं  कि  ऐसा  प्रतीत  हो  कि  सम्पूर्ण  सभा  भी  चिन्तित  नहों  कुछ  समय
 के  लिए  हम  सभो  सहमत  हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  का  मामला  कल  तक  के
 लिये  स्थगित  कर  दिया  जाए  और  आज  तुरन्त  प्रदेश  को

 प्राकृतक  आपदा  के  मामले  पर  चर्चा  की  आवश्यकता  हो  तो
 आप  प्रश्न  काल  स्थगित  कर  सकते  हम  इस  पर  सहमत

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दैन  ओवेसी  :  अध्यक्ष  महोदय
 यह  बहुत  अहम  मसला  इसको  लिया  जाना  पूरा  आम्ध्र
 प्रदेश  तबाह  हुआ  सारे  रास्ते  खत्म  हो  चुके  जाने  के लिए  कोई
 रास्ता  नहीं

 रासा  सिंह  राबत  :  सरकार  ने  जिस  ढंग  से  काम  किया  है  और
 जिस  ढंग  से  उसने  सहायता  पहुंचाई  उसमें  बह  असंफल  सिंद्ध  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  आज  की  कार्य  सूची  के

 अनुसार  सभा  पटल  पर  रखे  जाने  वाले  पत्रों  के  तुरन्त  पश्चात  मद
 संख्या  6  के  अनुसार  माननीय  कृषि  मंत्री  वक्तव्य  देंगें  4
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 चूँकि  कार्य  मंत्रणा  समिति  ने  193  के  अधीन  आन्ध्र  प्रदेश
 और  उड़ोसा  में  आई  आपदाओं  के  at  चर्चा  किये  जाने  पर  सहमति
 व्यक्त  की  है  और  आज  एक  पर  चः  +  जानी  है  अतः  हम  इन  दोनों
 मामलों  पर  एक  साथ  माननीय  मंत्री  वक्तव्य  के  तुरन्त  पश्चात  चर्चा

 कर  सकते  *

 चूंकि  यह  मामला  अत्यंत  गम्भोर  मैं  चाहता  हूं  कि अधिक

 से  अधिक  सदस्यों  को  बोलने  का  अवसर  दिया  सभा  की  सहमति

 हो  तो  आज  हम  शुन्‍्य  काल  स्थगित  करके  प्रश्न  काल  के  पश्चात  चर्चा

 कर  सकते  पिछले  सप्ताह  भी  प्रश्न  काल  नहीं  हो  पाया

 मेरे  विचार  से  आज  भी  प्रश्न  काल  स्थगित  करना  -  चत  नहीं
 प्रश्न  काल  के  तुरन्त  पश्चात  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जायग  और

 माननीय  कृषि  मंत्री  वक्तव्य  उसके  पश्दात  आन्ध्र  प्रदेश  में  आई
 आपदा  पर  चर्चा  की

 ज्री  विजय  भास्कर  रेड्डी  :  हमको  इस
 पर  कोई  अपात्ति  नहीं  हमारी  आपत्ति  माननीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा

 मूल्यांकन  के  संबंध  में  दिये  गए  वक्तव्य  के  बारे  में

 माननीय  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  तूफान  के  कारण  अनुमानित

 नुकसान  जितना  बताया  गया  है  उससे  काफी  कम  हमको  इस  पर

 आपत्ति

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  यह  बात  समझता  हूं  परन्तु  सच्चाई  कृषि
 मंत्री  के  वक्तव्य  क॑  पश्चात  ही  मालुम  उस  वक्त  प्रत्येक  बिन्दु
 को  उठाया  जा  सकता

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  मैं  आपके  सुझाव  से

 पूर्णतः  सहमत  हूं  किंतु  मै  माननीय  कृषि  मंत्री  से  स्पष्टीकरण  चाहता

 हमारे  सदस्यगण  उड़ीसा  में  सूखे  की  स्थिति  के  बारे  में  भी  अति

 चिन्तित  हम  उस  पर  भी  आन्भ्र  प्रदेश  को  स्थिति  क  साथ-साथ  चर्चा

 कर  सकते  हैं  अथवा  अलग से  हमें  इस  पर  पृथक  चर्चा  कराए
 जाने  पर  भी  कोई  आपत्ति  नहीं

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  उड़ीसा  को  स्थिति  पर  भी  एक  अलग
 चर्चा  करने  के  लिए  सहमत  हो  गये

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  यदि  इस  पर  सहमति  हो  गई  तो  फिर

 हम  यह  कल  या  परसों  प्रश्न  काल  के  पश्चात  कर  सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे

 श्री  सन्‍्तोष  मोहन  देव  :  कृपया  उड़ीसा  को  भी  वरीयता

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इस  प्रर  संहमत  हो  गये  हम  इस  पर

 प्रश्न  काल  के  तुरन्त  पश्चात  चर्चा

 अध्यक्ष  महोदब  :  अन  इस  मामले  का  समाधान  हो  गया  अब

 प्रश्न  काल
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 पूर्वाहन  11.07  बजे

 प्रश्नों  क ेमौखिक  उत्तर

 x61.  श्री  सैल्यारासु  :

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1996  और  उसके  बाद  से  आंध्र  प्रदेश  तथा

 अन्य  अनेक  राज्य  भारी  वर्ष/बाढ़  से  बुरी  तरह  प्रभावित  हुये

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  क ेकौन-कौन  से  जिले  बाढ़  से

 बुरी  तरह  प्रभावित  हुए

 क्‍या  किसी  केन्द्रीय  दल  ने  उन  क्षेत्रों  का  दौरा  किया

 यदि  तो  इस  दल  को  रिपोर्ट  के  अनुसार  प्रत्येक  राज्य
 में  जान-माल  फसलों  पशुओं  सम्पत्ति  इत्यादि  को  हुये  नुकसान  का
 ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रत्येक  राज्य  को  राहत  और  पुनर्वास
 कार्यो  के  लिये  कितनी  वित्तीय  सहायता  दी  गई

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख
 दिया  गया

 विवरण

 से  (S).  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  17

 राज्यों  तथा  एक  संघ  शासित  प्रदेश  के  कुछ  भाग  96  से  विभिन्‍न

 मात्रा  में  आए  भारी  वर्षा  बाढ़  से  प्रभावित  राष्ट्रीय
 आपदा  राहत  कोष  से  अतिरिक्त  सहायता  हेतु  अनुरोध  प्राप्त  होने  पर

 केन्द्रीय  दलों  ने  आंध्र  अरूणाचल

 जम्मू  व  मध्य  उत्तर  प्रदेश  और

 पश्चिम  बंगाल  के  राज्यों  का  दौरा  ताकि  वहां  की  स्थिति  राहत
 तथा  पुनर्वास  की  आवश्यकताओं  का  जायजा  लिया  जा  मनुष्यों
 तथा  पशुओं  की  हानि  फसलों  तथा  घरों  को  हुए  नुकसान  तथा  प्रभावित

 राज्यों  को  आपदा  राहत  कोष/राष्ट्रीय  आपदा  राहत  कोष  से  दी  गई
 निधियों  का  ब्यौरा  पर  दिया  गया  विभिन्न  राज्यों  के

 प्रभावित  जिलों  की  सूची  पर



 मौखिक  उत्तर

 राज्य

 आश्च्र  प्रदेश

 अरूणाचल  प्रदेश

 पांडिचेरी

 मृतकों  की
 संख्या

 1574

 148

 5  1918

 मरे  हुए  झोषडियों/।मकानों..  फसल  क्षेत्र  को
 को  नुकसान की  संख्या

 718080

 330

 7848

 66955

 54575

 5774

 24521

 104199

 18729

 7075

 2899

 26

 119241

 40222

 70858

 203987

 20

 6000

 मौखिक  उत्तर

 नुकसान

 17.95

 निर्मक्त  आपदा
 राहत  निधि  का

 केन्द्रीय  अंश

 करोड़

 93.140

 3.960

 28.133*

 29.228

 18.790

 15.158

 14.780

 23  .543

 .550

 28  .733

 38  .363

 38  .458

 33.383

 70.380

 ३38.490
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 मोखिक  उत्तर

 2.  अरूणाचल  प्रदेश

 1.  लोहित

 -  पूर्वी  सियांग

 पश्चिमी  सियांग

 तवांग

 पश्चिमी  कामेंग

 कक

 9

 9

 फ्मीे

 ०७ ४०

 4, बे a

 हर
 ॥॒

 12.  पापुमपारे

 8.  धुबड़ी

 9.  वोंगाई  गांव

 10.  ग्वोलपाड़ा
 11.  बाड़पेटा

 12.  नलबाड़ी
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 4.  बिहार

 शिवहर

 सीतामढ़ी

 पूर्वो  चम्पारण

 समसस्‍्ती

 सुपौल

 कटिहार

 पश्चिमी  चम्पारण

 पूर्णिया

 मुजफ्फरपुर

 गोपालगंज

 टरभंगा

 अररिया

 मधेपरा

 भागलपुर



 मौरिबक  उत्तर

 6.  जुनागढ़

 7.  सुरेन्द्रगगर

 8.  वल्साद

 9.  अहमदाबाद

 10.  राजकोट

 I.  सावरकांठा

 12.  लाहौल  व  स्पीति

 .  जम्मू  व  कश्मीर

 1.  श्रीनगर

 2.  बडगाम

 3.  बारामूला

 4.  कूपवाड़ा

 5.  अनन्तनाग

 6.  पूलवामा

 7.  डोडा

 5  1918

 10.

 11.

 मौरिबिक  उत्तर

 राजौड़ि

 जम्मू

 8.  कनाटक

 19.

 2

 3.

 4

 रायचुर

 बीजापुर

 बंगलौर

 दक्षिण  कनन्‍नड़

 बिदार

 टुमकुर

 कोडागु

 कोलार

 बंगलौर

 गुलबर्गा

 उत्तर  कननड़

 चिकमंगलूर

 चित्रदुर्गा
 शिमोगा

 मान्दया

 9.  केरल

 कासरगोड़

 तिरूअनन्तपुरम

 कोट्टायम
 कोल्लम

 पालघाट

 मालापुरम

 एर्नाकुलम

 पथनमथोट्टा

 अलपूजा



 "  मौखिक  उत्तर

 मध्य  प्रदेश

 16.  अकोला

 18.  रत्नागिरी

 मुम्बई

 20.  मुम्बई  उप-नगर

 21.  -  रायगढ़

 22.

 12.  पंजाब
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 गंगानगर

 जयपुर

 «कोटा

 सवाय  माधोपुर
 .  बन्सवारा

 14.  सिक्किम

 2.

 *
 गंगटौक

 उत्तरी  सिक्किम

 15.  तमिलनाडु

 नागपटिनम

 त्रिची

 बिल्लूपुरम

 थन्जावुर

 उत्तरी  अरकाट  -

 चेंगालोअटूटु

 मद्रास

 कोयम्बट्र

 नीलगिरी



 ॥  मौरिखबक  उत्तर

 10.  पासुमून  मुथुरामालिंगा

 11.  थावर

 12.  डिग्डीगुल  अन्ना

 13.  थिरूवन्नामलाई

 14.  तिरूनेलबेली

 उत्तर  प्रदेश

 1.  इलाहबाद

 हरदोई

 बारबंकी

 वाराणसी

 आगरा

 मथुरा

 फिरोजाबाद

 राय  बरेली

 9

 9

 कफ

 एफ

 ओम

 ०

 12.  भदोही

 13.  बलिया

 14.  प्रताप  गढ़

 15.  बेहराईच

 16.  महाराजगंज

 25.  फररूखाबाद

 26.  पडरौना

 27.  फैजाबाद

 28.  उन्नाव

 29.  मुजफ्फर  नगर

 30.  हमीरपुर

 31.  बांदा
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 32.  जालोन

 33.  अलीगढ़

 34.  इटावा

 35.  बदायूं

 36.  एटा

 37.  हरिद्वार
 38.  कानपुर  देहात

 39.  सोनभद्र

 40.  अम्बेडकर  नगर

 41.  सहारनपुर

 42.  पोड़ी  गढ़वाल

 43.  उत्तर  काशी

 44.  चमोली

 17.  पश्चिम  बंगाल

 जलपाईगुड़ी

 कूच  बिहार

 दारजीलिंग

 दक्षिणी  दिनाजपुर

 मालदा

 हुगली

 नडिया

 2

 9

 पक

 एएकफीे

 A

 पाण्डिचेरी

 18.  यानम

 श्री  सैल्यारासु  :  माननोय  अध्यक्ष  समुद्रो  तूफान  से
 केवल  आन्ध्र  प्रदेश  ओर  तमिलनाडु  हो  प्रभावित  नहीं  हुए  बल्कि
 संघ  राज्य  क्षेत्र  पाण्डिचेरों  भी  प्रभावित  हुआ  इस  तूफान  से
 पाण्डिचेरी  में  यानम  जिला  पूरी  तरह  से  प्रभावित  हुआ  लेकिन  केन्द्र
 सरकार  ने  इस  जिले  का  दौरा  करने  के  लिए  कोई  दल  नहीं  भेजा
 मैं  माननीय  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  सरकारी  राहत
 उपायों  में  से  केन्द्र  सरकार  ने  कोई  वित्तीय  सहायता  पाण्डिचेरी  सरकार
 को  प्रदान  की  यदि  तो  यदि  कोई  धन-राशि  स्वोकृत  को  गई
 तो  उसका  ब्योरा  क्‍या

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  मेंने  पहले  ही  अपने  उत्तर  में
 प्रभावित  जिलों  को  राज्य-वार  सूची  दी  यह  सही  है  कि  संघ  राज्य

 क्षेत्र  पाण्डिचेरी  के  कुछ  भाग  भो  प्रभावित  हुए
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 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  किसी  केन्द्रीय  दल  ने
 पाण्डिचेरी  का  दौरा  किया

 श्री  चतुरानन  मित्र  :  पूरी  रिपोर्ट  अभी  नहों  आयी  दल
 अब  तक  नहीं  गया  लेकिन  हम  इसके  लिए  तैयार

 श्री  सैल्वारासु  :  क्या  उनको  कोई  सहायता  प्रदान  को  गई

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  जहां  तक  सहायता  प्रश्न  दो  निधियां

 एक  राज्य  आपदा  निधि  है  ओर  दूसरा  आपदा  राहत  निधि  जहां
 तक  आपदा  राहत  निधि  का  संबंध  इसे  वे  खर्च  कर  सकते  हैं  और
 जब  भो  वे  कहते  हम  इसे  जारी  कर  देते

 श्री  सैल्वारासु  :  आन्ध्र  प्रदेश  के  दोरे  पर  गये  केन्द्रोय  दल
 का  आशल्ध्र  प्रदेश  में  हाल  के  समुद्रो  तुफान  के  कारण  हुई  क्षति  का
 आंकलन  क्‍या

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  केन्द्रोय  दल  को  अभी  वहां  जाना

 है  लेकिन  नारियल  और  बागवानी  को  हुई  क्षति  का  पता  लगाने  के  लिए
 हमने  एक  दल  भेजा  उस  दल  का  एक  सदस्य  कृषि  विभाग  में

 निदेशक  उन्होंने  इसको  जांच  की  एक  पूरी  रिपोर्ट  आ  गई  हैं
 और  हमने  क्षति  का  और  राहत  का  आकलन  किया  बह  मैं  आपको

 बाद  में

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  अध्यक्ष  यह  जो  जदीद
 टैक्नोलोजी  उसमें  नया  राडार  सिस्टम  लगाने  का  कोई  ऐसा  इरादा
 है  जिसकी  वजह  से  बताया  जा  सके  कि  तूफान  आने  वाला  हमारे

 यहां  पुराना  सिस्टम  इस  तबाही  को  जिम्मेदार  स्टेट  गवर्नमैंट

 अगर  नए  राडार  के  लगाए  होते  तो  आज  इतनो  तबाही  और

 बरबादी  नहीं

 मेरा  दूसरा  सवाल  यह  है  कि  आपने  जो  इमदाद  इंतिहाई  कम

 बरहां  रोड  भी  नहों  आपको  वह  इमदाद  बढ़ानी  आपने

 इमदाद  खर्च  क॑  तौर  पर  दी  आप  इमदाद  बढ़ाने  का  कोई  इरादा  रखते
 आप  इमदाद  बढ़ाएं  और  नए  आलात  लगाएं  ताकि  आफात  वगैरह

 को  पहले  से  इत्तला  मिल  पुराने  आलातों  क॑  बारे  में  आपको

 मालूम  नहों  वे  खराब  पड़े  आप  इसके  जिम्मेदार  आप  इस
 जिम्मेंदारी  को  कबूल

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  अध्यक्ष  जहां  तक  सम्भव  होगा
 टैक्नॉलोजी  माडनाईज  करने  को  कोशिश  की  हमने  वर्ल्ड  बैंक
 से  कहा  है  कि  वह  इसके  बारे  में  स्टडी  करके  हमें  अगर  दुनिया
 में  कहों  कोई  चीज  उपलब्ध  है  जिससे  हमें  पहले  से  इसका  पता  लग

 सके  तो  हम  उसे  करने  क॑  लिए  तैयार  हैं  |  तक  जो  टैक्नोंलोजो

 हमारे  पास  उपलब्ध  उसक॑  मुताबिक  सैटे  लाइट  से  हम  इसको  खबर

 दे  रहे  स्टेट  गवर्नमैंट  के  कहने  के  मुताबिक  और  रेडियो
 भी  इसके  आने  की  घोषणा  कर  रहे  थे  लेकिन  फिर  भी  दुर्घटना  तो

 दुर्घटना  साइंस  में  ऐसी  कोई  व्यत्रस्था  नहीं  जिसके  द्वारा  साइक्लोन
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 को  रोका  जा  आर्मी  को  तो  रोका  जा  सकता  है  लेकिन  साइक्लोन
 को  नहीं  रोका  जा  हमने  कल  हो  एशिया  और  पैसेफिक

 साइंटिस्टों  से  अनुरोध  किया  था  कि  अगर  इसको  रोकने  का  कोई  रास्ता
 निकल  सके  तो  रास्ता  निकाला  वह  इसको  सूचना  जल्द  से  जल्द
 भिजवाने  को  कोशिश  हम  हस  बात  को  भो  कोशिश  कर  रहे  हैं
 कि  आम  जनता  को  ज्यादा  से  ज्यादा  रेडियो  द्वारा  इसको  सूचना  दी

 कुछ  इस  बारे  में  किया  गया  है  लेकिन  इसे  लार्ज  स्केल  पर  करने
 को  कोशिश  हम  आपको  इस  बात  का  पुरा  आश्वासन  देते

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  मैंने  आपसे  यह  नहीं  पूछा  कि

 साइक्लोन  को  रोकने  का  उपाय  है  या  नहीं  7  मैंने  यह  पूछा  कि  जदीद
 आलात  दुनिया  में  आ  चुके  उनको  आप  यहां  वह  आपके
 पास  पुराने  किस्म  कं  आप  खुद  देख  रहे  हैं  कि  दो  प्लेन्स  के  बीच

 इस  वजह  से  हादसा  हुआ  कि  अपके  पास  जदीद  आलात  नहीं  क्‍या
 आप  इसके  जिम्मेदार  नहीं  हैं  ?  अपा  इमदाद  खर्च  के  तौर  पर  देते

 प्राइम  मिनिस्टर  कहते  हैं  कि  यह  कौमी  अलमिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  हो  और

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  आप  इमदाद  खर्च  के  तौर  पर
 दे  रहे  यह  अफसोस  को  बात

 अध्यक्ष  महोदय  :  मन्त्रो  क्या  आप  उत्तर  देना

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  में  पहले  हो  इसका  उत्तर  दे  चुका

 जो  मॉडर्न  टैक्नॉलोजी  हमारे  पास  उपलब्ध  उसको  आग  बढ़ाने
 के  लिए  हम  तैयार  एग्जिस्टिग  सैटे  लाइट  से  इनफर्मेशन  लेकर  भी
 काम  किया  गया  आप  यह  न  कहें  कि  हम  कुछ  नहीं  कर  रहे  हैं

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  मैं  आपसे  नए  आलात  लगाने
 के  लिए  कह  रहा

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  जो  चीज  साइंस  में  उपलब्ध  नहीं  उसको
 हम  कहां  से  जितनो  उपलबध  उसका  हम  उपयोग
 विश्व  बैंक  की  मदद  लेकर  भी  इसे  करवा  रहे  आप  हमें  इसे  करने
 को  इजाजत

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  एक  दुखद  घटना  इसलिए  क्वश्चन
 आबर  के  बाद  हाउस  में  इस  पर  डिसकशन  होगा  ओर  पूरी  डिबेट

 चूंकि  हम  इस  पर  चर्चा  कर  रहे  हैं



 77  मौखिक  उत्तर

 राम  नाईक  :  अध्यक्ष  बाको  प्रदेशों  में  जो  नुकसान
 हुआ  उसका  भी  ख्याल  करना  हमें  भी  सवाल  पूछने

 श्री  दासमुंशी  :  यह  प्रश्न  अन्य  राज्यों  से  भी
 संबंधित

 श्री  राम  नाईक  :  अध्यक्ष  मेरा  सवाल  यह  है  कि  नैचुरल
 कलेमिटों  के  कारण  जो  सहायता  देनी  वह  केन्द्र  सरकार  सर्वे
 के  बाद  देगी  लेकिन  दिखायी  यह  दे  रहा  है  कि  आमन्ध्र  प्रदेश  1600  लोग
 मर  महाराष्ट्‌  में  200  लोग  मर  बिहार  में  200  लोग  मर
 मेरा  सुझाव  यह  है  और  मैं  यह  पुछना  चाहता  हूं  कि  नैसर्गिक  विपत्ति
 के  कारण  अगर  किसी  की  मृत्यु  होती  है  या  मनुष्य  मर  जाते  हैं  तो  कंन्द्र
 सरकार  ऐसी  सहयता  क्‍यों  नहों  करंती  कि  हर  व्यक्ति  के  मर  जाने  के

 बाद  केन्द्र  की  ओर  से  उसे  सहायता  दी

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  अध्यक्ष  अभी  तक  यह  व्यवस्था

 है  कि  प्राइम  मिनिस्टर  रिलीफ  फंड  से  तुरन्त  सहायता  दे  दी  जाती

 ज्यों  ही सूचना  आती  है  तो  50  हजार  म्पए  दे  दिए  जाते  यह  अलग

 बात  है  कि  वह  कम  है  और  इसको  बढ़ाना  हम  इस  पर  विचार

 दूसरी  बात  यह  है  कि  राज्य  सरकार  खुद  भी  देती  ह ैलेकिन  आप

 क्षति-पूर्ति  के

 श्री  राम  नाईक  :  मनुष्य  को  मृत्यु  होने

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  आप  उनसे  बात  कर  रहे  मैंने  इसका

 पहले  ही  जवाब  दे  दिया
 हि

 तो  हमने  कहा  कि  50  हजार  रुपया  प्राइम  मिनिस्टर  रिलीफ  फंड

 में  से  तुरंत  देने  को  व्यवस्था..है  और  राज्य  सरकार  के  लिये  भी

 कलैमिटीज  रिलीफ  फंड  के  लिये  अलग-अलग  तय  किया  कोई
 50  हजार  देती  है  तो  कोई  25  हजार  रुपया  देती  यह  तो  अभी  तक

 की  व्यवस्था  इसके  लिये  हमारी  एक  कमेटी  बनी  हुई  है  जिसमें

 रकम  दिये  जाने  के  लिये  जो  बिचार  किया  गया  था  और  यह  चार

 साल  पहले  किया  गया  हमने  आज  उसे  कहा  है  कि  हम  अपडेट

 करना  चाहते  हैं  और  यह  कमेटी  उस  पर  कम  करना  चाहती  है  और

 फिर  उसके  मुताबिक  काम  किया

 श्री  नवल  किशोर  राय  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  आपके

 माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  बिहार  में

 पिछले  दिनों  भंयकर  बाढ़  आयो  ओर  मानीय  मंत्री  जी  ने  हमारे  साथ

 उसका  सर्वे  बिहार  में  3।  जिले  बाढ़  से  प्रभावित  यहां  से

 एक  अध्ययन  दल  गया  था  और  उसकी  रिपोर्ट  भी  आ  गयी  में  यह
 *

 जानना  चाहता  हूं  कि  कब  तक  योजना  मद  में  जो  रिलीफ  को  राशि

 उसके  अतिरिक्त  बिहार  को  कितनी  सहायता  बिहार  में

 किसानों  को  500  रुपये  प्रति  हैक्टेयर  क्षतिपूर्ति  देने  का वायदा  सरकार

 का  है  और  मंत्री  जी  ने  सावंजनिक  रूप  से  बयान  भी  दिया  कि  शीघ्र

 5  1918  मौखिक  उत्तर  18

 भुग्लान  वह  अभी  तक  नहीं  हुआ  कब  तक  क्‍या
 गरीबों  की  झोपडियां  गिरने  पर  पुनर्निर्माण  हेतु  कोई  प्राकृतिक  आपदा
 कोष  में  से  देने  की  व्यवस्था  सरकार  कर  रही

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  अध्यक्ष  जहां  तक  किसानों  को  500
 रूपये  प्रति  हैक्टेयर  क्षतिपूर्ति  देने  को  बाल  और  यह  हमने  सिर्फ

 बिहार  के  लिये  ही  नहीं  बल्कि  8-10  दिन  पहले  माननीय  सदस्यों
 को  पत्र  लिख  कर  दे  दिया  था और  कुल  मिलाकर  20  करोड़  रुपया  दिया

 उसमें  किसानों  को  200  रुपये  या  500  रुपये  प्रति  हैक्टेयर  इनपुट
 असिस्‍्टेंस  क॑  रूप  में  देने  को  बात  को  गयी  हैं  और  हमने  यहां  से
 राज्य  सरकार  को  दिया  आप  वहां  राज्य  सरकार  से  चुकता  कराने
 के  लिये  मिल  हम  तो  केवल  फंड्स  देने  वाले  हमने
 दिया

 श्री  दासमुंशी  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  स ेएक
 बात  जानना  चाहता  माननोय  मंत्री  जो  ने  अपने  वक्तव्य  में  पश्चिम
 बंगाल  में  हाल  ही  में  बाढ़  से  प्रभावित  कई  जिलों  का  उल्लेख  किया

 इन  जिलों  में  अधिकतर  कूच  बिहार  से  उत्तर  बंगाल  के  मालदा  तक
 शामिल  क्‍या  यह  सहो  नहीं  है  और  क्‍या  मन्त्री  जी  इस  बात  से
 अवगत  हैं  अथवा  नहों  कि  उत्तर  बंगाल  में  तिसता  नहर  परियोजना  के

 पूरा  होने  को  धीमी  प्रगति  ओर  बंगला  देश  से  इस  सीमा  तक  पानी  के
 उतरे  बहाव  के  कारण  इस  क्षेत्र  में  बाढ़  एक  स्थायी  समस्या  हो  गई  है  2
 क्या  मंत्री  जी जल  संसाधन  मंत्री  के साथ  एक  संयुक्त  बैठक
 यह  देखने  के  लिए  कि  उत्तरी  बंगाल  की  सीमा  में  बंगला  देश  से  उतरे
 बहाव  से  आने  वाले  पानो  को  उचित  नालों  द्वारा  रोका  जाये  और  तिस्ता
 नहर  परियोजना  को  शीघ्र  पूरा  किया  जाये  7  अन्यथा  यह  उत्तर  बंगाल
 को  एक  स्थायी  बाढ़  समस्या  बन  गई  क्‍या  मंत्रो  जी जल  संसाधन
 मंत्री  के साथ  बैठक

 |
 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  अध्यक्ष  जो  रिपोर्ट  आयो  वह

 तो  लैंड  इरोजन  के  बारे  में  ह ैओर  हमारी  मिनिस्ट्री  के  अंदर  -  विलेज
 कर  जायेगा  या  रिहैबिलिटेशन  का  पाइंट  बाकी  सिंचाई  के  अंदर
 यदि  आप  चाहते  हैं  तो  हम  सिंचाई  विभाग  को  भेज  सकते  है और  एक
 जांइट  मीटिंग  राज्य  सरकारों  ओर  सैंट्रल  की  हमें  तो  रिलीफ  देने
 से  मतलब  यदि  आप  कहें  तो  हम  करने  के  लिए  तैयार  हैं  बाको
 बातें  ये  दोनों  मिलकर

 श्री  दासमुंशी  :  क्या  आपने  बैठक  की  7  जब  तक  आप
 जल  संसाधन  मंत्रालय  को  समस्या  को  नहीं  आप  समस्या  का
 समाधान  केसे  यह  बाढ़  एक  स्थायो  समस्या  बन  गयी  यह
 प्राकृतक  जल  से  उत्पन्न  बाढ़  नहों  प्रतिदिन  बंगला  देश  से  पानी
 आता  तिस्ता  नहर  पूरी  नहीं  हुईं/है।  इसी  कारण  से  यह  बाढ़  उत्तर
 बंगाल  में  आती



 19  ईरान  के  संसदीय  शिष्टमण्डल  का  स्वागत

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  माननीय  बाढ़  मेरे  मंत्रालय  के
 अन्तर्गत  नहीं  यदि  आप  बाढ़  से  प्रभावित  हुए  तो  मैं  अपकी

 सहायता

 अध्यक्ष  महोदय  :  बाढ़  मंत्रो  के  अधीन  नहीं  केवल  समुत्
 तूफान  मंत्री  जो  के  अधीन

 ईरान  के  संसदीय  शिष्टमंडल  का  स्वागत

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मुझे  एक  घोषणा  करनी

 है  हु  ;

 अपनी  ओर  से  और  सदन  के  माननीय  सदस्यों  की  ओर  में
 श्री  अलो  अकबर  नातेक  इस्लामो  गणराज्य  ईरान  को

 मजलिस  के  तथा  ईरान  के  संसदीय  प्रतिनिधि  मंण्डल  के  अन्य

 जो  हमारे  सम्मानीय  अतिथियों  के  रूप  में  भारत  की  यात्रा  पर
 का  स्वागत  करता  प्रतिनिधि  मण्डल  के  अन्य  माननीय  सदस्य

 ये  हैं  :--

 1.  महामहिम  श्री  मोहम्मद  रेजा  नेमातजदेह

 2.  महामहिम  श्री  यहया  अले  -  इसाग

 3.  महामहिम  श्री  सैयद  रेजा  तकबी

 4.  महामहिम  श्री  जावेद  अरदेशीर  लारी  जनो

 5.  महामहिम  श्री  मोहम्मद  बकर  नेवीसो

 6.  महामहिम  श्री  अहद  काजी

 7.  महामहिम  श्रीमती  मरजिह  सेदिकी

 8.  महामहिम  श्री  अले  इद्दीन  बराजेरदी

 9.  महामहिम  श्री  एलोनाकी  खामोशी

 10.  श्री  करबासियन

 11.  श्रो  अबरीशामी

 प्रतिनिधि  मण्डल  25  1996  को  दिल्ली  वे  अब

 विशेष  बाक्स  में  बेठे  हमारी  कामना  है  कि  हमारे  देश  में  उनका

 आगमन  उनके  लिए  प्रसन्‍नता  और  उपयोगिता  का  द्योतक  उनके

 माध्यम  हम  इस्लामी  गणराज्य  ईरान  के  संसद  और  वहां
 के  मित्र  लोगों  को  बधाई  और  शुभकामनाएं  देते

 लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :  मध्य  प्रदेश  में  कई  लोगों

 की  भूख  से  मृत्यु  हो  गई  कई  लोग  भूख  से  मारे  गये

 ।  पूरे  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  में  हजारों  परिवार  संकट  में

 26  1996  मोरिखश्रोक  उत्तर  20

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इसे  बाद  में  ला  सकते  हम  इसके
 पश्चात  पूरा  वाद-विवाद

 पूर्वाहन  11.21  बजे

 प्रश्नो  के  मौख्थिक  उत्तर-जारी

 नई  चीनी  मिलों  को  राहत

 +

 262.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :

 श्री  सक्‍त  चरण  दास  :

 क्या  स्वाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  प्रोत्साहन  योजना  के  अंतर्गत  नए  चीनी
 मिल  मालिकों  को  लेबी  चीनी  पर  सात  वर्ष  की  छूट  प्रदान  की  गई

 क्या  सरकार  ने  उक्त  छूट  वापिस  ले  ली

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  अपने  निर्णय  की  समीक्षा  करने
 का

 यदि  तो  मिल  मालिकों  को  फिर  से  उक्त  छूट  कब
 तक  प्रदान  कर  दी  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  2

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  से

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ॥

 विवरण

 लाइसेंसशुदा  क्षमता  बढ़ाने  के  लिए  योजना  अवधि

 (1.10.85  से  30.9.90  के  दौरान  लाइसैंस  प्रदान  की  गई  चीनी

 मिलों  को  लेवी  चीनी  पर  क्रमशः  5  वर्ष  तथा  7  वर्ष  के  लिए  छूट  दी

 गई  यह  छूट  चीनी  मिल  के  उच्च  वसूली  क्षेत्र  अथवा  अन्य  बसूली
 क्षेत्र  मे ंस्थित  होने  पर  निर्भर  उसके  पश्चात्‌  3।  1994  तक

 लाइसेंस  प्रदान  की  गई  नई  चीनी  मिलों  को  10  मार्च  1993  को  घोषित

 प्रोत्साहन  योजना  के  अधीन  लेवी  चीनी  पर  8  वर्षों  के  लिए

 वसुली  क्षेत्र  तथा  10  वर्षों  क ेलिए  अन्य  वसूली  क्षेत्र  में  छूट  दी  जा

 रही

 से  प्रश्न  नहीं
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 श्री  अमर  पाल  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी
 ने  अपने  उत्तर  में  बताया  कि  3।  मार्च  1994  तक  जो  नयो  चोनी  मिलों
 के  लाइसेंस  जारी  किये  गए  उन  पर  लेबी  वसूली  में  छूट  जारी
 मैं  मंत्री  स ेजानना  चाहूंगा  कि  वर्ष  1995  तथा  वर्ष  1996  में  जो  नयी
 मिलों  के  लाइसेंस  जारी  किये  गए  क्या  उन  पर  भी  प्रोत्साहन  लेबी

 छूट  यदि  तो  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की
 संभावना  है  और  यदि  तो  उसक॑  क्या  कारण  हैं  7

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  1994  तक

 इनसेन्टिव  दिया  गया  मैंने  पहले  हो  उत्तर  में  इसका  जिक्र  किया  है
 कि  1.10.85  से  30.9.90  तक  और  फिर  रिवाइज्ड  करके  जो  हाई
 रिकवरी  एरिया  10  प्रतिशत  से  ऊपर  जहां  हमारा  शुगर  कण्टेण्ट
 उसको  हम  हाई  रिकवरी  एरिया  में  देते  उसमें  आठ  वर्ष  का  हमने
 संशोधन  किया  और  ।0  वर्ष  लो  रिकवरो  एरिया  इसको  मिलाकर
 लगभग  31  1994  तक  जो  भी  फैक्टरीज  स्वीकृत  हुई  उनको

 इनसेन्टिव  दिया  गया  है और  अभी  भो  जो  उस  समय  का  बकाया

 बह  दिया  जा  रहा  अभी  कोई  नया  प्रस्ताव  ऐसा  नहीं

 श्री  अमर  पाल  सिंह  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी  जानते

 हैं  कि  प्रति  वर्ष  गन्ना  मिलें  अक्तूबर  के  प्रथम  सप्ताह  से  पेराई
 प्रारंभ  करती  लेकिन  इंडियन  शुगर  मिल  असोसिएशन  की  मनमानी
 के  कारण  इस  वर्ष  गन्ना  पेराई  22  1996  से  प्रारंभ  की  मई  है
 जिसके  कारण  गन्ना  किसान  अपने  खेतों  में  गेहूं  नहीं  बो  पाया  इस
 मनमानी  से  न  केवल  किसान  का  नुकसान  हुआ  है  बल्कि  देश  का  भी

 नुकसान  हुआ  20  लाख  टन  का  गेहूं  का  अधिक  उत्पादन  होने  में

 मिल-मालिकों  ने  बाधा  माननीय  गवर्नर  ने  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने
 की  कीमत  76  रुपए  प्रति  क्विंटल  निर्धारित  की  मिल-मालिकों
 ने  गन्‍ना-किसानों  की  पर्चियों  पर  कीमत  में  डालकर  निर्धारित  मूल्य
 किसानों  को  न  देने  का  मन  बना  लिया  मैं  मंत्री  जी  से जानना

 चाहता  हूं  कि चीनी  मिल  असोसिएशन  को  मनमानी  रोकने  के  लिए  लघु
 खांडसारी  ईकाइयों  को  वैक्यूम  पैन  की  अनुमति  यदि  तो कब

 तक  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 ज्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  माननीय  सद्रस्य  ने

 उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  मिल  खोलने  का  जिक्र  किया  अभी  लगभग

 117  चीनी  मिलें  खुलनी  हमारी  लगभग  6।  चीनी  मिलें  चालू  हो

 गई  कल  ही  मैंने  वहां  के  गवर्नर  साहब  को  चिट्ठी  लिखी  है  कि

 उत्तर  प्रदेश  में  जो  बाकी  चीनी  मिलें  हैं  उन  चीनी  मिलों  को  खोलने  की

 दिशा  में  तुरंत  सकारात्मक  पहल  करें  और  मैं  समझता  हूं  जो  चीनी  मिलें

 नहीं  खुली  हैं  तुरंत  की उनको  खोल  दिया  जहां  तक  आप  लघु
 खांडसारी  मिलों  पर  बैक्युम  पैन  लगाने  की  बात  क्रर  रहे  हैं  तो  माननीय

 सदस्य  अपने  सुझाव  मैं  उन  सुझावों  को  ग्रहण  करके  उन  पर  विचार

 कर  सकता

 श्री  भक्‍त  चरण  दास  :  में  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  1994  के  अंदर  कितनी  चीनी  मिलों  ने  इन्सेटिव  क्लेम  किया  था

 और  कितनी  चीनी  मिलों  को  इंसेटिव  मिला  खासकर  उड़ीसा  की

 कितनी  चीनी  मिलों  को  इंसेटिव  मिला
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 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  मैंने  अपने  जवाब  में  स्पष्ट  रूप  से
 बताया  है  कि  अलग  से  उड़ीसा  के  संदर्भ  में  सबाल  पूछा
 यहां  उसका  सवाल  नहीं  उठता  में  माननीय  सदस्थ  को  भिजवा

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  माननीय  अध्यक्ष  अभो  मेरे  मित्र  ने»
 प्रश्न  पूछा  है  और  मंत्री  जी  ने  जबाब  दिया  लेकिन  सबसे  अहम
 मसला  यह  है  कि  आप  जो  मिलों  को  रियायत  दे  रहे  जबकि  पांच
 अरब  रुपया  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ना  किसानों  का  बकाया  मंत्री  जी  के
 जिम्मे  जो  कानपुर  शूगर  वर्क्स  और  चंपारण  शूगर  वर्क्स  हैं  और  अभी
 तीन  मिलें  चम्पारण  शूगर  वर्कंस  की  चल  नही  रही  मंत्री  जी  ने
 गवर्नर  साहब  को  पत्र  लिखा  मैं  मंत्री  से पूछना  चाहता  हूं  कि  आपके
 अधीन  कानपुर  शगूर  वर्क्स  की  फैक्टरी  चलेगी  या  नहों  चलेगा  और

 कानपुर  शूगर  वर्क्स  के  जिम्मे  ।7  करोड़  रुपया  बकाया  बिहार  को
 तीन  चीनी  मिलें  चम्पारण  को  जो  आपके  जिम्मे  नहीं  चल  रहो  में
 आपकसे  पूछना  चाहता  हूं  कि  वे  चोनी  मिलें  कब  तक  चलेंगी  और  गन्ना
 मिलों  का  भुगतान  कब  तक

 री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  तीनों  चीनो  मिलें

 टैक्सटाइल  डिपार्टमेंट  से  संबंधित  हैं  इसलिए  मैं  उसको  रेफर  कर  चुका
 ये  हमारे  विभाग  से  संबंधित  नहीं

 और  गुलाम  रसूल  कार  :  अध्यक्ष  मैं  मंत्री  जो  से  जानना
 चाहता

 ्््ि

 थऔ  राम  नमौना  मिश्र  :  माननीय  अध्यक्ष  पांच  अरब  रुपया
 गन्ना  किसानों  का  बकाया  है  और  कानपुर  शुगर  वर्क्स  के  जिम्मे  ।7

 करोड़  रुपया  बाकी  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  गन्ने  का  दाम  मिलेगा
 या  नहीं  मिलेगा  तथा  नई  चीनी  मिलें  चलना  वहां  शुरू  होंगी  या

 ज्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  यह  मूल  प्रश्न  से  संबंधित  नहों  गन्ने
 के  पेमेंट  का सवाल  नहीं  सवाल  है  इंस्बेटिज  देने  माननीय  सदस्य
 जो  भी  श्र॒जाल  पूछें  में  तथ्यों  के आलोक  में  हो  उसका  जवाब
 जो  मूल  प्रश्न  इससे  संबंधित  नहीं  मैंने  पहले  ही  कहा  कि

 टाइल  डिपाटमेंट  मैंनेजमेंट  देखता

 ओऔ  रास  नमौना  मिश्र  :  आज  भी  पांच  अरब  रुपया  बकाया

 श्री  मुलाम  रसूल  कार  :

 अध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  हो

 आपने  मेरा  नाम  पुकारा

 जी  जसचन्त  सिंह  :  मैं  आप  से  अनुरोध  कर  रहा  जब

 |  हम  माननीय  कृषि  मंत्री  से  प्रश्न  पूछते  तो  जे  कहते  कि

 तूफानਂ  उनके  चार्ज  में  बाढ़  नहीं  जन  हम  खाद्य  तथा  नागरिक
 आपूर्ति  मंत्री  से  प्रश्न  करते  तो  वे  कहते  मिलें  वस्त्र
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 मंजालय  के  अन्तर्गत  हैं  और  इसलिए  मैं  इसका  उत्तर  नहीं  दे
 मैं  चीनी  के  उत्पादन  क॑  बारे  में  उत्तर  दे  सकता  यह  एक  वास्तविक

 कठिनाई  सदस्य  सभो  संभव  प्रश्न  हमें  उत्तर  कैसे
 सरकार  तो  प्रत्येक  संभव  प्रश्न  से  बच

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  माननीय  जसवंत  जी

 बहुत  बुजुर्ग  सदस्य  हैं  ओर  काफो  प्रबुद्ध  सदस्य  भी  में  जानकारो
 के  तोर  पर  बताना  चाहता  हूं  कि  तीनों  चीनो  मिलों  चम्पारण  और

 कानपुर  आदि  का  कंवल  मैंनेजमेंट  टेक्सटाइल  डिपार्टमेंट  देखता
 चोनो  मिलों  का  कंट्रोल  हमारे  अंडर  फ्रो  सेल  चीनी  रिलीज
 करने  का  लेवो  लगाने  का  मामला  कंट्रोल  फूड  मिनिस्ट्री
 देखतो  लेकिन  चीनी  मिलों  का  चलाने  का  सवाल  इन्होंने  पूछा
 है  तो  चलाना  तो  मैनेजमैंट  टैक्सटाइल  डिपार्टमेंट  चलाता

 ह

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  में  मंत्री  जो  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  वहां
 का  चेयरमैन  बनाया  हुआ  आप  गुमराह  कर  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  खड़ा  हूं  तो  कृपया  बैठ

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बैठ  मैं  खड़ा

 मेरे  विचार  से  माननीय  सदस्य  श्री  जसवन्त  सिंह  ने  एक  बहुत  सही

 प्रश्न  उठाया  जहां  तक  व्यवहार्य  मंत्रियों  को  संगत  प्रश्नों  क ेलिए

 जानकारी  होनी  यदि  उनके  पास  प्रश्न/उत्तर  नहीं  हैं  तो  मेरे

 विचार  से  प्रत्याशा  कर  सकते  हैं  और  अपने  सहयोगी  विभागों  से

 जानकारी  एकत्रित  कर  सकते  यदि  उनके  पास  कुछ  तो

 जानकारों  एकत्रित  कर  सकते  है  और  उसको  माननीय  सदस्यों  तक

 पंहुचा  सकते  हम  सामान्तया  ऐसा  ही  करते

 श्री  गुलाम  रसूल  कार  :  मैं  आपके  जरिए  ऑनरेबल  मिनिस्टर

 साहब  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  शुगंर  को  जो  प्रोक्योरमैंट  और

 डिस्ट्रीब्यूशन  पौलिसी  कुछ  शुगर  सरकारी  खाते  में  दो  जाती  है और

 कुछ  ओपन  मार्केट  में  बिकतो  क्या  मिनिस्टर  साहब  इस  बात  को

 सहसूस  करते  हैं  कि  जैसे  गंदुम  सरकारी  तौर  पर  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वार्टर

 पर  पहुंचाकर  डीलरों  क॑  जरिए  सप्लाई  की  जाती  वैसे  ही  शुगर  को

 भी  फाश-फ्लंग  एरियाज  में  पहुंचा  कर  सप्लाई  किया  गंदुम  के

 लिए  आपने  डिस्ट्रिक्ट  हैडक्वार्ट  पर  गोदाम  बनाए  उन्हों  गोदामों  में

 शुगर  को  भी  लाया  जा  सकता  इस  पौलिसी  को  अपनाने  से  फायदा

 |  यह  हांगा  कि  हमारे  पहाड़ी  एरियाज  कश्मीर  बैली  में  जो  फार-फ्लंग्र

 एरियाज  जैसे  वहां  शुगर  आसानी  से  मिल

 क्या  मिनिस्टर  साहब  पालिसी  में  ऐसी  तबटीली  लाएंगे  या  कोई

 |  ऐसा  तरीका  सोचेंगे  जिससे  आम  लोगों  को  आसानी  से  शुगर  मिल  सके
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 और  सरकारी  तौर  पर  और  प्राईबेट  ओपन  मार्केट  में  आज  जो
 ज्जेऋ ब्लैक  हो  रहो  उस  पर  कंट्रोल  किया  जा

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  माननीय  सदस्य  ने  जो  सवाल  उठाया

 हमारा  काम  है  कि  में  9  रुपए  5  पैसे  प्रति  किलो  के

 हिसाब  से  चीनी  दी  उसका  पूरे  देश  में  एक  स्टेन्डर्ड  दाम  जिस

 रेट  पर  जन  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  लोगों  को  चीनी  दी  जाती  है

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  मंत्री  बाजार  में  चीनी  का  क्‍या  भाव

 उत्तर  प्रदेश  में  चीनी  16  रुपए  किलो  बिक  रही

 .  श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  यदि  आप  पूरी  बात  नहीं  सुनेंगे  तो  मैं
 बैठ  जाता

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  आप  मंत्री  जो  का  उत्तर

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  पहली  बात  यह  है  कि  ओपन  मार्केट
 में  पिछले  दिनों  चीनी  का  जो  दाम  रहा  आज  उससे  60  पैसे  कम  है

 और  समझता  हूं  कि  एक  रुपए  किलो  तक  चीनीं  का  दाम  कम  हो
 जो  फ्री  मार्केट  में  चोनी  का  कोटा  हम  रिलीज  करते  जहां

 लक  ब्लैक  मार्केटिंग  का  सवाल  जन-बितरण  प्रणाली  में  चीनी  के
 वितरण  का  कॉम  राज्य  सरकार  का  राज्य  सरकारें  जन  वितरण  को  ,

 नियंत्रित करती हमारा काम सिर्फ एलोकेशंन करना या एलॉटमैंट करना नीचे वितरण का डिस्ट्रीबयूशन का काम राज्य सरकारें देखती ह जी राजेन्द्र अग्निहोत्री : उत्तर प्रदेश तो आज आपके अंडर है बहां चीनी के दाम खुले मार्केट में रुपए किलो हैं - औ देवेन्द्र प्रसांद यादव : यदि माननीय सदस्य को पहाड़ी इलाकों के संबंध में कोई शिकायत मैं सदन के सामने कहता हूं कि जे मुझे लिखकर विस्तार से जानकारी मैं निश्चित रूप सें जांच के लिए राज्य सरकार को लेफ्टीनेंट जनरल श्री प्रकाश मणि त्रिपांठी : आपने जीरो-आवर कं लिये जो सब्जैक्ट नियत किया आज तो कोई आवरेर नहीं अध्यक्ष महोदय : श्री रामालिंगम के द्वारा प्रश्न पूछे जाने के पश्चात मैं आपको अनुमति प्रदान हे रामालिंगम : अध्यक्ष केबल निजी मिलों में ही बल्कि सहकारी मिलों में करोड़ों रुपये की चीनी मिलों में पड़ी हुई कंन्द्र सरकार ने कोई कोटा नहीं दिया है और इसलिए वे इसे बेचने अथवा इसे जारी नहीं कर मिल मालिक गन्ना उत्पादकों को धनराशि नहीं दे कर्नाटक तथा
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 उत्तर  प्रदेश  में  काफी  किसान  मिलां  को  गन्ना  भेजने  के  पश्चात  पैसे  के
 लिए  प्रतीक्षा  कर  रहे  कटाई  का  दूसरा  मौसम  भा  आने  बाला

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  प्रश्न

 रामालिंगम  :  जी  क्या  मंत्रालय  उस  सारे
 भण्डार  को  लेने  के  लिए  जो  सहकारो  मिलों  तथा  निजो  मिलों  के  पास

 पड़ा  कोई  विरोध  कोटा  दे  रहीं  है  7 क्या  अब  आपात  कोटा  जारी
 करने  का  कोई  विचार  क्‍या  माननाय  मंत्रो  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  उत्तर

 श्री  देवेन्द्र  यादव  :  अध्यक्ष  यह  सवाल  मूल  प्रश्न  से

 जुड़ा  हुआ  नहीं  लेकिन  फिर  भी  मैं  सदन  को  जानकारों  देना  चाहता

 हूं  कि  अभी  विभागीय  मंत्रिमंडलोय  समिति  हमने  बनाई  इस  समिति
 के  तीन  सदस्य  बनाए  इसके  माध्यम  से  हम  देख  रहे  हैं  और  मैं  यह
 बताना  चाहता  हूं  कि  इस  बार  कोई  ऐसी  चीनी  मिल  नहीं  हैं  जहां  फ्री
 सेल  भंडार  रिलोज  नहों  हुआ  हैं  और  गन्ना  किसानों  का  बकाया
 चौनो  मिल  को  स्थिति  और  उसके  उत्पादन  की  स्थिति  देख  कर  हमने
 रिलीज  करना  शुरू  कर  दिया  यदि  माननीय  सदस्य  विस्तार  से  जानना

 चाहते  हैं  तो  में  माननीय  सदस्य  को  वह  सूची  भेज  दूंगा  जिसमें  यह
 जानकारी  है  कि  किस  चीनी  मिल  को  कितना  रिलीज  किया

 लेफ्टिनेंट  जनरल  श्री  प्रकाश  मणि  त्रिपाठी  :  अध्यक्ष
 यह  मसला  हमने  जीरो  आकर  के  लिए  भी  किया  लेकिन  अब  प्रश्न
 आया  तो  इस  पर  अब  भो  चर्चा  होनो  इसमें  दो-तीन  बातें

 एक  तो  यह  है  जैसा  मैंने  अभी  कहा  माननीय  मंत्री  महोदय  को  हमने

 पहले  बता  रखा  है  कि  एक  चीनी  मिल  है  जिसका  तीन  साल  से  बकाया

 नहीं  दिया  गया  हमने  चिट्ठी  भी  लिखी  है  कि  गौरी  बाजार  शुगर
 मिल  है  जिसने  बकाया  नहीं  दिया  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  यहां  पर

 कहा  था  कि  50  प्रतिशत  बकाया  पूरा  देने  के  लिए  वे  फौरन  हुक्म  दे

 रहे  लेकिन  वह  बकाया  भी  नहीं  दिया  गया  पडरौना  जनपद  और

 देवरिया  जनपट  में  चीनो  मिलें  हैं  जिनका  46  करोड़  रुपया  बकाया

 यह  स्थिति  इतनी  भयावह  है  कि  आप  इसको  स्वोकृति  दें  ताकि  हम

 इस  पर  193  में  चर्चा  कर

 .  जहां  तक  आंच्र  प्रदेश  में  आई  प्राकृतिक  आपदा  का  सवाल

 हम  सब  उसके  साथ  लेकिन  इस  मसले  को  अगर  आप  टेक्सटाइल
 मिनिस्टर  पर  फेंकेंगे  और  वे  कृषि  मंत्री  पर  डालने  की  कोशिश  करेंगे

 कृषि  मंत्री  फिर  आप  पर  डालने  का  प्रयास  तो  उन  किसानों

 का  क्या  जिनका  सामान  लिया  गया  है  7  यह  कोई  ऐसी  बात  नहीं

 है  बल्कि  आपने  उनसे  सामान  खरीदा  तोन  साल  हो  गए  हैं  और

 उसका  पैसा  आपने  अभी  तक  नहीं  दिया  इसलिए  प्रश्न  यह  है  कि

 जिन  मिलों  के  बकाया  भुगतान  के  दो  साल  हो  गए  हैं  कब  तक  उन

 मिलों  का  भुगतान  कर  दिया  जाएगा  और  जो  बाको  की  मिलें  हैं  उनका

 भुगतान  कब  तक  कर  दिया  जाएगा  और  क्‍या  इसके  लिए  एक

 समयबद्ध  कार्यक्रम  आप

 5  1918  मौखिक  उत्तर  26

 श्री  देवेन्द्र  प्रसाद  यादव  :  अध्यक्ष  मैंने  पूर्व  में  हो  जिक्र
 किया  है  कि  यह  प्रश्न  मूल  प्रश्न  से  जुड़ा  हुआ  नहीं  लेकिन  जानकारी
 के  लिए  मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  900  करोड़  रुपए  उत्तर  प्रदेश  के
 बकाया  थे  जिनमें  से  पिछले  द्रो  महीने  में  450  करोड़  रुपए  भुगतान
 किया  गया  और  जो  बकाया  हैं  उसके  भुगतान  की  प्रक्रिया  चल  रही

 श्री  राम  नगीना  मिश्र  :  अध्यक्ष  इस  विषय  पर  नियम
 193  में  बहस  कराने  पर  विचार  कीजिए  7

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  नोटिस

 उड़ीसा  में  सूखा

 जे

 ४63.  कृपासिन्थु  भोई  :

 श्री  कूंट्रकर  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  के
 अनेक  जिलों  में  चालू  वर्ष  के  दौरान  विशेष  रूप  से  1996  के  बाद
 से  भयंकर  सूखा  पड़ा

 ह॒

 यदि  तों  उन  जिलों  के  नाम  क्‍या  हैं  जो  बुरी  तरह  से
 प्रभावित  हुये  हैं  और  प्रत्येक  जिले  फसलों  इत्यादि  का
 कितना  नुकसान

 क्या  सरकार  ने  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिये  इन  जिलों
 को  चालू  वर्ष  में  कोई  केन्द्रीय  सहायता  उपलब्ध  कराई

 यदि  तो  तत्संबंधी  जिले-वार  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  सहायता  राशि  में  वृद्धि  हेतु  कोई  अनुरोध  प्राप्त

 हुआ  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  है  7

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  से  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 और  फसल  कटाई  मूल्यांकन  के  आधार  पर  उड़ीसा
 सरकार  द्वारा  दो  गई  जानकारी  के  अनुसार  राज्य  के  20  जिलों  में  13664
 गांवों  में  अपर्याप्त  वर्षा  के  कारण  50  प्रतिशत  तथा  इससे  अधिक
 फसल  नष्ट  हुई  इन  20  जिलों  के  ऐसे  गांवों  की  संख्या  दर्शाने  वाला
 एक  विवरण  संलग्न  मोटे  अनुमान  के  अनुसार  शेष  8  अर्थात्‌

 सम्बलपुर  तथा  सुंदरगढ़
 के  8306  गांबों  50  प्रतिशत  तथा  इससे  अधिक  फसल  नष्ट  हुई
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 सूचित  मृत्यु  के  संबंध  में  राज्य  सरकार  से  मामले  को  जांच  करने  का

 अनुरोध  किया  गया

 और  भारत  सरकार  द्वारा  1996-97  के  दौरान  आपदा

 राहत  निधि  के  केन्द्रीय  अंश  की  समस्त  राशि  अर्थात  36.76  करोड़
 रुपये  जिसमें  केंद्रीय  अंश  की  अग्रिम  के  तौर  पर  दी  गई  9.19  करोड़
 रुपये  की  चोथी  किस्त  भी  शामिल  पहले  ही  जारो  कर  दिए  गए

 भारत  सरकार  आपदा  राहत  निधि  आबंटन  में  जिलाबवार  वितरण

 नहीं  प्रधान  मंत्री  जी  के  दौरे  के  बाद  गरीबो  हटाने  और

 26  1996  मोरििक  उत्तर  28

 रोजगार  सृजन  संबंधी  प्रयोजनों  के  लिए और  अधिक  धनराशि  जारी  को

 गई

 और  उड़ोसा  सरकार  ने  विभिनल  क्षेत्रों  में  सूखा  राहत
 उपायों  के  लिए  585.80  करोड़  रुपये  को  मांग  करते  हुए  एक  ज्ञापन
 भेजा  राहत  के  लिए  उनको  मांग  का  जायजा  लेने  के  लिए  एक
 केन्द्रीय  टीम  ने  ।7  से  20  1996  तक  राज्य  का  दौरा  किया

 इस  टीम  की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  और  केन्द्रीय  सहायता  यदि  अपेक्षित
 दिए  जाने  पर  विचार  किया

 ह  विवरण

 जिले  का  नाम  जिले  में  प्रभावित  जिले  में  प्रभावित  जिले  में  सतत  रूप  से  फसल  क्षति

 ब्लॉकों  ब्लॉकों  ग्राम  ग्राम  गांवों  वाले  गांवों  को  संख्या
 की  कुल  की  पंचायतों  की  कुल  50  से  754  कल

 संख्या  संख्या  को  कुल॒  की  संख्या  और

 संख्या  अधिक

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  0.

 1  अंगुल  8  8  180  14242  1922  351  936  1287

 2...  बोलनगीर  14  “14  ॥4  य्बा  24143  1783  1088  703  1791

 3...  बारागढ़  12  196  का  1208  116  70  826

 4...  कटक  14  12  262  86  1865  244  83  327

 5...  ढेंकनाल  8  9  172  142+3  1221  19  328  387

 6.  जाजपुर  10  9  242  4।  1781  24  30  54

 7.  झरसुगुडा  5  5  60  57+2  356  25  25  275

 8...  कंधामल  12  12  144  52+1  2515  1102  93  1195

 9...  सवरंगपुर  10  1  148  13  897  48  1  49

 10.  नयागढ़  8  8  143  14142  1694  -  ्र  1509  1600

 WW.  नौपाड़ा  5  5  93  5941  659  156  68  224

 12.  सोनपुर  "6  6  80  56+3  959  283  390  673

 3.  बुढ़  3  ह  58  5141  1156  13  1019  1032

 14.  देवगढ़  3  2  52  15  867  था  -  4

 15.  रायगढ़  11  6  140  58  2691  305  191  496

 16.  कालाहांडी  13  12  495  92+1  2201  174  98  272

 17...  क्योंझर  13  13  168+3  2133  306  95  401

 18.  जगतसिंहपुर  2  181  14  1391  70
 7

 “497
 7

 .  केन्द्रपाड़ा  9  1  205  3  1567  2  1  3

 20...  मयूरभंज  26  26  316°  316+1  3827  1678  1016”  2694

 योग  198  165  3352...  1888+24  32693  6361  7303  13664
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 कृपासिंधु  भोई  :  माननीय  उपाध्यक्ष  पिछले  30  वर्षों
 से  तटीय  उड़ीसा  अक्सर  सूखे  से  ग्रस्त  रहा  ह ैजबकि  उड़ोसा  का  दूसरा
 भाग  प्रत्येक  दूसरे  वर्ष  बाढ़  का  शिकार  होता  रहता  लेकिन

 दुर्भाग्यवश  इस  राज्य  द्वारा  दिए  गए  आंकड़ों  के  30  जिलों
 में  से  26  जिले  बुरी  तरह  से  सूखे  की  चपेट  में  हैं  और  मंत्री  जी  द्वारा
 दी  गई  कटिंग  रिपोर्टਂ  के  मुताबिक  50,000  से  भी  अधिक  गांवों
 में  से  26,000  गांवों  में  बिल्कुल  भी  फसल  नहीं  हुई  इस  विषय
 पर  मात्र  वाद  विवाद  करके  हम  उड़ीसा  की  समस्या  का  हल  नहीं  कर

 मेरा  जन्म  एक  सूखाग्रस्त  गांव  में  हुआ
 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  क्‍या  है  2

 कृपासिंधु  भोई  :  मैंने  सिर्फ  मूलभूत  बातें  कहो  माननीय
 मंत्री  जी  ने  भवानीपटना  और  महाबरा  के  दौरे

 किए  एक  दूसरी  जो  छूट  गई  बारागढ़  का  उप-मंडल

 पदमपुर  इन  सभी  स्थानों  पर  अक्सर  सूखा  पड़ता  रहता

 लेकिन  इस  वर्ष  पूरा  राज्य  बुरी  तरह  से  सूखे  की  चपेट  में  अतः
 अल्पकालिक  तौर  पर  तदर्थ  अनुदान  से  समस्या  का  समाधान  नहीं

 «  माननीय  मंत्री  श्री  चतुरानन  मिश्र  ने  परसों  राज्य  का  दौरा  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  प्रश्न  क्या  यदि  आप  इसी  तरह
 बोलते  रहे  तो  मंत्री  महोदय  आपके  प्रश्न  का  जवाब  नहीं

 कृपासिंधु  सोई  :  में  और  अधिक  प्रश्न  नहीं  कर  रहा
 यह  एक  संकट  की  स्थिति  है  जिसका  मैं  बयान  कर  रहा  अतः

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  भारत  सरकार  इस  बास्ते

 कितनी  धनराशि  देने  जा  रही  है  और  क्या  केन्द्र  सरकार  शीघ्र  ही  कोई
 दीर्घकालीन  कार्ययोजना  बनाने  जा  रही  कांग्रेस  के  शासनकाल  में

 बोलनगीर  और  कोरापुट  जिलों  में  यह  योजना  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्‍या  उस  योजना  को  राज्य  के  अन्य  सूखा  प्रवण

 क्षेत्रों  में  भी लागू  किया

 श्री  चतुसानन  मिश्र  :  अध्यक्ष  यह  बात  ठोक  है  कि

 उड़ीसा  को  स्थिति  बहुत  गंभीर  अभी  जो  गंभीरता  वह  जनवरी

 से  खतरे  में  परिणित  हो  जायेगी  क्योंकि  जनवरी  के  बाद  हमारे  सामने

 50-60  आदमियों  को  खिलाने  का  सवाल  उत्पन्न  इसलिए  यह

 चिंताजनक  सवाल  हम  जहां  भी  जाते  हैं  वहां  हर  पार्टी  के  लोमों

 को  बुला  लेते  चाहे  वे  विरोधी  दल  के  हों  या किसी  और  दल  के

 तमाम  लोगों  स ेडिसकस  करते  हमने  अभी  राज्य  सरकारों  को

 कई  तरह  के  इंतजाम  करने  के  लिए  एडवांस  में  216  करोड़  रुपये

 उपलब्ध  करा  दिये  हैं  ताकि  कोई  भी  आदमी  भूख  से  न  हमारी  -

 सबसे  पहली  घिंता  यही  हमने  कई  लोगों  को  देखा  है  जो  दस  दिनों

 से  नहाये  तक  नहीं  जहां  पीने  का  पानी  नहीं  है  वहां  हमने  प्राइवेट

 सैक्टर  से  रिग  मशीन  के  जरिये  पानी  उपलब्ध  कराने  का  इंतजाम  किया
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 स्टेट  गवर्नमेंट  ने  हमारे  साथ  बहुत  अच्छा  करोपरेट  किया  उन्होंने
 कहा  है  कि  हम  सब  काम  पूरा  कर  पहले  जरूर  कुछ  ऐसा  था
 लेकिन  अब  काम॑  शूरू  हो  गया  अब  जिस  ढंग  रे  काम  शुरू  हुआ

 उससे  हम  समझते  हैं  कि  इसे  टेकल  कर  हम  सदन  को  बताना
 चाहेंगे  कि यह  बात  ठीक  अभी  जो  हमारा  टैन्‍्थ  फाइनेंस  कमीशन
 का  दायरा  उससे  उड़ीसा  और  शायद  आंध्र  का  सवाल  हल  हो

 हमें  उससे  कुछ  बाहर  जाना  इसके  लिए  आप  हमें
 समय  लेकिन  हम  इतना  जरूर  कहेंगे  कि  216  करोड़  रुपये
 अभी  उपलब्ध  करवा  दिए  गए  सैंटर  का  टीम  वहां  गई  थी  जिसको
 रिपोर्ट  कल  तक  पेश  हो  हम  उसे  देखेंगे  और  पूरी  सहायता

 किसी  को  मरने  नहीं  बिना  पैसे  के  कोई  मर  कभी

 नहीं  हो  हम  आपको  इसकी  गांरटी  देते

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  अध्यक्ष  मेरा  इसी  से  संबंधित  सवाल

 -

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  तरह  नहीं  कर  सकते  दूसरा
 अनुपूरक  प्रश्न  पूछने  का  अधिकार  उन्हें  आपको  लेकिन
 आपको  याद  रखना  चाहिए  कि  हम  सदन  के  भीतर  इस  मुद्दे  पर  विस्तार
 से  चर्चा  कराने  जा  रहे  आपके  मस्तिष्क  में  जो  कुछ  भी  मूल
 सुविधाओं  से  संबंधित  बातें  हैं  इस  बारे  में  आप  नहीं

 कृपासिंधु  सोई  :  मैं  मूलभूत  सुविधाओं  के
 बारे  मे  कुछ  भी  नहीं  पूछ  रहा  पेय  जल  की  समस्या  का  समाधान
 करने  के  लिए  पड़ोसी  राज्यों  के  निजी  क्षेत्र  क ेलोग  नलंकूपों  की  खुदाई
 करने  हेतु  अपना  सहयोग  देने  में  इच्छुक  नहीं  अतः  मैं  माननीय  मंत्री
 जी  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वह  उड़ीसा  में  1,000  रिगों  को  लगाने

 |

 के  लिए  जल  संसाधन  मंत्रालय  को  सहायता  लेंगे  जो  गहरे  गवेषणात्मक

 नकक्‌पों  को  खुदाई  का  कार्य  कर  रहां  ह ैऔर  क्या  उँसके  संगठन  को

 सहायता  लेंगे  जिसका  मुख्यालय  गाजियाबाद  में  स्थित  है  ताकि  वहां
 पेय  जल  की  समस्या  का  समाधान  किया  जा

 श्री  चतुरानन  मिल्र  :  अध्यक्ष  मुख्यमंत्री  जी  से  जो
 बातचीत  उसके  मुताबिक  कुछ  रेंज  तो  राज्य  सरकार  के  अपने

 उन्होंने  कहा  कि  शायद  26  रेंज  प्राईबेट  सैक्टर  के  यदि  माननीय
 सदस्यों  को  कुछ  जचे  तो  वे  हमें  जहां  से  भी  हम  रिग

 यदि  डिफैंस  का  होगा  तो  हम  फौज  को  भेज  देंगे  लेकिन
 लोगों  को  मरने  नहीं  हम  सब  मिलाकर  काम  हमारा  मालिक

 एक  ही

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  क्या  वह  अनुपस्थित

 __
 *  कार्यवाही  वृक्तांत  में ॒  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  अनुमति  नहीं  दी

 कार्यवाही  वृत्तांत  में  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा  मैंने  श्री  चन्द्रशेखर
 भ

 को  पुकारा

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  कहा  है  कि  हम  इस  पर  चर्चा  करने  जा

 रहे  आप  सभी  को  बोलने  का  मौका

 श्री  चन्द्रशेखर  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  जी-ने  उड़ीसा  की

 समस्‍या  के  प्रति  बहुत  हो  सकारात्मक  रवैया  अपनाया  उड़ीसा  की

 समस्या  बहुत  ही  नाजुक  है  और  आगामी  कुछ  महीनों  में  बहुत  ही  गंभीर
 रूप  धारण  करने  जा  रही  मैं  समझता  हूं  कि  इसके  लिए  आपको

 केकक्‍्ल  आश्वासन  ही  नहीं  देना  चाहिए  जैसाकि  माननीय  मंत्री
 ने  कहा  समस्त  सरकारी  संसाधनों  और  निजी  संगठनों  को  इकट्ठा
 किया  जाना  चाहिए  तथा  अकाल  जैसी  स्थिति-जो  एक  तरह  से  पहले
 से  ही  पश्चिमी  उड़ीसा  में  चल  को  टालने  के  लिए  मिलकर  संयुक्‍त
 रूप  से  प्रयास  करना  मैं  समझता  हूं  कि सरकार  जल  संसाधन

 मंत्रालय  की  सहायता  से  और  जरूरत  हुई  तो  रक्षा  मंत्रालय  के  जरिए
 भी  नलक्‌पों  को  लगकाने  के  लिए  शीघ्र  कदम  उठाएगी  ताकि  लोग  पेय

 जल  क़े  अभाव  में-पेयजल  के  अभाव  कारण  नहीं  बल्कि  प्यास  के

 कारण-न  यह  उन्हें  केबल  खाना  देने  का  प्रश्न  नहीं  ह ैबल्कि  उस

 राज्य  में  पेय  जल  दुर्लभ  हो  गया  मैंने  माननीय  मंत्री  का  वक्तव्य

 पढ़ा  है  और  मैं  स्थिति  का  सही  आकलन  करने  के  लिए  उनकी  प्रशंसा

 करता  लेकिन  मुझे  यह  कहते  हुए  दुख  है  कि  मुझे  सरकार  की  -

 प्रतिक्रिया  मंत्री  के  वक्तव्य  के  समुतल्य  नहीं  क्‍या  मंत्री

 जी  यह  सुनिश्चित  करेंगे  कि  सरकार  भी  उड़ीसा  की  समस्या  को  उतनी

 ही  गंभीरता  से

 ओऔ  चअतुरानन  मिश्र  :  में  इस  जिकय  पर  चर्चा  कैबिनेट

 में  तथा  प्रधान  मंत्री  जी  के साथ  भी  कर  रहा  पर्व  प्रधान  मंत्री  के

 नाते  आप  जानते  ही  हैं  कि  प्रधानमंत्री  के  पास  पर्याप्त  अधिकार  होते

 हैं  और  कृषि  मंत्री  क ेपास  कम  अधिकार  होते

 जी  यंद्रशेखर  :  आपके  पास  पर्याप्त  अधिकार

 जी  चतुरानन  मित्र  :  लेकिन  मैं  आपको  स्पष्ट  रूप  से  बताना

 चाहता  हूं  कि  विशेष  रूप  से  उड़ीसा  मुदे  पर  चर्चा  करने  क ेलिए  एक
 बैठक  बुलाई  में  माननीय  सदस्य  तथा  सदन  को  भी  आश्वासन

 देता  हूं  कि  जो  कुछ  भी  संभव  किया

 आप  मुझे  सुझाव  बल्कि  मैं  कह  सकता  हूं  कि  यह  एक

 बहुत  ही  जटिल  मुद्दा  इसका  संबंध  मध्य  वर्ग  से  व ेकाम  करने

 कु  लिए  खेलों  में  नहीं  जाते  जैसाक  आप  जानते  हैं  जो  काम

 उपलब्ध  है  वह  रोजगार  आश्वासन  योजना  के  अंतर्गत  उपलब्ध  है  तथा

 अन्य  बातें  भी  वे  दूसरे  के  खेतों  में  नहीं  जा  इसी  प्रकार  मध्य

 वर्गीय  किसान  परिवार  के  पुरूष  सदस्य  और  अन्य  लोग  भी  दूसरे  के
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 खेतों  में  जाकर  काम  करना  नहीं  पसंद  में  जो  युक्ति  निकालना

 चाह  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  उन्हें  अपने  स्वयं  के  खेतों  में  ही काम  कर
 सकें  तथा  कम  से  कम  पुरूष  सदस्यों  को  काम  मिल  मैंने  मुख्य
 मंत्री  स ेमहिला  संगठनों  से  यह  पता  लगाने  के  लिए  कहा  है  कि  वे  किस
 प्रकार  का  हस्तशिल्प  और  अन्य  कार्य  कर  सकते  हैं  और  मैं  आसान

 दरों  पर  धन  तथा  बाजार  संबंधी  सुविधाएं  देने  के  लिए  तैयार  यदि
 माननीय  सदस्य  कुछ  सुझाव  दे  सकें  कि  इस  अकाल  जैसी  स्थिति  में

 मध्य  वर्ग  की  गृहिणियों  के  लिए  क्‍या  किया  जा  सकता  है  तो  मैं  उनका

 अहसानमंद  होऊंगा  और  मैं  उस  पर  फौरन  कार्यवाही  करने  का

 आश्वासन  देता  *

 श्री  शरत  पटनायक  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहूंगा  कि

 क्या  सरकार  उड़ीसा  के  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  राष्ट्रीय  आप्रदाਂ  के  रूप  में

 घोषित  करने  जा  रही  है  और  क्या  सरकार  उड़ीसा  के  पिछड़े  जिलों
 :  दीमापुर  और  पद्मपुर  से  सूखे

 को  स्थिति  का  स्थायी  रूप  से  उन्मूलन  करने  के  लिए  विशेष  निधियां

 देने  पर  विचार  कर  रही  है  जिससे  कि  इन  क्षेत्रों  क ेगरीब  लोगों  के जीवन
 की  रक्षा  की  जा

 अध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  इस  तरह  से  सुस्पष्ट  होना

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  यह  सत्य  है  कि  उड़ीसा  में  हर  साल

 सूखा  पड़ता

 उस  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कुछ  अवश्य  किया  जाना
 मैं  कुछ  स्थायी  समाधान  के  बारे  में  सोच  रहा  हूं  क्‍योंकि

 बोलनगीर  और  वास्तव  में  वह  पूरा  क्षेत्र  ही सूखे  की  चपेट
 में  मै ंयह  नहीं  जानता  कि  यह  स्थिति  कितने  दशकों  से  है  किंतु  जहां
 तक  मुझे  याद  पिछले  चार  या  पांच  दशकों  से  तो  यही  स्थिति  है

 मैं  इस  राष्ट्रीय  विपदा  के  बारे  में  सुनता  रहा  हूं  लेकिन
 इसे  राष्ट्रीय  बिपदा  घोषित  करने  के  लिए  कोई  अधिनियम  नहीं  लाया
 गया  यदि  यह  मेरा  नीति-वाक्य  है  तो  मैंने  इसे  पहले  ही  कह  दिया

 यदि  यह  प्रधान  मंत्री  का  नीति-वाक्य  है  तो  उन्होंने  भी  पहले  ही
 यह  कह  दिया  मैं  आपको  जो  बताने  का  प्रयास  कर  रहा  हूं  वह  यह
 है  कि  दसवें  वित्त  आयोग  के  अधिकार-क्षेत्र  के  इस  समस्या
 का  समाधान  नहीं  हो  सकता  है  इसलिए  असाधारण  उपाय  करने
 मैं  आपको  आश्वासन  देंता  हूं  कि  मैं  यह  मैं  भरसक  प्रयास  करूंगा  कि
 वहां  बार-बार  सूखा  न  इसके  लिए  कुछ  उपाय  करना
 ही

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  यह  प्रश्न  उड़ीसा  से  संबंधित  लेकिन
 उत्तर  प्रदेश  के लिए  भी  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  सबाल  उत्तर  प्रदेश
 में  ललितपुर  में  पाली  और  महुवा  में  पान  को  खेती  बहुत  संख्या
 में  होती  इस  वर्ष  यह  फसल  बर्बाद  हो  गई  वहां  पर  इस  काम
 में  लगे  हुए  लोगों  की  संख्या  10  लाख  के  करीब
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 अजित  कुमार  मेहता  :  कृषि  मंत्री  जी  ने  इस  प्रश्न  कं  जवाब
 में  कहा  है  कि  प्राकृतक  आपदा  घोषित  करने  के  लिए  कोई  एक्ट  नहीं

 हम  देख  चुके  हैं  कि  अभी  हाल ही  में  आंध्र  प्रदेश  में  दैविक  विपदा
 के  कारण  बहुत  हानि  दैविक  विपदाएं  भारतवर्ष  में  आती  हो  रहती

 मैं  सरकार  से  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  उसके  सामने  कोई  ऐसी
 है  जिससे  इस  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  कोई  स्थाई

 व्यवस्था  बनाई  जा

 वि

 अध्यक्ष  महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  पहले  हो  उत्तर  दे  दिया
 उन्होंने  कहा  है  कि  वह  इसके  लिए  स्थायी  समाधान  के  बारे  में  सोच

 रहे
 ह

 श्री  अशोक  शर्मा  :  माननीय  अध्यक्ष  उड़ीसा  से  ही  लगा

 हुआ  मध्य  प्रदेश

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  प्रश्न  के  विषय-क्षेत्र  से  बाहर  क्‍यों
 जा  रहे  हैं  2  यह  प्रश्न  विशिष्ट  रूप  से  उड़ीसा  संबंधित  आपके  प्रश्न

 को  अनुमति  नहीं  दी  जाती

 अध्यक्ष  महोदय  :  कया  क्या  देना  यह  सवाल  नहीं

 शी  पवन  दीवान  :  माननीय  अध्यक्ष  यहां  पर  उडीसा  में

 कालाहांडी  क्षेत्र  के  बारे  में  प्रश्न  पूछे  जा  रहे  भुखमरी  और  अकाल

 किसी  प्रकार  की  सीमा  नहीं  मेरा  छत्तीसगढ़  क्षेत्र  जो  उड़ीसा  से

 लगता  वहां  पर  रायगढ़  और  सारंग  गढ़  जिलों  में  उड़िया  भाषी  लोग

 रहते

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  विशिष्ट  प्रश्न  उड़ीसा  से  ही  संबंधित

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  शुरू  में  कहा  है  कि  इस  बारे  में  सदन  में

 चर्चा  हो  रही  आपको  उसमें  मौका  मिलेगा  तो अपनी  बात

 5  1918  मौरिबक  उत्तर  है

 प्रदूषण  के  कारण  मौतें

 ४364.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 श्री  अजित  कुमार  पांजा  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  ने  वैज्ञानिक  पर्यावरण  केन्द्र  की  पत्रिका

 टु  अर्थਂ  को  हाल  ही  में  प्रकाशित  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया
 है  जिसके  अनुसार  प्रत्येक  वर्ष  मात्र  छः  भारतीय  शहरों  में  40,000

 व्यक्तियों  को  वायु  प्रदूषण  से  मृत्यु  हो  जाती  है  जिनमें  से  7,500  लोगों
 की  मौत  अकेले  दिल्ली  शहर  में  होती

 यदि  तो  उक्त  रिपोर्ट  की  अन्य  मुख्य  बातें  क्‍या

 प्रदूषण  की  बढ़ती  समस्या  को  नियंत्रित  करने

 के  लिये  किये  गये  विभिन्‍न  उपायों  से  प्राप्त  हुये  परिणामों  का  ब्यौरा  क्या
 और

 सरकार  द्वारा  पर्यावरणीय  प्रदूषण  नियंत्रण  कार्यक्रम  को
 और  प्रभावी  बनाने  के  उद्देश्य  से  इसके  पुनगंठन  हेतु  क्‍या  उपाय  कियें
 गये  हैं  7

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :

 से  एक  विवरण  सदन  के  पटल  पर#्प्रेस्तुत

 विवरण

 विज्ञान  और  पर्यावरण  केन्द्र  की  पत्रिका  टु  अर्थਂ
 की  रिपोर्ट  की  अन्य  विशेष  बातें  निम्न  प्रकार  हैं  :-

 कप्रो्ट  में  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  प्रतिवर्ष  लगभग

 34,000  करोड़  रुपए  अथवा  सकल  घरेलू  उत्पाद  का

 4.5  प्रतिशत  (1992  के  बराबर  पर्यावरणीय  क्षति
 होती

 -  रिपोर्ट  ने  वायु  तथा  जल  प्रदूषण  के  कारण  स्वास्थ्य
 लागत  तथा  कृषि  भूमि  और  चरागाह  भूमि  के  अवक्रमण
 तथा  बनों  के  विनाश  के  कारण  हुई  आर्थिक  क्षति  का

 अनुमान  लगाया  इसमें  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटन  राजस्व  के
 अवसरों  में  आई  कमी  के  क्रारण  भारतीय  अर्थव्यवस्था

 हुई  क्षति  का  भी  लेखा-जोखा  प्रस्तुत  किया  गया
 -  रिपोर्ट  में  जल  के  स्तर  में  आई  कमी  के  कारण  स्वास्थ्य

 लागत  प्रतिवर्ष  19,950  करोड़  रुपए  दर्शोई  गई  है  जोकि

 कुल  पर्यावरणीय  लागत  का  59  प्रतिशत
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 रिपोर्ट  में  वायु  प्रदूषकों  के  कारण  प्रतिवर्ष  ।,810-7,357
 करोड़  रुपए  की  कुल  स्वास्थ्य  लागत  का  अनुमान
 लगाया  गया

 रिपोर्ट  में  भूमि  अवक्रमण  के  कारण  प्रतिवर्ष  कूल  कृषि
 निवेश  में  4.0  प्रतिशत  मे  6.3  प्रतिशत  तक  उत्पादकता
 की  क्षति  का  अनुमान  लगाया  है  जोकि  5,250  करोड़
 रुपए  से  8,400  करोड़  रुपए  बनता

 रिपोर्ट  से  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यटन  में  कमी  के  कारण  प्रतिवर्ष
 497-991  करोड़  रुफ्ए  की  आर्थिक  क्षति  का  पता  चलता

 और  सरकार  द्वारा  पर्यावरणीय  प्रट्षण  नियमित  करने
 के  लिए  किए  गए  उपाय  तथा  उनसे  प्राप्त  नतीजे  निम्न  प्रकार  हैं  :-

 '

 सरकार  ने  प्रदूषण  के  उपशमन  के  लिए  एक  व्यापक  -

 नीतिगत  विवरण  लैयार  किया  है  जिसमें  विकास  आयोजना
 के  और  आर्थिक  पहलुओं  को  एक  साथ

 जोड़ने  पर  किया  गया  इसके  साथ  ही  इसमें

 प्रदूषण  उपशमन  के  उपचारात्मक  पहलुओं  पर  तथा
 औद्योगिक  प्रदूषण  कम  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकीय  निवेश

 को  कढ़ाजा  देने  पर  जोर  दरिया  गया

 उद्योगों  के  स्थानों  तथा  संचालन  के  लिए  पर्यावरणीय
 दिशा-निर्देश  तैयार  कर  लिए  गए

 प्रदूषण  नियंत्रण  उपकरण  लगाने  तथाਂ  भीड़भाड़  वाले

 क्षेत्रों  से  उद्योगों  को  स्थानांतरित  करने  के  लिए  वित्तीय

 प्रोत्साहन  दिए  जाते  .

 -  उद्योगों  को  प्रदूषण  नियंत्रण/मानीटरन  उपकरणों  के  लिए
 सीमा  शुल्क  तथा  उत्पाद  शुल्क  की  छूट  दी  जाती

 -  छोटी  औद्योगिक  इकाइयों  के  समूह  में  साझा  बहिस्राव
 शोधन  संयंत्र  लगाने  की  एक  योजना  कार्यान्वित  की  जा

 रही  इस  प्रकार  क ेलगभग  60  संयंत्र  स्वीकृत  किए  गए
 हैं  जोकि  निर्माण  की  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में

 -  छोटे  और  मझौले  उद्योगों  में  प्रदूषण  उपशमन  को  बढ़ावा
 देने  के  लिए  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  परियोजनाएं  शुरू
 की  मई  हैं  :-

 -  छोटे  उद्योगों  के  समूहों  में  अपक्किट  न्‍्यूनीकरण  केन्द्रों  की

 स्थापना  संबंधी

 -  राष्ट्रीय  उत्पादकता  परिषद्‌  में  राष्ट्रीय  स्वच्छ  उत्पादन

 केन्द्र  की  स्थापना  संजंधी

 39  श्रेणियों  के  उद्योगों  के लिए  पर्यावरण

 1986  के  तहत  उत्सज॑ंन  मानक  अधिसूचित  किए  जा

 प्रदूषण  फैलाने  खाली  ।7  श्रेणियों  के  उद्योगों  को

 इकाइयों  में  से  !259  उद्योगों  ने  निर्धारित

 26  1996

 ।

 मौरिखक  उत्तर  ३6

 मानकों  का  पालन  करते  हुए  पर्याप्त  सुविधाएं  ही
 लगा  ली  ।2  इकाइयां  बंद  कर  दी  गई  केन्द्रीय

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  तथा  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रणਂ  बोडों

 द्वारा  नियमित  रूप  से  निगरानी  की  जा  रही  है  तथा

 चुककर्त्ता  उद्योगों  के  विरूद्ध  कानूनी  कार्रवाई  की  जा  रही

 प्रदूषण  के  उपशमन  के  लिए  देश  में  24  क्षेत्रों  की

 पहचान  की  गई  ॥4  क्षेत्रों  के लिए  कार्य-योजनाएं
 तैयार  को  गई  हैं  और  वे  कार्यान्वयन  के  विभिन्‍न  चरणों
 में

 ॥

 वायु  निवारण  तथा  1981
 तथा  पर्यावरण  1986  में  पंरिबेशी

 वायु  गुणवत्ता  मानक  अधिसूचित  किए  गए  इनमें
 विभिन  क्षेत्रों  जैसे  औद्योगिक  और  संबदेनशील
 क्षेत्रों  में  प्रमुख  वायु  प्रदूषकों  के  लिए  मानंक  शामिल

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  सभी  बड़े  शहरों  तथा  नगरों
 में  वायु  प्रदूषकों  के  स्तर  की  मानीटरन  कर  रहा  इसे
 वह  राष्ट्रीय  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  मानीटरन  नेटवर्क  के
 अंतर्गत  290  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता  मानीटरन  केन्द्रीं  के

 एक  नेटवर्क  के  जरिये  करता  इससे  प्राप्त  आंकड़ों  से

 वायु  गुणवत्ता  के  उतार-चढ़ाव  का  पता  लगाने  में  मदद
 मिलती  प्रमुख  वायु  प्रदूषकों  को  परिवेशी  वायु
 गुणवत्ता  की  निगरानी  से  संकेत  मिलता  हैं  कि आधकांश

 शहरों  में  नाइट्रोजज  डाइआक्साइड  तथा  सलल्‍्फर

 डाइआक्साइड  जैसे  प्रदूषक  निर्धारित  सीमाओं  के  भीतर
 अनेक  शहरों  में  विशेषकर  कलकत्ता

 लखनऊ  के  कुछ  क्षेत्रों  की  परिवेशी  वायु  में  निलंक्ति
 कणिकीयी  पदार्थों  का  वार्षिक  औसत  संकेन्द्रण  निर्धारित
 सीमाओं  से  अधिक  दिल्ली  में  कम  शीशा  युक्त
 पैट्रोल  शुरू  करने  के  बाद  और  फिर  शीशा  रहित  पैट्रोल
 शुरू  करने  के  बाद  कणिकीय  शीशे  के  स्तर  में  कमी  आ

 रही

 सभी  श्रेणियों  के  पैट्रोल  और  डीजल  बाहनों  के  लिए
 1.4.1996  से  कड़े  उत्सर्जन-मानक  अमल  में  लाए  गए  हैं
 जिन्हें  1.4.2000  से  और  अधिक  सख्त  बनाया
 इससे  स्वच्छ  वाहनों  का  आवागमन  होगा  और>»+  उनमें
 उन्नत  प्रौद्योगिकियों  के  फलस्वरूप  वाहनों  से  निकलने
 वाले  धुएं  में  कमी

 केन्द्र  सरकार  ने  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  सलाह  दी  है
 कि  बे  सड़कों  पर  चलने  वाले  वाहनों  से  निकलने  काले

 धुएं  के  लिए  मानक  लागू  करें  और  आम  जनता  को

 पहलुओं  जैसे  वाहनों  का  बहन



 है  ।  मौखिक  उत्तर

 प्रदूषण  से  स्वास्थ्य  पर  पड़ने  बाले  प्रभावों  तथा  उत्सर्जन

 मानकों  के  उल्लंघन  के  लिए  सुधारात्मक  उपायों  के  बारे
 में  जागरूक

 -  1994  से  चार  महानगरों  यथा
 कलकत्ता  और  चेन्नई  में  कम  शीशे  वाला  पैट्रोल  शुरू
 किया  गया  इसके  बाद  1.4.1995  को  उपर्युक्त  चार

 शहरों  में  शोशा  रहित  पैट्रोल  शुरू  किया  गया

 -  केन्द्रीय  प्रदूषण  बोर्ड  द्वारा  देश  के  ।2  प्रमुख  शहरों  में

 वाहन  प्रटूषण  के  संबंध  में  व्यापक  सर्वेक्षण  किए  गए
 इन  सर्वेक्षणों  से इन  शहरों  में  प्रदूषण  के  स्तर  को  जानने

 तथा  इसके  नियंत्रण  के  लिए  उपुयक्‍्त  निवारण  उपाय  को

 सुझाने  में  मदद  मिली

 -  सरकार  चरणबद्ध  रूप  में  शोशा  रहित  पैट्रोल  तथा

 उत्प्रेरक  प्रवर्तक  लगे  वाहनों  को  शुरू  करने  तथा  स्वच्छ

 डीजल  वाहनों  के  लिए  कम  सल्फर  युक्त  डीजल  शुरू
 करने  के  वास्ते  एक  बड़ी  कार्य  योजना  क्रियान्जित  कर

 रही  पैट्रोल  और  डीजल  के  लिए  ईंधन  गुणवत्ता
 मानक  अधिसूचित  कर  लिए  गए

 थ्री  सनत  कुमार  मंडल  :  मैंने  माननीय  मंत्री  जी का  वक्तव्य  पढ़ा

 है  और  मैं  अपना  प्रथम  पूरक  प्रश्न  पूछ  रहा  मैं  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्‍या  मंत्रालय  ने  कभी  भी  जल  वायु  तथा  पर्यावरण  प्रदूषण  के

 कारणों  को  जानने  के  लिए  कोई  अध्ययन  करवाया  था  जो  कि  भारत

 के  छः  नगरों  में  मोतों  के  लिए  मुख्य  रूप  से  जिम्मेवार

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  सामने  आए  और  इस  स्थिति  पे

 निपटने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 कैप्टन  जय  नारायण  प्रसाद  निषाद  :  अध्यक्ष  हमारे

 माननीय  सदस्य  महोदय  ने  पूछा  है  कि  अध्ययन  किया  गया  है  या  नहीं

 किया  गया  शहरों  में  वायु  प्रदूषण  का  मुख्य  कारण  वाहनों  से

 निकल॑ने  बाली  गैस  तथा  औद्योगिक  घरों  में  जलाबन  से  होने  वाला

 प्रदूषण  अध्ययन  के  मुताबिक-दिल्ली  का  मैं  कहूंगा  कि  घरों  का
 का  प्रदूषण  1994  में  एक्सटीरिअर  में  328  है  तथा  इंटीरियर

 में  354  है  जो  7  होना  चाहिए  वह  12.5  इंडस्ट्री  में  जो  80  होना

 वहां  20.7  ही  एन.ओ.एक्स  जहां  7  होना  वहां

 28.3  इंडस्ट्री  में  जहां  80  होना  वहां  29.8  यह  किया

 गया

 और  सनत  कूमार  मंडल  :  माननीय  अध्यक्ष

 मैं  अपना  दूसरा  पूरक  प्रश्न  पूछ  रहा
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 श्री  विजय  गोयल  :  मंत्री  जी  ने  इसका  उत्तर  कुछ  और  दिया

 इसका  उत्तर  स्पष्ट

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  जिस  किसी  भी  तरह  समझना  चाहते

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  में  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्‍या

 .  माननीय  मंत्री  जल  प्रदूषण  की  सबसे  अधिक  भयानक  समस्या  से
 अवगत  है  जिसने  आजकल  उत्तर  तथा  दक्षिण  में  24  परगना  तथा
 पश्चिम  बंगाल  के  समीप  अन्य  शहरों  को  अपनी  गिरफ्त  में  कर  लिया

 यदि  तो  उनका  इस  स्थिति  से  निपटने  तथां  प्रभावित  निवासियों
 को  आवश्यक  राहत  पहुंचाने  के  बारे  में  क्‍या  विचार

 कैप्टन  जय  नारायण  प्रसाद  निषाद  :  अध्यक्ष  आज  का

 प्रश्न  प्रदूषण  पर  है  लेकिन  माननीय  सदस्य  ने  जल  प्रदूषण  पर  भी  बात
 की  है  तो  मैं  24  परगना  के  बारे  में  बात  करना  मैं  बता

 देना  चाहता  हूं  कि  जून  1991  में  एक  रिपोर्ट  आई  जिसमें
 आर्सेनिक  पौल्यूशन  इन  ग्राउन्ड  बॉटर  इन  वेस्ट  बंगाल  के  बारे  में
 आया  उसमें  मेम्बर्स  ने  रिकमेंडेशन्स  दी  थी  कि  डीप  एक्वाय
 फायर्स  जिसमें  कि  आर्सेनिक  उसको  ड्रिन्किंग  बॉटर  परपज  क॑

 लिए  टैप  कर  लें  और  जो  ट्यूब  बैल  है  जिसमें  आर्सेनिक  है

 श्री  विजय  गोयल  :  मंत्री  जी  कया  जबाब  दे  रहे  सदन  को

 कुछ  पता  नहीं  चल  रहा  मेरा  विचार  है  कि  इस  पर  हॉफ  एन
 ऑजर  डिसकशन  करा  आज  पौल्यूशन  का  मामला

 बहुत  गंभीर  हो  चुका  है  और  खासकर  दिल्ली  के  अंदर  तो  और  ज्यादा
 गंभीर

 अध्यक्ष  महोदय  :  और  ज्यादा  कंफ्यूजन  हो

 इसलिए  मंत्री  जो  को कहिए  कि  इसका  जवाब  दे  और

 इस  पर  हॉफ  एन  ओवर  की  चर्चा

 कैप्टन  जय  नारायण  प्रसाद  निषाद  :  इस  पर  हॉफ  एन  ओवर
 तो  क्‍या  एक  घंटे  का  डिसकशन  हो  मैं  उसे  भी  स्वीकार  करता

 हूं  क्योंकि  पर्यावरण  का  मामला  बड़ा  जटिल  इस  पर  डिसकशन

 होना  चाहिए  और  सदस्यों  की  भी  राय  मालूम  पड़नी  वायु
 प्रदूषण  के  बारे  में  भी  सदस्यगण  पूछ  सकते

 श्री  चन्द्रशेखर  :  श्री  राजेश  पायलट  भूतपूर्व  पर्यांवरण
 मंत्री  वे उस  पार्टी  का  समर्थन  कर  रहे  उन्हें  ग्वड़े  होकर
 उत्तर  का  स्पष्टीकरण  देना
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 मध्याहन  12.00  बजे

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  आप  जल्दी  से  आधे  मिनट  में
 अपना  प्रश्न  यदि  आपको  उत्तर  चाहिए  तो  संक्षेप  में  प्रश्न

 श्री  जिजय  हाण्डिक  :  माननीय  अध्यक्ष  एक  अनुमान  के

 अनुसार  दिल्ली  में  10  प्रतिशत  प्रदूषण  यातायात  वाहनों  से  होता  है
 जबकि  80  प्रतिशत  प्रदूषण  उद्योगों  द्वारा  छोड़े  जा  रहे  विषैले  पदार्थों  तथा
 औद्योगिक  विद्युत  उत्पादन  द्वारा  होता  मैं  माननीय  मंत्री  से  पूछना
 चाहता  हूं  कि  क्या  उनका  ध्यान  वायु  प्रदूषण  को  दूर  करने  के  लिए  कुल
 वाहनों  से  के एक  तिहाई  वाहनों  को  कम  कर  देने  के  संबंध  में  न्यायमूर्ति
 कुलदीप  सिंह  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  की  ओर  गया  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्‍या  सरकार  को  यह  सुझाव  स्वीकार  है  और  यदि
 तो  सरकार  किन  वैकल्पिक  उपायों  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  पहले  ही  सतर्क  कर  दिया  ,

 प्रश्नों  के  लिस्बित  उत्तर

 चीनी  उत्पादन

 ४65.  श्री  रामचन्द्र  वीरप्पा  :  क्या  ख्वाद्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  का  उत्पादन  लक्ष्य  से  कम  हुआ

 यदि  तो  किस्‌  सीमा

 केन्द्रीय  पूल  में  चीनी  का  राज्यवार  अंशदान  कितना

 इस  वर्ष  कितनी  चीनी  का  निर्यात  किये  जाने  की  संभावना

 और  हि

 (S)  चीनी  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे  हैं  2

 खाद्य  मंत्री  नागरिक  आपूर्ति  उपभोक्ता  मामले  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  से

 चीनी  का  अत्यधिक  उत्पादन  हुआ  चोनी  मौसम  1995-96  के  दौरान

 लगभग  130  लाख  टन  +  घरेलू  उठान/आवश्यकता  के  प्रति  164-29

 लाख  टन  चीनी  का  उत्पादन  चीनी  उद्योग  ने  चीनी

 मौसम  1995-96  (30.9.1996  लगभग  8।  लाख़  टन  के  अंतिम

 स्टाक  पर  ममाप्त  हुआ  जबकि  पिछले  वर्ष  30.9.1995  को  अंतिम

 स्टाक  53  लाख  टन

 चीनी  क़ा  कोई  कंन्द्रीय  भंडार  नहीं  है  राज्यों  का  इसे  योगदान

 देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  नये  चीनो  वर्ष  में  चीनी  आपूर्ति  की  अत्यंत

 -  सुविधाजनक  म्थिति  को  देखते  हुए  अधिकतम  चीनी  निर्यात  की

 कोशिश  की
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 विद्युत  परियोजनाओं  को  पर्यावरणीय  मंजूरी

 *66.  श्री  गोपाल  कृष्ण  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1000  करोड़  रुपये  तक  की  विद्युत
 परियोजनाओं  को  उनके  पर्यावरणोय  प्रभाव  पर  विचार  किए  बिना

 एकमुश्त  मंजूरी  देने  की  घोषणा  की

 क्या  भविष्य  में  1000  करोड़  रुपये  तक  की  विद्युत
 परियोजनाओं  के  लिए  पर्यावरण  मंजुरी  की  आवश्यकता  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 यदि  तो  सभी  विद्युत  परियोजनाओं  द्वारा  पर्यावरण
 की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  हेतु  क्या  उपाय  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  और

 प्रश्न  नहीं

 विद्युत  परियोजनाओं  को  पयावरण  निकासी  देने  के  लिए
 राज्य  सरकारों  को  शक्तियां  प्रदान  करने  का  स्वरूप  तैयार  किए  जाने
 का  कार्य  अंतिम  चरण  में

 प्रतिबंधित  संगठनों  को  व्देशी  सहायता

 *67.  अजित  कुमार  मेहता  :  क्‍या  बृह  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  देश  में  प्रतिबंधित
 संगठनों  को  लगातार  भारी  मात्रा  में  विदेशी  सहायता  प्राप्त  हो  रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  विदेशी  सहायता
 प्राप्त  करने  वाले  प्रतिबंधित  संगठनों  के  नाम  क्‍या

 इन  संगठनों  द्वारा  यह  सहायता  किस  प्रयोजनार्थ  उपयोग
 की  जा  रहो  और

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्री  इन्द्रजीत  :  से  सरकार  को  इस
 प्रकार  के  संगठनों  के  बारे  में  कोई  रिपोर्ट  नहीं  है  जिन्हें  कानून  के
 अंतर्गत  एसोसिएशनਂ  घोषित  किया  गया  है  और  ये
 लगातार  बड़े  पैमाने  पर  विदेशी  सहायता  प्राप्त  कर  रहे

 .  समय-समय  पर  इस  आशय  की  रिपोर्टे  मिलती  रही  हैं  कि  गुप्त  चैनलों
 से  प्रतिबंधित  संगठनों  सहित  विभिन्‍न  अलगावबादी  और  उग्रवादी
 संगठनों  को  अवैध  धन  राशि  प्राप्त  हो  रही  सरकार  और  सुरक्षा
 एजेंसियां  देश  के  विभिन्‍न  भागों  में  विभिन्‍न  अलगाववादी  और  उग्रवादी
 संगठनों  के  खिलाफ  लगातार  सतर्कता  बरत  कर  और  अभियान  चला
 कर  इस  प्रकार  की  संभावन्‍््नओं  को  रोकने  का  लगातार  प्रयास  कर

 '

 रही
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 खाद्यान्नों  हेतु  मूल्य  निर्धारण  ढांचा

 ४68.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  ने  खाद्यान्नों  को
 खरीद  हेतु  मूल्य  निर्धारण  ढांचे  संबंधी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 भिन्‍न  भिन्‍न  समय  पर  खाद्यान्नों  की  खरीद  के  लिए  क्रमिक
 _

 मूल्य  ढांचे  के  संबंध  में  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  के  विचार  क्‍या

 ओर

 भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  इस  समय  क्‍या  नीति  अपनाई
 जा  रही  है  और  यह  नीति  किस  सीमा  तक  कृषि  लागत  और  मूल्य
 आयोग  की  रिपोर्ट  के  अनुरूप

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :

 कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  ने  1995-96  मौसम  की

 रबो  फसलों  की  मूल्य  नीति  संबंधी  रिपोर्ट  में  यह  मत  व्यक्त  किया  कि

 क्रमांकित  मूल्य  संरचना  के  साथ  दोलायमान  खरीद  प्रणाली  न  केवल

 विपणंन  तथा  खाद्य  मूल्य  व्यवस्था  में  अधिक  विकृतियां  पैदा  करेगी

 अपितु  मध्यम  अवधि  में  खाद्यान्न  प्रबंध  को  और  अधिक  दुष्कर  तथा
 महंगा  बना  सरकार  ने  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  की

 टिप्पणी  से  सहमत  होकर  यह  निर्णय  लिया  कि  केबल  न्यूनतम  समर्थन

 मूल्यों  की  घोषणा  की

 भारतीय  खाद्य  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  घोषित

 न्यूनतम  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  घोषित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्यों  पर

 किसानों  से अनाज  धान  और  मोटा  की  खरीद  करता

 विभिन्न  केन्द्रों  पर  किसानों  द्वारा  बिक्रो  क ेलिए  लाया  गया  सब

 अनाज  जो  निर्धारित  विनिर्टिष्टियों  के  अनुरूप  पाया  जाता  भारतीय

 खाद्य  निगम  द्वारा  राज्य  सरकारों  तथा  उनकी  खरीद  एजेन्सियों  के

 सहयोग  से  खरीद  लिया  जाता  किसानों  को  यह  विकल्प  है  कि  वे

 अपना  उत्पाद  भारतीय  खाद्य  निगम/राज्य  एजेन्सियों  को  समर्थन  मूल्य

 पर  अथवा  खुले  बाजार  में  बेच  जैसा  भी  उन्हें  लाभप्रद  चावल

 की  खरीद  चावल  मिलों  तथा  चावल  व्यापारियों  पर  सांविधिक  लेवी  के

 माध्यम  से  की  जाती  लेवी  का  प्रतिशत  राज्य  सरकारें  निर्धारित

 करती

 गेहूं  और  चावल  की  खुले  बाजार  में  बिक्रो

 569.  श्री  जगन्नाथ  :

 जगन्नाथ  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 भारतीय  खाद्य  निगम  के  अधिकारियों  द्वारा  गेहूं  और

 चाबल  को  खुले  बाजार  में  बिक्रो  के  लिए  उपय  |ग  में  लाए

 विवेकाधिकारों  का  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  विभिन्न  डिपों  पर  इसके  भंडार  का  खुले  रूप  से
 नीलाम  नहीं  किया  जाता

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  का  विचार  खुले  बाजार  में  बिक्रो  संबंधी
 योजना  शुरू  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :

 गेहूं  और  चावल  की  खुली  बिक्री  से  संबंधित  मूल्य  और  सीमा
 जैसे  नीतिगत  मामलों  का  निर्णय  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है  लेकिन
 राज्य-वार  निर्मुक्तियों  जैसे  परिचालन  संबंधी  मामले  भारतीय  खाद्य
 निगम  द्वारा  निर्धारित  किए  जाते  एक  तीन  सदस्यीय  जिसके

 वरिष्ठ  क्षेत्रीय  भारतीय  खाद्य  निगम  होते  द्वारा
 खरीदारों  क ेनाम  और  एक  मास  में  खरीदारों  को  बेची  जाने  वाली  गेहूं
 की  मात्रा  के  बारे  में  निर्णय  किया  जाता

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  विभिन्‍न  डिपुओं  में  अपने
 स्टाक  को  खुली  नीलामी  नहीं  करता  गेहूँ  और  चाबल  की  खुली
 बिक्री  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  बाधा

 पहुंचाए  बिना  बाजार  मूल्यों  पर  संतुलित  प्रभाव  डालने  के  लिए  की
 जाती  संगत  व्यावहारिक  सोच  विचार  करने  पर  सरकार ने  केन्द्रीय
 निर्गम  मूल्य  से  अधिक  लेकिन  भारतीय  खाद्य  निगम  को  इकनामिक
 लागत  से  कम  मूल्यों  पर  गेहूं  और  चावल  की  बिक्री  करने  का  निर्णय
 किया

 और  घरेलू  इस्तेमाल  के  लिए  गेहूं  और  चावल  की

 खुले  बाजार  में  बिक्री  करने  को  योजना  1993  और
 1994  से  चल  रही

 में  अनियमितताएं

 >70.  श्री  जंग  बहादुर  सिंह  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद  के  खातों  की  गत
 चार  वर्षों  से  भी अधिक  समय  से  लेखा  परीक्षा  नहीं  हुई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  परिषद  के  सभी  विभागों  के
 खातों  को  लेखापरीक्षा  करने  ओर  तत्संबंधी  निष्क्षों  को सदन  के  पटल
 पर  रखने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 दिल्‍ली  नगर  निगम  की  तुलना  में  लेखा  परीक्षा  संबंधी
 स्थिति  क्‍या

 गृह  मंत्री  इन्द्रजीत  :  और  (a).  समवर्ती
 लेखा-परीक्षा  स्थानीय  निधि  टिल्ली  प्रशासन  के
 समग्र  पर्यवेक्षण  में  बषों  स ेनई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  परिष्ट  के  विभिन्‍न
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 विभामों/यूनिटों  के  लेखों  को  लेखा  परीक्षा  कर  रही  लेकिन  वार्षिक
 लेखा  परीक्षा  रिपोर्टे  तैयार  करने  में  विलंब  हुआ  पिछली  वार्षिक
 लेखा  परोक्षा  रिपोर्ट  1989  में  जारी  की  गयी  थी  जो  कि  वर्ष  1985-86
 के  संबंध  में  स्थानीय  निधि  लेखा  ने  इस  विलंब  का  कारण
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  कर्मचारियों  को  कमी  होना  बताया

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  परिषद  1994  के

 अधिनियमित  होने  के  हाल  ही  इस  अधिनियम  को  धारा  33
 के  अंतर्गत  मुख्य  लेखा  परीक्षक  की  नियुक्ति  को  गयी  परिषद  के  *

 लेखों  को  जांच  करना  ओर  उनका  लेखा  परीक्षा  करना  मुख्य  लेखा

 परीक्षक  को  सांविधिक  जिम्मेबारी  है  और  उसे  प्रत्येक  वर्ष  के  प्रारंभ
 पिछले  वर्ष  के  लिए  परिषद  के  सम्पूर्ण  लेखों  की  परिषद  को  देनी

 होती  यह  उम्मीद  को  जाती  है  कि  एक  बार  मुख्य  लेखा  परीक्षक
 के  लिए  कर्मचारी  और  मल  संरचना-सहायता  को  अंतिम  रूप  दे  दिए
 जाने  के  बाद  और  व्ययਂ  की  वार्थिक  लेखा  परीक्षा  निर्धारित

 समय  सारणी  क॑  अनुसार  की  आवश्यक  सहायता  प्रदान  करने

 संबंधों  एक  प्रस्ताव  परिषद  के  विचाराधीन  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  को

 एक  प्रति  संसद  में  रखन  की  इस  अधिनियम  में  कोई  व्यवस्था  नहों

 दिल्ली  नगर  निगम से  प्राप्त  सूचना  के  निगम  के

 जनरल  विंग  के  गैर-योजना  व्यय  से  संबंधित  लेखों  की  लेखा  परीक्षा

 1994-95  तक  कर  ली  गई  वर्ष  1995-96  के  लेखों  को  लेखा

 परीक्षा  की  जा  रही

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए  विशेष  न्यायालय

 #71.  श्री  राठवा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  अनुसूचित  जातियों।अनुसूचित
 जनजातियों  क॑  अत्याचार  के  मामलों  में  त्वरित  न्याय  दिलाने  के  लिए
 विशेष  न्यायालय  स्थापित  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है

 प्रत्येक  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  ऐसे  न्यायालयों  को  कब

 तक  स्थापित  कर  दिए  जाने  की  संभावना  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों

 को  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  लिए  विशेष  न्यायालयों

 को  स्थापित  किए  जाने  हेतु  कुल  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दिए  जाने

 का  बिचार

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  से

 अनुसूचित  जाति  एवं  अनुसूचित  जनजाति

 अधिनियम  1989  के  अंतर्गत  राज्य  सरकारों  से  इस  अधिनियम  के

 अंतर्गत  मामलों  को  सुनवाई  करने  के  लिए  प्रत्येक  जिले  के  सत्र

 न्यायालय  को  विशेष  न्यायालय  के  रूप  में  बिनिर्टिष्ट  करने  की  पहले

 ही  अपेक्षा  की  गई  इस  अधिनियम  को  संशोधित  करने
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 संबंधी  एक  प्रस्ताव  पर  राज्य  सरकारों  तथा  अन्‍य  संबंधितों  के  साथ

 परामर्श  किया  जा  रहा  है  ताकि  अन्य  बातो  के  साथ-साथ  राष्ट्रीय

 अनुसूचित  जातति  एवं  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  को  सहमति  से

 जिलों  को  छोड  दिए  जाने  या  मिला  लिए  जाने  क॑  प्रत्*क

 जिल  में  अनन्य  विशेष  न्यायालय  की  स्थापना  अनिवार्यतः  किए  जाने

 का  प्रावधान  किया  जा

 एक  वर्तमान  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  इस
 अधिनियम  के  कार्यान्वयन  के  लिए  राज्य  सरकारों  द्वारा  शुरू  किए  गए
 उपायों  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  50:50  के  आधार  पर  राज्य

 क्षेत्र  प्रशासनां  को  100  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती
 इस  राज्य  सरकारें  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासन  विशेष
 न्यायालयों  की  स्थापना  पर  अपने  द्वारा  वहन  किए  गए  व्यय  के  लिए
 समान  केन्द्रीय  सहायता  के  पात्र  जिसकी  मात्रा  पर  इस  संबंध  में
 उनके  द्वारा  तैयार  किए  गए  वार्षिक  प्रस्तावों  में  वियार  किया

 वर्षा  सिंचित  क्षेत्रों  का विकास

 +72.  श्री  विजय  हाण्डिक  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्षा  सिंचित  कृषि  क्षेत्र  जो कुल  फसल  क्षेत्र  का  70
 प्रतिशत  क ेविकास  क  लिए  कौन-कौन  से  विशिष्ट  उपाय  किए  गए
 हैं  और  क्‍या  संसाधन  उपलब्ध  कराए  गए

 क्या  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए  विद्यमान  और
 दोनों  सिंचाई  सुविधाओं  का  प्रभावी  ढंग  से  विकास  तथा  दोहन  किया

 गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  देश  में  वर्षा  सिंचित  क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए
 कई  कदम  उठाए  गए  इसमें  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाएं  तथा  बाहय
 सहायताप्राप्त  परियोजनाएं  शामिल  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के
 दौरान  क्रियान्वित  की  गई  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  तथा  पिछले  4
 वर्षों  के  दौरान  दी  गई  निधियों  की  सूची  संलग्न  में  दी  गई

 बाहय  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  तथा  प्रत्येक  परियोजना  के
 संबंध  में  अब  तक  खर्य  को  गई  राशि  को  सूची  संलग्न  में
 दी  गई

 और  सिंचाई  सुविधाओं  में  वृद्धि  करने  के  लिए
 क्रियान्वित  की  योजनाओं  से  सिंचाई  क्षमता  के  उपयोग  में  वृद्धि
 करने  में  मदद  मिली  वर्ष  1950-51  में  22.60  मिलियन  हैक्टेयर
 क्षेत्र  की  सिंचाई  को  जाती  वर्ष  1993-94  में  76.7  मिलियन  क्षेत्र
 की  सिंचाई  को  जाने  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  सिंचाई  क्षमता
 में  वृद्धि  करने  से  खाद्यान्न  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुईं  वर्ष  1989-90
 में  171.04  मिलियन  मी.टन  खाद्यान्न  का  उत्पादन  हुआ  जबकि  यह
 उत्पादन  वर्ष  1995-96  में  बढ़कर  192  मिलियन  मी.टन  हो
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 केन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  के  अंतर्गत  वर्षासंचित  खेती  के  विकास  के  लिए  निर्मुक्त  की  गई  धनराशि

 योजना  का  नाम  आठवीं  योजना  के  आंखिरी  4  वर्षों

 (1992-93)  (1995-96)  के

 दौरान  निर्मुक्तियां

 1.  वर्षासिचित  क्षेत्रों  के  लिए  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  परियोजना
 "733.33

 733.33

 2.  पूर्वोत्तर  भारत  में  झूम  खेती  वाले  क्षेत्रों  के  नियंत्रण  के  लिए  पनधारा  विकास  परियोजना  26.02

 3.  नदी  घाटी  परियोजना  के  आवाह-दक्षेत्र  में  मृदा  सरंक्षण  220.70

 4.  बाढ़  प्रवण  नदियों  में  आवाह-क्षेत्र  में  मृदा  संस्‍क्षण  106.22

 5.  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  कार्यक्रम  629.75

 6.  मरूस्थल  विकास  कार्यक्रम  311.91

 7.  समेकित  बंजरभूमि  विकास  परियोजना  164.49

 .._  शोग  2192.42

 बाहय  तौर  पर  सहायता  प्राप्त  परियोजनाओं  के  अंतर्गत  खेती  के  लिए  व्यय  की  गई  धनराशि

 योजना  कां  नाम  वि  ह  संचित  व्यय  करोड़

 '
 विश्व  बैंक  सहायता-प्राप्त  परियोजनाएं  :

 समेकित  पनधारा  विकास  परियोजना  113.87

 समेकित  पनधारा  विकास  परियोजना  148.81

 2.  डेनिश  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  सहायता-प्राप्त  परियोजनाएं  :

 कनटिक  में  व्यापक  पनधारा  विकास  परियोजना  9.90

 व्यापक  पनधारा  विकास  तमिलनाडु  3.92

 व्यापक  पनधारा  विकास  तमिलनाडु  0.24

 व्यापक  पनधारा  विकास  कोरापुट  उड़ीसा  1.92

 3.  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  सहायता  प्राप्त  परियोजना  :

 समेकित  पनधारा  प्रबंध  परियोजना  8.39

 समेकित  पनधारा  प्रबंध  दक्षिणी  49.55

 समेकित  पनधारा  प्रबंध  दूनघाटी  10.36

 4...  सहायता-प्राप्त  परियोजना  :

 समेकित  पनधारा  विकास  महाराष्ट्र  6.10

 5.  स्विटजरलैंड  विकास  निगम  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं  :

 कर्नाटक  में  सहभागी  व  समेकित  विकास  पनधारा  परियोजना  3.10

 योग
 ॥

 ह  326.16
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 गेहूं  की  नई  किसमें

 |75.  श्री  पंकज  चौथरी

 लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  गेहूं  की तीन  नई
 किसमें  विकसित  को  -

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  परिणामस्वरूप  गेहूं  का  कितना  उत्पादन  बढ़ने  को

 संभावना  है  ?

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  चतुरानन
 :  और  परिषद  ने  एच  डी  2329  किस्म  को

 जगह  पर  उगाने  के  लिए  तीन  नयी  किसमें  पी  बी  343,

 यू  पी  2338  तथा  डब्लू  एच  542  विकसित  की  है  जिसे  हरियाणा
 तथा  पश्चिमी  के  बहुत  बड़े  क्षेत्र  मे ंउगाया  जा  रहा  परन्तु  यह

 किस्म  रोगों  से  शीघ्र  प्रभावित  होती

 इन  नयी  किस्मों  में  मौजूदा  लोकप्रिय  किस्मों  की  तुलना
 में  कुछ  अधिक  पैदावार  देने  को  क्षमता  (3-5  क्विंटल  प्रति

 ह

 इन  नयी  किस्मों  को  लोकप्रिय  बनाने  से  उत्पादकता  तथा  उत्पादन

 में  वृद्धि  करने  में  मदद

 तिलहन  की  खेती

 #74  श्री  सिंह  देव  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  तिलहन  की  खेती  के  क्षेत्र  में  वृद्धि
 करने  का

 यदि  तो  नौवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  कितने  और  नए
 क्षेत्रों  में तिलहन  की  खेती  करने  का  विचार  और

 नौबीं  योजना  में  तिलहन  के  उत्पादन  में  वृद्धि  के  लिए
 आकलित  अनुमान  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  और  क्रमिक

 कम  आय  देने  वालो  फसलों  के  स्थान  पर  दूसरी  फसल  लगाकर  तथा

 च्समस्या  बाले  क्षेत्रों।परिस्थितियों  में  फसलों  का  प्रतिस्थापन  करके

 विशेषकर  तोरिया  और  सरसों  के

 अंतर्गत  क्षेत्र  विस्तार  को  संभावनाएं  नौबीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  दौरान  देश  के  पश्चिम  मध्य
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 राजस्थान  ओर  उत्तर  पूर्वी  राज्यों  में  क्षेत्र  विस्तार  को

 संभावनाएं  विद्यमान  लेकिन  क्षेत्र  क ेलिए  अभी  कोई  लक्ष्य  निर्धारित

 नहीं  किए  गए

 योजना  आयोग  द्वारा  नौवों  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए

 तिलहन  का  उत्पादन  लक्ष्य  अभी  निर्धारित  नहीं  किया  गया  योजना

 आयोग  ने  अभी  वर्ष  2000  तक  के  लिए  तिलहन  उत्पादन  के  लिए
 26  मिलियन  मी.टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया

 हॉट-मिक्स  संयंत्रों  को  बंद  करना

 +75,  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  पर्यावरण  और  वन
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्चतम  न्यायालय  ने  दिल्ली  के  कुछ  हॉट  मिक्स
 संयंत्रों  को  बंद  करने  का  आदेश  दिया  है  या  कंन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण
 बोर्ड  को  इन  संयंत्रों  द्वारा  फैलाए  जा  रहे  वायु  प्रदूषण  की  जांच  करने
 के  लिए  अनुदेश  दिए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  द्वारा  अब  तक  दिल्ली  के
 जांच  किए  गए  हॉट-मिक्स  संयंत्रों  का  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  उसके  निष्कर्ष
 क्या  और

 सरकार  ने  इस  संबंध  में  अब  तक  क्‍या  कार्रवाई  की  है  या
 करने  का  विचार

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :

 से  एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 माननीय  उच्चतम  न्यायालय  ने  दिनांक  10
 1996  के  अपने  आदेश  द्वारा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  में  43  हॉट  मिक्स
 संयंत्रों  को किसी  अन्य  औद्योगिक  क्षेत्र  में  पुनः  स्थापित/अंतरित
 का  निदेश  दिया  न्यायालय  ने  यह  भी  निदेश  दिया  है  कि  इन
 हॉट-मिकक्‍्स  संयंत्रों  को  बंद  किया  जाएगा  और  28  कि
 दिल्ली  शहर  से  इनका  कार्य  संचालन  रूक

 माननीय  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्देशों  के  अनुसार
 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  43  हॉट-मिक्‍्स  संयंत्रों  स ेसंबंधित  एक
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  इस  रिपोर्ट  के  अनुसार  हॉट-मिक्स  संयंत्रों  से
 प्रसंस्करण  उत्सर्जन  में  धुल-कण  और  सल्फरडाइऑक्साइड  के
 अतिरिक्त  पॉली  एरोमिक  हाइड्रोकार्बन  होते  हैं  जो  कि  कैंसरजन

 होते  अतः  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  क ेएक  विशेषज्ञ  समिति
 ने  हॉट-मिक्स  संयंत्रों  को  श्रेणीबद्ध  करके  परिसंकटमय  उद्योग  के  रूप
 में  लिया
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 सरकारी  और  निजी  क्षेत्र  के अनेक  हॉट  मिक्स  संयंत्र  आवासीय
 क्षेत्रों  क ेसमीप  स्थित  हैं  और  इसलिए  समीप  के  निवासियों  को  स्वास्थ्य
 संबंधी  जोखिम  ऐसे  प्रतिष्ठानों  से  हो सकता

 हॉट  मिक्स  संयंत्रों  को  बहेतर  अनुरक्षण  नहीं  होता

 राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  सरकार  ने  हॉट  मिक्स
 संयंत्रों  के  अंतरण/पुनःस्थापन  की  सुविधा  के  लिए  एकल
 अभिकरणਂ  का  गठन  किया  इस  अभिकरण  में  उत्तर

 हरियाणा  और  दिल्ली  के  मुख्य  सचिव  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी

 क्षेत्र  योजना  बोर्ड  के  सदस्य  सचिव  सम्मिलित  श्रेणी  के तहत
 आने  वाले  उद्योगों  के  लाभ  क॑  लिए  तथा  जिन्हें  दिल्‍ली  से  बाहर
 अंतरित  होने  के  लिए  माननीय  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  आदेश

 दिया  गया  के  लिए  एक  खिड़की  सेवाਂ  भी  कार्यरत  है
 जिसके  अध्यक्ष  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  सरकार  के  उद्योग

 आयुक्त

 बाघ  परियोजना

 |76.,  श्री  वाडियार  :
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 इस  योजनावधि  के  दौरान  बाघ  और  इस  प्रजाति  के  अन्य

 बड़े  वन्य  प्राणियों  की  संख्या  में  कितनी  वृद्धि  हुई  अथवा  कमी  आई
 और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  अभयारण्यों  में  बाध  और
 अन्य  वन्य  प्राणियों  क॑  समुचित  संरक्षण  और  विकास  के  लिए  सरकार
 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  2

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  और  दो  विवरण  संलग्न

 इनमें  में  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान
 परियोजना  स्कीमਂ  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  टाइगर  रिजर्वों  को  दी  गई
 धनराशि  बताई  गई  है  जबकि  में  देश  में  बाघों  के  परिरक्षण
 के  लिए  सरकार  द्वारा  किए  गए  विशिष्ट  उपायों  का  उल्लेख

 विदेशी  सहायता  प्राप्त  दो  परियोजनाएं-वानिकी  अनुसंधान
 शिक्षा  तथा  विस्तार  परियोजना  और  भारत  पारि-विकास  परियोजना

 1944-95  तथा  1995-96  में  शुरू  की  गई  1994-95  तथा

 1995-96  के  दौरान  वानिकी  अनुसंधान  शिक्षा  तथा  विस्तार  परियोजना
 के  अंतर्गत  9.59  लाख  रुपए  तथा  0.76  लाख  रुपए  दिए
 भारत  पारि-विकास  परियोजना  के  तहत  1995-96  में  विभिन्‍न  राज्यों
 को  194.13  लाख  रुपए  दिए

 प्रत्येक  चार  वर्षों  में  एक  बार  अखिल  भारतीय  बाघ  तथा

 कूमारी  सुशीला  तिरिया  :  तेंदुआ  गणना  की  जाती  पिछली  दो  गणनाओं  के  दौरान  बाघों  और

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  तेंदुओं  की  अनुमानित  आबादी  इस  प्रकार  है  :-

 बाघ  तेंदुए

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विभिन्‍न  बाघ
 1989  4334  667

 कितनी  धनराशि  स्वीकृत  को  गई  और  कितनी  जारी
 ह

 अभयारण्यों  को  कितनी  धनराशि  स्वीकृ  ई
 1993  4750  6828

 की

 गत  तीन  ब्॒षों  के  दौरान  प्रतिवर्ष  बाघ  परियोजना  के  लिए

 कितनी  विदेशी  सहायता  प्राप्त

 शेरों  की  गणना  प्रत्येक  पांच  वर्ष  मे ंएक  बार  की  जाती  आंकड़े
 बताते  हैं  कि  1990  में  इनकी  संख्या  284  तथा  1995  में  304

 आग  तथा  के  उत्तर  में  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  विवरण

 टाइगर  रिजर्व  का  नाम  1992-93  1993-94  1994-95  1995-96  1996-97
 31.10.96  तक

 ।  2 गाययायु्आ्कर्णए<यओआख 4...“  5...  &/.
 __---+  -  ---

 कोर्बेट  29.245  67.7750  57.950  62.360  5५000

 2...  पलामू  55.696  54.2000  51.500  62.100  24.000

 3...  सीमलीपाल  45.693  46.5200  69.385  50.125  17.000

 4...  कान्हा  61.301  65.8900  65.385  .385  76.873  35.000

 5...  मानस  38.836  36.3821  42.325  55.650  _
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 2  3  4  5  6  7

 6...  सरिस्का  45.700  60.5210  45.500  52.485  31.500

 7...  रणथम्बौर  46.779  55.2700  51.085  61.285  31.500

 8...  बांदीपुर  24.397.  35.1960  45.750  50.330  -

 9...  सुन्दरबन  30.615  36.5860  ३6.930  45.705  16.000

 10.  नलघाट  44.147  36.7130  44.475  45.353  20.000

 11.  परियार  45.862  46.7300  16.673  28  .065  16.000

 12.  इंदरावती  20.871  23.2430  22.350  15.000
 -

 13...  मनधापा  27.274  32.0080  34.540  35.874  -

 14.  दुधवा  28.485  23.9400  32.604  33.780  20.000

 15.  वाल्मीकि  -  -  -  -  12.250

 16...  नागार्जुनसागर  20.076  25.2700 ©  26.381  27.360  08.000

 17.  बक्सा  37.525  47.7220  50.610  44.460  19.000°

 18.  कालाकड  मुंडनथुरई  29.630  40.8650  29.120  24.480  14.000

 19.  पेंच  6.920  28.0760  45.905  .905  28.056  03.100

 20.  टाडोबा-अंधेरी  -
 कट

 ->  13.635  06.900  08.000

 21.  वनहवगढ़  7.8950  8.955  02.050  -

 22...  दम्पा  -  -  -  13.450  08.360

 23...  पन्‍ना  -  -  -  09.000  -

 प्र  जोड़  642.052  760.8021
 न्‍

 797.998  841.241  318.835  8.835

 विवरण-]ा  5.  वन्य  प्राणिजात  और  वनस्पतिजात  की  संकटापन्न  प्रजातियों  के

 1.  बनन्‍्यजीव  1972  को  अनुसूची  ।  से  4  में  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  संबंधी  कन्वेंशन  के  उपबंधों  के

 शामिल  पशुओं  के  शिकार  पर  कानून  द्वारा  प्रतिबंध  तहत  संकटापन्न  पशु  प्रजातियों  और  उनके  अंगों  तथा  उत्पादों
 के  अंतर्राष्ट्रीय  व्यापार  पर  पूर्ण  प्रतिबंध

 2...  गैंडों  तथा  उनके  वासस्थलों  की  सुरक्षा  और

 संरक्षण  के  लिए  विशेष  उपाय  किए  जा  रहे  6...  बनन्‍्यजीबव  उत्पादों  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  देश  के  मुख्य
 निर्यात  केन्द्रों  मे ंवन्‍्यजीव  परिरक्षण  के  क्षेत्रीय  और  उप  क्षेत्रीय

 3.  वन्य  वनस्पतिजात  और  प्राणिजात  के  सरंक्षण  के  लिए  कार्यालय  खोले  गए
 1,48,000  वर्ग  क्षेत्र  मे ं441  वन्‍्यजीव  अभयारण्यों  और

 80  राष्ट्रीय  उद्यानों  का  एक  नेटवर्क  स्थापित  किया  गया  7.  इस  मंत्रालय  ने  सीमा  केन्द्रीय

 भारत  सरकार  ने  भी  इन  वन्यजीवों  की  संरक्षण  को  प्रोत्साहन  अन्वेषण  ब्यूरो  सीमा  सुरक्षा  भारत-तिब्बत  सीमा

 देने  के  लिए  वर्ष  1973  और  1991  में  परियोजनाਂ  तथा  विदेशी  ट्रैफिक  इंडिया

 और  परियोजनाਂ  स्कीमें  भी  चलाई  केन्द्र  सरकार  और  वन्यजीब  प्राधिकारियों  जैसे  सभी  बड़े  प्रवर्तन  संगठनों  के

 द्वारा  विभिन्‍न  केन्द्रीय  प्रायोजित  स्कीमों  के  तहत  राज्य  सरकारों  प्रतिनिधियों  वाली  एक  राष्ट्रीय  समन्वय  समिति  स्थापित  की  है

 के  अनुरोध  पर  राष्ट्रीय  उद्यानों  और  अभयारण्यों  के  विकास  के  ताकि  बन्‍्यजीव  और  वन्यजीब  उत्पादों  के  अवैध  व्यापार  का

 लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  जिनमें  बाघ  परियोजना  और  समस्या  से  निपटने  के  लिए  अंतर-विभागीय  सहयोग  और

 हाथी  परियोजना  भी  शामिल  समन्वय  बढ़ाया  जा

 4...  वनन्‍्यजीवों  के  अवैध  व्यापार  की  सूचना  मिलने  पर  अन्य  8.  देश  के  उन  क्षेत्रों  जहां  बाघ  रहते  के  प्रबंधन  में  सुधार  का

 प्रवर्तन  एजेंसियों  के  सहयोग  से  वन्यजीब  प्राधिकाहियों  द्वारा

 छापे  मारे  जाते
 सुझाव  देने  क॑  लिए  मंत्रालय  में  एक  क्राइसेस  सेवाਂ

 स्थापित  किया  गया  है  |
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 9...  राज्य  सरकारों  की  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  सर्तकता  बढ़ा  दें  और
 गश्त  तेज  कर

 10...  बाघ  परियोजना  क्षेत्रों  में  स्ट्राइक  बलਂ  को  स्थापना  के

 लिए  कदम  उठाए  जा  रहे

 i. |  बाघ  संरक्षण  से  संबंधित  द्विपक्षीय  मामलों  का  समन्वय  करने
 और  बाघ  की  हडिडयों  और  उसके  शरीर  की  अन्य  अंगों  के
 अवैध  व्यापार  को  रोकने  के  लिए  चीन  सरकार  के  साथ  एक
 प्रोटोकोल  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  तथा

 12.  बाघ  के  चोरी-छिपे  शिकार  को  रोकंने  तथा  बाघ  रेंज  देशों  में
 बाघ  संरक्षण  के  लिए  प्रयासों  का  समेकन  करने  हेतु
 अन्तर्राष्ट्रीय  सहयोग  सुदृढ़  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा
 बाघ  मंचਂ  की  स्थापना  के  लिए  कदम  उठाए  गए

 निर्यात  के लिए  राजसहायता

 #77.  श्री  भीमराव  विष्णु  जी  बड़ाडे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरंकार  छोटे  किसानों  को  कोई  राजसहायता  प्रदान
 कर  रही  है  जिनके  उत्पाद  दूसरे  देशों  को  निर्यात  किये  जाते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ज्यौरा  क्या

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  यह  राजसंहायता
 किसानों  के  बदले  में  बिचौलियों  द्वारा  हथिया  ली  जाती  और

 यदि  तो  इस  राजसहायता  को  किसानों  तक  पहुंचाने
 को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  से  जिन  छोटे  किसानों  के  उत्पाद  अन्य

 देशों  को  निर्यात  किए  जाते  उन्हें  कोई  राजसहायता  नहीं  दी
 लेकिन  कृषि  एवं  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 के  पास  नियतिकों  के  रूप  में  पंजीकृत  किसानों  सहित
 नियतिकों  को  कृषि  एवं  प्रसंस्कृत  खाद्य  उत्पाद  प्राधिकरण

 द्वारा  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती

 अनुच्छेद  356  और  249  को  रद्द  करना

 श्री  तरित  वरण  तोपदार  :

 श्री  तारिक  अनवर  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  356

 और  249  को  रद्द  करने  के  बारे  में  जम्मू  और  कश्मीर  सरकार  और  अन्य

 राज्य  सरकारों  से  सुझाव  प्राप्त  हुए  और
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  2

 गृह  मंत्री  इन्द्रजीत  :  और  अन्तर-राज्यीय
 परिषद  की  ।5  1996  को  हुई  दूसरी  बैठक  के

 अनुच्छेद  356  में  संशोधन  करने  से  लेकर  इसको  समाप्त  किए  जाने
 तक  के  बारे  में  भिन्‍न-भिन्‍न  विचार  व्यक्त  किए  उपर्युक्त
 बैठक  में  अनुच्छेद  249  को  रदूद  करने  के  बारे  में  कोई  मत  व्यक्त

 नहीं  किया  जम्मू  व  कश्मीर  के  मुख्य  मंत्री  ने

 अनुच्छेद  356  पर  बोलते  अनुच्छेद  249  के  संबंध  में  निम्नलिखित
 बातें  कहीं  :-

 “1984  तत्कालीन  राज्यपाल  द्वारा  विधिवत  रूप  से

 चुनी  गई  हमारी  सरकार  को  बर्खास्त  कर  दिया  गया  और
 उसके  एक-के-बाद-एक  अध्यादेश  जारी  करने
 उन्होंने  कोई  हिचक  महसूस  नहीं  उन्होंने  ही  भारत
 के  राष्ट्रपति  से  शासन  के  भारत  के
 संविधान  के  अनुच्छेट  249  का  प्रयोग  करने  की  सिफारिश
 की  राज्यपाल  को  ऐसा  बड़ा  कदम  उठाने  का  न  तो

 कोई  प्राधिकार  था  और  न  ही  ऐसा  कोई  शासनादेश  प्राप्त

 उन्हें  सलाह  देने  के लिए  उनकी  कोई  मंत्री  परिषद  भी

 नहीं  थी  तथा  निश्चित  रूप  से  राष्ट्रपति  शासन  के  अधीन
 राज्यपाल  के  रूप  में  वजह  कोई  विधायी  अधिकार  प्रयोग

 नहीं  कर  सकते  मैंने  यह  यह  समझाने  के

 लिए  दिया  है  कि  कोई  राज्यपाल  विंधिवत  रूप  में  चुनी
 गई  किसी  सरकार  को  हटाने  के  लिए  किस  सीमा  तक  जा
 सकता  है  और  फिर  प्रशासन  को  अपने  मनमाने  ढंग  से
 चला  सकता

 ,

 अन्तर-राज्यीय  परिषद  को  दूसरी  बैठक  में  यह  निर्णय  लिया
 गया  था  कि  परिषद  को  एक  स्थाई  अन्य  बातों  के

 अनुच्छेद  356  सहित  आपातकालीन  प्रावधानों  के

 मुददे  की  व्यापक  रूप  में  जांच  करेगी  और  इसके  गठित  होने  के
 तोन  माह  के  अंदर  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  स्थाई  समिति
 को  रिपोर्ट  पर  परिषद  की  अगली  बैठक  में  चर्चा  की
 जिसके  उपरान्त  परिषद  के  विचारों  को  विचारार्थ  और  आगे  कार्रवाई
 करने  के  लिए  सरकार  को  भेजा  स्थाई  समिति  का  गठन
 विचाराधीन

 चीनी  विकास  परिषद

 |79.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  स्थाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 चीनी  विकास  परिषद  के  सदस्यों  के  नाम  तथा  इसके
 उद्देश्य  क्‍या

 वर्ष  1993-94,  1994-95  तथा  1995-96  के  दौरान
 परिषद  द्वारा  कितनी  बैठकों  आयोजित  की  गई
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 वर्ष  1995-96  के  दौरान  परिषट  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  11...  नेशनल  फेडरेशन  आफ  सदस्य
 का  ब्यौरा  कया  और  कोआपरेटिव  सुगर  फैक्ट्रीज

 इन  सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 कार्यवाही  की  गई  है।किए  जाने  का  विचार  .  82-83,  नेहरू  नई

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  "areca  ..  कार्यपालक  सदस्य

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  विकास
 13.

 आरतीय  औद्योगिक  वित्त

 परिषद  के  नाम  तथा  उद्देश्य  क्रमशः  तथा  ॥  पर  संलग्न  बैंक  आफ  बड़ौदा
 संसद  नई  दिल्‍ली

 बैठक हो  सकी। चीनी  तथा  विकास  के  दौरान  परिषद  की  संयुक्त  भारत
 सरकार  सदस्य

 केवल  एक  बैठक  हो  चीनी  उद्योग  विकास  परिषद  का  पुनर्गठन
 औद्योगिक  अनुमोदन

 को  किया  गया  तथा  पुनर्गठित  परिष्ट्‌  को  बैठक  औद्योगिक  नीति
 और

 संवधन  लिभाग

 को  परिषद  की  अवधि  3.6.95  को  समाप्त  को  उद्योग  उद्योग  नई  दिल्ली

 इसका  पुनर्गठन  किया  विकास  परिषद्‌  की  एक  बैठक  प्रबंध  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  सदस्य  .

 26.11.1996  को  होने  जा  रही  निगम  4,  सिरी  इंस्टीटयूशनल

 और  प्रश्न  नहीं
 हौज  नई  दिल्ली

 15.  संयुक्त  उद्योग  और  खनिज  -  सदस्य
 योजना  संसद  मार्ग

 1.  भारत  सरकार  अध्यक्ष
 नई  दिल्‍ली

 खाद्य  दिल्‍ली  16.  उत्तर  प्रदेश  खांडसारी  चीनी  सदस्य

 हि  रे  विनिर्माता  संगम  गांधी  नगर
 2.  श्री  शंकरराव  काले  सदस्य

 ,
 (  लोक ।  लौक

 17...  _.  श्री  मुश्ताक  लोहिया  सदस्य
 3...  श्री  अभय  प्रताप  सिंह  सदस्य  मुजफ्फरनगर

 लोक
 18...  श्री  सत्यवोर  सिंह  चौधरी  सदस्य

 चौधरी  आकाशदीप
 बस  अडडे  के  अलीगढ़

 4...  श्री  शिवाजी  राव  जी  पाटिल  सदस्य
 राज्य

 5...  संयुक्त  भारत  सरकार  सदस्य  सचिव  19.  श्री  बिजेन्द्र  सिह  ग्राम  और  सदस्य
 खाद्य  में  चौनो  के  भार

 डाकघर  बलिया
 नई  दिल्‍ली  थे

 चोधरी 20...  श्री  ,  रामपुर  सदस्य
 6...  मुख्य  चीनो  निदेशालय  सदस्य  सुलतानपुर

 नई  दिल्‍ली  रन्द्र
 सिंह

 "
 21.  श्री  सुरेन्द्र  सिंह  हरजोली  हरिद्वार  सदस्य

 7...  राष्ट्रीय  शर्करा  सदस्य  उत्तर  प्रदेश

 कानपुर  22...  श्री  श्याम  लाल  सदस्य

 8...  वसंतदादा  शर्करा  संस्थान  सदस्य  जिला

 न  23.  सदस्य

 9...  गन्ना  प्रजनन  संस्थान  सदस्य  522,  फिप्थ  जे  ं

 कोयम्बतुर
 दावणगेरे

 10.  भारतोय  चानो  संगम  सदस्य  44...  श्री  श्रीकांत  सदस्य

 सुगर  39  नेहरू  112,  सुधीर  पुलिस  ग्राउड  के

 नई  ॥  सामने  मांडल  महाराष्ट्र



 हा  लिखित  उत्तर

 विकास  परिषद  का  उद्देश्य  निम्नवत्‌  है  :-

 1:  चीनी  उत्पादन  के  लक्ष्य  की  सिफारिश  करना/मानक  बिनिर्देशों
 का  निर्माण/प्लांट  तथा  मशीनरी  अथवा  चोनी  फैक्ट्री  जिसमें
 नवीनतम  तकनीक  लगी  के  लिए  बिनिर्देशों  हेतु  दिशा-निर्देश ह

 2.  इसकी  स्थायो  अनुसंधान  सलाहकार  समिति  के  माध्यम

 चीनी  विकास  निधि  के  द्वारा  कोष  प्रदान  करने  के

 लिए  विभिन्‍न  परियोजनाओं  को  सिफारिश  की  जाती

 इस  प्रकार  की  परियोजनाएं  फैक्ट्रियों  की  तकनीकी  दक्षता
 तथा  गन्ने  को  पैदावार  तथा  गुणवत्ता  को  बढ़ाने  का  लक्ष्य  रखती

 3.  चीनी  मानकों  पर  स्थायी  सलाहकार  समिति  के  माध्यम

 से  प्रत्येक  वर्ष  द्वारा  निर्धारित  बिनिर्देशों  को

 सुनिश्चित  करते  हुए  श्रेणी  का  नमूना  तैयार

 किया  जाता

 4.  यह  चीनी  उद्योग  के  संदर्भ  में  सरकार  की  नीतियों  की  समीक्षा

 के  एक  फोरम  के  रूप  में  काम  करता  है  तथा  सरकार  के

 विचारार्थ  उपयुक्त  सिफारिश  करता

 उर्बरकों  लिए  नई  मूल्य  निर्धारण  नीति

 ४80.  श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उर्वरकों  संबंधी  नई  मूल्य  निर्धारण  नीति  का  स्वदेशी

 उर्बरक  उत्पादन  एककों  पर  प्रतिकूल  असर  पड़ा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 देश  के  उर्बरक  उत्पादकों  के  हितों  की  रक्षा  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं।उठाने  का  प्रस्ताव  है  ?

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम

 :  से  इंस  समय  यूरिया  एकमात्र  नियंत्रित  उर्वरक

 है  जिसके  लिए  प्रतिधारण  मूल्य-सह-राजसहायता  स्कीम  पी

 के  तहत  राजसहायता  दी  जाती  दिनांक  1.4.1991  से  लागू
 छठी  मूल्य-निर्धारण  अवधि  के  लिए  नीति  विषयक  मानक  31.3.1997

 तक  बैध  मानदंडों  तथा  वास्तविक  आंकड़ों  के  संयोजन  के  आधार

 में  शुद्ध  पूंजी  पर  कर  पश्चात  12  प्रतिशत  लाभ  का

 प्रावधान  यूरिया  संयंत्रों  के  समग्र  क्षमता  उपयोग  1995-96  में

 96.7  प्रतिशत  का  स्तर  प्राप्त  करने  के  लिये  गत  3  वर्षों  के  निरन्तर

 सुधार  दर्शाया
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 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  हेतु  प्रकोष्ठ

 554.  प्रबीन  चन्द्र  शर्मा  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  विकास
 गतिविधियों  पर  निगरानी  हेतु  एक  पृथक  प्रकोष्ठ  गठित  करने  का
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 और  गृह  मंत्रालय  में  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  को  ही  समस्याओं  से

 निपटने  के  लिए  एक  प्रभाग  उक्त  क्षेत्र  की  विकासात्मक
 गतिविधियों  में  प्रधान  मंत्री  जी  स्वयं  गहरी  रूचि  ले  रहे  प्रधानमंत्री
 कार्यालय  में  पूर्वोत्तर  के  लिए  एक  प्रकोष्ठ  को  स्थापना  की  जा  रही
 यह  प्रकोष्ठ  पूर्वोत्तर  के  संबंध  में  प्रधानमंत्री  द्वारा  घोषित  विभिन्‍न  पहलों
 के  क्रियान्वयन  का  प्रबोधन  तथा  समन्वय

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के

 लिए  आरक्षण

 555.  श्री  अशोक  प्रधान  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनके  मंत्रालय  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  विभागों  तथा
 उपेक्रमों  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 विभिन्‍न  श्रेणियों  क ेकुछ  पद  अभी  भी  खाली  पड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  मंत्रालय  के  अंतर्गत
 विभागों  तथा  उपक्रमों  में  कार्यरत  विभिन्न  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  को

 नई  भर्ती  के  अतिरिक्त  पदोन्नति  भी  दी  गई

 यदि  तो उक्त  अवधि  के  दौरान  विभिन्‍न  श्रेणियों  में
 विभिन्‍न  ध्दों  के लिए  की  गई  भर्ती  तथा  पदोन्नति  के  बारे  में  वर्ष-वार
 ज्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों।अनुसूचित  जनजातियों  की  भर्तों
 तथा  उन  श्रेणियों  के  कर्मचारियों  की  पदोन्नति  आरक्षण  नियमों  के

 अनुसार  को  गई  और

 यदि  तो  विभिन्न  श्रेणियों  में  रिक्त  आरक्षित  पदों  को
 भरने  तथा  अनुसूचित  जातियों।/अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों
 को  आरक्षण  नियमों  के  अनुसार  पदोन्नति  देने  हेतु  उनके  मंत्रालय  द्वारा
 क्या  कार्यवाही  की  गई

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  ह ैऔर  सभा  पटल

 पर  रख  दी
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 कृषि  में  अनुसंधान  औरं  विकास

 556.  श्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बच्षों  में  से  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  कृषि  अनुसंधान
 तथा  विकास  उद्देश्य  के  लिये  राज्य-वार  कूल  कितनी  राशि  खर्च  की

 गकक

 चालू  वर्ष  1996-97  के  दौरान  देश  के  विभिन्‍न  संस्थानों  में
 किये  ज़ा  रहे  अनुसंधान  कार्य  का  क्‍या  ब्योरा  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  प्रगति  हुई

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  कृषि  अनुसंधान  जब  विकास  पर  व्यय  की  गई  राशि
 का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  राज्य-वार  ज्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंक

 की  बहुत  ही  संस्थाओं  के  केन्द्र  देश  के  अनेक  राज्यों  में

 फैले  हुए

 वर्ष  हि  .  राशि

 1993-94  441.99  .99

 .  494.17

 1995-96  521.88  .88

 और  कृपया  संलग्न  विवरण

 विवरण

 आरतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थानों

 द्वारा  अनुसंधान  प्रयासों  और  उपलब्धियों  का  न्यौरा

 प्रमुख  उपलब्धियां  इस  प्रकार  भारतीय  राष्ट्रीय  जीन  बैंक  में

 1,30,000  प्रविष्टियों  का  कृषि  बागवानी  वाले  पौधों  को

 विविधता  का  एकत्रोकरण  व  मूल्यांकन  तथा  उनका  फलों

 व  सब्जियों  के  अलावा  विभिन्‍न  फसलों  की  अनेक  किस्मों  की  पहचान
 व  उन्हें  जारी  कीट  व  समेकित  नाशकजोव  नासी  प्रबंध  को

 रणनीति  के  लिए  जैविक  नियंत्रण  से  संबंधित  आशाजनक  उपायों  को

 खोज  रोग  मुक्त  बीज  के  उत्पादन  की  प्रौद्योगिकी  का

 कटाई  के  उपरान्त  प्रौद्योगिकियों  व  उपकरणों  का  पंजाब

 महाराष्ट्र  व  राजस्थान  के  मृदा  मान  म्रानचित्रों  को  अन्तिम  रूप

 महत्वपूर्ण  फसल  प्रणालियों  की  संघनित  मृत्तिका  खंडों

 की  चालकता  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  द्रव

 चालित  चालकता  मीटर  का  अनुमान  के  लिए  छोटे  नमुने  ले

 सकते  हेतु  अच्छी  कपास  का  मूंगफली  की  गिरी  के  श्रेणीकरण

 के  लिए  ग्रेडर  व  फलों  के  श्रेणीकरण  के  लिए  गोलाकार  फल  ग्रेडर  का

 शहद  निकालने  के  लिए  उपयुक्त  उपकरणों  का  बाद्रर

 चेस्टनट  का  छिलका  उतारने  बाले  यंत्र  सुपारी  छीलने  के  यंत्र
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 का  चावल  जल्दी  पकाने  की  प्रक्रिया  का  लाख  के
 विविध  उपयोगों  का  पता  लेखन/छपाई  कागजों  का
 प्याज  को  धूप  में  सुखाने  के  लिए  उपयुक्त  यंत्र  का  जल
 निकासी  के  लिए  स्थान  विशेष  के  लिए  उपयुक्त  सतही  व  उप  सतही
 तकनीकों  का

 पशु  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  47  फ्राइजवाल  सांड़ों  के  2.5  लाख  बीर्य

 नमूने  हिम  शीतित  किए  भारत  मेरीनों  भेड़ों  के जीवित  बचे

 रहने  का  प्रतिशत  98  तक  लाया  गया  व  85  प्रतिशत  लैम्बिंग  पहचानी

 सुधार  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  123  भेड़ों  को  प्रजनन  के  लिए
 सप्लाई  किया

 90  द्वारा  275  अंडों  का  हैन  आउस  उत्पादन  रेंडम
 सेम्पल  जांच  का  एक  रिकार्ड  थाइलेरिया  संक्रमण  का  तत्काल  व
 आसानी  से  पता  लगाने  के  लिए  एक  विश्वसनीय  व  सही  परीक्षण

 का  विकास  किया  गया  दूघ  उत्पादों
 के  विकास  के  लिए  अनेक  प्रक्रियाओं  जैसे  कम  कोलस्ट्रोल  युक्त
 मोजारोला  चीज  का  चीज  स्प्रैड  रसगुल्ला  छेने
 पर  आधारित  खुम्बी  सूप  पीजा  के  लिए  इन्स्टैन्ट  मिक्स  आदि
 का  विकास  किया  गया

 मात्स्यिकी  के  क्षेत्र  की  मुख्य  उपलब्धियां  हैं  :  बहते  जल  वाली
 जल  जीव  संवर्धन  प्रणालियों  की  स्थापना  जिनमें  10  एम  3  क्षमता  वाली
 27  सिस्टर्न  शामिल  हैं  तथा  जिनकी  नियंत्रित  प्रवाह  दर  प्रति  सेकेण्ड
 201  तक  मैक्रोब्नेशियम  रॉजेनबर्गी  के  अंडों  के  प्रवर्धन  के  लिए  घर
 के  पिछवाड़े  चलाई  जा  सकने  ब्राली  तथा  कम  लागत  वालो  हैचरी  का
 निर्माण  जिसके  द्वारा  लुप्त  प्रायः  हिमालय  माहसीर  के  0.84  लाख  पौनों
 का  रिकार्ड  उत्पादन

 परिषद  द्वारा  261  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  का एक  विशाल  तंत्र  स्थापित
 किया  गया  है  जिनके  द्वारा  परिषद  के  प्रौद्योगिकी  हस्तांतरण  कार्यक्रम
 चलाए  जाते  हैं  व  पशु  मात्स्यिकी  तथा  तत्संबंधी
 व्यवसायों  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  अनेक  प्रशिक्षण  आयोजित  किए

 रिपोर्टाधीन  वर्ष  के  दौरान  लगभग  2.51  लाख  किसानों  खेतिहर
 महिलाओं  तथा  ग्रामीण  युवाओं  को  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  के  विभिन्‍न
 प्रसार  कार्यक्रमों  के  द्वारा  कृषि  संबंधी  विभिन्‍न  पहलुओं  का  प्रशिक्षण
 दिया  ये  प्रसार  कार्यक्रम  फील्ड  किसान  मेलों।/गोष्टियों,
 दलगत  विचार  विमर्श  महिला  चिकित्सा
 वीडियो  दूरदर्शन  व  रेडियो  कार्यक्रमों  आदि  के  रूच  में
 आयोजित  किए  कृषक  समुदाय  की  जरूरतों  को  पूरा  करने  के
 लिए  संस्थानों  तथा  परियोजनाओं  की  श्रृंखला  द्वारा  प्रौद्योगिकी  का  प्रसार
 किया  जा  रहा

 कृषि  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  एक  बड़ी  उपलब्धि  कंप्यूटर  केन्द्र  की
 स्थापना  है  जिसे  कार्यक्रम  के  साथ  जोड़ा  जाएगा  तथा
 वैज्ञानिकों  विश्वस्तरीय  साहित्य  से  सम्बद्ध  हो  बारह
 लड़कियों  के  होस्टल  तथा  आठ  लड़कों  के  होस्टल  का  निर्माण  कराया
 गया  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  के करीब  100  संकाय  अध्यापकों
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 को  अंतर्राष्ट्रीय  सम्मेलनों  में  भाग  लेने  के  लिए  सहायता  प्रदान  को  गई
 ताकि  विदेश  के  वैज्ञानिकों  के  साथ  वे  महत्वपूर्ण  क्षेत्रों  मे ंआपस  में

 बातचीत  कर  इसी  तरह  केन्द्रीय  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  प्रबंध
 मंडल  की  स्थापना  की  गई  है  तथा  विश्वविद्यालय  के  अंतर्गत  पशु
 चिकित्सा  कालेज  का  शिलान्यास  किया  गया  है  तथा  प्रोन्‍नत  प्रशिक्षण
 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  विभिन्‍न  विषयों  में  ३6  प्रोन्‍्नत  अध्ययन  कन्‍्द्रों  को
 स्थापना  की  गई  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  राष्ट्रीय

 '
 कृषि

 प्रायोजनाओं  के  अंतर्गत  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  क्षेत्रीय

 अनुसंधान  क्षमताओं  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  130  वैज्ञानिकों  कंप्यूटरों
 चलाने  का  प्रशिक्षण  दिया  इस  तरह  120  क्षेत्रीय  अनुसंधान  केन्द्रों
 को  सहायता  प्रदान  को  गई  और  विशेषीकृत  क्षेत्रों  में  201  वैज्ञानिकों  को
 बिदेशों  में  प्रशिक्षित  किया  मानव  संसाधन  विकासਂ  की

 |

 एक  अन्य  विश्व  बैंक  की  प्रायोजना  को  ।4  1995  को  आरंभ
 किया  इसके  प्रथम  चरण  में  आंध्र  हरियाणा  और

 तमिलनाडु  के  कृषि/पशु  चिकित्सा  विश्वविद्यालय  इसमें  भाग  ले  रहे

 अन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  उद्देश्यों
 को  आगे  बढ़ाने  के  लिए  कृषि  शिक्षा  और  अनुसंधान  विभाग  विदेशी

 कृषि  संस्थानों/संगठनों  के साथ  सहयोग  कर  रहा  कृषि  अनुसंधान
 और  शिक्षा  विभाग  विदेशी  सहायता  प्राप्त  प्रायोजनाओं/समझौता
 ज्ञापनों/कार्य  योजनाओं  वित्तीय/तकनीकी  सहायता  तथा  अन्तर्राष्ट्रीय
 सेमीनारों/सम्मलेनाओं  के  माध्यम  से  यह  सहयोग  कर  रहा  आलोच्य
 वर्ष  के  दौरान  आंरभ  की  गई  प्रमुख  प्रायोजनाएं  ये  हैं  :  विश्व  बैंक
 से  सहायता  प्राप्त  प्रायोजनाएं  जैसे  (1)  कृषि  मानव  संसाधन
 विकास  प्रायोजना  (1)  टिकाऊ  बारानी  कृषि  विकास

 इसे  विश्व  बैंक  के  तत्वावधान  में  जापान  से  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  हो
 रही

 विभिन्‍न  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  अर्थात्‌  कोलम्बों  नेपाल
 सहायता  भारत-ईरान  कार्य  आदि  के
 अंतर्गत  विदेशी  नागरिकों  को  अल्प  अवधि  और  दीर्घ  अवधि  के
 प्रशिक्षण  प्रदान  किए  करीब  84  प्रार्थियों  ने  राज्य  कृषि
 विश्वविद्यालयों  और  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थानों  के
 विभिन्‍न  कार्यक्रमों  में  भाग

 सरकारी  उपक्रमों  में  केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा
 बल  के  तैनात  कर्मी

 557.  जयन्त  रंगपषी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 विभिन्‍न  सार्बजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  इकाई-बार
 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  कितने  कर्मियों  को  तैनात  किया  गया
 है  तथा  वे  कब  से  तैनात

 संबंधित  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  द्वारा  ऐसो  तैनाती  पर
 प्रतिवर्ष  कितनी  राशि  खर्च  की  जाती  और

 इस  प्रकार  की  तैनाती  के  मानदण्डों  अथवा  का
 ब्यौरा  क्या  है  7

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 और  एक  विवरण  संलग्न

 केन्द्रीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  की  तैनाती  आवश्यकता
 के  आधार  पर  की  जाती  है  अर्थात्‌  जन  शक्ति  का  निर्धारण  इस  प्रयोजन
 के  लिए  पहले  ही  निर्धारित  इन्डकशन  मानदण्डों  के  आधार  पर  किया
 जाता

 विवरण

 ,  निजी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  नाम  इंडकशन  की  तिथि  संख्या
 |:

 195-96  के  दौरान  निजी
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  व्यय

 ।  2  ड  4  5

 Ol.  हल्टिया  08.01.72  249  1,29,34,945

 02.  नमंरूप  13.09.75  225  1,06,59,439

 03.  न्यू  जलपाईगुडी  15.05.72  107  65,81  ,894

 04.  केयरी  08.10.71  _  398  1,85,20,338

 0S.  क्रोरेबा  05.10.73  >  260  1.15,04,961

 0०6.  हल्दिया  22.09.71  433  2,29,26,849

 07.  दुर्गापुर  20.09.70  552  3,04,24,419

 08.  बड़ौदा  17.07.72  581  2,84,43,887

 09.  जादवपुर  19.09.71  43  17,37,624
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 10.  डी.वजी.सी  डनकुनी  09.02.83  10  55,58,249

 11.  बोनगईगांव  16.11.76  333  1,77,87,980

 12.  पहारपर  04.09.77  क्र  49,61  ,839

 13.  नागालैंड  25.02.77  78  55,00,000

 14.  कच्छर  15.09.82  .82  184  94,13,889

 15.  फरक्का  15.06.81  617  2,95,93,875

 16.  वाडीनगर  01.12.81  99  50,35,415

 17.  कोरबा  02.12.81  420  2,00,27,281

 18.  मुख्यालय  कलकत्ता  01.01.82  57  33,91,038  ,038

 दुर्गापुर  02.03-  82  384  2,23,29,575

 20.  नवागांव  07.03.83  224  1,11,14,412

 21.  सीतलपुर  15.07.83  1274  8,77,05,976

 22.  दुलीयाजान  18.02.85  1143  5,91,50,039

 23.  बदरपुर  01.01.85  365  2,01,06,780

 24.  राजकोट  10.12.86  192  93,60,810

 25.  रिहन्द  15.01.85  389  1,51,13,537

 26.  शक्रनस्ती  22.09.86  473  2,47,00,.582

 27.  दिल्‍ली  .  05.06.87  84  48,20,298

 28.  अनबासा  23.11.87  120  60,76,845

 29...  हजारिया  15.08.88  88  217  306.09,.540

 ३6  कोरना  15.04.88  117  46,77,480

 31.  नजीरा  13.03.88  1178  5,86,33,765

 32.  बर्नपुर  10.11.89  1043  4,56,86,296

 33.  जोरहट  30.07.89  777  3,13,87,758

 344.  देयांग  06.04.94  169  1,22,69,440

 35.  चित्तोड़गढ़  10.08.91  142  64,17,671

 36.  जी.ए.आई.एल./एल.पी.जी.  विजयपुर  07.06.93  177  73,61,843

 37.  नैवेली  18.05.94  216  1,83,72,446

 38.  रामागुन्डम  09.12.71  164  98,00,000

 39.  मनाली  25.11.70  122  66,46,346

 40.  अग्निगुन्डाला  15.12.71  40  21,41,718

 4.  दोनामललई  01.01.72  73
 2.

 35,14,904

 42...  किरिबुरू  24.04.70  113  47,94,841

 43.  मेघ्थानोरु  21.04.72  .04.72  133  51,91,724  ,724

 44...  कुदरामुख  15.01.77  313  1,60,23,464

 45.  पोलनया  01.11.82  54  31,23,135



 मंगलौर

 बोकारो

 भिलाई

 दुर्गापुर

 आर.एस  राऊड़कऋ-ता

 टी.एस  लुंगभद्र
 सेलम

 मनाली

 बिजाग

 पालघाट

 रामागुन्डम

 हैदराबाद

 चम्बार

 एन.एफ.सी  हैटराबाट
 (एस/वाई)

 दुर्गापुर
 वि  सिलिन

 MAINT  2९034

 एम  पी  सी  एल  कोर SNES  और

 जबलपुर

 हदराबाद
 अतीक  अशकजत काटा

 इटावा

 मोंगा

 टेहरी

 अहमदाबाद

 भीलवाड़ा

 ऊड़ी  और

 बोलानी

 आंवला

 मैसूर
 जाखरी

 इटावा

 फेलपुर

 देघाघाट

 गया

 मोकामा

 फूलवाड़ी  शरीफ

 5  1918  लिखित  उत्तर

 ३  4  5

 15.04.80  165  82,23.594

 02.11.69  1946  9,63,33,365

 15.10.71  1915  7,46,60,958

 03.08.70  2012  8,55,12,782

 08.11.71  1890  8,00,97,658

 05.09.72  40  17,90,451

 01.03.73  250  1,11,58,040

 15.02.73  231  1,03,25,032

 14.11.74  163  65,53,906

 19.02.76  हर  41,04,931

 29.03.81  431  2,23,86,402

 03.09.85  85  46,41  .500

 15.07.85  131  67,48,610

 24.07.87  393  1,93,40,031

 01.07.87  29  11,33,061

 28.08.87  76  43,24,865

 04.11.87  35  29,66,748

 21.10.87  80  32,22,587

 12.04.88  443  1,87,48,331

 30.12.88  153  78,63,168

 07.12.88  201  1,05,40,905:
 ह

 94  26,34,233

 02.07.90  94  1,27,37,574

 10.07.91  270  52,55,213

 10.04.92  409  2,60,85,458

 02.04.85  409  2,60,85,458

 02.04.85  22  72,22,430

 25.5.94  22  20,87,005

 02.09.94  37  20,87,005

 02.09.94  63  40,85  ,935

 25  16,77,696

 23.07.95  63  36,20,311

 20.04.71  ह  63  24,41,115

 13.10.70  55  39,34,790

 20.04.71  70  39,34,790

 38 28,44,406



 6  लिखित  उत्तर
 26

 26  1996  लिखित  उत्तर
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 82.  देवास  03.02.72  286  1,83,14,942

 83.  आई.जी.मिंट  हेदराबाद  01.03.80  156  86,29,242

 84.  तृतीकोरन  16.09.71  203  1,07,58,128

 85.  कलपक्कम  25.09.72  का  437  2,18,70,458

 86.  थुम्बा  W771  684
 7

 3॥4,75,873

 87.  नीमच  11.06.70  46  27,05,587

 88.  गाजीपुर  06.11.70  22  118  56,11,970

 9.  हल्टिया  21.01.70!  172  94,96,751

 90...  हैदराबाद  ल्‍्यू/डी)  ि
 -  -

 1.  हसन
 ह

 06.12.82  37  19,44,170

 92...  सेन्टर  16.04:73  496  2,68,00,041

 93.  बरौनी  ५  20.09.73  374  1,61,28,283

 94.  बरौनी  01-01  .82  23  10,49,518

 95.  हौशंगानाद  15.06.75  369  1,73,68,679

 96.  नीमच  06.11.70  53  28,67,846

 97.  अहमदाबाद  08.04.76  105  53,37,034

 98...  गोहाटी  14.01.77  331  2,03,34,273

 99.  फरक्का  03.02.77  580  2,65,85,262

 100.  तलचर  7.11.77  31  15,40,514

 101.  अहमदाबाद  04.08.76  35  18,10,245

 102.  बंगलौ  15.04.85  159  78,86,117

 103.  मन्कापुर  15.04.85  207  87,98,745

 104.  केहलगांव  04.07.87  366  1,69,24,015

 105.  पारादोप  11.03.80  149  76,10,262

 106.  एम.डब्ल्यू  मनुगुरू  14.12.67  235  1,07,44,946

 107.  नरसापुर  05.08.88  ः  76  41,99,569

 108.  पटरातू  17.05.89  338  1,11,30,000

 109.  दादरी  12.02.85  328  1,10,06,071

 10.  श्री  रामपुर  06.05.91  हा  5,40,57,459

 मेहयसाणा  ;  17.06.91  333  1,44,14,844

 12.  उकाई  |  23.07.92  270  81,29,095

 113.  सलगोनी  |  27.12.92  42  22,58,281

 114.  अलवगई  18.08.84  शा  9,78,922

 5.  इन्डस्ट्रीज  .  05.11.95  17  20,00,000
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 तलचर  3.6.95  35  45,4  ,93

 गोरखपुर  08.08.72  113  88,00,000

 भटिंडा  18.06.75  ४  ॥|  99,50, 118
 पानीपत  08.03.76  202  1,13,14,024

 श्रीनगर  16.12.71  भ्रा  30,86,941

 दिल्ली  27.04.72  55  41,46,899

 नैनी  11.10.71  227  1,09,87,109

 दुर्गापुर  20.09.70  250  .

 दुर्गापुर  05.11.70  32  13,04,055

 टन्‍्डा  10.04.85  26  61,49,229

 नैनी  09.11.74  101  59,32,382

 झांसी  29.09.75  165  73,60,322

 एलिमको  कानपुर  (डब्ल्यू/डी)  -  on  -

 हरिद्वार  28.12.75  536  2,55,29,886

 मथुरा  02.10.85  546  2,32,42,433

 ऋषिकेश  26.03.77  145  44,58,565

 शक्तिनगर  30.07.79
 '

 425  2,19,46,171

 उदयपुर  17.02.80  132  62,37,341

 भोपाल  18.11.81  687  2,66,36,751

 गुड़गांव  01.06.81  45  19,73,037

 उदयपुर  22.09.82  115  ।  55,.58,05

 परीच्छा  20.05.83  322  1,53,29,070

 ओबरा  16.04.89  686  2,17,51,603

 अनपारा  01.12.85  438  1,12,26,610

 न्‍स.एच.इ.पी  15.07.85  ३328  1,31,86,417

 ई.टी  .
 आई

 रेली  18.01.85  185  67,74,849

 15.02.85  145  76,13,086

 रानीबाग  10.12.84  94  41,01,943  ,943

 सिद्धी  16.12.85  425  2,0  34,785

 फरीदाबाद  10.08.  85  -  $1  25,55,830

 देहरादून  10.10.86  148  74,86,797

 पंकी  15.06.84  285  1:50.50  ४77

 पिपरी  28.11.87  136  91

 ऊंचाहार  30.11.87  438  2,05.07,032



 26  1996

 नैनी

 दुलाहस्ती

 गैल  लकवा

 कोचीन

 बरोनो

 सिन्दरी  (डब्ल्यू/डी)

 तलचर

 दुर्गापुर

 नांगल

 1...  एंड  सिन्दरी

 झारिया

 धनबाद

 आर

 जादुगुंडा

 रामगढ़

 टुडं

 मुजफ़्फरपुर

 चन्द्रापुरी

 पतली

 विजयापुर

 भवनाथपुर

 पन्ना

 बचेली

 किरदुल

 कलकत्ता

 कोचीन  एस/यार्ड

 कोचीन

 गोवा

 मद्रास

 08  .02.88

 01.12.91

 04.08.93

 2।  .04.70

 08  12.01.72

 13.03.72  .72

 02.02.72

 .04.  73

 .04.72

 19.05.72

 15.00.75

 11.03.88

 22.

 05.02.85

 25  1.11.69

 07.01.72

 10.01.73

 05.05.73

 05.05.73

 01.03.71  *

 0

 3।  .08.72

 लिखित  उत्तर

 60,00,000

 3,31,07,054

 25,66,416

 1,43,11,964

 72,90,664

 1,67,00,000

 87,00,000

 86,58,133

 1,56,

 24,05,97,682

 79,63,037

 22,64,859

 27,28,297

 3,00,000

 2,40,43,350-

 30,62,023

 50,58,048

 39,97,685

 67,98,666

 6,47,94,925

 85,25,804

 2,25,87,432
 *

 1,20,85,407

 3,44,50,805
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 मद्रास

 विशाखापत्तनम

 रांची

 बड़ौदा

 रासायानी

 पिम्परो

 बाम्बे

 आई.एल./एच.एस.वाई.  विजग

 आई.एल./इ.  विजग

 रासायानी

 हरदुआगंज

 विशाखापत्तनम

 शिवा  बाम्बे

 एम.डी.एल./इ.  वाय-बाम्बे

 थाने  बाम्बे

 बाम्ने

 थाल

 आर-विजग

 बाम्बे

 जग्गायापित

 निगोथाने

 बोकारो

 के.जी.पी.पी./एन.टी.पी.सी.  सूरत

 बाम्बे

 अंकलेश्वर

 कनचनबाग

 हायड़ो  इलैक्ट्रो

 एन.टी.पी.सी./जे.जी.जी.पी.पी.  झनूर

 एच.पी.सी.एल./बी.पी.

 सूरत

 नरौरा

 मोहाली

 जगदीशपुर

 घमनजोदी

 5  1918

 15.09.72

 25.08.71

 20.11.71

 20.05.72

 08.04.73

 26.08.75

 2।  .02.78

 04.09.77

 04.09.77

 04.07.75

 24.08.87

 20.09.89

 30.03.90

 _  25.06.9

 04.03.93

 31.03.94

 05.07.94

 20.09.94

 16.06.86

 16.05.85

 08.06.78

 20.10.86

 22.08.86

 लिखित  उत्तर

 13,85,126

 3,37,69,129

 +  1,99,96,316

 87,93,325

 31,39,967

 2,82,21,025

 16,42,485

 25,10,883

 51,88,785

 88,21,024  ,024

 5,43,72,904

 95,93,394

 44,47,308

 88,04,995

 24,75,487

 2,08,62,036

 69,99,953

 94,27,024

 77,46,365

 47,403,347

 34,77,943

 18,07,494

 1,26,08,872

 1,78,

 54.41  ,835

 22,65,  540

 1,4.,39,944
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 1.  2  3  4  5

 227.  कोटा  10.02.88  477  2,67,43,084

 228.  कोट्टयम  10.02.88  185  92,62,285

 229.  भन्‍्नूर  15.05.89  199  99,46,465

 230.  त्रिपुरा  19.02.90  192  1,70,74,197

 231.  टिकरीकलां  03.02.90  137  57,1,791

 232.  नेशनल  म्यूजियम  01.05.90  60  41

 233.  माजिया  11.07.93  108  82,38,532

 234.  कैगा  03.09.91  229  1,42,08,604

 235.  काईगा  10.11.92  138  51.18,771

 236.  माईनस  26.07.92  74  35,02,617

 66522  320,07,79,559

 मछुआरों  को  सहायता  आंध्र  प्रदेश  में  यूरिया की  कमी

 558.  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मछआरों  को  परम्परागत  नौकाओं  में  मोटर  लगाने
 के  संबंध  में  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 1995  के  दौरान  इस  योजना  के  लिये  कितनी  धनराशि
 निर्धारित  की  गई  और

 केरल  को  इस  योजना  के  अंतर्गत  कितनी  राशि  की

 दी  जा  रही

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग
 ह

 चतुरानन  :  और  जी  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  केन्द्रीय  प्रायोजित  समुद्र  तटीय  मात्स्यिकी  विकास  योजना  के
 अंतर्गत  चल  रहे  नौकाओं  के  मोटरीकरण  घटक
 के  अंतर्गत  राजसहायता  इस  प्रकार  को  जा  रही  है  :-

 अंदर  लगी  मोटर  की  लागत  का  50  प्रतिशत
 जो  -12,000/-  रुपये  तक  सीमित  है  और  बाहर  लगी

 मोटर  की  लागत  का  50  प्रतिशत  जो

 10,000/-  रुपये  तक  सीमित

 इस  राजसहायता  में  केन्द्र  और  राज्य  बराबर  की  हिस्सेदारी
 संघ  शासित  क्षेत्रों  के  मामले  में  पूरी  राशि  केन्द्र  बहन

 1995-96  के  दौरान  इस  घटक  के  अंतर्गत  450  लाख

 रुपये  को  राशि  निर्धारित  को

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  1995-96  से  अब

 तक  इस  घटक  के  अंतर्गत  केरल  सरकार  को  राजसहायता  के  केन्द्रीय
 हिस्से  के  रूप  में  99.12  लाख  रुपये  की  राशि  जारी  की  जा  चुकी

 559.  सुन्बारामी  रेड्डी  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आंकघ्र  प्रदेश  में  यूरिया  की  अत्यधिक  कमी

 यदि  तो  गत  तीन  बचों  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश  को कुल
 कितना  यूरिया  आवंटित  किया

 क्या  यूरिया  की  कमी  से  खरीफ  की  फसल  पर  प्रतिकूल
 प्रभाव  पड़ा  और

 यूरिया  की  मांग  और  पूर्ति  के  बीच  के  अंतर  को  पूरा  करने
 के  लिये  सरकार  क्‍या  कदम  उठाये

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी

 चतुरानन  :  से  निम्नलिखित  सारणी  वर्ष  1993-94,
 1994-95,  1995-96  और  खरीफ  1996  मौसम  के  दौरान  आंध्र  प्रदेश
 में  यूरिया  का  उपलब्धता  और  खपत  दर्शाता  हैं  :-

 टन

 आवंटन  उपलब्धता  खपत

 1993-94  1907.69  2051.08  .08  1717.18

 1994-95  2010.01  2034.82  1791.24  .24

 2142.34  2213.88  ५...

 खरीफ  1996  .  1047.31  1026.40  991.38  .38
 ह

 जैसा  कि  उपर्युक्त  सारणी  से  स्पष्ट  यूरिया  की  उपलब्धता
 प्रत्येक  वर्ष  में  खपत  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त
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 यूरिया  की  मांग  और  आपूर्ति  का  अंतर  आयात  के  जरिये

 पूरा  किया  जाता  यूरिया  के  स्वदेशी  उत्पादन  में  वर्तमान  संयंत्रों  को
 फिर  से  मरम्मत  करके  क्षमता  में  वृद्धि  की  जा  रही  है  ताकि  आयात
 पर  निर्भरता  को  कम  किया  जा

 राजस्थान  में  कल्याण  योजनाएं

 560.  रासा  सिंह  रावत  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वंषों  के  दौरान  कल्याण  मंत्रालय  के  अंतर्गत

 चलाई  जा  रही  योजनाओं  के  अंतर्गत  राजस्थान  में  कार्यान्वित  हो  रही
 कौन-कौन  सो  योजनाएं

 वर्ष-वार  इन  योजनाओं  के  लिये  कितनी  धनराशि  दी  गई
 है  साथ  ही  तत्संबंधी  लक्ष्य  और  उपलब्धियां  क्‍या

 इन  कल्याणकारी  योजनाओं  के  अंतर्गत  कितने  व्यक्ति

 तथा  फरिंवार  लाभान्वित  हुये

 राजस्थान  सरकार  से  प्राप्त  कल्याणकारी  योजनाओं  का

 न्यौरा  क्या

 (S)  इस  पर  कब  तक  निर्णय  लिये  जाने  को  संभावना  हैः

 राजस्थान  में  उन  संस्थानों  के  क्‍या  नाम  है  जिन्हें  गत  तीन

 वर्षों  के  दौरान  के  अंतर्गत  अनुदान  दिया  गया  और

 उनको  कितनी  धनराशि  प्रदान की  गई

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 वाहन  पाकिंग

 561.  श्री  रामसागर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दिल्ली  यातायात  पुलिस  द्वारा  संसद  भवन
 स्वागत

 कार्यालय  के  समीप  स्थित  केन्द्रीय  भंडार  के  सामने  वाहन  पाकिंग  को

 अनुमति  नहीं

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 यातायात  पुलिस  नियंत्रण  कक्ष  को  वहां  से  अन्यत्र  ले

 जाने  के  लिये  क्‍या  कदम  उठाये  गये

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 और  केन्द्रीय  भंडार  के  सामने  वाहनों  को  खड़ा  करने  पर

 कोई  आम  प्रतिबंध  नहीं  तथापि  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  के
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 आवागमन  के  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  सीमित  प्रतिबंध  लगाया  जाता

 केन्द्रीय  भंडार  के  निकट  एक  पुलिस  बूथ  है  जिसका
 प्रयोग  संसद  सत्र  चालू  होने  के समय  मुख्यतया  सुरक्षा  के  उद्देश्यों  हेतु
 किया  जाता

 सुपर  बाजार  द्वारा  दवाइयों  की  आपूर्ति

 562.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्‍या  नागरिक
 उपभोक्‍ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  का  ध्यान  दिनांक  26  1996  के

 एक्सप्रेसਂ  में  एट  सुपर  बाजार  लेफ्ट  सीजीएचएस
 काफर्स  एम्पटी  बाई  क्रोर्सਂ  शीर्षक  के  अंतर्गत  प्रकाशित  समाचार  को
 ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  क्या  सुपर  बाजार से  केंद्रोय  सरकार  स्वास्थ्य
 योजना  की  डिस्पेंसरियों  को  अत्यधिक  मूल्य  पर  दवाइयों  को  आपूर्ति
 का  मामला  सरकार  के  ध्यान  में  आया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई
 और

 यह  सुनिश्चित  करने  की  लेखे  के  समुचित  रख-रखाव  में
 विलंब  न  हो  लेखा  और  खरीद  विभाग  को  दुरूस्त  बनाने  के  लिए  क्या
 उपाय  किये  गये

 खाद्य  मंत्री  और  नामरिक  उपभोक्‍ता  मामले  और
 सार्बजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :

 यह  एक  पुराना  मामला  है  और  1989-90  से  संबंधित  मामले  को

 सुपर  बाजार  को  भेज  दिया  गया

 से  सुपर  दिल्ली  ने  सूचित  किया  है  कि  इस
 मामले  को  उनके  सतर्कता  विभाग  द्वारा  जांच  की  जा  रही

 सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  है  कि  इस  संबंध  में  कार्य  को

 सुचारू  बनाने  के  लिए  वे  अपने  लेखाओं  और  क्रय  का  कंम्प्यूटरीकरण
 कर  रहे

 राष्ट्रीय  खाद्यान्न  परिषद  और  राष्ट्रीय
 चीनी  मूल्य  निर्धारण  नोर्ड

 563.  श्री  साम्बासिवा  राव  :

 श्री  नारायण  अठांबले  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  राष्ट्रीय  खाद्यान्न  परिषद  और  राष्ट्रीय  चीनी

 मूल्य-निर्धरण  बोर्ड  स्थापित  करने  का  विचार  कर  रही
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 यदि  तो  इसके  कार्यों  तथा  उद्देश्यों  का  ब्यौरा
 क्या  और

 इन  निकायों  को  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की
 संभावना  हे  2

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  नई
 दिल्‍ली  में  दिनांक  30.10.1996  को  में  खाद्यान्नों  का  गुण  नियंत्रण
 और  श्रेणीकरण  प्रणालीਂ  नामक  विषय  पर  हुई  राष्ट्रीय  कार्यशाला  में
 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  यह  सिफारिश  की  गई  थी  कि  एक  राष्ट्रीय
 खाद्यान्न  परिषद  स्थापित  की  सरकार  ने  इस  संबंध  में  अभी  तक

 कोई  निर्णय  नहीं  लिया

 राष्ट्रीय  चीनी  मूल्य  निर्धारण  बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  नहीं

 और  प्रश्न  ही  नहीं

 राजमार्ग  डकैतियां  तथा  अन्य  अपराध

 564.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :  क्या  मृह  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  राजमार्ग  वाहनों  को  चोरी  तथा

 पड़ोसी  देशों  में  सामान  पहुंचाने  के  संबंध  में  सूचनाएं  मिली

 क्या  सरकार  से  ऐसे  अपराधों  से  निपटने  के  लिये  एक
 प्रकोष्ठ  गठित  करने  हेतु  आग्रह  किया  गया  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  अपराध  को  दर्ज  उसको  जांच  पड़ताल
 उसका  पता  लगाना  तथा  अपराध  की  रोकथाम  मुख्य  रूप  से

 राज्य  सरकारों  का  काम  सीमा  पार  से  अपराधों  से  संबंधित

 मुद्दों  पर  केन्द्र  सरकार  भी  पड़ोसी  राज्यों  क ेसाथ  बातचीत  करती

 »  कैन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  निपटाए  गये  मामले

 565.  श्री  श्रीबललभ  पाणिग्रही  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  गत  दो  वर्षों  के  दौरान
 वार  निपटाये  गये  मामलों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इनमें  से  ऐसे  कितने  मामले  हैं  जिनके  अभी  तक  आरोप

 पत्र  दर्ज  नहीं  किये  हैं  और  उनका  ब्यौरा  क्या  और

 आरोप  पत्र  दर्ज  करने  में  मामला-वार  विलंब  के  कया

 कारण  हैं  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  रुभा  पटल  पर  रख

 दी
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 भोपाल  गैस  त्रासदी

 566.  श्री  सुशील  चन्द्र  :  क्या  रसायन  और  उब॑रक  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भोपाल  गैस  त्रासदी  संबंधी  मामलों  को  निपटाने  के  लिए
 भोपाल  में  कार्यरत  क्षतिपूर्ति  न्यायालयों  को  संख्या  कितनी

 क्या  पहले  की  तुलना  में  न्यायालयों  की  संख्या  में  कमी

 आई  और

 भोपाल  शहर  के  66  वार्डों  के  लिए  अलग-अलग
 न्यायालय  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  को  संभावना

 रसायन  और  उर्वरक  मत्रोलय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  ओर  अभी  37  न्यायालय  काम  कर

 रहे  कल्याण  आयुक्त  के  कार्यालय  द्वारा  बताया  गया  है  कि
 अतिरिक्‍त  न्यायालयों  का  गठन  मध्य  प्रदेश  के  उच्च  न्यायालय  से
 न्यायिक  अधिकारियों  को  उपलब्धता  पर  निर्भर

 चूंकि  कुछ  वा्डों  में  दावों  के  निपटान  का  कार्य  पूरा  हो
 गया  उन  न्यायालयों  के  पीठासीन  अधिकारियों  को  अन्य  जाडों  से
 संबंधित  कार्य  भी  आबंटित  किया  जा  सकता  है  जहां  पर  न्यायालय
 गठित  नहीं  किए  जा  सके

 पर्यावरण  संबंधी  न्‍्यायाधिकरण

 567.  श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  शीघ्र  ही  कोई  पर्यावरण  संबंधी
 न्यायाधिकारण  स्थापित  करने  का  विचार

 यदि  तो  ऐसे  न्यायाधिकरण  की  स्थापना  के  मुख्य
 उद्देश्य  क्या  और

 इसे  कब  तक  स्थापित  कर  दिया

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  कैप्टन  जय
 नारायण  प्रसाद  :

 ह

 किन्‍्हों  परिसंकटमय  पदार्थों  को  हैंडल  करते  समय  होने
 वाली  किसी  दुर्घटना  से  उत्पंन्‍न  क्षतियों  के  लिए  कठोर  दायिता  निर्धारित
 करने  और  इस  प्रकार  की  दुर्घटनाओं  से  उत्पन्न  मामलों  के  प्रभावी  और
 शीघ्र  निपटान  के  लिए  राष्ट्रीय  पर्यावरण  अधिकरण  की  स्थापना  के

 लिए  राष्ट्रीय  पर्यावरण  अधिकरण  1995  अधिनियमित
 किया  गया  है  ताकि  सम्पत्ति  तथा  पर्यावरण  की  क्षति  तथा

 इससे  संबंधित  मामलों  या  आकस्मिकताओं  के  लिए  राहत  और

 मुआबजा  दिया  जा

 अधिकरण  की  स्थापना  शीघ्र  ही  कर  दी
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 सिंचाई  परियोजनाओं  को  मंजूरी

 568.  श्री  सौम्य  रंजन  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  को  कौन-कौन  सी  मध्यम  और  लघु  सिंचाई
 परियोजनाएं  वानिकी  मंजूरी  के  लिए  लंबित  पड़ी  और

 उन  परियोजनाओं  की  वर्तमान  स्थिति  क्‍या  है  तथा  उन्हें
 कब  तक  मंजूरी  दिए  जाने  को  संभावना  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  ओर  वन

 1980  के  अंतर्गत  उड़ीसा  को  लंबित  मझ्नोली  ओर  लघु  सिंचाई
 परियोजनाओं  के  नाम  तथा  उनकी  स्थिति  को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण
 संलग्न  प्रस्ताव  के  संबंध  में  पूरा  ब्यौरा  प्राप्त  होने  पर  अंतिम  निर्णय

 लेने  के  लिए  उन  पर  शीघ्र  कार्रवाई  की  जाती

 विवरण

 परियोजना  का  नाम  स्थिति

 1.  धेनकनाल  जिले  में  मंजोर  कार्रवाई  की  जा  रही

 एम  आई  पी

 2.  नयागढ़  जिले  में  बाघुआ  कार्रवाई  की  जा  रहो

 एम  आई  पी

 3.  फुलबनी  जिले  में  अमखोल  कार्रवाई  की  जा  रही

 नाला  एम  आई  पी

 4.  गंजम  जिले  में  डाबुका  कार्रवाई  को  जा  रही

 नाला  एम  आई  पी

 5.  सुन्दरगढ़  जिले  में  बड़ागांव  स्थल  निरीक्षण  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा

 नाला  एम  आई  पी

 6.  अंगुल  जिले  में  धरआगोथ  स्थल  निरीक्षण  रिपोर्ट  को  प्रतीक्षा

 सिंचाई  परियोजना

 7.  गंजम  जिले  में  पिपलापनका  स्थल  निरीक्षण  रिपोर्ट  को  प्रतीक्षा

 बांध  परियोजना

 पूरन  जाति  को  अनुसूचित  जनजाति  सूची  में

 शामिल  करना

 569.  श्री  थामस  हंसदा  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  पूरन  जाति  को  अनुसूचित  जनजाति  सूची

 में  शामिल  करने  के  बारे  में  बिहार  सरकार  से  सिफारिश  प्राप्त  की

 ;  और
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 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या

 कल्याण  मंत्री  बलबंत  सिंह  :  और

 (@).  बिहार  सरकार  ने  पूरन  समुदाय  को  बिहार  की  अनुसूचित
 जनजातियों  को  सूची  में  शामिल  करने  की  सिफारिश  उनको  सामाजिक
 आर्थिक  स्थितियों  से  संबंधित  अभिवेदनों  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  गठित

 एक  जिसने  इस  समुदाय  की  विशेषताओं  के  संबंध  में

 आदिवासी  अनुसंधान  संस्थान  की  रिपोर्ट  की  जांच  की  के  विचारों
 पर  विचार  करने  के  पश्चात्‌  इस  समिति  ने  पूरल  समुदाय  को

 बड़िया  के  समान  पाया  जो  बिहार  राज्य  के  संबंध  में  एक  अनुसूचित
 जनजाति  के  रूप  में  पहले  ही  विनिर्टिष्ट  है  और  जिसकी  जनसंख्या

 10,000  के  करीब
 ॥

 गुजरात  को  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति

 570.  श्री  दिनशा  पटेल  :  क्या  उपभोक्‍कता
 मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  गुजरात  को

 1994-95,  1995-96  तथा  1996-97  के  दौरान  जारी  किया  गया

 गेहूं  तथा  चावल  का  कोटा  राज्य  की  आवश्यकता  से  काफी  कम

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 क्या  केन्द्र  सरकार  को  गुजरात  सरकार  से  राज्य  को  मांग
 को  पूरा  करने  के  लिये  उक्त  मर्दों  का  कोटा  बढ़ाने  के  बारे  में  पत्र  मिल

 रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (S)  इस  पर  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  और

 वर्ष  1994-95,  1995-96  और  1996-97
 1996  के  दौरान  गुजरात  में  खाद्यान्नों  और  चीनी  के
 उठान  कौ  स्थिति  इस  प्रकार  रही  :--

 मी.टन

 वर्ष  गेहूं  चावल  चोनी
 आवंटन  उठान  उठान  उठान

 1994-95  .  642.00  378,00  414.00  187.50.  19.62  रू

 1995-96  835.50  424.90  409.00  208.60  206.13  श्र

 1996-97  321.00  297.40  177.00
 96

 108.24  शा

 #  उठान  शल-प्रतिशत

 इस  प्रकार  उठान/आबंटन  को  तुलना  में  बहुत  कम
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 से  हाल  ही  में  गुजरात  सरकार  ने  अपने  19.9.96  के
 पत्र  द्वारा  गेहूँ  का आवंटन  53500  मी.टन  से  बढ़ाकर  70000  मी.टन
 और  चावल  का  आवंटन  29500  मी.टन  से  बढ़ाकर  35000  मी.टन

 प्रतिमाह  करने  और  सितंबर  माह  के  लिए  20000  मी.ट॑ंन  अतिरिक्त  -

 गेहूं  आवंटित  करने  का  अनुरोध  किया  राज्य  सरकार  ने  पुनः
 16.11.96  को  पत्र  लिखकर  गेहूं  के आवंटन  को  बढ़कार  70000
 टन  करने  का  अनुरोध  किया  इस  प्रकार  के  पत्रों  पर  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  को  वस्तुओं  के  आवंटन  संबंधी  अंतः  विभागीय
 समिति  की  मासिक  बैठकों  में  विचार  किया  जाता  गुजरात  सरकार
 के  अनुरोधों  पर  18.10.96  और  19.11.96  को  हुई  मासिक  बैठकों  में

 विचार  किया  गया  1996  माह  के  लिए  गेहूं  का  आवंटन

 बढ़ाकर  60000  मी.टन  और  चावल  का  35000  मी.टन  कर  दिया  गया

 1997  माह  के  लिए  गेहूं  का आवंटन  60000  मी.टन  से

 बढ़ाकर  65000  मी.टन  कर  दिया  गया

 खाद्य  तेल  का  आयात

 571.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  नागरिक
 उपभोकर्म  मममले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1995-96  और  1996-97  के  दौरान  खाद्य

 तेल  का  आयात  किया

 यदि  तो  उपर्युक्त  अवधि  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में

 और  कितने  मूल्य  के  खाद्य  तेल  का  आयात  किया

 क्या  सरकार  का  विचार  चालू  वित्तीय  वर्ष  की  शेष  अवधि
 के  दौरान  खाद्य  तेल  का  और  भी  आयात  करने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्‍या

 कारण  हैं  2  *

 स्वाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :

 बकिक्तेय  वर्ष  1995-96  और  1996-97  के  दौरान  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली  के  लिए  सरकार  द्वारा  आयात  किए  गए  खाद्य  तेल  की

 मात्रा  तथा  उसका  वर्ष-वार  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्य  नीचे  दिया  गया  है  :-

 वर्ष  मात्रा  मूल्य
 मी.टन  करोड

 1995-96  2.02  445.56

 1996-97*  1.49  295.50

 *(31.10.1996

 और  देश  में  खाद्य  तेलों  की  आसानी  से  उपलब्धता  की

 स्थिति  को  देखते  हुए  चालू  वित्त  वर्ष  को  शेष  अवधि  के  दौरान  खाद्य

 तेल  आयात  करने  का  सरकार  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं
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 राज्यों  को और  अधिकार  देना

 572.  रसेश  चंद  तोमर  :

 श्री  देवी  बकस  सिंह  :

 श्री  राधा  मोहन  सिंह  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  राज्यों  को  तथा  विशेषरूप  से

 जम्मू  और  कश्मीर  को  और  ज्यादा  अधिकार  देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरे  सहित  इसके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  का  विचार  अन्य  राज्यों  को  भी  अधिक
 अधिकार  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  सरकार  पहले  ही  यह  कह  चुकी  है  कि  वह  जम्मू  और
 कश्मीर  राज्य  को  अधिकतम  स्वायत्तता  देने  के  पक्ष  में  तथापि  इस
 समय  इस  बारे  में  ब्यौरे  बताना  संभव  या  व्यावहारिक  नहीं

 शक्तियों  के  हस्तांतरण  और  प्रशासनिक  और
 आर्थिक  क्षेत्रों  में  प्राधिकार  के  विकेन्द्रीकरण  के  पक्ष  में
 अंतर-राज्यीय  परिषद  की  ।5  1996  को  हुई  वित्तीय  बैठक
 में  परिषद  केन्द्र  राज्य  संबंधों  के  क्षेत्र  मे ंशक्तियों  के  विकेन्द्रीकरण
 को  दिशा  में  विस्तृत  कदम  उठाने  को  आवश्यकता  को  मान्यता  दी  है
 और  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्र
 राज्य  संबंधी  सुधार  लाने  के  लिए  न्यूनतम  सांझा  कार्यक्रम  में  दिए  गए
 वचन  का  अनुमोदन  किया

 राज्यों  को  अधिक  अधिकार  दिया  जाना

 575.  श्री  अन्नासाहिब  षाटिल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल ही  में  दिल्‍ली  में  हुई  मुख्य  मंत्रियों  की  बैठक
 में  केन्द्र  सरकार  को  योजनाओं  को  समाप्त  करने  और  राज्यों  क
 अधिक  शक्तियां  अंतरित  करने  और  निर्धारित  प्राथमिकताओं  के
 आधार  पर  क्षेत्र  विशेष  की  योजनाओं  को  तैयार  करने  और  उन्हें  लागू
 करने  के  लिये  राज्यों  को  धन  तथा  उन्हें  अधिक  स्वायत्तता  प्रदान  करने
 जैसे  प्रमुख  मुद्दों  पर  चर्चा  की  गई

 यदि  तो  हुई  चर्चा  की  कार्य  सूची  का  ब्यौरा  क्‍या  है
 और  इसमें  किन-किन  मुद्दों  पर  सर्वसम्मति  हो

 जिन  मुद्दों  पर  सर्वसम्मति  से  निर्णय  लिया  गया  उनके
 संबंध  में  क्या  अनुवर्ती  कार्यवाही  की  गई  है/किये  जाने  का  प्रस्ताव
 और
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 राज्यों  को  और  शक्तियां  दिये  जाने  के  संबंध  में  अब  तक

 कितनी  प्रगति  हुई  है  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  अंतर  परिषद  की  15.10.1996  को  हुईं  दूसरी
 बैठक  के  लिए  कार्यसूची  निम्न  प्रकार  थी  :--

 (1)  सरकारिया  आयोग  की  179  सिफारिशों  पर  विचार  करना

 जिन  पर  अन्तर्राज्यीय  परिषट  की  उप-समिति  में  मतैक्य

 था  तथा  संकल्पों  को  स्वीकार

 (2)  केन्द्र  राज्य  वित्तीय  संबंधों  पर  सरकारिया  आयोग  की  44

 सिफारिशें  11  सिफारिशें  जिन  पर  उप  समिति  में  किसी

 प्रकार  का  मतैक्य  नहीं  था  तथा  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  केन्द

 राज्य  संबंधों  क॑  बारे  में  एक  सिफारिश  की  जांच  के  लिए
 कार्य  पद्धति  तय

 ्  अनुच्छेट  356  सहित  आपातकालीन  प्रावधानों  से  संबंधित

 सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  की  जांच  की  कार्य

 तथा

 (4)  उच्च  स्तरीय  समिति  की

 G

 अन्तर-राज्य  परिषद  की  दूसरी  बैठक  में  स्वीकृत  सिफारिशों  की

 एक  प्रति  विवरण  के  रूप  में  संलग्न

 अन्तर-राज्यीय  परिषद  द्वारा  लिए  गए  फैसले  के

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  गए  हैं  :--

 (1)  उप-समिति  द्वारा  जिन  179  सिफारिशों  को  अंतिम  रूप

 दिया  गयां  था  उन  पर  तथा  इससे  संबंधित  अन्य

 मामले  पर  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  प्रशासनों

 द्वारा  अपने  विचार/टिप्पणियां  भेजने  के  लिए  अनुरोध
 किया  गया

 (2)  अन्तर्राज्यीय  परिषद  की  एक  स्थाई  समिति  गठित  करने
 का  प्रस्ताव  विचाराधीन

 विवरण

 अन्तर-राज्य  परिषद  की  15.10.1996  को  हुई  दूसरी
 बैठक  में  स्वीकृत  सिफारिशें

 1.  परिषद  ने  दूसरी  बैठक  आयोजित  किए  जाने  का  स्वागत  किया

 तथा  केन्द्र  राज्य  संबंधों  पर सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों

 पर  काफी  समय  से  लंबित  पड़े  विचार-विमर्श  को  शुरू  करने

 के  लिए  प्रधान  मंत्री  और  गृह  मंत्री  को  बधाई  इसने  केन्द्र

 राज्य  संबंधों  के  विकेन्द्रीयकरण  के  लिए  व्यापक  उपायों  की

 आवश्यकता  को  मान्यता  दी  तथा  सरकारिया  आयोग  को

 सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्र  राज्य  संबंधों  में  सुधार
 लाने  के  लिए  न्यूनतम  सांझा  कार्यक्रम  में  वचनबद्धता  का

 पृष्ठांकन

 2.  परिषद  ने  सिफारिश  की  कि  एक  परिषद  के  विचारार्थ  रखे
 जाने  वाले  मामलों  पर  लगातार  विचार  करने  एवं  उन  पर
 कार्रजाई  करने  के  लिए  परिषद  की  एक  स्थाई  समिति  होनी

 परिषद  ने  अपनी  बैठकों  में  उप-समिति  के  कार्य  का अवलोकन
 उप-समिति  द्वारा  जिन  179  सिफारिशों  को  अंतिम  रूप॑

 दिया  उन्हें  मोटे  तौर  पर  अनुमोदित  किया  गया  तथा  इन
 सिफारिशों  को  शीघ्रातिशीघ्र  कार्यान्वत  करने  के  लिए  कार्रवाई

 शुरू  ऋकरेने  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  किया  इसके
 साथ-साथ  कुछ  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  आशंकाओं
 तथा  संबंधित  अन्य  किसी  मुद्दे  को  एक  माह  के  भीतर
 अन्तर-राज्यीय  परिषद  सचिवालय  को  भेजने  के  लिए  स्वतंत्र

 होंगे  ताकि  उनके  विचारों  पर  परिषद  की  स्थाई  समिति  द्वारा
 आगे  विचार  किया  जा

 जैसा  कि  परिषद  का  गठन  करने  संबंधी  अधिसूचना  में  प्रावधान
 परिषद  की  बैठकों  एक  वर्ष  में  तीन  बार  आयोजित

 जाएंगी  जैसा  कि  पहले  अधिसूचित  किया  गया

 स्थाई  केन्द्र-राज्य  संबंधों  से  संबंधित  सभी  मामलों  को

 अन्तर-राज्यीय  परिषद  के  विचारार्थ  रखने  से  पूर्व  उनको  प्रोसेस
 यह  विचार-विमर्श  को  निरन्तरता  प्रदान  करेगी  और

 परिषद  को  सिफारिशों  पर  लिए  गए  फैसलों  को  कार्यान्वित

 करने  का  प्रबोधन  भी

 पूर्व  अनुभव  और  न्यायिक  घोषणाओं  के  आधार  अनुच्छेद
 356  को  जारी  रखने/संशोधन  करने  की  और  जांच  किए
 जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  इसका  दुरूपयोग  रोका  जा

 देश  में  वर्तमान  राजकोषीय  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्र
 में  और  राज्यों  में  तथा  राष्ट्रीय  आर्थिक  नोतियों  को  देखते
 केन्द्र-राज्य  वित्तीय  संबंधों  को  पुनः  जांच  तथा  उसको  अद्यतन

 किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ताकि  विकेन्द्रीकरण  को  बढ़ावा
 दिया  जा

 परिषद  ने  सिफोरिश  को  है  कि  स्थायो  समिति  सरकारिया  आयोग
 की  विशेष  रूप  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  वित्तीय
 शक्तियों  का  राज्य  सरकार  को  हस्तांतरण  करने  तथा  संविधान
 के  अनुच्छेद  356  में  अपेक्षित  परिवर्तन  करने  जैसे  महत्वपूर्ण
 प्रश्न  की  पुनरीक्षा  करेगी  और  उसको  अद्यतन  समिति
 को  अपनी  रिपोर्ट  तीन  माह  के  अंदर  देनी  होगी  तथा  उसके  बाद
 परिषद  उस  पर  तुरन्त  विचार

 इस  बैठक  में  समिति  के  सदस्यों  द्वारा  की  गई  टिप्पणियों  और
 प्रस्तावों  की  भी  स्थाई  समिति  के  विचारार्थ  भेजा  जाएगा  तथा
 वह  परिषद  को  रिपोर्ट

 स्थाई  समिति  यदि  आवश्यक  तो  विशिष्ट  विषयों  पर
 विचार-विमर्श  करते  समय  विशिष्ट  क्षेत्रों  के  विशेषज्ञों  और
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 ख्याति  प्राप्त  व्यक्तियों  को  आमंत्रित  कर  सकती  है  ताकि

 उनके  विचारों  का  लाभ  उठाया  जा

 11...  संविधान  के  और  संशोधन  अधिनियमों  के

 शक्तियों  तथा  जिम्मेदारियों  का  विकेन्द्रीकरण  शहरी
 और  ग्रामीण  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  किया  जाना  अति

 महत्वपूर्ण  हो  गया  इस  संबंध  में  राज्यों  से  स्थानीय
 निकायों  को  समुचित  हस्तांतरण  किए  जाने  को  सिफारिश  करती

 ह

 12.  जहां  भी  जरूरी  हो  राज्यों  के  क्षेत्रीय  विकास  बोडों  और
 अन्य  क्षेत्रीय  विकास  को

 पूरी  मजबूत  किए
 जाने  तथा  उन्हें  सम्पूर्ण  वित्तीय  और  कार्यकारी  अधिकार

 प्रदान  करके  सक्रिय  बनाए  जाने  की  आवश्यकता  इस
 प्रबंधों  में  और  संविधान  के  अनुच्छेद  371  के  अधीन  शक्तियों
 के  प्रयोग  राज्य  सरकारों  को  पुरी  तरह  शामिल  किया

 गाय  के  उत्पादों  की  बिक्री

 574.  औ  दादा  बानूराव  परांजपे  :  क्या  पशुपालन  और  डेयरी

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  में  गो-हत्या  पर  पूर्ण  प्रतिबंध  होने  क॑

 बाबजूद  कई  गौ-उत्पाद  जैसे  फूटेलो  तथा  मेटाज  बाजार
 में  खुलेआम  उपलब्ध  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  निषेधात्मक  कदम  उठाए
 जाने  का  विचार

 कृषि  मंत्रालय  में  पशुपालन  और  डेयरी  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 रघुवंश  प्रसाद  :  और  सूचना  एकत्र  को  जा

 रही  है  और  उसे  सदन  के  मटल  पर  रख  दिया

 मृत्यु-दण्ड  की  समीक्षा

 575.  कुमारी  उमा  भारती  :

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :

 रामकृष्ण  कूसमरिया  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  नताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  मृत्युदण्ड  की  समीक्षा  करने  के

 लिये  किसो  आयोग  की  स्थापना  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या

 मृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 प्रश्न  नहीं  उठता

 26  1996  लिस्बित  उत्तर  हर

 आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतें

 576.  श्री  मुनियप्पा  :  क्या  उपभोक्ता
 मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  आवश्यक  वस्तुओं  यथा
 खाद्य  दूध  आदि  का  कमतें  पिछले  महोनों

 के  दौरान  बहुत  बढ़  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  *

 आवश्यक  वस्तुओं  को  कोमतों  में  वृद्धि  के  क्या  कारण
 और

 इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उंपभोक्‍ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  टेवेन्द्र  प्रसाद  :  और

 196  को  समाप्त  हुए  पिछले  छः  महीनों  के  दौरान  कुछ
 बुनियादी  त्रस्तुओं  के  थोक  मूल्य  सूचकांक  में  हुए  परिवर्तन  नीचे  दिए
 गए  हैं  :--

 ह

 ब्स्तु  परिवर्तन

 अनाज  11.1

 दालें  0.5

 सब्जियां  -  21.8

 फल  6.5

 चीनी  0.8

 दूध  2.0

 खाद्य  तेल  3.3

 कुछ  आवश्यक  बस्तुओं  के  मूल्यों  में  वृद्धि  का  कारण

 पेट्रोलियम  उत्पादों  के  मुल्य  में  वृद्धि  मांग  और  पूर्ति  के  बीच  अंतर
 तथा  मौसम  जन्य  कारकों  को  ठहराया  जा  सकता

 सरकार  ने  आवश्यक  वस्तुओं  के  मूल्य  नियंत्रण  को
 सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  आवश्यक  बसस्‍्तुओं  के  उत्पादन  में  वृद्धि
 करने  के  लिए  कतिपय  दीर्घ  कालिक  उपायों  के  खाद्य  तेलों
 और  दालों  जैसी  कम  आपूर्ति  बाली  मदों  के  खुले  सामान्य  लाइसेंस  के
 तहत  आयात  को  प्रोत्साहित  किया  जाता  है  ताकि  इन  मर्दों  को  समग्र

 उपलग्वता  में  वृद्धि  की  जा  कुछ  वस्तुओं  की  आपूर्ति  सार्वजनिक
 बितरण  प्रणाली  और  सहकारी  स्टोरों  के  माध्यम  से  भी  बाजार  मूल्य
 से  कम  मूल्यों  पर  की  जाती  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  सरकारों  द्वारा
 जमाखोरों  और  चोर  बाजारियों  तथा  अनुचित  व्यापार  व्यबहारों  में  लिप्त
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 अन्य  लोगों  के खिलाफ  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम  और  चोर  बाजारी
 निवारण  एवं  आवश्यक  वस्तु  प्रदाय  अधिनियम  आदि  के  तहत  कठोर

 कार्रवाई  की  जा  रही

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद  में  भ्रष्टाचार

 577.  श्री  वर्मा  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  संसद  सदस्यों  ने  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  परिषद
 के  सह  प्रशासक  के  खिलाफ  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  के  संबंध
 में  प्रधान  मंत्री  तथा  गृह  मंत्री  को  लिखित  शिकायत्त  की

 भूतपूर्व  अध्यक्ष  के  खिलाफ  उच्च  न्यायालय  तथा

 उच्चतम  न्यायालय  में  न्यायालय  की  मानहानि  के  कितने  मामले
 लंबित

 इस  संबंध  में  कितनी  बार  आयकर  छापे  मारे  गये  तथा
 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह

 क्या  इन  भ्रष्ट  छ्तलूनके  खिलाफ  अभियोग  लगाए
 गये  के खिलाफ  कानूनी  कार्यवाही  कौ  ग़ई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 गत  वर्ष  एक  संसद  सदस्य  से  नई  दिल्ली“नगर  पालिका  परिषद
 के  पूर्व  अध्यक्ष  के  खिलाफ  भ्रष्टाचार  के  आरोपों  वाली  एक  लिखित

 शिकायत  प्राप्त  हुई

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद  से  प्राप्त  सूचना  के

 दिल्ली  उच्च  न्यायालय  में  अवमानना  के  आठ  मामले  लंबित

 हैं  जिनमें  उक्‍ल  अधिकारी  को  प्रतिवादी  के  रूप  में  नामजद  किया  गया
 उच्चतम  न्यायालय  में  उनके  खिलाफ  अबमानना  का  कोई

 मामला  लंबित  नहीं  बताया  गया

 इस  अधिकारी  के  खिलाफ  इस  तरह  का  कोई  छापा  नहीं

 मारा  गया

 और  (S).  अधिकारी  के  खिलाफ  लगाया  गया  कोई  भी

 आरोप  अभी  तक  सिद्ध  नहीं  हुआ  है  जिससे  कि  उनके  खिलाफ  कोई

 दंडात्मक  कार्रवाई  की

 उत्तर  प्रदेश  पुलिस  को  वाहन

 578.  श्री  छत्रपाल  सिंह  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  किः

 उत्तर  प्रदेश  पुलिस  कर्मियों  को  उत्तर  प्रदेश  में  कुल  कितनी
 fer

 खिख्या
 में  विभिन्‍न  प्रकार  के  वाहन  उपलब्ध  कराए  गए  तथा  तत्संबंधी

 जिलेवार  ब्यौरा  क्‍या
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 कया  राज्य  के  प्रत्येक  पुलिस  स्टेशन  को  कम  से  कम  एक
 वाहन  उपलब्ध  कराई  गई  और

 यदि  तो  ऐसे  कितने  पुलिस  स्टेशन  हैं  जिन्हें  अब  तक

 एक  जीप  भी  उपलब्ध  नहीं  कराई  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल
 :

 से  राज्य  पुलिस  बलों  के  आधुनिकोकरण  की  योजना  के

 तहत  पुलिस  बलों  के  लिए  वाहन  प्राप्त  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों
 को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  और
 व्यवस्थाਂ  चूंकि  राज्य  के  विषय  अतः  मुख्यतया  यह  उत्तर  प्रदेश  की
 राज्य  सरकार  का  कार्य  है  कि  वह  अपनी  स्थानीय  आवश्यकताओं  के

 अनुसार  खरीदे  जाने  वाले  वाहनों  की  किस्म  का  निर्णय  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  जिलों  में  पुलिस  थानों  को  उपलब्ध  कराए  गए  बाहनों  की
 संख्या  तथा  किस्मों  के  संबंध  में  सूचना  नहीं  रखी  जाती

 पर्यावरण  नीति

 579.  श्री  रवीन्द्र  कूमार  पांडेय  :

 श्री  शिवराज  सिंह  चौहान  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बँताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार ने  प्रदूषण  को  रोकने  के  लिए  किसी  पर्यावरण
 नीति  को  घोषणा  की  है  या  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्रदृषण  को  पूर्णतः  जड़  से  समाप्त  के  लिए  अभी
 तक  जारी  किए  गए  नियमों  और  विनियमों  का  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  और  सरकार  ने  26
 1992  को  प्रदूषण  के  उपशमन  के  लिए  नीति  विवरण  की  घोषणा
 नीति  विवरण  में  पर्यावरणीय  और  विकास  पहलुओं  को  शामिल  करने
 के  लिए  एक  व्यापक  प्रस्ताव  औद्योगिक  प्रदूषकों  को  कम  करने
 के  लिए  प्रदूषण  उपशमन  और  प्रौद्योगिकी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए
 निवारक  पहलुओं  पर  बल  दिया  जाता  निर्णय  लेने  में  पर्यावरणीय
 निहितार्थों  को  सभी  स्तरों  पर  शामिल  करने  का  भी  उद्देश्य  इसे  प्राप्त
 करने  के  लिए  निम्नलिखित  के  लिए  कदम  उठाए  गए  हैं  :-

 1.  स्रोत  पर  प्रदूषण

 2.  बेहतर  उपलब्ध  व्यवहार्य  तकनीकी  समाधानों  को
 उनका  विकास  और  लागू

 3.  यह  सुनिश्चित  करना  कि  प्रदूषण  फैलाने  वाला  प्रदूषण
 और  नियंत्रण  व्यवस्थाओं  का  भुगतान

 4.  अत्यधिक  प्रदूषित  क्षेत्रों  और  नदी  भागों  पर  फोकस
 तथा

 5.  निर्णय  लेने  में  जनता  को  शामिल
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 .  प्रदूषण  नियंत्रण  के लिए  अब  तक  जारी  किए  गए  बड़े
 नियमों  और  विनियमों  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  जल  निवारण  एवं  1974

 2.  जल  निवारण  एवं  1975

 3.  जल  निवारण  एवं  उपकर
 1977

 4.  जल  निवारण  एवं  उपकरण
 1978

 5.  वायु  निवारण  एवं  1981

 6.  वायु  निवारण  एवं  1982

 7.  वायु  निवारण  एवं  संघ
 1983

 8.  पर्यावरण  1986

 9.  पर्यावरण  1986

 10.  परिसंकटमय  पदार्थ  एवं  1989

 11.  परिसंकटमय  रसायन  के  भंडारण  तथा  आपात

 1989,  तथा

 12.  परिसंकटमय  सूक्ष्म  आनुवंशिक  रूप  से  जन्में  जीवों
 या  सेलों  के  निर्यात  तथा

 भंडारण  1989
 ह

 प्रतिबंधित  विषैले  अपशिष्ट  पदार्थ

 580.  पटेल  :

 श्रीमती  भावनानेन  टेवराज  भाई  चिखलिया  :

 श्री  काशीराम  राणा  :

 श्री  खैतूभाई  गामीत  :

 श्री  शान्तिलाल  प्रषोत्तम  दास  पटेल  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  प्रतिबंधित  त्रिबिले  अपशिष्ट  पदार्थों  का  उत्पादन

 करन  वाले  कुछ  देश  तथा  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  कन्वैन्शनਂ  की

 सूची  में  सम्मिलित  खतरनाक  अपशिष्ट  पदार्थों  को  पुनः  परिभाषित

 करवाने  का  प्रयास  कर  रहे

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  और

 »  सरकार  ने  अंतर्राष्ट्रीय  मंर्चो  पर  इस  प्रयास  को  रोकने  के

 लिए  क्‍या  कटम  उठाए  हैं  अथवा  उठाए  जाने  का  बिचार

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :

 और  प्रश्न  नहीं

 26  1996

 *
 सदस्य  सचिव

 लिरिबत  उत्तर  92

 विशिष्ट  और  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  को  सुरक्षा

 581.  श्री  सुरेश  प्रभु  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 विशिष्ट  और  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  को  सुरक्षा  प्रदान
 करने  पर  सस्कार  द्वारा  कुल  कितने  वार्षिक  व्यय  किया  जा  रहा  और

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गार्ड  और  विशेष  संरक्षा  ग्रुप  पर  प्रति  वर्ष
 कितना-कितना  व्यय  किया  जा  रहा

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 विशिष्ट  अति  विशिष्ट  व्यक्तियों  को  सुरक्षा  पर  दिल्ली

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गारद  और  विशेष  जब  संरक्षा  ग्रुप  द्वारा  1995-96
 के  दौरान  वहन  को  गई  कुल  लागत  लगभग  62.03  करोड़  रुपये

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गारद  और  विशेष  संरक्षा  व्यय  ग्रुप  पर
 1995-96  के  दौरान  खर्च  की  गई  राशि  नीचे  दी  गई  है  :--

 राष्ट्रीय  सुरक्षा  गारद

 विशेष  संरक्षा  ग्रुप

 52.06  करोड़  रुपये

 32.89  करोड़  रुपये

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  तथा
 अन्य  पिछड़ा  वर्ग  आयोग

 582.  श्री  कोदंड  रमैय्या  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  तथा

 पिछड़ा  वर्ग  आयोग  के  अध्यक्ष  तथा  सदस्यों  के  पदों  की  रिक्तियों  की
 स्थिति  क्‍या  है  तथा  किस  तिथि  से  ये  रिक्तियां  खाली  पड़ी

 समय  पर  इन  पदों  को  न  भरे  जाने  के  क्‍या  कारण

 ये  अभी  रिक्तियां  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना
 और

 इन  पदों  को  भरने  के  लिये  क्‍या  मानदण्ड  अपनाये  जा  रहे
 हैं  2

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :

 अनुसूचित  जाति  तथा  अनुसूचित  जनजाति  आयोग  में  कोई  रिक्ति  नहीं
 लेकिन  फिर  भी  राष्ट्रीय  पिछड़ा  वर्ग  में  रिक्तियां  निम्नलिखित  हैं  :-

 पद  का  नाम  कब  से  रिक्त  है|

 अध्यक्ष  23

 23.8.1996

 सदस्य  वर्गों  से  संबधित  मामलों  में  18.8.1996
 विशेष  ज्ञान  रखने  वाले

 15.9.1996

 14.11.1996
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 इन  पर्दों  को  भरने  में  कुछ  विलंब  रहा  है  क्‍योंकि  यह
 मंत्रालय  आयोग  में  योग्य  तथा  प्रतिबद्ध  लोगों  को  नामांकित  करने  के

 लिए  प्रयास  कर  रहा

 इस  संबंध  में  कोई  समय  नहीं  दो  जा

 इन  पदों  को  भरने  के  लिए  निर्ममनलखित  अपनाए
 जा  रहे  हैं  :-

 (1)  एक  जो  उच्चतम  न्यायालय  अथवा  उच्च
 न्यायालय  का  न्यायाधोश  हे  या  रहा

 (2)  एक  समाज

 (3)  दो  जो  पिछड़े  वर्गों  से  संबंधित  मामलों  में  विशेष
 ज्ञान  रखते  तथा

 (4)  एक  जो  भारत  सरकार  क॑  सच्चिव  पद  पर
 केन्द्र  सरकार  का  अधिकारी  है  अथवा  रहा

 5  1918  लिग्खित  उत्तर  प्र्व

 महाराष्ट््‌  में  बागवानी/मत्स्य  पालन  योजनाएं

 583.  श्री  दत्ता  मेघे  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 गत  तोन  वर्षो  कं  दोरान  फलदार  कृक्षों  को
 लगाये  जाने  तथा  मत्स्थन  क  संबंध  में  कौन-कौन  सी  योजनाएं  लागू
 की  गई  और

 उपरोक्त  अर्वाध  के  दोरान  अलग  इन  योजनाओं
 के  लिये  सरकार  द्वारा  कितनो  धनराशि  प्रदान  की  गई

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  और  योजनाओं  के  नाम  तथा  विगत
 तान  वर्षों  के  दौरान  महाराष्ट्र  सरकार  को  दी  गयी  धनराशि  का  ब्यौरा
 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 योजनाओं  के  नाम  एवं  महाराष्ट्र  को  दी  गयी  धनराशि

 योजना  का  नाम

 |  2

 मात्स्यिकी

 ।.  छोटे  पत्तनों  पर  मत्स्यन  बन्दरगाह  सुबिधाएं  प्रदान  करना

 तटीय  समुद्री  मात्स्यिकी  का  विकास

 ताजे  पानी  में  मछली  पालन  का  विकास

 समुद्री  मत्स्यन  विनियमन  अधिनियम  का  प्रवर्तन

 अन्तरादेशीय  मात्स्यिकी  सांख्यिको

 मछआरों  का  कल्याण

 2

 3

 4...  समेकित  खारापानो  मत्स्य  फार्म  विकास

 5

 6

 7

 बागवानी

 1...  वाणिज्यक  पुष्पोत्पादन  का  विकास

 2...  औषधीय  एवं  सुगंधित  पोधों  का  विकास

 3.  खुम्बी  का  विकास

 काजू  का  विकास

 शुष्क  तथा  उष्ण  कटिबंधीय  फलों  का  विकास

 कन्द  तथा  मूल  फसलों  का  विकास

 मसालों  का  विकास

 रफ्ा

 एफ

 कफ

 विवरण

 oat
 जारो  केन्द्रीय  सहायता

 1993-94  1994-95  1995-96

 ह  4  5

 675  00  1110.00  1167.02

 175.44  268.65  0.95

 श्न्य  30.00  26.00

 4.00  24.19  22.04

 शुन्य  10.00  148.00

 5.47  1.31  2.50

 श्न्य  श्न्य  25.00

 36.60  9.00  --

 शुन्य  श्न्य  0.75

 23.00  29.50  श्न्य

 99.77  144.18  343.26

 82.80  136.55  165.00

 14.00  0.55  श्न्य

 32.60  88  .00  80.00

 22)  22.38  14.96 .  सब्जियों  का  विकास  19.58



 गंगा  यमुना  कार्य  योजना

 5284.  मुरली  मनोहर  जोशी  :

 श्री  कृष्ण  लाल  शर्मा  :

 की  सौम्य  रंजन  :

 श्री  पिनाकी  मिल्र  :

 क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 नदियों  के  विस्तार  क  लिए  आठगीं  योजना  में  गंगा-यमुना
 फरार्य  योजना  के  लिए  कितना  धनराशि  आवंटित  की

 दोनों  योजनाओं  को  मुख्य  बातें  क्या

 क्‍या  इस  योजना  क  बावजूद  रासायनिक  और  अन्य

 कारखानों  द्वारा  जहरीले  और  रासायनिक  अपशिष्ट  अभी  भी  विभिन्‍न

 स्थानों  पर  नदी  में  गिराये  जा  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  राज्यवार

 गुणवत्ता  और  प्रदूषण  के  स्तर  की  निगराजी  के  लिये  क्‍या  तंत्र  रखा  गया

 है  और  कार्य  योजना  के  उद्देश्यों  को  प्राप्त  करते  के  मामले  में  कितनी

 प्रगति  हुई  और

 95  लिखित  उत्तर  26  1996  लिखित  उत्तर

 |  2  3  4  5

 9.  कृषि  में  प्लास्टिक  का  प्रयोग  595.31  1263.00  2117.25

 10.  पान  को  बेल  का  विकास  3.13  4.53  1.08

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 1.  प्लूरोटस  खेती  द्वारा  भूसे  का  स्वाद्य  तथा  आहार  में  जेव  रूपान्तरण  1.88  0.81  0.82

 2.  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  छोटे  किसानों  में  आंइस्टर  खुम्बी  की  को  लोकप्रिय  1.56  0.97  0.98

 3.  कोंकण  के  लिए  उपयुक्त  बैंगन  तथा  टमाटर  को  बैक्टिरिया  मुझान  रोधी  किस्मों
 का  विकास  2-81  1.58  1.65

 4...  सब्जी  फसलों  में  वर्णसंकर  अनुसंधान  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  नेटवर्क  परियोजना  7.32  6-34  3.37

 5.  कोंकण  को  परिस्थितियों  में  औषधिय  पौधों  का  मुल्यांकन  2.65  1.16  1.18

 6.  कोकम  इण्डिका  के  सुधार  संबंधी  योजना  द  0.95  0.96

 7.  महाराष्ट्र  के  मैदानों  में  रसभराी  की  बागवानी  तकनोकों  एवं  आनुवांशिक  सुधार
 ॥

 का  मानकोकरण  4.03  1.26  1.27

 8...  शॉट  होल  बोरर  मिली  बग्स  तथा  रस  चूसने  वाले  मॉथ  के  विशेष  सन्दर्भ  में
 अनार  में  कौट  प्रबन्ध  0.68  0.69  0.7

 9...  अनार  के  रस  से  मदिरा  का  निर्माण  4.15  1.16  1.17

 गंगा  और  यमुना  की  सफाई  के  लिये  योजना  को  कब
 तक  पूरा  किये  जाने  की  संभावना  है  और  इसको  कितनी  लागत
 आयेगी  7?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  आठवों  योजना  में  गंगा  कार्य  योजना
 के  लिए  143.24  करोड़  रुपये  और  यमुना  कार्य  योजना  में  केन्द्र  सरकार
 के  50  प्रतिशत  हिस्से  के  लिए  100.03  करोड़  रुपये  की  राशि  निर्धारित
 की  गई

 गंगा  कार्य  योजना  एक  ऐसो  स्कीम  है  जिसमें  पूरी  धनराशि
 केन्द्र  सरकार  द्वारा  लगाई  गई  जबकि  यमुना  कार्य  योजना  की  पूंजीगत
 लागत  में  केन्द्र  एवं  दिल्‍ली  और  उत्तर  प्रदेश  की  संबंधित

 राज्य  सरकारों  के  बोच  बराबर  की  भागीदारी  बिहार  एवं
 पश्चिम  बंगाल  राज्यों  में  गंगा  के  किनारे  स्थित  25  बड़े  शहरों  तथा

 दिल्ली  और  उत्तर  प्रदेश  में  यमुना  के  किनारे  स्थित  22  शहरों
 में  प्रदूषण  निवारण  के  कार्य  शुरू  किए  गए  कार्य  योजना  में  सीबेज
 के  दिशा-परिवर्तन  तथा  उपचार  एवं  अल्प  लागत

 शवदाहगृह  एवं  स्नान  घाट  के  निर्माण  कार्य  शामिल  घोर

 प्रदूषणकारी  उद्योगों  से  होने  वाले  औद्योगिक  प्रदूषण  को  वर्तमान

 पर्यावरण  कानूनों  के  अन्तर्गत  नियंत्रित  करके  निगरानी  की  जा  रही

 एवं  गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत  अभिनिर्धारित  किए

 गए  68  घोर  प्रदूषणकारी  उद्योगों  में  से  55  उद्योगों  ने  बहि:स्राव  उपचार

 संयंत्र  स्थापित  कर  लिए  ।2  उद्योगों  को  बंद  करा  दिया  गया  है  तथा



 प्रा  लिरिब्ित  उत्तर

 एक  उद्योग  ने  निर्माणकार्य  की  प्रक्रिया  में  परिवर्तन  कर  दिया  है  जिससे
 बहि:स्राव  उपचार  संयंत्र  को  जरूरत  नहों  यमुना  क॑  किनारे  स्थित
 घोर  प्रदृषणकारी  उद्योगों  की  निगरानी  संबंधित  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण
 बो्डों  द्वारा  को  जाती  घरेलू  एवं  औद्योगिक  बहि:स्राव  के  निस्तारण
 के  कारण  होने  वाले  प्रदूषण  का  मूल्यांकन  करने  क  लिए  प्रतिमाह  गंगा

 एवं  यमुना  नदियों  की  जल  गुणवत्ता  की  निगरानी  को  जाती  दोषी
 उद्योगों  क॑  विरूद्ध  वर्तमान  पर्यावरण  कानूनों  के  अन्तर्गत  संबॉधत  राज्य

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोडडों  द्वारा  कार्रवाई  की  जा  रही

 गंगा  कार्य  योजना  एवं  यमुना  कार्य  योजना  को  अनुमानित
 लागत  462.04  करोड़  तथा  479.56  करोड़  इन  कार्य
 योजनाओं  के  31.3.1997  तथा  31.3.1999  तक  पूरा  हो

 ज़ाने
 का  लक्ष्य  रखा  गया

 तटीय  विकास  के  लिए  रियायत

 585.  श्री  राम  नाईक  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  इसको  तटीय
 क्षेत्र  प्रबन्धन  योजना  के  अन्तर्गत  मांगी  गई  तटीय  विकास  संबंधी
 रियायतों  को  देने  से  मना  कर  दिया

 यदि  तो  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  मांगी  गई  रियायतों  का
 ब्यौरा  क्या  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  2

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  से  भारत  सरकार  ने  दिनांक
 19.2.1991  की  कोस्टल  रेगुलेशन  जोन  अधिसूचना  के  प्रावधानों  के

 अनुसार  तटीय  क्षेत्र  प्रबंधन  योजना  का  अनुमोदन  किया  ग्रेटर

 बम्बई  तथा  नई  बम्बई  का  कोस्टल  रेगुलेशन  जोन-]|  के  रूप  में
 वर्गीकरण  करने  के  बारे  में  महाराष्ट्र  सरकार  के  अनुरोध  की  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  जांच  की  गई  जांच  के  बाद  महाराष्ट्र  सरकार  को  केन्द्र

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  दिशा-निर्देशों  के  अनुसार  कोस्टल  रेगुलेशन
 जोन-॥  के  रूप  में  प्रस्तावित  क्षेत्र  की  पहचान  तथा  निर्धारण  करने  के

 लिए  मुख्य  सचिव  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  बनाने  को  कहा  गया

 गन्ना  उत्पादकों  की  बकाया  राशि

 586.  श्री  संतोष  मोहन  देव  :
 श्री  सोहन  बीर  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  ने  उत्तर  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  को  गन्ना
 के  उत्पादकों  को  बकाया  राशि  का  भुगतान  करने  का  आदेश  दिया  7

 5  1918  लिखित  उत्तर  OR

 यदि  तो  इस  संबंध  में  जारो  किए  गए  दिशानिर्देशों  का

 ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रधान  मंत्री  क॑  आदेशों  को  क्रियान्बवित  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 कया  कुछ  राज्य  सरकारें  संसाधनों  की कमो  का  सामना  कर

 रही  हैं  तथा  केन्द्र  सरकार  से  वित्तोय  सहायता  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  तथा  इस  संबंध  में

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है  2

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  से

 प्रधानमंत्री  ने  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  900  करोड़  रुपये  के  लम्बित  गन्ना

 मूल्य  बकाया  पर  चिन्ता  व्यक्त  करते  हुए  29.6.96  उसके  बाद

 13.7.96)  को  गन्ना  मूल्य  बकाया  को  स्थिति  को  समोक्षा  को

 उन्होंने  इच्छा  व्यक्त  की  थी  कि  900  करोड़  रुपये  शेष  बकाया  के  प्रति

 31  1996  तक  50  प्रतिशत  का  भुगतान  किया  जाना
 उस  समय  से  प्रशासन  के  प्रत्येक  स्तर  पर  अन्य  सभी  प्रयत्न  तथा

 नियमित  निरीक्षण  किए  जम  रहे  फलस्वरूप  31.7.89  तक  456

 करोड़  रुपये  का  कुल  भुगतान  किया

 उपर्युक्त  भुगतान  के  लिए  संसाधन  निम्नांकित  सहित  अन्य  कई
 माध्यमों  से  जुटाए  गए  हैं  :-

 रिजर्व  बैंक  के  निर्देशों  क॑  अनुसार  विद्यमान  चीनी  स्टाक
 का

 भारत  सरकार  द्वारा  लेवी  चीनी  मूल्य  के  अन्तर  का

 15.4.96  से  31.5.96  के  दौरान  प्राप्त  उत्पादन  पर  75
 प्रतिशत  खुली  बिक्रो

 1.6.96  से  30.9.96  के  दोरान  प्राप्त  उत्पादन  पर  100
 प्रतिशत  खुली  बिक्री

 चोनो  फैक्ट्यों  द्वारा  आन्तरिक  संसाधनों  का

 गन्ना  बकाया  को  नवीनतम  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  विवरण  पर

 देखो  जा  सकती



 wo  लिखित  उत्तर  26  ।996

 विवरण

 30.9.96  तक  गन्ना  मूल्य  का  बकाया  तथा  1995-96  मौसम  के  दौरान  खरीदे  गए  गन्ने  के  लिए  शेष

 चुकाया  गया  मूल्य  तथा  देय  गन्ना  मूल्य  की  राज्यवार  स्थिति  दर्शानेवाला  विवरण

 राज्य  30.9.96  30.9.96  30.9.96
 तक  19५5  9८.  तक  भुगतेय  तक  देय
 के  टोरान  खबराटें  गन्ना  शेष  गन्ना

 गए  गन्ने  का  मूल्य  मूल्य
 ऋल  देय  मूल्य

 पंजाब  19005  .26  43544.83  5460.43

 हरियाणा  35115.39  2208194  .94  1793.95  .95

 राजस्थान  2232  .43  2031.81  200.62

 112113.33  104338.43  .43  8071.85  .85

 मध्य  139241  .20  129091  .85  10146  .45

 पूर्वी  62777.96  53185.16  9592.80

 समस्त  314432.59  286618.49  8.49  27814.10

 मध्य  प्रदेश  6775.07  4460.39  2314.68

 गुजरात  63582.33  57759  .23  5823.10

 सौराष्ट्‌  4902  .92-  4719.23  183.69

 समस्त  गुजरात  68495  .25  62478  .46  6006.79

 महाराष्ट्र  141  866.78  .78  141449.64  .64  417.14

 महाराष्ट्र  _386:9.94  36829  .43  1809.51

 मध्य  महाराष्ट्‌  106295.70  .70  105546.05  .05  749.65

 समस्त  महाराष्ट्र  286801  .42  283825.12  2976.30

 बिहार  27586  .32  23333  .44  4252.88

 बिहार  0.00  0.00  0.00

 समस्त  बिहार  27586.32  23333  4252.88

 असम  439.15  429.49  9.66

 आंध्र  प्रदेश  48615 .35  45264.18  3411.17

 कर्नाटक  67458  .92  60086  .97  7371  .95

 तमिलनाडु  96087  .40  87369  .73  8717.67

 केरल  434.55  22.02  112.53

 उड़ीसा  4249  .68  4197.91  51.77  .77

 पश्चिम  बंगाल  मप्र  84  ५»  474.33  235.51

 नागालैंड  6.00  0.00  0.00

 पांडिचेरो  3948  .44  3948  .44  0.00

 गावा  1316  65  1316.35  0.00

 समस्त  भारत  1014117.91  943391  .90  70730.01

 ऋल  देय  30.9.96  तक

 पर  शेष  गन्ना  मुल्य  बकाया

 देय  मुल्य  अथवा  नवीनतम
 का  ८  उपलब्ध  तारीख

 11.14  0.00  0.00

 5.01  11.05  0.62

 8.99  0.00  0.00

 7.13  0.00  1.04

 7.29  0.00  177.01

 15.28  314.66  125.87

 8.85  314.66  303.92

 34.16  0.25  0.61

 9.16  0.00  0.00

 75  3.55  0.00

 8.77  3.55  0.00

 0.29  0.32  0.61

 4.68  24.45  9.60

 0.71  48.00  4.20

 1.04  72.77  14.41

 15.42  925.18  492.47

 0.00  0.00  19.38

 15.42  925.18.  511.85

 2.20  0.00  0.92

 7.01  1.21  0.00

 10.93  1223.45  .45  0.0०

 9.07  3।  .83  0.38

 83.63  0.00  0.00

 1.22  0.00  0.07

 33.18  0.00  1.37

 0.00  0.00  0.00

 0.00  0.00  2.66

 0.00  0.00  0.00

 6.9...  2583.95  836.71

 लिरित  उत्तर

 लाख  टन

 मिलों  को

 वर्तमान

 है  22

 9

 1  3

 18  26

 26  46

 23  44

 67  116

 3  9

 7  12

 3  6

 10  18

 22  31

 16  40

 22  40

 60  111

 13  26

 0  उ

 13  29

 |  3

 2।  37

 16  31

 22  32

 1  3

 4  8

 2  2

 0  ।

 2  2

 1

 241  439
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 बनरोपण  कार्यक्रम

 587.  श्री  डेनिस  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  ने  हमारें  देश  में  वृहत  स्तर  पर  वनरोपरण
 कार्यक्रमों  के लिए  सहायता  प्रदान  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  किन-किन
 स्थानों  पर  नए  कार्यक्रम  आरम्भ  किए  जा  रहे
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 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  ओर  विश्व  बैंक  ने  वानिको
 परियोजनाओं  के  कार्यान्वयन  क  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  है
 जिनमें  पश्चिम  आंध्र  प्रदेश  और  मध्य  प्रदेश  म॑॑

 एक  घटक  के  रूप  में  बनीकरण  शामिल  विश्व  बैंक  को  सहायता
 से  वानिकी  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  दर्शाना  बाला  एक  विवरण
 संलग्न

 विवरण

 परियोजना  का  नाम  कुल  लागत

 वानिको  विकास  पश्चिम  बंगाल  114.70

 बानिकोी  सेक्टर  महाराष्ट्र  431.51

 आशन्ध्र  प्रदेश  वानिको  परियोजना  353.92

 245  .94 मध्य  प्रदेश  वानिकी  परियोजना

 अपशिष्ट  पदार्थों  के  बारे  में  अनुसंधान

 588.  श्री  जगत  वीर  सिंह  द्रोण  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में  लिए  गए  निर्णय  के

 अनुसार  शराब  के  कारखानों  क॑  प्रदूषित  अपशिष्ट  पदार्थों  क ेलिए  जेब

 रसायनिक  आक्सीजन  मांग  ओ  की  अधिकतम  सीमा  पहले
 की  भांति  30  मिलिग्राम  प्रति  लोटर  रहेगी  परन्तु  उत्तर  प्रदेश  के  शराब

 के  कारखानों  के  अपशिष्ट  पदार्थ  पूरी  तरह  से  परिष्करण  करने  के

 पश्चात  भी  मानक  स्तर  को  पूरा  नहों

 कया  भारताय  कृषि  अनुसंधान  परिषट्‌  द्वारा  इस  आशय  का

 अनुसंधान  कराया  जा  रहा  है  कि  उक्त  अपशिष्ट  किस  हद  तक  सिंचाई
 के  लिए  उपयुक्त

 यदि  तो  इसके  परिणामों  के कब  तक  मिल  जाने  की

 संभावना  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  जैसा  कि  अधिसूचित  किया  गया  है
 1996  में  भूमिगत  सतही  जल  में  मद्य  निर्माणशशालाओं  के

 निपटान  के  लिए  बायोकैमिकल  आक्सोजन  डिमांड  के  मानक  30

 प्रतिलीटर  है  जैसा  कि  1987  में  अधिसूचित  किया  गया

 इससे  पहले  मद्य  निर्माणशशालाओं  के  बहिस्रावों  को  फ्राथमिक  रूप  से

 परियोजना  अवधि  वबानिकोी  घटक  सहित  परियोजना

 के  अंतर्गत  शामिल  कल  क्षेत्र
 हजार

 1992-93  से  1996-97
 ह

 228

 1992-93  से  1997-98  369

 1994-95  से  1999-2000  355

 1995-96  से  1998-99  235

 शोधित  करने  के  बाद  सिंचाई  प्रयोजनों  के  लिए  इस्तेमाल  की  अनुमति
 अनन्‍्तर्देशीय  सतही  तथा  भूमिगत  जल  पर  किन्‍्हीं  प्रतिकल  प्रभावों

 से  बचने  के  लिए  1996  में  जारी  अधिसूचना  के  तहत  इस
 उपबंध  को  वापस  ले  लिया  गया

 से  सिंचाई  प्रयोजनों  क॑  लिए  ऐसे  बहिस्र!वां  का

 फसलों/भूमि/भूमिगत  जल  पर  मद्यनिर्माणशाला  के  प्रभावों  का
 लगाने  के  लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  संस्थान  को  एक
 परियोजना  सौंपी  गई  निष्कर्षो  की  प्रतोक्षा

 अधिप्राप्ति  नीति

 589.  श्री  सत्यदेव  सिंह  :

 रामकृष्ण  कूसमरिया  :

 क्या  स्काद्य  मंत्री  रह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  खाद्यान्नों  विशेष  रूप  से  गेहूं  क्रम  खराट
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  अधिप्राप्ति  नोति  की  समीक्षा  करेगो

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इमम्मं  किलना
 समय  और

 यदि  तो  इसकं  क्‍या  कारण  हैं  2

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  से
 सरकार  की  वसूली  नीति  में  न्यूनतम  समर्थन  गुणवत्ता  संबंधों

 मिल  मालिकों/व्यापारियों  आदि  पर  लेबा  लगाने  जेस
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 अनेक  घटक  यद्यपि  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  परिचालनों  के  अधीन

 बसूली  नीति  में  प्रमुख  परिवर्तन  करना  अपेक्षित  नहीं  इसलिए  संगत
 तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  1997-98  में  विपणित  को  जाने  वाली
 रबो  फसल  1996-97  के  लिए  गेहूं  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  35/-
 रुपये  बढ़ाकर  380/-  रुपये  प्रति  क्विंटल  से  प्रति  क्विंटल
 कर  दिया  गया  आशा  है  कि  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  में  इस  आकर्षक

 वृद्धि  से  किसान  गेहूं  का  अधिक  उत्पादन  करने  के  लिए  प्रोत्साहित

 दलित  इसाईयों  के  लिए  आरक्षण

 590.  श्री  जीर  सिंह  महतो  :

 श्री  थासस  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  दलित  इसाईयों  के  लिए  आरक्षण  के

 बारे  में  25  1996  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1796  के  उत्तर
 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  ने  दलित  इसाईयों  को  आरक्षण  के

 लाभ  देने  का  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इसकं  क्या  कारण

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  और

 ईसाई  धर्म  में  परिवर्तित  अनुसूचित  जाति  कं  व्यक्ति  बारह
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  संबंध  में  अन्य  पिछड़े  वर्गों  को  केन्द्रीय

 सूचियों  में  उनके  शामिल  होने  के  आधार  पर  अन्य  पिछड़े  बगों  के  लिए

 लागू  आरक्षण  लाभों  के  लिए  वर्तमान  में  पात्र  ईसाई  धर्म  के

 परिवर्तित  अनुसूचित  जातियों  को  अनुसूचित  जातियों  क॑  रूप  में

 मान्यता  प्रदान  करने  संबंधी  मामला  विचाराधीन  इस  प्रकार  को

 मान्यता  से  वे  अनुसूचित  जातियों  को  लागू  आरक्षण  के  पात्र

 केरल  में  दूध  का  उत्पादन

 59.  श्री  गोविन्दन  :  क्या  पशुपालन  और  डेयरी  मंत्री

 यह  बताने  को  क्‍या  करेंगे  कि  :

 कया  कंरल  में  दूध  को  मांग  और  उत्पादन  के  बीच  अंतर

 को  टेखते  हुए  राज्य  में  दुग्ध  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  कंन्द्रीय  और

 विश्व  बैंक  की  सहायता  मांगने  की  कोई  योजना  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  पशुपालन  और  डेयरी  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 रघुवंश  प्रसाद  :  से  कंरल  राज्य  को  ऑपरेशन
 और  3  परियोजनाओं  क॑  अंतर्गत  शामिल  किया  गया  था

 जिन्हें  विश्व  बैंक  और  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  को  सहायता  से

 कन्द्रीय  क्षेत्र  याजना  स्कीम  कं  रूप  में  क्रियान्त्रित  किया  गया  इसकं

 एक  उत्तरी  केरल  डेयरी  परियोजना  भी  है  जिस  स्विस  विकास

 निगम  को  सहायता  से  क्रियान्त्रित  किया  जा  रहा
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 उच्च  स्तरीय  समीक्षा  समिति

 592.  अरविन्द  शर्मा  :  क्या  गृह  मंत्री  30  1996
 के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2124  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  ह॒

 क्या  उच्च  स्तरीय  समिति  ने  अब  तक  उसके
 विचारार्थ  विषयों  के  अनुरूप  कोई  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इसकं  परिणाम  क्‍या

 इस  संबंध  में  कब  तक  अन्तिम  निर्णय  लिये  जाने  को
 संभावना

 क्‍या  सरकार  का  आगामी  गणतंत्र  दिवस  अथवा  स्वतंत्रता
 दिवस  से  ये  निर्णय  लागू  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  (S).  पदम-पुरस्कार  प्रदान  करने  संबंधी  दिशा  निर्देशों  और

 कतिपय  अन्य  पहलुओं  को  जांच  करने  के  लिए  गठित  उच्च  स्तरीय

 पुनरीक्षा  सर्मिति.ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी  समिति  को
 सिफारिशों  पर  सरकार  विचार  कर  रहो  मामले  में  आगे  आवश्यक
 कार्रवाई  उचित  समय  पर  की

 गैर  सरकारी  संगठनों  को  अनुदान

 593.  रीता  वर्मा  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 बिहार  में  उन  गैर  सरकारी  संगठनों  और  संस्थानों  क॑  नाम
 क्या  हैं  जिन्होंने  वर्ष  1993-94,  1994-95  और  1995-96  के  दौरान
 पांच  लाख  रुपए  और  दस  लाख  से  अधिक  के  आवर्तो  ओर  गैर  आवर्ती

 अनुदान  के  लिए  आबेदन
 ,

 उपरोक्त  में  से  उन  संगठनों  और  संस्थानों  के  ब्यौरे  क्या
 हैं  जिनके  आबेदन-पत्र  नामंजूर  किए  और

 उनके  आवेदन-पत्रों  को  नामंजुर  किए  जाने  के  क्या  कारण
 थे  तथा  उनका  अलग  ब्यौरा  क्‍या

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  से

 सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 गन्ना  विकास  उपकर

 594.  प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  :

 जस्टिस  गुमान  मल  लोढा  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  गन्ना  विकास  उपकर  14  रुपए  प्रति
 क्विंटल  की  दर  से  वसूल  किया
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 यदि  तो  वर्ष  1993-94,  1994-95  और  1995-96  के
 दौरान  कितनी  राशि  वसूल  की

 क्‍या  इस  राशि  में  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनेक

 मदों  के  लिए  ऋण  के  रूप  में  दी  गईं  राशि  की  वसूली  कर  ली  गई
 और

 यदि  तो  वर्ष  1993-94,  1994-95  और  1995-96  के

 दौरान  वसूल  किए  गए  ऋण  को  कितनी  राशि  जमा  की

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्‍ता  मामले  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  चीनी

 उपकर  1982  के  अधीन  भारत मं  प्रत्येक  चीनी  फैक्ट्री  द्वारा
 उत्पादित  समस्त  चोनी  पर  14/-  रुपए  प्रति  क्विंटल  को  दर  से  उपकर

 एकत्रित  किया  जा  रहा

 वर्ष  1993-94,  1994-95  और  1995-96  के  दौरान

 एकत्रित  की  गई  राशि  निम्नानुसार  है  :-

 रुपयों

 वर्ष  एकत्रित  को  गई  राशि

 1993-94  165.47

 1994-95  143.64

 1995-96  172.40

 और  1993-94,  1994-95-  और  1995-96  में  वितरित
 किए  गए  ऋण  की  राशि  निम्नानुसार  है  :-

 रुपयों

 a वितरित  की  गई

 1993-94  115.28

 1994-95  63.53

 1995--96  55.06

 1994-94,  1994-95  और  1995-96  के  वर्षों  के  दौरान  वसूली  के

 बाद  निधि  में  जमा  कराई  गई  राशि  निम्नानुसार  है  :-

 जा  कक
 हि

 1993-94  47,61,97,815

 1994-95  95  48,18,00,561

 1995-96.  34,31,23,830
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 मध्य  प्रदेश  में  सूख्जा

 595.  श्रीमती  छबिला  अरविंद  नेताम  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  में  विशेवकर  छत्तीसगढ़  में

 सूखे  के  कारण  उत्पन्न  स्थिति  की  जानकारी  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  राहत  प्रदान  केरने  क ेलिए  अब
 तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  2

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  प्राथमिक  आकलन  के  आधार  पर
 मध्य  प्रदेश  सरकार  से  प्राप्त  जानकारी  के  इस  राज्य  के  आठ
 जिलों  के  2]  तालुके  सूखे  को  गंभीर  स्थिति  का  सामना  कर  रहे

 मध्य  प्रदेश  राज्य  को  सूखे  सहित  प्राकृतक  आपदाओं  की
 स्थिति  में  राहत  उपाय  करने  के  लिये  1996-97  के  लिये  प्राकृतिक
 आपदा  कोष  से  51.08  करोड़  रुपये  का  आबंटन  किया  गया  चालू
 वर्ष  के  दौरान  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  28.73  करोड़  रुपये  को  आपदा

 राहत  कोष  की  तीन  किस्तें  पहले  ही  जारी  कर  दी  गयो

 नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  के  बिजली  और
 पानी  के  बिलों  में  हेराफेरी

 596.  श्री  स्वामी  :

 श्री  सनत  कुमार  मंडल  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  में

 बिजली  और  पानी  के  बिलों  में  हेरा-फेरी  करने  के  बारे  में  कई  करोड
 रुपये  के  घपलेबाजी  से  संबंधित  घोटाले  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  संबंध  से  कोई  जांच  करायी  गई

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  निकले  और  इसर्म  टाषी

 अधिकारियों  के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  गत  चार  बर्षों  के  दौरान  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका  क
 लेखों  की  लेखा  परीक्षा  कराई  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मबकूल  :

 से  अभी  तक  की  गई  जांच-पड़ताल  के  दौरान  यह  पता
 चला  है  कि  बिजली  पानी  के  बिलों  के  कम्प्यूटरीकरण  के  लिए  एन
 डी  एम  सी  ने  1985  में  एक  मेसर्स  सॉफ्टवेयर  कसल्टेन्ट्स  दॉंडया

 को  दिया  1992  में  इस  फर्म  उपभोक्ताओं  से  इन  बिलों
 के  संग्रहण  का  ठेका  भी  दे  दिया
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 2.  इस  उद्देश्य  हेतु  बर्ष  1992  में  संसद  क्रिदवई
 पालिका  भवन  और  गोल  मार्केट  में  4  क्राउंटर  और  बाद  में  बंगालो

 काका  निर्माण  पालिका  केन्द्र  में  ओर  भा  कंन्द्र
 खोले

 3.  चूंकि  बिजली  और  पानो  के  विएों  को  तैयार  करने  और  इनक

 संग्रहण  का  काम  एक  हो  एजेंसी  को  सौंपा  गया  था  इसलिए  यह
 उपभोक्ताओं  से  बिलों  को  पुरी  राशि  एकत्र  करतो  उन्हें

 कम्प्यूटरोकृत  रसोदें  जारी  करतो  था  और  साथ  ही  साथ  इन  रसादों  को
 प्रविष्टि  कंप्यूटरों  में  करती  दैनिक  संग्रहणों  कं  उपरान्त  इस  एजेंसी
 के  ऋछ  कष्प्यूटर  में  दर्ज  संग्रहण  प्रविष्टियों  को  प्रतिलिपि  एक
 अलग  कंप्यूटर  फाइल  में  तैयार  करते  थे  और  भिन्न-भिन्न
 उपभोक्ताओं  से  वास्तव  में  एकत्र  को  गई  राशि  को  क्रम  करके  इस
 फाइल  में  संग्रहण  प्रविष्टियों  में  यत्र-तत्र  हेराफंरों  कर  देते  इस
 प्रकार  वास्तविक  संग्रहण  विवरण  में  दर्शाई  गई  राशि  जो  संग्रहीत  नकदों
 के  साथ  अगले  दिन  एन  डो  एम  सी  में  ज॑मा  को  जा  रहो  क॑  बीच
 अन्तर  को  राशि  का  गबन  किया  जा  रहा

 4.  वास्तविक  संग्रहण  को  दर्शाने  वाली  करम्यूटर  फाइल  का
 उपभोक्ताओं  को  आगे  कं  बिल  जारी  करने  के  लिए  किया

 जाता  था  ताकि  उपभाक्‍ताओं  के  बिलों  में  बकाया  राशि  न  टिखाई
 कंबल  प्राइवेट  उपभोक्ताओं  क॑  बिलों  में  ही  जोड़-तोड  को  जा  रहो

 5.  यद्यपि  जोड़-तोड़  युक्त  घटो  हुई  नकदी  क॑  साथ  एन
 डो  एम  सी  क॑  रोकड़  अनुभाग  में  अगले  दिन  जमा  करा  दिया  जाता  था

 परन्तु  वास्तविक  संग्रहण  को  दर्शांने  बाला  बिवरण  एन  डी  एम  सो  के

 किराया  अनुभाग  में  वर्ष  की  समाप्ति  पर  जमा  कराया  जाता  था  और

 एन  डी  एम  सी  क॑  संबंधित  अनुभागों  द्वारा  इन  दोनों  विवरणों  का  मिलान

 कभी  नहों  किया  जाता  इससे  इस  एजेंसो  का  लम्बी  अवधि  तक

 धोखाधड़ो  जारी  रखने  का  प्रोत्साहन/सामथ्यं  प्राप्त

 6.  अभी  तक  को  गई  जांच-पड़ताल  से  पता  चलता  है  कि

 उपयुक्त  कार्यप्रणालो  कं  द्वारा  इस  एजेंसो  के  मात्तिक  ने  मार्च  1996  से

 27  1996  तक  जबकि  धोखाधड़ी  करा  पता  लगभग  6

 करोड़  को  राशि  को  हेराफेरो  कर  ली  थाड़ो  रकमों  से  शुरू
 करके  बाद  में  यह  हेराफंरी  30  लाख  प्रात  माह  तक  पहुंचो  प्रतीत

 हाता  घोटाले  को  आगे  को  जांच  अभो  भा  प्रगति  पर  है  और

 कन्द्रीय  जांच  ब्यूरा  ने एन  डी  एम  सी  से  अनुरोध  किया  है  कि  धोखाधड़ो
 क॑  द्वारा  तोड़  को  गई  पुरी  राशि  का  पता  लगाने  में  कंन्द्रोय  जांच

 ब्युरो  को  मदद  के  लिए  वे  एक  विशेष  लेखा  पराक्षा

 7.  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  परिषद  क॑  लेखों  को

 पंजाब  नगर  निगम  अधिनियम  1911  कं  अन्तर्गत  दिल्ली  प्रशासन  के

 परीक्षक  स्थानीय  निधि  लेखा  द्वारा  करना  अरपक्षत  राष्ट्रीय  राजधाना

 क्षेत्र  दिल्‍ली  सरकार  को  समवर्ती  लेखा  यरीक्षा  वर्षों  से  नर्ई  दिल्‍लो

 नगरपालिका  परिषट  के  विभिन्‍न  विभागों/युनिटों  को  लखा-परीक्षा  कर
 7४५  ४55  उन्हांने  वार्षिक  परिषद  रिपोर्ट  जारी  नहों  की  है
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 जैसा  कि  नई  दिललो  नगर  पालिका  परिषद  क  वार्षिक  लेखा  संबंध  में
 अपेक्षित  त्र्ष  |०४5-  ४७  के  पिछलो  वार्षिक  परोक्षा
 रिपोर्ट  1०४०  में  जारो  को  गयो

 8.  स्थानोय  निधि  के  बार्षिक  लेखा  परोक्षा
 रिपोर्टों  को  अंतिम  रूप  देने  और  जारो  करने  में  बिलम्ब  का  एक  प्रमुख

 कर्मचारियों  को  क्रमो

 सब्जियों  तथा  फूलों  की  कृषि  करने  कले
 व्यक्तियों  को  सहायता

 597.  श्री  जगदम्बी  प्रसाद  यादव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सब्जियों  तथा  फूलों  की  कृषि  करने
 वालों  को  कोई  सहायता  प्रदान  को

 यदि  तो  इन  वस्तुओं  को  कृषि  करने  वालों  क्रो  उचित
 सहायता  नहीं  दिए  जाने  क॑  क्‍या  कारण  हैं

 इन  वस्तुओं  क  उत्पादन  को  बढ़ावा  दन  हेतु  व्यावसायिक

 सुविधाएं  तथा  सहायता  प्रदान  करन  के  लिए  तथा  बिश्व  में  भारत  को
 स्थिति  में  सुधार  लाने  क॑  लिए  ताकि  देश  को  विदेशी  राजस्व  की  आय
 में  वृद्धि  सरकार  को  क्‍या  योजना

 विश्व  बाजार  में  इन  वस्तुओं  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए
 सरकार  द्वारा  कया  कार्यवाही  को  जा  रहो  और

 इन  वस्तुओं  क  क्षेत्र  मे ंविश्व  के कौन-कौन  से  देश  भारत
 के  प्रतियोगां

 कृषि  मंत्री  और  डयेरी  जिभाग

 चतुरानन  :

 यह  प्रश्न  नहीं

 और  भारत  सरकार  बागवानी  जिंसों  के
 उत्पादकता  और  गुणवत्ता  में  सुधार  लाने  और  पिर्यात  को  बढ़ावा  देने
 के  लिए  ठोस  सहायता  प्रदान  कर  रही  इसके  अलावा  शत  प्रतिशत

 निर्यातोन्मुखी  ईक्राईयों  को  उदार  ऋण  के  माध्यम  से  और  बुनियादी
 सुविधाओं  के  निर्माण  क॑  लिए  भो  समर्थन  दिया  जा  रहा

 को  बढ़ावा  प्रचार  पैकेजिंग  आदि  क॑  लिए
 भा  राजसहायता  दो  जा  रही  जल्दी  खराब  हो  जाने  वाली  जिंसों  के
 रख-रखाव  क॑  लिए  दिल्‍लो  और  मुम्बई  पत्तनों  पर  उन्नत  सुविधाओं  का
 विकास  किया  जा  रहा

 फलों  क  क्षेत्र  में  प्रतिस्पर्द्धा  करने  वाले  देश  हैं
 दक्षिण  आस्ट्रेलिया

 और  सब्जो  क  क्षेत्र  में  हैं

 इजराइल  और  दक्षिण  अफ्रीका  तथा  पुष्पकृषि  के  क्षेत्र  में  प्रतिस्परद्धावाले
 देश  है  दक्षिण  जिम्बाबे  और
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 तटीय  प्रबंध  योजना

 598.  श्री  सुधीरन  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पयांवरण  मंत्रालय  को  तटाय  प्रबंध
 याजना  क  अन्तर्गत  तटीय  क्षेत्रों  में  निर्माण  कार्य  पर  लगाए  गए  कड़े
 प्रतिवंधों  क॑  परिणामस्वरूप  हो  रहो  ऋलिनाईयां  क्रो  जानकारों

 क्या  इन  प्रतिबंधों  को  हटान  क॑  लिए  राज्य  सरकारों  से

 अभ्याबत्रेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  ता  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यत्राहो  को

 गई  है  2

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  ओर  क॒छ  राज्य  सरकारों/संघ
 शासित  क्षेत्र  प्रशासनों  ने  कंन्द्र  सरकार  को  कोसस्‍्टल  जोन  प्रबंध

 योजनाओं  क  क्रियान्त्रयन  में  लिशबकर  भुमिगत  जल  के

 निकालने  के  बारे  में  बालु  को  खुदाई  तथा  नदियों  तथा  बैंक  बाटसं  क॑

 लिए  विकास  रहित  क्षेत्र  क॑  बार  में  प्रतिवेदन  दिया

 राज्य  सरकारों  द्वारा  उठाए  गए  चुने  हुए  मुद॒दों  को  छानबोन

 करने  क॑  लिए  एक  समिति  गठित  करने  का  निर्णय  लिया  गया

 नदियों  की  सफाई

 599.  श्री  अहमद  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कन्द्र  सरकार  को  योजना  कं  अन्तर्गत

 नदियों  की  सफाई  का  काम  शुरू  किया  हैं  और  इसमें  क्‍या  प्रगति  हुई

 यदि  तो  इस  कार्य  के  लिए  चुनी  गई  नदियों  का  ब्योरा

 क्या

 क्‍या  इस  योजना  में  करल  को  चलियार  नदों  को  भो

 शामिल  करने  क॑  बारे  में  अभ्याबदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  सरकार  को  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  हे  2

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 ग़्यण  प्रसाद  :  और  कन्द्र  सरकार  ने  देश  क॑

 10  राज्यों  में  ।8  नदियों  क॑  अभिनिर्धारित  46  शहरों  से  प्रदूषण  निवारण

 के  कार्यों  को  लंगभग  772  करोड़  रुपये  को  अनुमानित  लागत  करने

 के  त्निए  1995  में  राष्ट्रीय  नदी  संरक्षण  योजना  शुरू  को

 राष्ट्रीय  नदी  संरक्षण  योजना  के  विभिन्‍न  संघटकों  का

 शहरवार  और  नदोवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 और  कंरल  को  चलियार  नदी  को  इस  योजना  में

 शामिल  करने  के  बारे  में  माननीय  संसद  सदस्य  श्रो  अहमद  से  एक

 अनुरोध  प्राप्त  हुआ  माननीय  संसद  सदस्य  का  यह  मामला  केरल
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 21.  भोपाल  बेतवा

 लिखित  उत्तर  110

 सरकार  क॑  साथ  उठाने  का  अनुरोध  क्रिया  गया  माननोय  संसद  सटस्य
 को  सम्बोधित  पत्र  को  प्रति  कंरल  सरकार  को  प्रेषित  को  गई

 विवरण

 रुपए

 राज्य/नगर  नदो  कल  लागत  राज्यों  को

 भूमि  लागत  अंशदान
 सहित

 2  है|  4  डर

 ।.  आनश्ध्र  प्रदेश  5379.00...  2669.500

 मंचरोयाल  गोदावरी

 2.  भद्राचलम  गादावरी

 3.  राजामन्दरों  गादावरों

 4.  रामागुन्डम  गोटावरी

 2.  बिहार  3222.03...

 5.  रांचो  सुबर्णरखा
 6.  जमशेदपुर  सुबर्णरेखा
 7.  घाटशिला  सुबर्णरेखा

 3.  गुजरात  9869  .89.._
 8.  अहमदाबाद  साबरमती

 4.  कनटिक  2699.79.._

 9.  शिमोगा  तुंग

 हरिहरा  तुंगभद्रा

 भद्राबती  भद्रा

 टेवनगेरे  तुंगभद्रा
 (

 आर.नगर  कावबेरो

 कोल्लेगल  कावरो

 कावेरो

 श्रो  रंगापटनम  कावेरी

 5.  मध्य  प्रदेश  5379.00  5329.735

 1.  इन्दोर  खान

 2.  उज्जेन  क्षिप्रा

 3.  बुरहानपुर  ताप्तों

 20.  मण्डोदोप  बेतवा
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 2  3  4

 22.  विदिशा  बेतवा

 23.  जबलपुर  नर्मदा

 24.  सोनी  वैनगंगा

 25.  छपरा  बैनगंगा

 26.  कलारी  बैनगंगा  हि

 27.  नागदा  चम्बल

 6.  महारांष्ट्‌  11733  .39

 28.  कराड  क्षिप्रा

 29.  सांगलो  क्षिप्रा

 30.  नासिक  गोदाबरी

 31.  नानदेड़  गोदावरी

 7.  उड़ीसा  2484.77

 32.  कटक  महानदी

 33.  तालचेर  ब्रह्मणी

 34.  चांदबाली  बाह्मणी

 35.  धर्मशाला  बाह्मर्णी

 8.  पंजाब  22937.61

 36.  लुधियाना  सतलुज
 37.  जालंधर  सतलुज

 38.  फगवाड़ा  सतलुज

 39.  फिललौर  सतलुज
 9.  राजस्थान  1393.68

 40.  कोटा  चम्बल

 41.  केशोरायपट्टन  चम्बल

 10.  तमिलनाडु  3820.00

 42.  कुमारपलयल  कावेरी

 43.  भवानी  कावेरी

 44.  इरोड  कावेरी

 45.  त्रिची  कावेरी

 46.  पाली  पलयम  कावेरी

 कल  74199  .643

 50:50  के  आधार  पर  राज्य  का

 हिस्सा

 अनुसंधान  एवं  विकास  ५
 तथा  निगरानी  पर  लागत  व्यय

 का  केवल  5५  अतिरिक्त  -.  3009.22

 +  कल  अनुमानित  लागत
 +  5  77208.85

 केन्द्र  का  हिस्सा  5.

 26  1996

 5866.695

 5866.695

 11468  -  805

 696.840

 1910.000

 37099  .81

 लिखित  उत्तर  ॥12

 भारतीय  पशु  चिकित्सा  अनुसंधान  संस्थान  में

 अनियमितताएं

 600.  श्री  संतोष  कूमार  गंगवार  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इज्जत  बरेली  के  भारतोय  पशु
 चिकित्सा  अनुसंधान  संस्थान  में  विदेशी  पत्रिकाओं  को  खरोद  में  कथित

 अनियमितताओं  के  संबंध  में  शिकायतों  को  जानकारी  और

 यदि  तो  किस  तरह  को  अनियमितताएं  पाई  गई  हें
 तथा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाहो  को  गई

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  ve

 केन्द्रीय  जांच  लखनऊ  द्वारा  आर.सी.22(ए)/95-के.

 ब्यूरो/एल.के.  ओ.-विदेशी  पत्रिकाओं  को  खरीद  को  जांच  को  जा

 रही  वर्ष  1987  से  1994  के  दौरान  विदेशी  पत्रिकाओं  को  खरीद  के

 लिए  सबंद्ध  रिकार्ड  आवश्यक  कार्रवाई  हेतु  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  को
 भेजा  गया  अनुवरतों  उत्तर  के  रूप  में  संबंधित  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो
 कार्यालय  ने  हाल  ही  में  सूचित  किया  है  कि  इस  मामले  को  अभी  जांच
 को  जा  रही

 गन्ना  मूल्य  नीति

 601.  श्री  नारायण  अठावले  :  क्या  स्वाद्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चोनी  उत्पादक  राज्यों  में  किसानों  के  पास  गन्ने  का
 भण्डार  वर्ष  दर  वर्ष  बढ़ता  जा  रहा  है  क्योंकि  राज्य  सरकार  द्वारा  गन

 का  मूल्य  काफी  ऊंचा  रखा  गया  है  जिसके  परिणामस्वरूप  मिल
 को  अर्थक्षम  रखना  कठिन  हो  गया  है  जबकि  खाण्डसारी  इकाईयां  राज्य
 सरकार  द्वारा  निर्धारित  मूल्य  से  काफी  कम  मूल्य  पर  गन्ना  खरोद  रही

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्य-वार  गन्ने  का
 कितना  भण्डार  है  तथा  निर्धारित  मुल्य/संशोधित  किया  गया  मुल्य  क्या

 क्या  सरकार  को  चीनी  उत्पादक  राज्य  सरकारों/संघ/चीनी
 मिलों  के  महासंघ  के  तकक॑संगत/व्यावहारिक  गन्ना  मूल्य  नीति  तैयार
 करने  के  संतंध  में  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 चोनी  उद्योग  के  स्वस्थ  विकास  के  लिए  गन्ना  मुल्य/भण्डार
 के  मामले  को  सुलझाने  के  लिए  तैयार  की  गई  व्यापक  कार्ययोजना  क

 ब्यौरा  क्या
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 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  और

 1994-95  के  दौरान  2712  लाख  टन  गन्ने  का  उत्पादन  हुआ  था
 जबकि  1993-94  से  2297  लाख  टन  गन्ने  का  उत्पादन  हुआ
 अनुमान  लगाया  गया  है  कि  1995-96  के  दोरान  लगभग  2673  लाख
 टन  गन्ने  का  उत्पादन  हुआ

 इस  तथ्य  के  बावजुद  कि  गन्ना  उत्पादकों  को  चीनी  फैक्ट्रियों  द्वारा
 अदा  किए  जाने  वाले  सांविधिक  न्यूनतम  मूल्य  केंन्द्रोय  सरकार
 निर्धारित  करती  राज्य  सरकारें  भी  अपने  स्वयं  के  राज्य  द्वारा  सुझाए
 गए  उन  मूल्यों  को  घोषणा  करतो  हैं  जो  संबंधित  राज्यों  में  स्थित  चीनी

 फंक्ट्यों  द्वारा  उन  गन्ना  उत्पादकों  को  भुगतान  किए  जाते  हैं  जो  उन्हें
 गन्ने  की  आपूर्ति  करते  कई  बार  गन्ने  के  राज्य  द्वारा  सुआए  गए  मूल्य
 बहुत  ऊंचे  होते  हैं  जो  राज्य  में  चीनी  उद्योग  के  लिए  कठिनाइयां  पैदा
 करते  कुछ  चीनी  राज्यों  से  संबंधित  गन्ने  के  राज्य  द्वारा

 सुझाए  गए  मूल्य  संलग्न  विवरण  में  देखे  जा  सकते

 से  गन्ना  मूल्य  नीति  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों  दो
 नेशनल  फेडरेशन  आफ  कोओआपरेटिव  शुगर  फैक्ट्रीज  और  इंडियन

 शुगर  मिल्स  एसोसिएशन  के  मतों  पर  सरकार  ने  विचार  किया  इस
 प्रश्न  पर  1994  में  हुई  राज्य  सरकारों  के  चीनी  मंत्रियों  की बैठक
 में  पहले-पहल  विचार  किया  गया  उस  समय  उत्तर  प्रदेश  के  चोनो

 मंत्री  को  अध्यक्षता  में  पांच  प्रमुख  चीनी  उत्पादक  राज्यों
 कर्नाटक  और  के  चीनी  मंत्रियों  को

 समिति  गठित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  इस  समिति  ने

 1995  में  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  थी  जिसमें  अन्य  बातों  के साथ-साथ

 इस  प्रयोजन  के  लिए  राष्ट्रीय  मूल्य  निर्धारण  बोर्ड  का  गठन  करने  को

 सिफारिश  की  गई  इस  बोर्ड  के  गठन  संबंधी  प्रश्न  पर  दिनांक

 6.5.1995  को  सभी  चीनी  उत्पादक  राज्यों  के  चीनी  मंत्रियों  के सम्मेलन

 में  विचार  किया  गया  सम्मेलन  में  यह  निर्णय  लिया  गया  था  कि

 प्रस्तावित  बोर्ड  का  गठन  करने  से  पहले  सभी  चीनी  उत्पादक  राज्यों  के

 विस्तृत  विचए  प्राप्त  किए  तदनुसार  सभी  राज्य  सरकारों  से

 अनुरोध  किया  गया  था  कि  वे  इस  संबंध  में  अपने  विचार  इस  मंत्रालय

 को  महाराष्ट्र  सरकार  के  विचार  प्राप्त  नहीं  हुए

 विवरण  ॥॒

 कुछ  राज्यों  में  गन्ने  के  राज्य  द्वारा  सुझआए  गए

 मूल्यों  की

 प्रति

 राज्य  1993-94  1994-95  1995-96

 ।  2  3  4

 उत्तर  प्रदेश  50  से  61  66  से  70  70  से  74

 बिहार  53.50  से  66  से  70  7  से  75

 56.50
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 ।  2  3  4

 पंजाब  58  से  62  68  से  72  73  से  77

 हरियाणा  56  से  60  66  से  76  70  से  75

 राजस्थान  50  से  54  57  से  66  64  से  67

 कनटिक  45  से  65  60  से  70  58  से  72

 अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के
 रिक्त  पड़े  पद

 602.  श्री  सुल्तानपुरी  :  कया  मृह  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गृह  मंत्रालय  और  इसके  अधीनस्थ/सम्बद्ध  कार्यालयों  में

 अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  और  अन्य  पिछड़े  वर्गों  के
 कितने  पद  रिक्त  पड़े

 सरकार  द्वारा  इन  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  और

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  गृह  मंत्रालय  और  इसके  अधीनस्थ/सम्बद्ध  कार्यालयों
 में  आरक्षित  रिक्तियों  का  अनुसूचित  जाति  के  संदर्भ  में  874
 और  अनुसूचित  जनजाति  के  संदर्भ  में  514

 इन  पदों  के  कब  तक  भरे  जाने  की  संभावना

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षित
 रिक्तियों  का  बैकलॉंग  पूरा  करने  के  लिए  एक  विशेष  भर्ती
 अभियान  शुरू  किया  गया  यह  अभियान  31.3.1997  को  पूरा

 अन्य  पिछड़े  वर्गों  के  संबंध  में  सूचना  एकत्र  को  जा  रही

 बस  को  लूटा  जाना

 603.  श्री  बची  सिंह  रावत  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह
 हप  थताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सड़क  परिवहन  निगम  की  दिल्लो
 से  वागेश्वर  उत्तर  जा  रही  रात्रि  सेवा  बस  को

 1996  में  लूटा  गया  था  तथा  बाद  में  पुलिस  मुठभेड़  में  लुटेरे
 मारे

 क्या  गत  एक  वर्ष  के  दोरान  दिल्ली  से  उत्तर  प्रदेश  की
 विभिन्‍न  स्थानों  की  रात्रि  सेवा  बसों  में  ऐसी  घटनाएं  बढ़  रही

 *  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया
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 सरकार  द्वारा  इन  घटनाओं  को  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए
 तथा  पोडितों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 और

 याद  तो  इसक  क्या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  ह ैऔर  सभा  पटल  पर  रख
 दो

 राष्ट्रीय  पनभ्रारा  थिकास  परियोजना

 604.  श्री  शांतिलाल  प्ृरकषोत्तम  दास  पटेल  :

 श्री  टिनशा  पटेल  :

 क्या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  ब्षों  क॑  दोरान  राज्य  वर्षा-सिंचित  क्षेत्र  के

 लिए  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  परियोजना  क॑  अंतर्गत  कन्द्र  सरकार  द्वारा
 जारो  को  गई  धनराशि  का  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  कंन्द्र  सरकार  सभी  राज्य  सरकारों  द्वारा  कंन्द्रोय

 सहायता  का  उपयोग  किए  जाने  से  संतुष्ट
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इसकं  क्या

 कारण

 क्या  सरकार  का  योजना  का  पुनर्निरोक्षण  करने  का  विचार

 है  तथा  इस  संबंध  में  कोई  दिशानिर्देश  जारो  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  से  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  वर्षासिंचित
 क्षेत्रों  के लिए  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास  परियोजना  के  अंतर्गत  राज्य-वार

 निर्मुकत  और  उपयोग  को  गई  धनराशि  को  दर्शाने  बाला  विवरण  संलग्न

 कुछ  राज्यों  में  धनराशि  का  उपयोग  सन्‍्तोषजनक  नहीं  रहा
 राज्य  सरकारों  द्वारा  धनराशि  के  धीम  उपयोग  में  मुख्य  अड़चनें
 कार्यान्वयन  एजेंसियों  द्वारा  धनराशि  को  प्राप्ति  में  बिलम्ब  और
 क्रियान्बयन  में  कई  विभागों  का  सम्मिलित  होना

 और  (S).  सरकार  समय-समय  पर  राष्ट्रीय  पनधारा  विकास
 नोति  व  कार्यान्वयन  राष्ट्रीय  स्तर  को  समोक्षाओं  क॑  माध्यम
 से  योजना  की  समीक्षा  करता  है  और  प्राप्त  रिपोटों  क॑  आधार  पर  राज्यों
 को  दिशा  निर्देश  जारी  करती



 118 लिखित  उत्तर 5  1918 लिखित  उत्तर 117

 GI'PSZOL

 ON'SHOOI

 0500४0...

 00592...

 00

 00/0061.

 (###02..

 40#%

 1...

 00'05६८.

 18:05&6..

 00061

 0८

 ६६१४५.

 00'0%#
 .

 १६४८

 -

 00:56

 ४७७७.

 6।

 9८598.

 00५८६

 8॥

 00609...

 0४४

 -

 00052.

 #४८..

 00900

 #60६.

 0082

 00
 5४८

 22

 ८८६6८.

 -

 969८0.

 97८८2.

 0099.

 $8६

 मो

 सी

 00802.

 (१५८

 00:५५

 -

 -

 -

 ४८४.

 008८

 005८

 008.

 06८2.

 00:56.

 005६...

 608.

 00:08

 -

 00.६6.

 327

 8

 ८9१

 00:065८

 #?8४0६६

 00:00:

 00:0092

 बे

 2

 .
 -

 00:08।.

 00:09:

 0000६

 0000६

 0६६7.

 0000६

 009.

 ५४2|०५७

 ४6880.

 008॥

 6८६६

 -

 ८0%.

 00566.

 ८0.09.

 00:09

 00:09.

 6

 00.000।

 00592.

 ४६४४६.

 00४८६.

 .
 -

 58६८...

 0008...

 00:08

 8

 व्घ्ह

 प्ाचचृ६

 005४.

 ५८7१6

 -

 ५५8६

 -

 00:0८

 ६

 76४08

 6८800.

 -

 69%7/.

 9

 ६८
 0।

 घ८

 ४१.

 00:%
 .

 #८70

 -

 ८

 र

 घट

 80६

 ५

 98

 १६9॥॥
 .

 -

 005७

 -

 १805.

 00:08:

 #

 99६८.

 005६६

 00.0%

 00.05६.

 8५:6६.

 0005६

 ८8
 ८9

 ६८८

 00:08...

 095

 0

 -

 00%

 6८6

 डेसह

 ट

 $५

 95%

 #0६४५४9.

 -

 559६9.

 00

 ८%#

 3:58

 |

 3]

 |.

 0।

 6

 8

 6

 9

 ५

 ५

 ६

 ट

 ॥

 0७७००

 काः

 ध

 ्

 ओ

 7

 छ

 कक

 |

 कलर

 है

 कक

 है|

 पड

 पु

 मल ।

 8.३.

 ॥6

 ऑफ

 कफ

 मर

 .

 $#6-&6
 |

 या

 ७|॥००३

 कफ

 802

 9)

 40098

 ॥2॥2

 ६॥॥४२

 ६४

 ३६७
 ३४

 ह0॥

 ३४

 ३५७

 ॥०४४७

 २७०००

 ७|०)४
 ७४

 ॥-॥॥०७४७

 ४४५४३

 ७४

 |६७

 ३४

 [४०

 ७॥७

 ०४७४



 2 लिखित  उत्तर 26  1996 लिखित  उत्तर 119

 GEOPOEL

 OL'RSSRL

 ८८6६६८८.

 00"9६2६1.

 10+%6581.

 ८0'81191

 BL'SPLEL
 0O°SRLEI

 SO"DZETI

 6961811

 82°L099

 #६"66851

 फ्‌

 9८-67... 00% . #?८26.. 00.05 ०८६८. ८6६ 02. - - - ऑफ * अधुका ७ ५७०१६. ८ 6५४0 - - - - 0570... 80% 3) ७2६४ "-+- __ मं छ 9८. 79 02565... #6##?. 00.00. 995८ - 0९89, 00% ४ 5८2 00008. 0086८. १08६८. 00% ६. 00098. #%४0॥. 80%. ब््छ ४६. ४८ 9१८१८. 005८८... 602८9. - 0056... 005६. 00.09 005६. 00५5६. - घट 00-5606.. 0066६. 0006. 00:00: . 68%8 . जुट 6092८. 0660. 0080। ॥८6६ 00.0८. ४56४2. 9१6४८ फ्क्ध्युर...८ न शी । | 0। 6 8 ६ 9 ५ ॥ ६ ट है तह



 121  लिखित  उत्तर

 यूरिया  घोटाला

 605.  श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 133  करोड़  रुपए  के  यूरिया  घोटाले  की  हो  रहो  जांच  की
 अद्यतन  स्थिति  क्या

 उन  देशों  ओर  बेंकों  क॑  नाम  क्या  हैं  जिनमें  यह  राशि  जमा
 को  गई

 क्‍या  सरकार  इस  राशि  को  वापस  लाने  क॑  लिए  प्रयास  कर

 रही  है और  इस  संबंध  में  अब  तंक  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  किसी  विदेशी  कंपनी  ने  133  करोड़  रुपए  के  अग्रिम

 भुगतान  के  विरुद्ध  प्रतिभूति  के  रूप  में  बैंक  गारंटी  दी

 यदि  तो  कितनो  राशि  की  बैंक  गांरटी  दी  थी और  क्या

 इस  बैंक  गांरटी  को  भुना  लिया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  ने  उक्त  कंपनी  से  अंग्रिम  राशि  के

 लिए  प्रतिभूति  के  रूप  में  किस  तरह  को  प्रतिभूति  ली

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  2  लाख  टन  बोरीबन्द  यूरिया  को  आपूर्ति  हेतु

 नेशनल  फर्टिलाइजर्स  द्वारा  हस्ताक्षरित  अनुबन्ध
 से  संबन्धित  मामले  में  अनियमितताओं  की  केन्द्रीय  अन्वेषण  ब्यूरो

 द्वारा  जांच  पड़ताल  की  जा  रही  भारत

 तथा  विभिन्‍न  अन्य  देशों  में  भी  जांच-पड़ताल  कर  रही

 निहित  धनराशि  स्तीटजरलैंड  स्थित  पिकटेट  बैंक

 में  मे ंकरसन  के  खात  में  जमा  की  गई

 और  जिनेवा  स्थित  पिकटेट  बैंक  में  करसन
 के  खात  तथा  अन्य  सम्बन्धित  खातों  में  उपलब्ध  धनराशि  की  निकासी

 पर  रोक  लगाने  हेतु  स्वीटजएूलैंड  सरकार  से  इस  धनराशि  को  जब्त

 करके  इसे  भारत  भेजने  के/लिये  भो  अनुरोध  किया  गया
 /

 /

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 करसन  ने  भारत  से  बाहर  के  किसी  विख्यात

 अन्तर्राष्ट्रीय  बैंक  की  बैंक  गारंटी  देने  के बजाय  यूरिया  को  अनुबन्धित
 मात्रा  को  पूरा  न  करने  तथा  आपूर्ति  न  करने  के  लिये  प्रथम  श्रेणी  लायड

 इंशोरेंस  कवर  उपलब्ध  कराने  का  प्रस्ताव  किया  था और  अन्ततः  वह

 उपलब्ध  नहीं  किया  गया

 5  1918  लिखित  उत्तर  122

 पूर्व  प्रधान  मंत्री  की  सुरक्षा

 606.  श्री  सम्पथ  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 कितने  व्यक्तियों  को  विशेष  सुरक्षा  ग्रुप  को  सुविधा  दी  गई

 क्या  पूर्व  प्रधान  मंत्रियों  के  संबंधियों  को  विशेष  सुरक्षा  ग्रुप
 को  सुविधा  मिल  रही

 इस  उद्देश्य  के  लिए  कितने  सुरक्षा  कर्मी  तैनात  और

 विशेष  सुरक्षा  ग्रुप  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  वर्ष
 1994,  1995  और  1996  के  दौरान  कुल  कितना  व्यय  किया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 29  अभिरक्षित  व्यक्ति  विशेष  संरक्षा  ग्रुप  की  सुरक्षा  प्राप्त  करने
 के  पात्र  विशेष  संरक्षा  ग्रुप  द्वारा  अभिरक्षित  इन  व्यक्तियों  में  से  दो
 व्यक्ति  विदेश  में  रह  रहे  हैं  और  उन्हें  भारत  आने  पर  सुरक्षा  प्रदान  की
 जाती  इस  प्रकार  के  4  अभिरक्षित  व्यक्तियों  को  सुरक्षा  को
 जिम्मेदारी  जल्दी  ही  विशेष  संरक्षा  ग्रुप  द्वारा  अपने  हाथ  में  ले  ली

 अधिनियम  के  केबल  प्रधान  भूतपूर्व  प्रधान
 मंत्री  और  उनके  परिवार  के  सदस्य  जिसमें  पत्नी/पति,  बच्चे  और
 माता-पिता  शामिल  ही  विशेष  संरक्षा  ग्रुप  की  सुरक्षा  प्राप्त  करने  के
 पात्र  कोई  अन्य  रिस्तेदार  विशेष  संरक्षा  ग्रुप  की  सुरक्षा  पाने  का  पात्र
 नहीं

 विशेष  संरक्षा  ग्रुप  की  सुरक्षा  प्राप्त  कर  रहे  व्यक्तियों  को
 सक्रिय  सुरखा  ड्यूटी  के  लिए  1188  व्यक्ति  तैनात  किए  गए  इसके
 अतिरिक्त  1074  पर्यवेक्षण  और  अन्य
 सहायता  सेवाओं  में  लगे  हुए

 1994  से  1996  विशेष  संरक्षा  ग्रुप  की  सुरक्षा  प्रदान
 करने  पर  कल  निम्नलिखित  खर्च  हुआ  है  :--

 1994-95  -  2404.87  लाख

 1995-96  3289.56  लाख
 1996-97  -

 ,
 96

 पाकिस्तान  को  गेहूं  और  चावल  का  निर्यात

 607.  श्री  तारीक  अनवर  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  ने  इस  वर्ष  खाद्यान्न की  कठिन  स्थिति  से
 उबरने  के  लिए  भारत  सरकार  से  चावल  और  चीनी  का  निर्यात
 करने  का  अनुरोध  किया
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 यदि  तो  खाद्यान्न  को  लागत  और  मात्रा  सहित  प्रस्ताव

 के  ब्योरे  क्‍या  और

 सरकार  को  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 ख्वाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  से

 भारत  में  पाकिस्तान  क॑  उच्चायोग  ने  भारत  से  गेहूँ  और  चोनो  का

 आयात  करने  में  पाकिस्तान  को  इच्छा  क॑  संबंध  में  सूचित  किया  था

 और  उन्होंने  विनिर्दिष्टियों  और  अन्य  ब्योरें  क॑  संबंध  में  कछेक  पूछताछ
 को  लेकिन  चावल  अथवा  चोनो  को  आपूर्ति  कं  लिए  उनसे

 कोई  औपचारिक  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  चोनी  निर्यात  वृद्धि
 1958  क॑  उपाबंधों  क॑  अधोन  चोनी  का  नियांत  करने  क॑

 लिए  भारतीय  चोनो  और  सामान्य  उद्योग  निर्यात  आयात  निगम

 एक  एजेंसी  ने  पाकिस्तान  सरकार  के  एक  प्रतिष्ठान  ट्रेडिंग  कारपोरेशन

 आफ  पाकिस्तान  द्वारा  म्गंगी  गई  निविदाओं  में  भाग  लिया  था और  उनके

 निविदाएं  स्वोकार  किए  गए  थे  जिसक  प्रति  पाकिस्तान  को  2.33  लाख

 टन  चीनी  सप्लाई  को  इसक  भारतोय  चीनो  और

 सामान्य  उद्योग  निर्यात  आयात  निगम  द्वारा  निजी  व्यापारियों  के

 साथ  किए  गए  ठेक॑  कं  प्रति  उनके  द्वारा  अब  तक  31,342  टन  चीनी

 भी  सप्लाई  को  गई

 केरल  में  कोसम  बोर्ड  के  लिए  वन  भूमि

 608.  क्रियन  :

 श्री  प्रेमचन्द्रन  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  करल  सरकार  ने  सब्रारीमाला  मंदिर  के  विकास  हेतु
 वबोसम  बोर्ड  को  पर्याप्त  वन  भुमि  दिए  जाने  को  मांग  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  पर  सरकार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  2?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  स  कंरल  राज्य  सरकार

 सबरीमाला  मन्दिर  क  तोर्थ  यात्रियों  को  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए

 पाठन  मथिट्‌टा  जिले  में  115.60  बन  भूमि  को  उपयोग  में  लान  हेतु
 बन  1980  के  अन्तर्गत  एक  प्रस्ताव  भेजा

 प्रस्तावित  वन  क्षेत्र  पेरियार  बाघ  रिजर्व  एक  भाग  यद्यपि  इस

 प्रस्ताव  पर  कार्रवाई  की  जा  रहा  तथापि  राज्य  सरकार  ने

 95  में  एक  दुसरा  प्रस्ताव  भेजा  था  जिसमें  इसी  उद्देश्य  के  लिए  20

 बन  भूमि  का  उपयोग  किया  जाना  प्रस्ताव  को  मंत्रालय  में  जांच

 को  गई  थो  और  इस  पर  नोडल  अधिकारा  राज्य  बन  विभाग  केरल  के

 साथ  1996  में  चर्चा  को  गई  नाडल  अधिकारी  के  साथ  हुई
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 चर्चा  के  अनुसार  करल  राज्य  सरकार  के  विचारर्थ  कतिपय  सुझाव  दिए
 गए  थे  जिसमें  मन्दिर  में  मुख्य  परिसर  में  ट्रावणकरोर  दवस्लम  बोर्ड  क

 '
 कब्ज  बाले  क्षेत्र  के  लिए  एक  मास्टर  योजना  तैयार  करना  शामिल  है
 ताकि  शार्ण  ढांचों  को बदलकर  बहुमंजले  भवन  बनाए  जा  सकें

 तथा  पलल्‍लपाल्लि  नोलांचल  तथा  राजनपाड़ा  क्षेत्रां  में  पार्किंग  क्रो

 सुविधाएं  बनाने  को  सम्भावना  का  पता  लगाया  जा  सक  जिसे  पौदरोपण
 के  अन्तर्गत  पहले  ही  लाया  जा  चुका  है  ताकि  इस  समय  प्रस्तावित
 चकक्‍याम  क्षेत्र  में  पुरातन  बनों  को  न  काटा  राज्य  सरकार  से  पूर्ण
 ब्योरों  क॑  अभाव  में  प्रस्ताव  पर  अंतिम  निर्णय  लेने  का  प्रश्न  नहों  ,

 राज्यों  को सहायता/ऋण

 609.  श्री  थावरचन्द  गेहलोत  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंग  कि  :

 उनक  मंत्रालय  ने  1993-94,  1994-95  तथा  1995-96
 के  दोरान  प्रत्येक  राज्य  को  योजना-बार  कितनी  धनराशि  सहायता  क॑
 रूप  में  दी

 उक्त  अवधि  के  दौरान  किन-किन  राज्यों  ने  राशि  का  पूर्ण
 उपयोग  नहों  किया

 प्रत्येक  राज्य  के  पास  प्रयोग  में  नहीं  लाई  गई  राशि  का
 ब्योरा  क्या  और

 उक्त  राशि  का  उपयोग  नहों  होने  क॑  क्या  कारण

 .  कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और
 सभा  पटल  पर  रख  दो

 राजसहायता  का  भुगतान  न  किया  जाना

 610.  श्री  बसुदेव  आचार्य  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  लघु  एककों  को  उर्बरकों  पर  राजसहायता

 मंजुर  नहीं  किए  जाने  और  इसका  भुगतान  न  किये  जाने  के  कारण
 पश्चिम  बंगाल  का  सरदार  उर्वरक  संयंत्र  और  अन्य  एकक
 बन्द  हो  गए  हैं  अथवा  बन्द  होने  के  कगार  पर  हैं  और  इसके
 परिणामस्वरूप  सेकड़ों  लोग  बेरोजगार  हो  गए  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  राजसहायता  का  भुगतान
 करवाने  क॑  लिए  क्‍या  कटम  उठाए  गए
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 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  और  सिंगल  सुपर  फास्फेट  एस  सहित

 सभो  फास्फेटिक  उर्वरकों  के  मूल्यों  को  25.8.92  से  नियुत्रणमक्त
 किया  गया  एस  एस  पी  एककों  कं  संबंध  में  जिसमें  मैसर्स
 शारदा  फर्टिलाइजर्स  भी  शामिल  25.8.92  से  पहले  क॑  सभी
 स्वीकार्य  दावों  को  निपटा  दिया  गया  है  तथा  भुगतानः  कर  दिया  गया

 नियंत्रणमुक्त  फास्फेटिक  और  पोटेसिक  उर्वरकों  क॑  संबंध  में

 कृषि  एवं  सहकारिता  विभाग  द्वारा  कार्यान्‍न्वत  की  जा  रही  विशेष
 रियायत  योजना  के  तहत  भुगतान  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रमाणित  दावों
 के  आधार  पर  किए  जाते  प्राप्त  प्रमाणित  दावों  क॑  अनुसार
 1996-97  के  दौरान  मैसर्स  शारदा  फर्टिलाइजर्स  को  6.99  लाख  रुपए
 को  राशि  का  भुगतान  किया

 बन्य  जीव  सप्ताह

 611.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री
 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वन्य  जीव  सप्ताह  के  दौरान  क्या-क्या  विशेष  कार्यक्रम
 और  योजनायें  आरम्भ  किये  गये  हैं

 क्या  वन्य  जीवों  को  संख्या  संबंधो  आंकडों  को  विशेषकर

 लुप्तप्राय  प्रजातियों  के  संबंध  में  कोई  तुलना  को  गयी  थी  और

 इन  प्रजातियों  के  संरक्षण  हेतु  कोई  योजना  आरम्भ  की  गयी

 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  वन्यजोब  सप्ताह  वर्ष  महात्मा
 गांधी  क॑  जन्मदिवस  2  अक्तूबर  से  मनाया  जाता  पिछले  ब॒षों  में

 बनन्‍्यजीव  सप्ताह  के  अवसर  पर  प्रधानमंत्री  का  संदेश  व्यापक  रूप  से
 परिचालित  किया  राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  कि  वे
 वन्यजीव  जागरूकता  बढ़ाने  के  विभिन्‍न  कार्यक्रम  आयोजित  करें  और
 उनमें  संबंधित  गैर-सरकारी  संगठनों  तथा  युवाओं  को  शामिल

 स्कूली  बच्चों  के  द्वारा  नजदीकी  राष्ट्रीय  उद्यानों  तथा  अभयारण्यों
 प्राणि-उद्यानों  का  समूह-वार  दौरे  और  प्रकृति  शिविर  आयोजित

 किए  वन्यजीब  संरक्षण  के  संदेश  को  संचार  माध्यमों  से  प्रसारित

 किया  दिल्ली  में  इस  मंत्रालय  की  ओर से  राष्ट्रीय  प्राणि  उद्यान

 द्वारा  मुख्य  आयोजन  किया  गया  जिसमें  चित्रकला  प्र/तचोशिता,  निबंध

 क्ले  तथा  मास्क  बनन्‍यजीव  वन्‍्यजीब

 फैंसी  ड्रेस  प्रतियोगिता  तथा  वन्यजोब  फोटोग्राफी  प्रतियोगिताएं
 आयोजत  को

 और  वन्य  प्रणियों  की  प्रमुख  प्रजातियों  की  गणना

 राज्यों  द्वारा  समय-समय  पर  की  जाती  है  न  कि  विशेषतोर  पर  वन्यजीज

 सप्ताह  के
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 प्रमुख  संकटापन्न  प्रजातियों  की  पिछली  दो  गणनाओं  के

 तुलनात्मक  आंकड़े  निम्न  प्रकार  हैं  :-

 प्रजातियों  वर्ष
 का  नाम  1989  1993

 1...  बाघ  4334  हु  3750
 2...  चांते  6763  6828
 3.  हाथो  17535  -  22796

 से  से
 24090  ,  28346

 से  से

 4...  गेंडे  1591  1566(1995)

 शे  304  (1995) 5.  शेर  284  (1990)

 इस  मंत्रालय  द्वारा  वन्‍्यजीब  सप्ताह  के  दौरान  यद्यपि  कोई  नई
 योजनाएं  शुरू  नहीं  की  तथापि  संरक्षण  के  लिए  चलाई  जा  रहीं  केन्द्र
 क्षेत्र  की  सभी  कंन्द्रीय  प्रायोजित  योजनाओं  को  जारी  रखा

 ु
 सिन्दरी  उर्वरक  संयंत्र  में  अनियमितताएं

 612.  श्री  महेश  कुमार  कनोडिया  :

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 क्या  सरकार  को  सिन्दरी  उर्वरक  संयंत्र  मे ंअनियमितताउरओँ
 के  संबंध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  भारतोय  उर्वरक  श्रमिक  संघ  द्वारा  सिंदरी  उर्वरक
 संयंत्र  के कार्यकरण  की  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा  जांच  की  मांग  की  गई

 और

 यटि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  7

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  से  फर्टिलाइजर  कार्पोरेशन  आफ  इंडिया  के

 सिन्दरो  एकक  में  वित्तीय  अनियमितताओं  के  आरापों  से  संबंधित  कई
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  यह  पता  लगाने  क  लिए  उनकी  जांच  की  जा
 रही  थी  कि  क्‍या  अगली  जांच  के  प्रथम  दृष्टया  कोई
 मामला  बनता  कोई  भी  आरोप  तथ्यों  द्वारा  प्रमाणित  नहीं  किया  जा

 प्रश्न  नहीं
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 बुद्ध  नागरिकों  पर  हमले

 613.  श्री  गोरधन  भाई  जावीया  :  क्‍या  मृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्लो  में  वृद्ध  नागरिकों/दर्म्पत्तियों  पर  हमलों  को

 घटनाएं  बढ़  रहो

 यदि  तो  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  हुई  ऐसी  घटनाओं
 का  व्यौरा  क्या  और

 अपराध  शीर्ष

 हत्या

 डकंती

 लूटपाट

 आहत  करना

 आपराधिक  मानववध
 की  धारा  394  के

 आपराधिक  मानववध  का  की  धारा  304  के

 इस  प्रकार  के  अपराधों  को  रोकन/।कम  करने  के

 उठाए  गए  कदम  निम्न  प्रकार  हैं  :-

 वृद्ध  नागरिक  सुरक्षा  संबंधो  एक  स्कीम  प्रचलन  में  है
 जिसके  अन्तर्गत  प्रत्येक  पुलिस  स्टेशन  में  बोटनवार  और
 डिवीजन-वार  वृद्ध  नागरिकों  की  शिनाख्त  को  जाती

 पुलिस  स्टेशनों  का  बांट  स्टाफ  इन  वृद्ध  नागरिकों  के  पास
 जाता  है  ओर  किए  जाने  वाले  सुरक्षा  उपायों  के  बारे  में
 उन्हें  सलाह  देता

 बीट  और  डिबीजन  गश्त  क  दौरान  वृद्ध  नागरिकों  के
 निवास  स्थानों  क॑ आस-पास  विशेष  निगरानी  रखी  जाती

 वृद्ध  नागरिकों  द्वारा  रखे  गए  नौकरों  और  अन्य  कर्मचारियों
 के  पूर्ववृत्तों  का  सत्यापन  किया  जाता

 क्षेत्र  के  चौकोदारों  को  इस  वर्ग  के  व्यक्तियों  के  निवास
 स्थानों  पर  निमरानी  रखने  के  त्निए  कहा  जाता

 श्रीलंका  के  नागरिकों  का  नैर--कानूनी  प्रवेश

 614.  श्री  मोहन  रावले  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  गैर  कानुनी  रूपए  से  तथा  वैध  दस्तावेजों
 क  बिना  रह  रहे  श्रीलंका  के  कुछ  नागरिकों  का  जुलाई  1996  में  पकड़ा
 गया
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 सरकार  ने  इन  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  रोकने  के  लिए  क्या

 कदम  उठाए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 और  1.11.95  से  31.10.96  तक  की  अवधि  के

 दौरान  दिल्ली  में  वृद्ध  नागरिकों/दम्पत्तियों  पर  हमला  किए  जाने
 के  24  मामले  सूचित  दिए  जबकि  1.11.94  से  31.10.95
 तक  की  समकालीन  अवधि  के  दौरान  इस  प्रकार  के  25  मामले

 सूचित  किए  गए  इस  प्रकार  के  अपराधों  के  ब्योरे  निम्नप्रकार  से

 है  :-

 1.11.95  से  31.10.96  1.11.94  से  31.10.95

 अकेला  दम्पत्ति  अकेला  दम्पत्ति

 11  2  16  5

 2  -  ।  1

 6  न  ।  -

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्या  है  तथा  वे  किस  प्रकार
 भारत  आए 1

 क्‍या  इन  नागरिकों  को  अब  श्रीलंका  वापस  भेज  दिया  गया

 और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 और  जी  दिल्‍ली  पुलिस  ने

 1996  को  10  श्रीलंकाई  नागरिकों  को  एक  होटल  से  गिरफ्तार

 किया  जहां  वे  बिना  वैध  यात्रा  कागजातों  के  ठहरे  हुए
 जांच-पडताल  के  दौरान  इस  बात  का  पता  चला  कि  जे

 श्रीलंका  से  कनाडा  के  रास्ते  होते  हुए  दिल्ली  पहुंचे  वे  मद्रास
 तक  समुद्री  जहाज  से  आए  थे  तथा  मद्रास  से  दिल्‍ली  हवाई  जहाज

 और  जी  चूंकि  सभी  अभियुक्तों  के

 खिलाफ  न्यायालय  में  मुकदमा  चल  रहा  इसलिए  उन्हें  वापस  नहीं
 भेजा  जा  सकता  न्यायालय  के  आदेश  के  अन्तर्गत

 1996  में  उन्हें  जमानत  पर  रिहा  कर  दिया  गया

 उनके  देश  से  बच  कर  निकल  भागने  को  रोकने  हेतु  विदेशी  क्षेत्रीय

 पंजीकरण  कार्यालय  द्वारा  उनके  संबंध  में  लुक-आउट  कार्ड्स  खोले

 गए
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 पर्यावरण  विकास  योजनाएं

 615.  श्री  प्रेमचन्द्रन  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री
 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विश्व  बैंक  और  अंतर्राष्ट्रीय  पर्यावरणीय
 कोष  की  सहायता  से  देश  में  वन्य  जीव  केद्द्रों  मे ंपर्यावरण  विकास

 योजनाएं  शुरू  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 पर्यावरण  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  वन्य
 जीव  केन्द्रों  क ेचयन  के  लिए  क्‍या  मानदण्ड  अपनाए  गए

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  और  विश्व  पर्यावरण  सुविधा

 तथा  अनन्‍्तरराष्ट्रीय  विकास  संघ  डी  की  सहायता
 से  भारत  पारि-विकास  स्वीकृति  के  अंतिम  चरण  में  है।.इस
 परियोजना  के  अंतर्गत  7  वन्यजीब  सुरक्षित  क्षेत्र  बकसा  राष्ट्रीय
 उद्यान  गिर  राष्ट्रीय  उद्यान  नागरहोल

 राष्ट्रीय  उद्यान  पलामू  राष्ट्रीय  उद्यान  पेंच  राष्ट्रीय
 उद्यान  पेरियार  राष्ट्रीय  उद्यान  तथा  रणथम्भौर

 राष्ट्रीय  उद्यान  शामिल  5  वर्ष  की  अवधि  की  इस
 परियोजना  की  कुल  लागत  67  मिलियन  अमरीकी  डालर
 परियोजना  में  चयनित  सुरक्षित  क्षेत्रों  मे ंतथा  उसके  आसपास
 पारि-विकास  कार्यकलापों  के  लिए  सहायता  दी  जाएगी  ताकि  इन  क्षेत्रों
 पर  मानव  क्रियाकलापों  के  नकारात्मक  प्रभाव  को  कम  किया  जा

 इसके  की  सहायता  से  एक  दूसरी  पारि-विकास
 परियोजना  ग्रेट  हिमालय  राष्ट्रीय  उद्यान  तथा

 मुण्डनथुरई  टाइगर  रिजर्व  में  कार्यान्वत  की
 जा  रही  5  वर्ष  तक  चलने  वाली  इस  परियोजना  को  कुल  लागत

 5.3  मिलियन  अमरीकी  डालर

 परियोजना  स्थलों  का  चयन  जिस  आधार  पर  किया  गया

 है  उसमें  जेब  विविधता  की  दृष्टि  से  इनका  महत्व  तथा  आधार-भूत

 सुविधाओं  की  उपलब्धता  तथा  इन  परियोजनाओं  को  कार्यान्वित  किए
 जाने  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रखा  गया

 गेहूं  और  चावल  के  मूल्य

 616.  श्रीमती  जयवंती  नवीनचन्द्र  मेहता  :

 श्री  तरित  वरण  तोपदार  :

 क्या  ख्थाचद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अच्छी  फसल  होने  के  बावजूद  गेहूं  और  चावल  के  घरेलू

 मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  गेहूँ  और  चावल  के  घरेलू  मूल्य  को  नियंत्रित

 करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे
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 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्रौ  देवेन्द्र  प्रसाद  :  खुले
 बाजार  में  गेहूँ  और  चावल  के  मृल्यों  में  बुद्धि  निम्नलिखित  कारणों  से

 हुई  है  :-

 (1)  1996-97  के  रबी  और  खरीफ  मौसमों  के  लिए  गेहूं  और
 धान  के  न्यूनतम  समर्थन  मुल्यों  में  आवधिक  वृद्धि

 (2)  पैट्रोलियम  उत्पादों  में  वृद्धि  होने  क ेकारण  दुलाई  लागत
 में  वृद्धि

 (3)  1995-96  में  3.1  मिलियन  टन  गेहूं  का  कम  उत्पादन

 (4)  कमी  के  महीनों  में  अधिक  मूल्य  की  प्रत्याशा  में  ग्राम
 स्तर  पर  अधिशेष  स्टाक  को  रोके

 (5)  अधिक  मूल्यों  की  प्रत्याशा  में  निर्यातकों/व्यापारियों  द्वारा
 स्टाक  को  रोके

 खाद्यान्नों  के  उत्पादन  स्तर  और  स्टाक  पर  निरन्तर
 निगरानी  रखी  जाती  है  और  केन्द्रीय  पूल  में  खाद्यान्नों  का  पर्याप्त  स्टाक
 रखने  के  प्रयास  किए  जाते  हैं  ताकि  खाद्याननों  की  पर्याप्त  उपलब्धता

 सुनिश्चित  की  जा  बाजार  में  तेजी  की  प्रवृत्ति  को  रोकने  के  लिए

 गेहूं  और  चावल  की  खुली  बिक्री  को  जाती  सार्वजनिक  वितरण

 प्रणाली/सम्पुष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए  गेहूं  और  चावल
 के  केन्द्रीय  निर्गम  मूल्यों  में  1.2.94  के  बाद  वृद्धि  नहीं  की  गई

 कृषि  उत्पाद  समिति

 617.  श्री  नीतैश  कुमार  :

 श्रीमती  सुथमा  स्वराज  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  स्वामीनाथन  को  अध्यक्षता
 देश  में  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सुझाव  देने  के  लिए  एक

 विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  किया

 यदि  तो  उक्त  समिति  के  अन्य  सदस्यों  के  नाम  क्या

 हैं  तथा  कृषि  क्षेत्र  मे ंउनको  विशेषज्ञता  का  ब्यौरा  क्या

 क्‍या  समिति  ने  अपना  कार्य  आरंभ  कर  दिया  और

 यदि  तो  समिति  अपने  रिपोर्ट  कब  तक  सरकार  को
 दे  देगी  तथा  समिति  को  कृषि  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  सुझाव  देने
 के  अतिरिक्त  सौंपे  गए  अन्य  कार्यों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  जिधष्तम

 चतुरानन  :  जी

 समिति  के  अन्य  सटस्यों  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए
 गए

 जी
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 समिति  इसके  गठन  को  तारीख  से  छह  महोनों  को
 अवधि  के  अपनो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  को  आशा  की  जाती
 विचारार्थ  विषयों  के  अनुसार  समिति  को  कम  उत्पादक  क्षेत्रों  में
 उत्पादकता  बढ़ाने  के  उपाय  सुझाना  अन्य  बातों  के  साथ

 कृषि  के  कम  उत्पाटन  बाले  क्षेत्रों  को  अभिज्ञात  करने  के

 अनुसंधान  तथा  विस्तार  कृषि  उत्पाद  के  इत्यादि
 शामिल

 विवरण

 समिति  के  सदस्यों  के  नाम

 1.  मुरली  मनोहर  जोशी
 लोक  सभा  सटस्य

 2.  श्रों  शत्रुध्त  प्रसाद  सिंह
 लोक  सभा  सदस्य

 लोक  सभा  सदस्य

 4...  श्री  महबूद  जैहेदी

 ड्ोक  सभा  सदस्य

 5...  श्री  तारिक  अनबर
 लोक  सभा  सदस्य

 6.  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी
 लोक  सभा  सदस्य

 राज्य  सभा  सटस्य

 8.  श्रो  पराग  चालीहा
 राज्य  सभा  सदस्य

 9.  श्री  नरेन्द्र  कुमार  प्रधान
 राज्य  सभा  सदस्य

 10.  दिवाकर  झा

 क्‌तुब  हरियाणा

 11...  श्री  गोरीपथ  नरसिम्हा  राजू  यादव
 प्रतिनिधि  गैर-सरकारी  जिला  कृष्णा

 12.  अतुल  अंजन  हितों  संबंधी
 पंडारा  नई  दिल्लो

 13.  मेनन

 14.  श्री  श्रीवास्तव
 अपर  कृषि  व  सहकारिता  विभाग

 15.

 16.  संयुक्त  सचिव

 कृषि  व  सहकारिता  विभाग  सदस्य  सचिव
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 विमानपत्तन  के  लिए  बन-भूमि

 618.  श्री  कॉडयूया  :  कया  पर्यावरण  और  वन  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 /  क्या  कनटिेक  सरकार  ने  कर्नाटक  के
 समोप  अंतर्राष्ट्रीय  विमानपत्तन  के  निर्माण  के  लिए  वन  विभाग  को
 लगभग  1300  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  करने  को  अनुमति  मांगी
 ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :

 प्रस्ताव  के  जांच  करने  के  बाद  बन  भूमि  पर  किए  जाने
 वाले  मदवार  कार्यों  से  संबंधित  अनिवार्य  ले  आउट
 परियोजना  का  लागत  लाभ  विश्लेषण  आदि  में  कमी  पाई  राज्य
 सरकार  को  8.7.96  को  लिखा  गया  था  कि  इन  ब्यौरों  को  भेज  दिया

 राज्य  सरकार से  पूरे  ब्यौरों  के  अभाव  में  प्रस्ताव  पर  अंतिम
 निर्णय  लेने  का  प्रश्न  नहीं  उठता

 कृषि  व्यवसाय  में  महिलाओं  को  प्रशिक्षण  देना

 619.  श्रीमती  मीरा  कुमार  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  :

 कृषि  एवं  अन्य  सहायक  व्यवसायों  की  आधुनिक
 तकनीकों  के  मामले  में  ग्रामीण  महिलाओं  को  किस  प्रकार  की
 शिक्षा/प्रशिक्षण  प्रदान  किए  गए

 यह  प्रशिक्षण  किन  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  दिया  जा  रहा

 और

 बिहार  और  उत्तर  प्रदेश  में  इन  योजनाओं  के  बारे  में  क्‍या
 प्रतिक्रिया

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  ग्रामोण  क्षेत्रों  मे ंमहिला  किसानों  को

 कृषि  तथा  सम्बद्ध  क्षेत्रों  दक्षता  उन्‍्मुखी  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा

 सैद्धान्तकक  जानकारी  और  उसके  बाद  व्यावहारिक
 प्रदर्शों  का  आयोजन  संस्थान  स्तर  पर  या  ग्राम  स्तर  पर
 किया  जाता

 इनके  पूरक  के  रूप  में  प्रशिक्षण  केद्रों'पर  या  कृषकों  के
 खेतों  पर  प्रशिक्षकों  क॑  पर्यवेक्षण  में  व्यावहारिक  कार्य
 कराया  जाता

 निम्नलिखित  क॑  जरिए  प्रशिक्षण  प्रदान  किया  जाता  है  :-

 -  केन्द्रीय  संस्थान  अर्थात्‌  सामुदायिक  प्रशिक्षण
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 राज्य  स्तरीय  कृषक  प्रशिक्षण  ग्राम  सेवक
 प्रशिक्षण  ग्राम  सेविका  प्रशिक्षण  ग्रामीण
 विकास  प्रशिक्षण  केन्द्र  ।

 -  भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थान/जोनल
 .  अनुसंधान  केन्द्र/क्षेत्रीय  अनुसंधान

 -  कृषि  विज्ञान  कृषि  ज्ञान
 केन्द्र  ।

 राज्य  कृषि

 भारत  भर  उत्तर  प्रदेश  और  बिहार  महिला
 किसानों  में  ऐसे  प्रशिक्षणों  क॑  लिये  बहुत  अधिक  रूचि  रही

 उत्तर  प्रदेश  में  सूखा

 620.  श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 रायबरेली  और  सुल्तानपुर  निवरचन  क्षेत्रों  क ेसमीप  सभी
 जिलों  को  सूखा  प्रभावित  जिला  घोषित  न  किए  जाने  के  क्या  कारण

 आठवोीं  योजना  के  दौरान  अब  तक  राज्य  तथा  केन्द्र
 सरकार  द्वारा  इन  जिलों  को  सूखा  हेतु  कुल  कितनी

 धनराशि  का  आबंटन  किया  गया  है  तथा  कुल  कितने  राजस्व  तथा
 को  माफ  किया  गया

 क्‍या  लोगों  की  शिकायत  पर  किसी  समिति  का  गठन

 किया  गया  था  और  छानबीन  से  यह  पता  चला  है  कि  साधारण  वर्षामापी

 को  वृहत  वर्षा  मापी  में  बदल  दिया  गया  है  ताकि  कम  वर्षा  को  रिकार्ड

 किया  जा

 क्या  सरकार  ने  बवर्षामापी  यंत्र  को  बदलने  के  लिए
 उत्तरदायी  दोषो  व्यक्तियों  का  पता  लगाने  हेतु  छानबीन  का  और

 सरकार  द्वारा  दोषी  व्यक्तियों  के  विरूद्ध  अब  तक  क्या

 कार्यवाही  को  गयी

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  राय  बरेली  और  सुलतानपुर  के  क्षेत्रों  तथा  राय

 बरेली  और  सुलतानपुर  के  समीपस्थ  जिलों  में  सूखा  नहीं  पड़ा  अतः

 वर्तमान  वर्ष  में  किसी  भी  जिले  को  सूखा  प्रभावित  जिला  घोषित  नहीं

 किया

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  केन्द्र  सरकार  ने  उत्तर

 प्रदेश  को  सूखा  राहत  के  लिए  कोई  सहायता  नहीं  दी  केन्द्र  सरकार

 नौंवे  और  दसवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिशों  के  आधार  पर  राज्यों  को

 आबंटित  आपदा  राहत  कोष  के  75  प्रतिशत  का  अंशदान  देती

 राज्य  सरकार  आपदा  राहत  कोष  से  सूखा  राहत  पर  यथापेक्षित  व्यय

 करती  राज्य  सरकार  के  पास  कुल  राजस्व  और  आबपासी  को  माफ

 करने  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं
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 जी

 और  ये  प्रश्न  नहीं

 गन्ना  उत्पादन

 621.  श्री  सोहन  बीर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 DL

 1996-97  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  गन्ना  उत्पादन  का
 क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  और

 प्रत्येक  राज्य  में  गन्ने  का  कितना  उत्पादन  होने
 को  संभावना  हे  2

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  और  1996-97  के  दौरान  राज्यवार
 लक्ष्य  एवं  संभावित  उत्पादन  का  ब्योरा  संलग्न  विवरण  में  टिया  गया

 विवरण

 वर्ष  1996-97  के  दौरान  राष्ट्रीय  लक्ष्य  एवं  गन्ने
 का  राज्यवार  उत्पादन

 राज्य  लक्ष्य  संभावित  उत्पादन

 1...  आंध्र  प्रदेश  152  138.5

 2.  असम  22  !4.9

 3...  बिहार  95  56.4
 4...  गुजरात  120  12.0

 5.  95  90.0

 6.  कनटेक  240  255  2

 7...  केरल  7  3.0

 8...  मध्य  प्रदेश  22  28.5

 9०...  महाराष्ट्र  385  403.8  8

 उड़ीसा  55  15.7

 11...  पंजाब  90  90.0

 12...  राजस्थान  15  10.2

 13.  तमिलनाडु  275  273.8

 14...  उत्तर  प्रदेश  1155  1198.3  .3

 पश्चिम  बंगाल  12  12.0

 16.  अन्य  10  6.3

 अखिल  भारत  2750...  271&8.6
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 नारियल  की  उत्पादन  लागत

 622.  श्री  थामस  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  नारियल  की  उत्पादन  लागत  निर्धारित  करने
 के  लिए  आंकड़े  एकत्र  करने  के  लिए  क्या  प्रक्रिया  अपनाई  जा  रही

 क्या  सरकार  ने  इस  वर्ष  तथा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान
 नारियल  की  उत्पादन  लागत  का  आकलन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या

 इन  वर्षों  के  दौरान  लागत  मूल्य  का  पता  लगाने  के  लिए
 कौन-कौन  से  आंकड़ों  का  उपयोग  किया  गया  तथा  कौन  से  मापदंड

 अपनाए

 क्या  उत्पादन  लागत  क॑  आधार  पर  समर्थन  मूल्य
 निर्धारित  किया  गया  और

 यग्रदि  तो  इन  क्यों  के  दौरान  निर्धारित  किए  गए  समर्थन

 मूल्य  का  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  से  भरत  में  प्रमुख  फसलों  के  उत्पादन
 को  लागत  का  अध्ययन  करने  के  लिए  व्यापक  योजना  के  अधीन
 संकलित  उत्पादन  की  लागत  के  आंकड़ों  का  डपयोग  कृषि  लागत  और

 मूल्य  आयोग  द्वारा  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  किया
 जाता  यह  योजना  केवल  खेत  में  उगाई  जाने  वाली  फसलों  से
 संबंधित  है  तथा  नारियल  को  बारहमासी  फसल  होने  के  कारण  शामिल

 नहीं  किया  गया  तथापि  वर्ष  1997  -98  से  केरल  में  नारियल  के

 उत्पादन  की  लागत  पर  विशेष  अध्ययन  शुरू  करने  का  निर्णय  लिया
 गया  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  की  सिफारिश  करते  समय  कृषि  लागत

 और  मूल्य  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  मांग  और  बाजार

 मुल्यों  की  फसल  मूल्य  अंतर्राष्ट्रीय  बाजार  की

 मूल्य  औद्योगिक  लागत  संरचना  पर  सामान्य  मूल्य  स्तर
 पर  जीवन  यापन  की  लागत  पर  प्रभाव  व्यापार  की  शर्तों  आदि
 जैसे  विभिन्न  कारकों  पर  विचार  करता

 पिछले  चार  वर्षों  के  दौरान  कोपरा  क  लिए  निर्धारित

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  इस  प्रकार  है  :-

 प्रति

 वर्ष
 “

 मिलिंग  कोपरा  बाल  कोपरा

 1993  2150  2360

 1994  2530  2375

 1995  2500  2725

 1996  2500  2725
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 राष्ट्रीय  कुक्कूट  विकास  बोर्ड

 623.  श्री  शरत  पटनायक  :  कया  पशुपालन  और  डेयरी  मंत्री
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  देश  में  एक  राष्ट्रीय  कुक्कुट  विकास
 बोर्ड  गठित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  गठित  किए  जाने  को  संभावना
 '

 कृषि  मंत्रालय  में  पशुपालन  और  डेयरी  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 रघुबंश  प्रसाद  :  और  राष्ट्रीय  कुक्कुट  विकास
 बोर्ड  के  गठन  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  इसका  विवरण
 राज्य  सरकारों  तथा  भारत  सरकार  के  अन्य  विभागों  के  परामर्श  से  तैयार
 किया  जा  रहा

 अन्तर्राज्यीय  परिषद

 624.  श्री  चित्त  बसु  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  हाल  ही  में  अक्तूबर  में  आयोजित  अनन्‍्तर्राज्यीय
 परिषद  की  बैठक  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंतर्गत  राष्ट्रपति
 शासन  लागू  करने  के  लिए  दिशानिर्देश  तैयार  किए  जाने  का  निर्णय
 लिया  गया

 यदि  तो  अब  तक  दिशानिर्देश  तैयार  किए  जा  चुके

 यदि  तो  इसे  कब  तक  बना  लिया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  15.10.1996  को  हुई  अन्तर-राज्यीय  परिषद  की  दूसरी

 बैठक  में  आपातकालीन  प्रावधानों  तथा  अनुच्छेद  356  के  मुद्दे  पर
 विक्तर-विमर्श  किया  गया  तथा  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  अन्तर-राज्यीय
 परिषद  की  स्थायी  समिति  अन्य  के  अनुच्छेद  356  सहित
 आपातकालीन  प्रावधानों  की  रूप  से  जांच  करेगी  तथा  इसके
 गठन  से  तीन  महीने  के  अंदर  अपनी  रिपोर्ट  पेश  इस  स्थायी
 समिति  की  रिपोर्ट  पर  अन्तर-राज्यीय  परिषद  को  अगली  बैठक  में
 विचार  विमर्श  किया  जाएगा  जिसके  बाद  परिषद  के  विचारों  को  आगे
 विचारण  एवं  आवश्यक  कार्रवाई  हेतु  सरकार  को  भेजा  स्थायी
 समिति  का  गठन  विचाराधीन

 सुरक्षित  वन  क्षेत्र

 625.  श्री  बादल  चौधरी  :

 श्री  बाजू  बन  रियान  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  त्रिपुरा  सरकार  ने  झुमिया  तथा  खेतिहर  मजदूरों  के

 पुनर्वास  हेतु  संरक्षित  बन-क्षेत्रों  तथा  आरक्षित  वन  क्षेत्रों  के  एक  हिस्से
 को  अनारक्षित  कराने  हेतु  प्रस्ताव  भेजे  और
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 यदि  तो सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की

 गई

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  और  झुमिया  तथा  खेतिहर

 मजदूरों  के  पुनर्वास  हेतु  संरक्षित  बनों  के  एक  हिस्से  को  अनारक्षित  करने

 हेतु  त्रिपुरा  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव  इस  मंत्रालय  में  लंबित  नहीं
 1983  में  आदिवासी  झुमियों  के  पुनर्वास  के  लिए

 एक  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  था  और  तदनुसार  भारत  सरकार  द्वारा  1977
 में  67.70  हेक्टेयर  बन  भूमि  को  अनारक्षित  करने  की  मंजूरी  दे  दी  गई

 1984  के  दंगा  पीड़ितों  को  मुआवजा

 626.  श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1984  के  दंगों  में  मारे  गए  लोगों  के निकट

 संबंधियों  को  मुआवजे  के  रूप  में  84.61  करोड़  रुपए  की  धनराशि  का

 भुगतान  किया

 यदि  तो  मुआवजे  को  राशि  को  वितरित  करने  में

 विलंब  के  क्‍या  कारण  और

 इस  संबंध  में  सभी  दावों  को कब  तक  निपटा  दिए  जाने

 की  संभावना  है  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  दिल्ली  उच्च  न्यायालय  ने  सिविल  रिट  याचिका  संख्या

 1429/96  पर  5  1996  को  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली

 सरकार  को  आदेश  दिया  कि  दिल्ली  में  1984  में  दंगों  में  मारे  गए

 व्यक्तियों  की  विधवाओं  और  परिवारों  को  अनुग्रह  अनुदान  अथवा

 क्षतिपूर्ति  के  रूप  में  अदा  को  गई  यदि  कोई  का  समायोजन

 करके  3.5  लाख  रुपए  को  राशि  (2  लाख  रुपए  तथा  इस  पर  बने  कुल
 1.5  लाख  रुपए  के  ब्याज  अदा  की  उच्च  न्यायालय  ने

 आगे  राज्य  को  आदेश  दिया  उपर्युक्त  रूप  से  जमा  हुई  क्षतिपूर्ति  राशि

 के  संवितरण  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  जाए  जोकि  इन  लोगों  को

 उपयुक्त  शिनाख्त  के  पश्चात्‌  उन्हें  चार  महीने  की  अवधि  के  अंदर  यह

 राशि  प्रदान  कर

 न्यायालय  के  उक्त  आदेश  के  अनुसरण  में  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र

 दिल्ली  सरकार  ने  दिल्ली  के  उपायुक्त  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति

 गठित  कर  दी  है  जोकि  इस  संबंध  में  प्रस्तुत  सभी  दावों  की  संवीक्षा

 चूंकि  अनेक  दावेदार  दिल्‍ली  से  बाहर  रह  रहे  थे  और  उन्होंने  अपने

 आबेदन  पन्र  प्रस्तुत  नही  किए  थे  इसलिए  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  दिल्‍ली

 सरकार  ने  उच्च  न्यायालय  से  निवेदन  किया  कि  वे  अपने  आदेश  के

 कार्यान्वयन  की  समय  सीमा  बढ़ा  उच्च  न्यायालय  ने  यह  समय

 5  1918  लिखित  उत्तर  138

 सोमा  चार  महाने  अर्थात्‌  5.3.97  तक  बढ़ा  दी  राष्ट्रीय
 राजधानी  दिल्‍ली  सरकार  ने  दावों  की  प्राप्ति  की  अंतिम  तिंथ
 30.11.1996  तक  बढ़ा  दी

 वर्ली-बान्द्रा  सम्पर्क  परियोजना  पर  मूल्यांकन  रिपोर्ट

 627.  श्री  शरद  पवार  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  वर्ली-बान्द्रा  सम्पर्क  परियोजना  के  संबंध
 में  पर्यावरण  पर  इसके  प्रभाव  क॑  बारे  में  महाराष्ट्र  से  मूल्यांकन  रिपोर्ट
 मिल  गई

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्‍्यां  प्रतिक्रिया  और

 इस  संबंध  में  कब  तक  स्त्रीकृति  दिए  जाने  को  संभावना
 है  2

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  और  बम्बई  महानगर  क्षेत्र
 विकास  प्राधिकरण  से  वलों-बान्द्रा  लिंक  परियोजना  के  पहल  चरण  क॑
 निर्माण  के  लिए  पर्यावरण  निकासी  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  इस  प्रस्ताव
 की  जांच  करने  के  बाद  यह  निर्णय  लिया  गया  कि  कोस्टल  रेगुलेशन
 जोन  अधिसूचना  1991  क॑  प्रावधानों  को  टृष्टि  में  रखते  हुए  जबतक

 एक  व्यापक  पर्यावरण  प्रभाव  मूल्यांकन  अध्ययन  नहीं  कर  लिया  जाता
 तब  तक  परियोजना  क॑  लिए  पर्यावरण  निकासी  प्रदान  करनः  संभव  नहों

 परियोज़ना  प्रस्तावकों  को  इध  बारे  में  सूचित  कर  डिया  गया

 परियोजना  प्रस्तावक  से  पूरी  सूचना  प्राप्त  हाल  क॑  90  टिन
 के  अंदर  पर्यावरण  निकासी  के  बारे  में  निर्णय  लिया  जाता

 अ्रष्टाचार  के  मामलों  की  संख्या

 628.  श्री  विजय  गोयल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 उन  संसद  पूर्ब  पूर्व  संसद  सदस्यों
 के  नाम  क्या  क्‍या  हैं  जिनके  विरूद्ध  विभिन्‍न  न्यायालयों  में  भष्टाचार
 के  मामले  चल  रहे

 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरा  द्वारा  कितने  मामलों  का  जांच  की  जा

 रही  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  ऐसी  घटनाओं  की  पुरराक्षेत्ति  को  राकने
 और  भविष्य  में  जनप्रतिनिधियों  को  भ्रष्टाचार  से  दर  रखने  का

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  सःबन्‍य  :
 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रही  है  ओर  सटम  ऋ  पटल  पर

 रख  दी
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 उड़ीसा  में  तूफान

 629.  श्री  सिद्दय्या  कोटा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उडीसा  में  जल  क्षेत्रों  मे ंहाल  में  आए  तुफान  में  कई

 मुछआरे  तथा  बडो  संख्या  में  मछली  पकड़ने  वालो  नावें  खो  गई

 क्या  सरकार  काकीनाड़ा  तथा  नेल्लौर  में

 आकाशवाणो  के  तीन  रिले  स्टेशन  स्थापित  करने  जा  रहो  हैं  जिससे  कि

 उड़ोसा  और  आंध्र  प्रदेश  के  दर॒स्थ  इलाकों  के  मछआरों  क॑  लिए  मौसम

 संबंधी  समाचार  प्रसारित  किए  जा  और

 इन्हें  कब  तक  स्थापित  कर  लिए  जाने  को  संभावना  है  7

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :

 उड़ीसा  तथा  आंध्र  प्रदेश  के  समुद्रतटोय  जिनमें

 काकीनाड़ा  तथा  नेल्लौर  शामिल  त्रिजयवाड़ा  तथा

 विशाखापत्तनम  स्थित  उच्च  शक्ति  ट्रांसमीटरों  तथा  पुरी  और  वेहरामपुर
 स्थित  ट्रांसमीटरों  क॑  कवरेज  जोन  में  आते

 यह  प्रश्न  नहीं

 चीनी  मिलों  का  कार्यकरण

 630.  श्री  जायसवाल  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  चीनी  मिलों  को  विशेषकर  उत्तर  प्रदेश  को  1996
 के  नवम्बर  माह  से  कार्य  शुरू  करने  के  लिए  निर्देश  दे  दिए  गए

 क्या  यह  सुनिश्चित  किया  गया  है  क्रि  इसकं  परिणामस्वरूप

 पिराई  मौसम  के  दौरान  चीनो  मिलों  का  कार्य  बाधित  न

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  ता  इसक॑  क्‍या  कारण  हैं  2

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देकेन्द्र  प्रसाद  :

 चीनी  उपक्रम  1978  के  अधान  चीनो  वर्ष

 1996-97  के  लिए  नियत  टिन  3.10.1996  को  अधिसूचित  किया  गया
 हु

 से  सभी  चीनी  उत्पादक  राज्यों  की  सरकारों

 निदेश  दिए  गए  हैं  कि  वे  इसका  सख्ती  से  अनुपालन  सुनिश्चित
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 गन्ना  उत्पादकों  की  बकाया  राशि

 631.  श्री  गुमान  मल  लोढा  :

 श्रीमती  सूषभमा  स्वराज  :

 क्या  स्काद्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चीनी  मिल  मालिकों  के  पास  गन्ना  उत्पादकों  की  गत

 पिराई  मौसम  की  बड़ी  राशि  बकाया

 यदि  तो  1996  के  अंत  तक  राज्यवार  कुल
 कितनो  धनराशि  बकाया

 क्या  प्रत्येक  पिराई  के  मौसम  के  अंत  में  चीनी  मिलों  के
 पास  अक्सर  राशि  बकाया  रह  जाती

 यदि  तो  1993,  1994  तथा
 1995  में  अलग  राज्यवार  चोनी  मिलों  के  पास  कितनी  राशि
 बकाया  और

 -

 उपरोक्त  वर्ष  के  दौरान  अलग-अलग  चीनी  मिलों  को
 बेचे  गए  कल  गन्ने  का  क्या  मुल्य

 स्वाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  और

 देश  में  स्थित  चीनी  मिलों  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  आधार  पर
 1995-96  मौसम  से  संबंधित  गन्ना  मूल्य  बकाया  जो  किसानों  को
 दिया  जाना  30  1996  को  समस्त  भारत  के  आधार  पर
 707.30  करोड़  रुपये  था  जो  कुल  देय  राशि  6.97  प्रतिशत

 30  1996  तक  उपर्युक्त  गन्ना  मुल्य  बकाया  को  राज्यवार
 स्थिति  दर्शानेबाला  ब्योरा  संलग्न  में  दिया  गया

 पेराई  वर्ष  क॑  अंत  तक  बकाया  को  राशि  विभिन्‍न  बातों
 पर  निर्भर  करती  है  जैसे  खरीदे  गए  गन्ने  को  गन्ने  का  मिल
 की  वित्तीय  स्थिति

 और  (S).  1992-93,  1993-94  तथा  1994-95  मौसम  क॑

 30  सितम्बर  तक  गन्ना  मुल्य  बकाया  तथ  खरेदे  गए  गन्ने  का  कुल  देय
 गन्ना  मूल्य  संलग्न  विवरण-॥  में  दर्शाया  गया

 1995-96  मौसम  के  संबंध  में  30.9.96  को  बकाया
 गन्‍ना  मूल्य  का  ब्यौरा

 गन्ना  मूल्य  बुकाया  लाख

 1  2  3

 1...  पंजाब  5460.43

 हरियाणा  1793.95 2.

 3.  राजस्थान  200.62
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 8717.67

 112.53

 51.77

 235.51

 0.00

 0.00

 0.00

 707330:01
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 1994-95  मोसम  से  संबंधित

 खरादे  देय  गन्ना  मूल्य
 गन्ने  के  लिए  का  बकाया

 1  2  3  |  2

 4...  उत्तर  प्रदेश  27814.10  12.  तमिलनाडु

 5...  मध्य  प्रदेश  2414.68  13...  करल

 6...  गुजरात  :  6006.79  14...  उड़ीसा

 7.  महराष्ट्‌  2976.30  15.  पश्चिम  बंगाल

 8...  बिहार  4252.88  16.  नागालैंड

 9...  असम  9.66  17.  पांडिचेरी

 10...  आंध्र  प्रदेश  3411.17  18...  गोवा

 31.  कनाटक  7371.65  .65  समस्त  भारत

 मौसम  के  30  सितंबर  को  खारीदे  गए  गन्ने  का  कूल  मूल्य  तथा  देय  बकाया  का  ब्यौरा

 राज्य
 |...

 ।992-93  मौसम  से  संबंधित  1993-94  मौसम  से  संबंधित

 खरीदे  गएਂ  देय  गन्ना  खरीदे  गए  है  देय  गन्ना
 गन्ने  के  लिए  मूल्य  का  गन्ने  के  लिए  मूल्य  का

 देय  कुल  गन्ना  बकाया  देय  कूल  गन्ना  गय

 मुल्य  मूल्य
 ह

 3...  पंजाब  20985  .94  87.74  855.38  .06  2.02

 2...  हरियाणा  128278.69  3081.45  153955.90  1993.38

 3...  राजस्थान  988.57  0.87  855.38  2.02

 4...  उत्तर  प्रदेश  31269 .24  79.41  .45  49807 .88  63.40

 5...  मध्य  प्रदेश  123515.65 _  724.04  2085  .25  47.83

 6...  गुजरात  15483  .24  1892.47  49807  .88  63.40

 7.  .  409.61  _  उखब-0व  267.45  .77  0.00

 8...  बिहार  23911  .05  167.25  .47  30724.23  703.68

 9...  असम  38941.92  0.00  267.45  0.00

 12. °  आंध्र  प्रदेश  41804.73  .96  379.97  30724.23  799  .74

 .  कनटेक  190.54  .92  958.33  -
 44993  .45  44.23  .48

 '  तमिलनाडु  1518.07  379.97  57935  .84  240.35

 1s.  केरल
 '

 240.31  9.0  323.45  0.17

 16...  उड़ीसा  141.23  0.08  82.13  0.00

 17. °  पश्चिम  बंगाल  2012.52  0.08  323.45  0.00

 1g.  नागालैंड  638.55  .  23  42.45  452.74  24.42
 *  पांडिचेरी  447193.73 -  7697.89  553990.43  0.00

 गोवा  638.55  0.00  452.74  0.00

 समस्त  भार  -  7697  .89  553990.43  .45

 देय  कुल  गन्ना

 मूल्य

 24370.16  39.89

 23434.32

 240668  .88  6680.46

 3734.88  278.62

 .20

 253433  .86

 25296.35  :

 50454.02  928.27

 65769.39

 3558

 279.68

 0.00

 760.70  0.33

 0.00  0.00

 0.00

 855038.77  8508.92
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 ग्रामीण  कृषि  विकास  अधिकारियों  को  छात्रवृत्ति

 632.  श्री  सुख  लाल  कुशवाहा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  ग्रामीण  कृषि  विकास  अधिकारियों  को
 उच्च  शिक्षा  प्राप्त  करने  के  लिए  प्रतिनियुक्ति  पर  भेजने  और  उन्हें

 छात्रवृत्ति  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  योजना  तैयार  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  को  निर्देश  दिए  गए  और

 कृषि  विज्ञान  क्षेत्र  में  स्नातक/स्नातकोत्तर  प्राठयक्रमों  क॑

 लिए  कितनी-कितनी  छात्रवृत्ति  प्रदान  की  जातो

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  जी

 उच्च  प्रशिक्षण  की  (कृषि/बी.एस.सी.
 को  डिग्री

 प्रदान  करने  संबंधी  एक  केन्द्रीय  क्षेत्र  को  प्लान  योजना  1978  से  चल

 रहो

 जी  प्रत्येक  वर्ष  सभी  राज्यों/संघ  शासित  प्रदेशों  के

 कृषि/बागवानी/पशुपालन  विभागों  तथा  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  को

 परिपत्र  भेजे  जाते  हैं  जिनमें  यह  अनुरोध  किया  जाता  है  कि  वे  अपने

 उम्मीदकारों  का  संबंधित  राज्य  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  चयन/नामांकन/प्रवेश

 (कृषि)/बो.एस.सी.  को

 400/-  रुपये  प्रति  माह  प्रति  उम्मीदवार  की  दर  से  वजीफा  तथा  750/-

 रुपये  प्रति  वर्ष  प्रति  उम्मीदवार  को  दर  से  पुस्तक  अनुदान  दिया  जाता

 (कृषि)/एम.एस.सी.  विज्ञान)/क  लिये

 500/-  रुपये  प्रात  माह  प्रति  उम्मीदवार  को  दर  से  बजीफा  तथा  1000/-
 रुपये  प्रति  वर्ष  प्रति  उम्मीदवार  को  दर  से  पुस्तक  अनुदान  दिया  जाता

 अमरनाथ  यात्रा  के  समय  हूई  त्रासदी

 633.  श्री  यादव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  अमरनाथ  त्रासदी  को  जांच  का  कार्य  इस  बीच  पूरा
 हो  गया  है

 यदि  तो  तत्संबंधे  ब्यौरा  क्या  है और  सरकार  द्वारा  इस
 संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  अमरनाथ  त्रासदो  में  मारे  गए  लोगों  क॑  परिवार  के

 सदस्यों  को  अनुग्रह  राशि  का  भुगतान  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या
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 क्या  सरकार  द्वारा  इस  धार्मिक  यात्रा  को  सुरक्षित  तथा

 सुखद  बनाने  के  साथ  पर्यटकों  के लिए  आकर्षक  बनाने  के  लिए  सभो
 आवश्यक  प्रबंध  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा
 उठाने  का  विचार  किया  जा  रहा

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  अमरनाथ  यात्रा  त्रासदी  की  जांच-पड़ताल  करने  तथा
 भविष्य  में  ऐसी  घटनाओं  से  निपटने  के  लिए  उचित  एवं  पर्याप्त  उपाय

 सुनिश्चित  करने  के  लिए  उपाय  सुझाने  हेतु  नियुक्त  जांच
 नीतोश  ऋमार  सेनगुप्ता  को  अपनी  रिपोर्ट  अभी  प्रस्तुत  करनी

 सरकार  ने  जिला  जो  दुखो  परिजनों  के  लिए  निकटतम
 सरकारी  पदाधिकारी  के  माध्यम  से  मृतक  तीर्थयात्रियों  के  परिजनों
 को  अनुग्रहपूर्वक  राहत  का  भुगतान  करने  हेतु  संबंधित  राज्य  सरकारों
 को  क्स्तृत  निर्देश  दिए

 का  कार्य-निष्पादन

 634.  श्री  कृष्ण  लाल  शर्मा  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  का  वार्षिक  बजट  800  करोड़  रुपये
 का

 क्या  इसके  बावजूद  कृषक  समाज  न  तो  परिषद  के
 निष्पादन  से  आश्वस्त  है  और  न  ही

 यदि  तो  सरकार  का  देश  के  कृषकों  के  हितों  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  परिषद  के  कार्यों  का  मूल्यांकन  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :

 और  भारतोय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के

 अध्यक्ष  ने  इन  प्रौद्योगिकियों  स ेकृषक  समुदाय  को  कितना  लाभ  प्राप्त

 हो  रहा  है  इसका  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कुछ  महत्वपूर्ण  अनुसंधान
 कार्यक्रमों  क ेलिए  सामाजिक  लेखा  परीक्षा  समिति  का  गठन  किया

 महाराष्ट्र  में  रसायन  और  उर्वरक

 इकाइयों  का  कार्य-निष्पादन

 635.  श्री  अनंत  गुंढ़े  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  ने  रसायन  और  उर्बरकों  के
 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  कार्य-निष्पादन  गत  5-10  वर्षों  से
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 धीरे-धीरे  अपर्याप्त  व्तीय  सहायता  तथा  सरकार  की  गलत  नीतियों  के

 परिणामस्वरूप  गिरता  जा  रहा

 यदि  तो  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष

 महाराष्ट्‌  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  उपक्रमवार  कार्य
 का  निर्धारित  लक्ष्य  को  तुलना  में  क्या  था  और  निर्धारित  मानदंडों
 के  परिप्रेक्ष्य  मे ंकितना  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया  तथा  कार्य-निष्पादन  में

 गिरावट  के  क्‍या  कारण

 महाराष्ट्र  में  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के

 आधुनिकोकरण/विस्तार/नई  परियोजनाओं  को  स्थापना/विविधीकरण/
 उन्नयन  के  लिए  क्‍या  व्यापक  कार्य-योजना  तैयार  की  गई  और

 प्रस्ताव  को  वर्तमान  स्थिति  तथा  इसमें  आ  रही  बाधाओं

 का  ब्यौरा  क्‍या

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :

 प्रश्न  ही  नहीं

 और  हिन्दुस्तान  एंटिबायोटिक्स  लिमिटेड

 राष्ट्रीय  केमिकल्स  एंड  फर्टिलाइजर  लिमिटेड  सी

 एफ  मुंबई  और  महाराष्ट्र  एंटिबायोटिक्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स
 लिमिटेड  ए  पी  नागपुर  का  कार्य-निष्पादन  पिछले  2-3  वर्षों

 में  संतोषजनक  नहीं  रहा  आर  सी  एफ  एल  ने  अनेक

 स्तरोन्‍नयन  विस्तार  और  विविधीकरण  योजनाएं  बनाई  हैं  जिसमें  400

 करोड़  रुपए  का  निवेश  शामिल  रूण्ण  औद्योगिक  कम्पनी

 1985  के  अनुसरण  में  एम  ए  पी  एल  ने  उन  उपायों

 के  निर्धारण  के  लिए  बी  आई  एफ  आर  को  पत्र  भेजा  है  जो  कम्पनो

 के  लिए  अपनाए  जाने  एच  ए  एल  ने  पुनरूद्धार  के लिए  एक

 कार्रवाई  योजना  तैयार  की  है  जिसमें  बेहतर  क्षमता  उपयोग  और

 विपणन  उन्नत  वस्तुसूची  नियंत्रण  शेष  भूमि  का  विक्रय

 और  जनशक्ति  को  युक्तिसंगत  बनाना  शामिल

 तीस  हजारीं  न्यायालय  में  अपर्याप्त  सुरक्षा  व्यवस्था

 636.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  तीस  हजारी

 जो  कि  अभी  राष्ट्रीय  और  अंतर्राष्ट्रीय  खबरों  का  केन्द्र  रहा

 में  पर्याप्त  सुरक्षा  व्यवस्था  का  पूर्णतया  अभाव

 क्या  यह  भो  सच  है  क्रि  एशिया  को  सबसे  बड़ो  निचली

 जिनमें  प्रतिदिन  करीब  एक  लाख  व्यक्त  आते

 असामाजिक  तत्वों  और  आतंकवादियों  के लिए  लक्ष्यਂ  बन

 गई

 क्‍या  यह  भी  सच  है  कि  जब  कभो  कोई  महत्वपूर्ण

 राजनीतिज्ञ  किसी  अदालत  में  पेश  होता  तो  पुलिस  उसो  अदालत
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 विशेत्र  पर  ध्यान  केंद्रित  करती  है  जबकि  बाकी  अपेक्षित  रहते

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 और  सामान्य  कानून  और  व्यवस्था  से  निपटने  के  लिए
 तोस  हजारी  कोर्ट  परिसर  में  27  पुलिस  कार्मिकों  वाली  एक  पुलिस
 चौकी  स्थापित  वहां  तैनात  पुलिस  कार्मिकों  की  लगातार  निगरानी
 का  ही  परिणाम  है  कि  न्यायालय  परिसर  में  प्रतिदिन  अनेक  व्यक्तियों
 के  आवागमन  के  बावजूद  कोई  अप्रिय  घटना  नहीं  घटी

 और  परिसर  में  स्थित  किसी  भी  न्यायालय  में  जब  भी
 किसी  संरक्षित  व्यक्ति  को  पेश  होना  होता  है  तो  उक्त  व्यक्ति  को  जान
 को  खतरे  को  गंभीरता  को  देखते  अतिरिक्त  पुलिस  बल  को
 तैनातो  की  जाती  दूसरे  न्‍्यायालयें  के  लिए  सामान्य  सुरक्षा
 प्रबंधों  को  कौोमत  ऐसा  नहीं  किया  जाता

 अद्धसैनिक  बलों  की  तैनाती

 637.  श्री  नामदेव  दिवाथे  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 क्या  राज्य  सरकारों  द्वारा  अर्द्धसैनिक  बलों  की  तैनाती  के
 संबंध  में  बकाया  देय  की  स्थिति  पिछले  पांच  वषों  से  बदतर  होती  जा

 रही  है  और  इसने  गंभीर  रूप  धारण  कर  लिया

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  30  1996  तक
 राज्यवार  बकाया  देय  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  इस  समस्या  का  हाल  ही  में  उच्च  स्तर  पर  समीक्षा
 की  गई  है  और  बकाया  राशि  की  वसूली  के  लिए  निर्णय  ले  लिया  गया

 पिछले  तीन  ब्षों  के  दौरान  दी  गई  भर्ती  का  राज्यवार  ब्यौरा
 क्या  और

 सोमा  सुरक्षा  केन्द्रीय  आरक्षी  पुलिस  भारत
 तिब्बत  सीमा  केन्दीय  औद्योगिक  सुरक्षा  बल  और  राष्ट्रीय  सुरक्षा
 गार्डों  को  कितनी  अतिरिक्त  श्रमशक्ति  की  आवश्यकता

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 अर्द्धसैनिक  बलों  को  तेनाती  की  दरों  में  वृद्धि  होने  के  कारण
 विभिन्‍न  राज्यों  से  बकाया  राशि  में  बढ़ोत्तरी  हुई

 विवरण-|  संलग्न

 भारत  सरकार  द्वारा  नियमित  रूप  से  स्थिति  को  समीक्षा  को
 जा  रही  है  तथा  राज्यों  स ेबकाया  राशि  का  तुरंत  भुगतान  करने  के  लिए

 अनुरोध  किया  गया

 संलग्न
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 सरकार  ने  चालू  वित्त  वर्ष  के  दोरान  68.53  करोड  रुफ्ये  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  तथा  सोमा  सुरक्षा  बल  को  एक-एक
 को  अनुमानित  लागत  4-5  वर्षों  में  खर्च  कियां  पर  बटालियन  खड़ी  करने  हेतु  स्वीकृति  दो

 30.10.96  की  स्थिति  के  अनुसार  बकाया  राशि  बताने  वाला  राज्य-वार  विवरण

 करोड़

 -  राज्य  का  सो.सु.बल  हु  के.रि.पु.बल  ओ.सु.बल  कल
 रा

 1.
 असम

 असम  5.76  32.41  न  -  38.17

 2.  आंध्र  प्रदेश  5.21  23.67  0.12  0.69  29.69

 3...  बिहार  -  -  -  0.08  0.08

 4...  दिलल्‍्लो  -  53.15  60.07  -  113.22

 5.  हरियाणा  0.05  -  -  0.05

 6...  करल  -
 0.06  -  -  0.06

 7.  कनटिक  -  पु  0.07  -  0.07

 8...  पंजाब  28.70  191.26  5.74  1.38  227.08

 9...  राजस्थान  -  1.39  0.03  -  1.42

 10.  तमिलनाडु  -  23.83  1.22  -  25.05

 11...  .  उत्तर  प्रदेश  0.04  43.63  4.13  0.42  48.22

 12.  पश्चिम  बंगाल  -  4.37  1.32  -  5.69

 कल  39.76  373.77  72.70  2.57  488.80

 विवरण-॥  ।  2  कि  4

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यवार  भर्ती  का  विवरण
 __  10...  जम्मू  और  कश्मीर  ७  215  202

 -  राज्य  का  नाम  1993  1994  1995  i. |  केरल  -  -  04

 2
 गा

 ३  हु  ्धि  12.  कनटिक  -  -.  99

 यू  पेਂ
 ््््््ौ्ौूयूय्य्य्य्य्य््््ज

 13.  महाराष्ट्र  -  -  17
 भारत-तिन्‍्बत  सीमा  पुलिस

 14...  मध्य  प्रदेश  ।  -  -
 1...  असम  19  35

 15...  मणिपुर  ५  ह  _
 2...  आंध्र  प्रदेश  -  18  208

 16...  मेघालय  _  हि

 -3.  अरुणाचल  प्रदेश  -  पु  -
 17...  मिजोरम  हि  _

 4...  बिहार  30  -  10  18...  नागालैंड  हि  -  -

 5...  दिल्ली  08  79  19.  उड़ीसा  -  -*  144
 6.  गुजरात  र  ण  ण  20...  पंजाब  128  -  661

 ह

 7...  गोवा  -  -  -  21...  राजस्थान  -  -  60

 8...  हरियाणा  -  03  22...  सिक्किम  -  -

 9...  हिमाचल  प्रदेश  02  334  30  23...  तमिलनाडु  -  -  35
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 कर  2  3  4  5  ।  2  3  4

 24.  त्रिपुरा  20  -  -  3.  अरुणाचल  प्रदेश  1  -

 25.  उत्तर  प्रदेश  69  515  134  4...  बिहार  501  830

 2.  पश्चिम  बंगाल  -  -  -  25  5...  डिल्‍ली  है  146

 कुल  293  1082  1746  6...  गुजरात  336  192

 7...  गोबा  4  -

 सीमा  सुरक्षा  बल
 सु  8...  हरियाणा  -  150

 1...  असम  209  323  189
 कर  9...  हिमाचल  प्रदेश  -  112

 2.  आंध्र  प्रदेश  208  395  508  व  थे
 ह  10.  जम्मू  ओर  कश्मीर  21  168

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  23  -  06
 1...  केरल  -  113

 4...  बिहार  786  584  487
 12.  कनटिक  264  364

 5...  दिल्‍ली  170  67  फ्र्य
 13.  महाराष्ट्र  645  401

 6...  गुजरात  129  195  448
 14.  मध्य  प्रदेश  623  466

 7...  गोवा  02  04 '  17
 15.  मणिपुर  73  24

 8...  हरियाणा  178  64  150
 मेघालय

 प्रदेश
 >  16.  घालय  |  -

 9...  हिमाचल  प्रदेशं  10  78  ठ्ह
 17.  मिजोरम  -  -

 10.  जम्मू  और  कश्मीर  430  206  413
 जागालैंड 18...  नाग  88  _

 11.  केरल  139  183  209
 उल्ोसा .  सा

 12.  कर्नाटक  257  393  483
 9  न  29  385

 .  पंजाब
 13.  महाराष्ट्र  89...  297.  732  20  68

 14.  मध्य  प्रदेश  138  334  543  21.0  राजस्थान  649
 182

 15...  मणिपुर  22  25  29  22...  सिक्किम  जब  -

 16.  मेघालय  25  19  ।4  23.  तमिलनाडु  314  569

 17.  मिजोरम  -  03  -  24.  त्रिपुरा  रे
 -

 1
 18...  नागालैंड  37  38  03  25.  उत्तर  प्रदेश  137!  682

 19.  उड़ीसा  198  210  262  26...  पश्चिम  बंगाल  456  452

 20...  पंजाब  120  100  201  कल  5609  5885

 21...  राजस्थान  168  398  524
 ओद्योगिक

 °

 1६.  केन्द्रीय  मिक  बल
 22...  सिक्किम  ।  2  -  सुरक्षा

 असम  मु  50
 23...  तमिलनाडु  297  465  407  धर

 प्रदेश
 200

 2.  आंध्र  प्रदेश  190  -
 24.  त्रिपुरा  20  142  28

 .  अरुणाचल  प्रदेश  -
 25.  उत्तर  प्रदेश  455.  1107  1034  3

 प्रदेश
 10

 4...  बिहार
 26...  पश्चिम  बंगाल  294  766  752  हार  124  50

 जे  अजजपपप्प््“ए:ग;.[>  5...  दिल्ली  07  -

 कऋल  4405  6458  7564 -  6...  गुजरात  208  150

 11.  केन्द्रीय  रिजर्व  पुलिस  बल  7...  गोवा  -  _

 1.  असम  207  168  165  8.  हरियाणा
 -

 2.  आंध्र  प्रदेश  865  412  158  9...  हिमाचल  प्रदेश  -  _

 3213
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 ।  2  4  र्  ५  उत्पादन  1992  के  उपबंधों  के  तहत  देश  में  डेयरी  संयंत्रों  को
 स्थापित  करना  पंजीकरण  प्राधिकारी  द्वारा  पंजीकरण  की  मंजूरी  देने  पर

 10...  जम्मू  और  कश्मीर
 रण

 ण  50  निर्भर  करता  यह  पंजोकरण  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  प्रस्तावित्
 1...  केरल  -  -  दुग्ध  शैडों  में  विषणन  योग्य  अतिरिक्त  दूध  की  उपलब्धता  पर  निर्भ

 2.  कनटेक  182  100  -  करता  सभी  ड्लेयरियां  चाहे  वे  भारतीय  कंपनियों  द्वारा  अथव

 13.  .  महाराष्ट्र  ह्ह  हे  _  बहुराष्ट्रीय
 कंफनियों  द्वारा  स्थापित  की  गई  इस  आदेश  द्वारा  शासित

 होती  इस  आदेश  में  सहकारी  समितियों  को  तरजीह  देने  का  प्रावधान
 14.  मध्य  प्रदेश  482  300

 -  डरे

 -  मणिपुर  -  -  वि हा
 पर

 डि
 ओर  तथा  (@).  के  उत्तर  को  ध्यान

 16.  मेघालय  ड़
 है  हि  में  रखते  हुए  प्रश्न  नहीं

 17...  मिजोरम  21  -  -

 18.  नागालैंड  18  -

 19...  उड़ीसा  109  100  -  खाद्याननों  का  उत्पादन
 20...  पंजाब  -  -  -

 639.  श्री  महेश  कूमार  कनोडिया  :
 21...  राजस्थान  357  50  -

 श्री  काशीराम  राणा  :
 ह

 हा

 ह  ह
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  रि

 23...  तमिलनाडु  ३04  ह  हे
 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बता  कृपा  करेंगे  कि  :

 24...  त्रिपुरा  5  है  _  वर्ष  1995-96  के  दौरान  किन-किन  खाद्यान्नों  का  उत्पादन
 निर्धारित  लक्ष्य  से  कम

 25...  उत्तर  प्रदेश  गा  -
 अर

 26...  पश्चिम  बंगाल  249  250  _  उत्पादन  खाद्यान्नवार  कितना-कितना  कम  और

 णणयणएण  णणएएएए।।ाा  इसका  सुरक्षित  भण्डार  पर  क्या  प्रभाव
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 ज्पएणएणएणयणएण  गण  कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  वर्ष  1995-96  के  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  की
 खुली  नीति

 638.  श्री  संदीपान  थोरात  :  क्या  पशुपालन  और  डेयरी  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बोर्ड  द्वारा  अपनी  वार्षिक  रिपोर्ट  में  सरकार  को

 खुली  नीति  के  बारे  में  की गई  आलोचना  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रिया

 यदि  तो  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  बहुराष्ट्रीय
 कंपनियों  के  लिए  खुली  नीति  के  कारण  नेशनल  मिल्क  ग्रिड  पर

 प्रतिकूल  प्रभाव  न  को  गई  सावधानियों/उठाए  गए  कदमों  का  ब्यौरा

 क्या

 क्‍या  सरकार  डेयरी  क्षेत्र  तथा  तिलहनों  के  क्षेत्र  में  खुली
 नीति  में  समुचित  परिवर्तन/संशोधन  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही

 और

 जनहित  में  क्‍या  नए  कदम  उठाए  गए/उठाए  जाने  का

 विचार

 कृषि  मंऋलय  में  पशुपालन  और  डेयरी  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 रघुबंश  प्रसाद  :  और  आवश्यक  वस्तु
 1955  की  धारा  3  के  अंतर्गत  जारी  किए  गए  दुग्ध  तथा  दुग्ध

 तुलना  में  जिन  खाद्यान्नों  का  उत्पादन  कम  उनमें  मोटे
 अनाज  तथा  दालें  शामिल

 वर्ष  1995-96  के  दौरान  उत्पादन  तथा  लक्ष्य  की

 तुलना  में  विभिन्‍न  खाद्यान्नों  के  उत्पादन  में  आई  कमी  का  ब्यौरा  नीचे
 दिया  गया  है  :-

 मिलियन  मी.टन

 फसल  लक्ष्य  उत्पादन  लक्ष्य  की  तुलना
 वृद्धि।कमी

 चावल  80.00  79.46  (-)  0.54

 गेहूं  60.00.  62.62  (+)  2.62

 मोटे  अनाज  36.50  29.95  (-)  6.55

 दाल  15.50  12.97  (-)  2:53

 कुल  खाद्यान्न  192.00  185.00  (-)  7.00

 1  1996  को  खाद्यान्नों  के  स्टॉक  की

 1995  की  इसी  अवधि  के  दौरान  299.46  लाख  टन  की  तुलना  में

 197.00  लाख  टन
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 स्वतंत्रता  सेनानी  पेंशन

 .  640.  श्री  विजय  अन्नाजी  मुड़े  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  आजाट  हिन्द  फौज  के  सदस्यों  या
 उनको  विधवाओं  को  स्वतंत्रता  सेनानियों  का  दर्जा  देने  का

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए
 जा  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्या  सरकार  को  इन  स्वतंत्रता  सेनानियों  की  जानकारी

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  स्वतंत्रता  सेनानी  सम्मान  पेंशन  योजना  के  प्रावधानों  के
 अंतर्गत  स्वतंत्रता  संघर्ष  के  दौरान  भारत  से  बाहर  कम  से  कम  छः

 महीने  की  जेल/नजरबंदी  की  सजा  भुगतने  बाले  भूतपूर्व
 कार्मिक  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  रूप  में  सम्मान  पेंशन  प्राप्त  करने  के  पात्र

 उनकी  विधवाएं  जिन्होंने  उसके  बाद  पुनर्विवाह  नहीं  किया  भी
 उनके  पतियों  द्वारा  भोगी  गई  यातनाओं  के  आधार  पर  परिवार  पेंशन
 पाने  की  पात्र  किसी  आंदोलन  में  भाग  लेने  वालों  की  संख्या  के  बारे
 में  अलग-अलग  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  अभी  तक  उक्त
 योजना  के  अंतर्गत  आने  वाले  भूतपूर्व  कार्मिकों  तथा
 उनके  पतियों/पत्नियों  के  संबंध  में  22,044  मामलों  में  पेंशन  प्रदान  की

 गई

 विकलांगों  के लिए  आरक्षण

 641.  श्री  पिनाकी  मिश्र  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  प्रधान  मंत्री  ने  स्वतंत्रता  दिवस  के  अवसर  पर
 बिकलांगों  को  आरक्षण  देने  संबंधी  सरकार  के  वायदों  की  पुष्टि  की

 यदि  तो  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  सहित  भारत  सरकार
 में  अब  तक  कितने  विकलांगों  की  भर्ती  को  गई  और

 मानसिक  रूप  से  विकलांग  एवं  व्याधियों  से  ग्रस्त  कूल
 कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया  गया

 कल्याण  मंत्री  बलबंत  सिंह  :

 कार्मिक  तथा  प्रशिक्षण  विभाग  तथा  लोक  उद्यम  विभाग

 से  सूचना  की  प्रतीक्षा
 ह॒

 यद्यपि  मानसिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के

 लिए  नौकरियों  में  कोई  आरक्षण  नहीं  फिर  भी  रोजगार  कार्यालयों

 के  वर्तमान  रजिस्टरों  में  दर्ज  विकलांगों  सहित  व्यक्तियों  को  संख्या
 के  बारे  में  रोजगार  तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  से  सूचना  की

 प्रतीक्षा
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 रिफामाइसिन  की  कीमतें

 642.  श्री  मृत्युन्जय  नायक  :  क्‍या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रिफामाइसिन  रोधी  की  कीमतों  में
 कटौती  की  काफो  पहले  सिफारिश  की  गई  थो  जबकि  इस  संबंध  में
 अंतिम  निर्णय  गत  वर्ष  के  दौरान  काफी  बाद  में  लिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उपर्युक्त
 क्षय  रोधी  दवाइयों  के  निर्माता  भी  कई  तरह  की  घपलेबाजी  में  लिप्त
 थे  जिसके  कारण  सरकार  को  भारी  राजस्व  का  घाटा

 यदि  तो  तत्संबंधी  गत  वर्षों  का  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  ऐसे  निर्माताओं  के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही
 की  गई

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  से  प्रपुंज  औषध  रिफेम्पिसिन  तथा  उस  पर

 आधारित  सूत्रयोगों  की कीमत  कम  करने  में  कोई  अत्यधिक  देरी  नहीं

 हुई  है  क्योंकि  इस  अवधि  के  दौरान  1995-96  के  लिए  रिफेम्पिसिन
 नीति  विचाराधीन  थी  जिसका  रिफेम्पिसिन  को  कीमतों  की  घोषणा  पर
 प्रभाव  पड़ना  रिफेम्पिसिन  नीति  पहले  1995  में  घोषित  को

 गई  थी  और  तदनुरूप  प्रपुंज  औषध  रिफेम्पिसिन  की  कीमत  5695
 प्रति  किलोग्राम  से घटाकर  5220  प्रति  की  गई  इसके

 पश्चात्‌  रिफेम्पिसिन  सूत्रयोगों  के  पैकों  की अधिकतम  कोमतें  6.।।  .95
 को  कम  को  गई  थी  और  पैकों  से  इतर  की  अधिकतम  कोमतें  क्रमशः
 5.10.95  को  कम  को  गई

 से  सरकार  के  नोटिस  में  अब  तक  ऐसा  कोई  मामला
 नहीं  आया

 प्रश्न  ही  नहीं

 धन  का  दुरूपयोग

 645.  श्री  ललित  उरांब  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1994-95  से  धनराशि  के  दुरूपयोग  किये  जाने  के
 आधार  पर  बिहार  सरकार  को  विशेष  संघटक  योजना  हेतु  विशेष
 केन्द्रीय  सहायता  बंद  कर  दी  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही
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 गत  तान  व्षों  के  दौरान  विभिन्‍न  गेर-सरकारों  संगठनों  द्वारा
 धन  क॑  दुरूपयोग  क॑  संबंध  में  प्राप्त  शिकायतों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाहों  को  गई

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  से

 अनुसूचित  जातियों  क॑  लिए  विशेष  संघटक  योजना  को  विशेष  कंन्द्रोय

 सहायता  के  अतर्गतॉबिहार  सरकार  को  निर्मुक्त  अनुदान  1994-95  से
 रोक  दा  गई  थी  क्योंकि  1994  में  बिहार  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत
 1990-91  से  1993  -94  के  दोरान  विशेष  कंन्द्रोय  सहायता  के  ब्योरे  से

 यह  पता  चला  था  कि  1989-90  से  1993-94  तक  राज्य  सरकार  को

 निर्मुक्त  विशेष  कन्द्रीय  सहायता  में  स ेलगभग  70.50  करोड़  रुपए  का
 उपयोग  उस  उद्देश्य  के  लिए  नहीं  किया  गया  था  जिसक  लिए  इसे

 निर्मुक्त  किया  गया  राज्य  सरकार  से  लक्षित  समूह  क॑  लिए
 कल्याण  कार्यक्रमों  के  लिए  विशेष  कंन्द्रीय  सहायता  की  समस्त  राशि
 उपलब्ध  करवाने  क॑  लिए  कहा  गया  था  तथा  यह  सूचित  किया  गया
 था  कि  सिविल  डिपोजिट  में  पड़  विशेष  कंन्द्रोय  सहायता  का  समस्त

 राशि  को  निर्मृक्त  और  उपयोग  जिस  उद्देश्य  के  लिए  तक
 आगे  और  कोई  निधियां  निर्मुक्त  नहों  को  अनुसूचित  जातियों

 तथा  अमनुंसुचित  जनजात्तियों  क॑  लिए  विभिन्‍न  कंन्द्र  तथा  कन्द्रीय
 प्रायोजित  योजनाओं  के  लिए  बिहार  सरकार  का  प्रदत्त  निधियों  को
 विशेष  लेखा  परीक्षा  करने  क॑  लिए  नियंत्रक  तथा  महा  लेखा  परोक्षक
 से  अनुरोध  किया  गया

 1996  में  बिहार  सरकार  से  प्राप्त  नवीनतम  सूचना  के

 अजुसार  राज्य  सरकार  ने  सिविल  डिपोजिट  में  पड़  विशेष  कंन्द्रीय

 सहायता  को  समस्त  राशि  को  निर्मुक्त  कर  दिया  है  तथा  1994-95,
 1995-96  तथा  1996-97,  19.9.96  क  तौरान  उसका  उषयोग  कर  लिया

 टेखा  मया  हे  कि  6.40  करोड़  रुपए  की  राशि  राज्य

 सरकार  कं  पास  बिना  उपयोग  क॑  अभा  भी  पड़ी  हुई  इसी
 यह  सुचना  कि  क्‍या  सिविल  डिपोजिट  से  निकाली  गई  निरधिरया  का

 विशेष  केन्द्रीय  सहायता  को  दिशा  निर्देशों  क्र  साथ  बिकासात्मक

 एजेंसियों  द्वारा  वास्तविक  रूप  से  उपयोग  को  गई  भी  उपलब्ध  नहीं

 इसलिए  राज्य  सरकार  से  आगे  निधियों  के  उपयोग  पर  स्पष्टीकरण/व्यौरों
 की  सुचना  मांगों  गई  है  ताकि  इस  मामले  में  अंतिम  निर्णय  लिया  जा

 और  उन  गैर  सरकारों  संगठनों  जिनक॑  विरूद्ध

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  है और  पर  को  गई  कार्रवाई  इस  प्रकार  हैं  :-

 पंडित  बच्चन  पांडेय  महिला  विकास  गोपाल  गंज  क॑  नाम
 जो  अनुसूचित  जातियों  के  लिए  कल्याण  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  सहायता  अनुदान  पा  रहा  द्वारा  निधियों  क॑  दुरूपयोग  क॑  बार
 में  शिकायत  की  जांच  संबंधित  जिला  मैजिस्ट्रेंट  द्वारा  को  गई  थी  और

 यह  गया  था  कि  इस  संगठन  को  दिएं  गए  अनुदान  का  दुर्विनियोग
 किया  जा  रहा  इस  संगठन  के  विरूद्ध  मध्य  निषेध  तथा  नशीली  दवा

 दुरूपयोग  निवारण  की  याजना  के  अंतर्गत  इसे  दी  गई  निधियों  के

 दुरूपयोग  के  बारे  में  प्राप्त  एक  अन्य  शिकायत  की  जांच  बिहार  सरकार

 द्वारा  की  जा  रही
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 2.  दो  संगठनों  अर्थात्‌  (1)  हरिजन  आदिवासी  सेवा  जिला

 पुर्णिया  तथा  (2)  मेंटली  रिटार्डेड  एण्ड  साइक्लोजिक़ल  पटना
 के  विरूद्ध  विकलांगों  के  कल्याण  के  लिए  उन्हें  दो  गई  निधियों  के
 दुरूपयोग  के  बारे  में  प्राप्त  शिकायतों  की  जांच  करवाई  गई  थी  तथा  गैर
 सरकारी  संगठनों  से  सरकारी  अनुदान  को  ब्याज  सहित  वापस  करने  को

 कहा  गया

 43.  वृद्धावस्था  गृह  चलाने  के  लिए  इंदिरा  गांधो  समाज  सेवाश्रम  के
 नाम  से  एक  संगठन  को  सहायता  अनुदान  1995-96  की  दुसरी  किश्त
 से  रोक  दो  गई  थी  क्‍योंकि  ने  ब्लैक  लिस्ट  कर
 दिया  भारत  कल्याण  मंत्रालय  से  वित्तीय  सहायता  के  साथ

 वृद्धावस्था  गृह  चलाने  के  संदर्भ  में  इस  गैर  सरकारी  संगठन  के  विरूद्ध

 कोई  विशिष्ट  शिकायत  प्राप्त  नहों  हुई

 सुपर  बाजार  तथा  आपूर्तिकर्ताओं  के  बीय  भुगतान  शर्तें

 644.  श्री  जंग  बहादुर  सिंह  पटेल  :  क्या  नागरिक
 उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सूपर  बाजार  तथा  आपूर्तिकर्ताओं  के  बीच  भुगतान  का
 ब्योरा  क्या

 आपूर्तिकर्ताओं  को  भुगतान  हेतु  कितने  बिल  लंबित  हैं
 और  इन  बिलों  की  कितनी  धनराशि  है  तथा  ये  कब  से  लंब्रित

 क्या  सुपर  बाजार  भुगतान  की  शर्तों  का  पालन  नहीं  कर

 रहा  है  तथा  आपूर्तिकर्ताओं  को  भुगतान  में  अनुचित  विलंब  हो  रहा

 तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 आपूर्तिकर्ताओं  को  समय  पर  भुगतान  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  क्या  उपाय  किए  जा  रहे

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  से

 सुपर  दिल्‍लो  ने  सुचित  किया  है  कि.वे  सामान्यतः  सप्लायरों  को

 सहमत  भुगतान  शर्तों  के  अनुसार  भुगतान  कर  रहे  हैं  जो अलग-अलग
 सप्लायरों  के  मामले  में  अलग  -  अलग  भुगतान  की  अवधि  आमतौर
 पर  3  दिन  से  45  दिनों  के  बीच  होती  कभी-कभी  सरकारी  कार्यालयों
 तथा  अन्य  संगठनों  से  उधार  बिक्री  के  मामले  में  भुगतान  देरी  से  प्राप्त

 होने  के  कारण  सप्लायरों  को  भुगतान  बिलंब  से  करना  पड़ता

 सुपर  टिल्ली  द्वारा  दी  गई  सुचना
 20.11.1996  की  स्थिति  क॑  अनुसार  सप्लायरों  को  भुगतान  किए  जाने
 वाले  बिलों  की  कूल  संख्या  लगभग  2000  है  जिनमें  लगभग  8.00

 करोड़  रुपए  की  राशि  बिल  प्राप्त  उस  पर

 कार्रवाई  करना  और  भुगतान  करना  एक  अनवरत  प्रक्रियां  इस
 प्रक्रिया  मे ंभुगतान  की  शर्तों  के अनुसार  बिल  एक  दिन  से  लेकर  45
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 दिन  तक  लंबित  रहते  सरकारी/अर्ध  सरकारी  कार्यालयों  से

 बसूलियों  में  विलंब  के कारण  और/अथवा  कार्रवाई  के  दौरान  लगने
 वाली  आपत्तियों  के कारण  कुछ  बिलों  के  भुगतान  में  विलंब  हो  जाता

 सुपर  बाजार  द्वारा  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  वित्तीय
 प्रबंधन  में  सुधार  लाने  क॑  लिए  बे  बिक्री  में  वृद्धि  उधार  की  बिक्रो
 को  प्रभावी  वसूली  के  लिए  कम्प्यूटरोकरण  शुरू  करने  तथा  कम
 लोकप्रिय  ब्रांडों  की  छटंनी  करने  जैसे  मालसूची  नियंत्रण  उपाय  करने
 के  प्रयास  कर  रहे

 आश्ध्र  प्रदेश  में  गोदामों  का  निर्माण

 645.  सुब्बारामी  रेड्डी  :  क्‍या  नागरिक
 उपभोक्‍ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आनश्च्र  प्रदेश  सरकार  ने  पुनर्गठित  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  अंतर्गत  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  हेतु  गोदाम  निर्माण  के

 लिए  प्रस्ताव  भेजा

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  प्रस्ताव  पर  विचार  किया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाही  की

 और

 यदि  तो  इसे  कब  तक  अनुमति  दिये  जाने  की

 संभावना  है  7

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :

 संपुष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  क्षेत्रों  के  तहत

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  हेतु  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  केंद्रीयकृत
 प्रायोजित  स्कीमों  के  तहत  वित्तीय  सहायता  के  संबंध  में  आंध्र  प्रदेश

 सरकार के  प्रस्ताव  पर  स्थायी  वित्त  समिति  की  ।।  1996  को

 हुई  बैठक  में  विचार  किया  गया

 समिति  ने  5000  मी.टन  की  क्षमता  वाले  16  गोदामों  के

 निर्माण  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  को लगभग  124.20  लाख  रुपए  को  वित्तीय

 सहायता  का  अनुमोदन  किया  निधियां  निर्मुक्त  करने  के  लिए  मंजूरी
 दिनांक  24  1996  के  पत्र  संख्या  के

 तहत  पहले  ही  जारी  की  जा  चुकी

 प्रश्न  नहीं

 सुपर  बाजार  में  बिक्री

 646.  श्री  रामसागर  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले

 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  तथा  1996  में  अब

 लक  सुपर  बाजार  की  वार्षिक  बिक्रो  कितनी
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 सुपर  बाजार  के  खातों  का  किस  वर्ष  तक  लेखा  परीक्षण
 कराया  गया

 लेखापरीक्षकों  द्वारा  उनके  खार्तो  में  पाई  गई
 अनियमितताओं  के  वारे  में  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  सुपर
 बाजार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  पिछले  तीन  सालों  के  दौरान
 उनको  वार्षिक  बिक्रो  इस  प्रकार  रही  है  :--

 1993-94  115.20  करोड  रुपए

 1994-95  130.15  करोड़  रुपए

 1995-96  136.54  करोड़  रूपए

 1996-97  63.00  करोड़  रुपए

 से  1996

 सुपर  बाजार  के  1995-96  तक  के  लेखाओं  की  लेखा
 परीक्षा  की  गई

 सुपर  बाजार  द्वारा  दी  गई  सूचना  क॑  अनुसार  लेखा  परीक्षकों
 द्वारा  बताई  गई  मुख्य  कमियां।अनियमितताएं  निम्नवत  हैं  :-

 (1)  स्टॉक  को  कमी  (2)  स्टॉक  के  मूल्य  नियंत्रण  के  बजाय
 मदवार  नियंत्रण  के  बारे  में  सुझाव  (3)  विविध  देनटारों  पर  पुराना
 बकाया  देय  (4)  पंजीयक  से  ऋण  सीमा  के  बारे  में  अनुमोदन  न
 लेना  (5)  स्थायी  परिसंपत्तियों  के  संबंध  में  रिकार्डों  का रख-रखाव  (6)
 पटेल  नगर  शाखा  से  संबंधित  पार्टी  द्वारा  खरोदे  गए  माल  के  11.78
 लाख  रुपए  को  देयताओं  का  भुगतान  न  किया  जाना  (7)  बैंक

 सुपर  बाजार  प्रबंधन  ने  सूचित  किया  है  कि  उक्त  सभी
 मर्दों  के  संबंध  में  उचित  कार्रवाई  की  गई

 गुजरात  में  चावल  उत्पादक  क्षेत्र

 647.  ओ्री  राठवा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 गुजरात  में  विशेषकर  राज्य  के  आदिवासी  ओर  पिछड़े
 क्षेत्रों  मे ंचावल  उत्पादक  क्षेत्रों  के नाम  क्या-क्या

 कया  राज्य  में  सरकार  द्वारा  कोई  चावल  अनुसंधान  केन्द्र
 स्थापित  किया  गया  है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ता८  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  .'
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 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  गुजरात  में  चावल  उत्पादक  क्षेत्र

 तथ  सुरेन्द्र  नगर  जिलों  में  हैं  जिनमें  से

 तथा  साबरकांठा  विशेष  रूप
 से  राज्य  के जनजातीय  ओर  पिछड़े  हुए  क्षेत्र

 और  वहां  एक  चावल  अनुसंधान  कंन्द्र  है  जो  गुजरात
 कृषि  विश्वविद्यालय  के  तहत  नकों  गा  में  स्थित  इस  कंन्द्र  के  लिए
 1996-97  का  वार्षिक  प्लान  बजट  7.00  लाख  रुपये  तथा  आठवों

 योजना  का  बजट  28.76  लाख  रुपये

 गोल्ड  प्लेटिंग  यूरिया  संयंत्रों  के लिए  जांच

 648.  श्री  सनत  कुमार  मंडल  :  कया  रसायन  और  उर्वरक

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  4  1996  के  नई  दिल्ली
 के  फाइनैन्शियल  एक्सप्रेसਂ  में  प्लांट्स  अंडर  इन्वैस्टीगेशन

 गोल्ड  प्लेटिंगਂ  शीर्षक  क॑  अंतर्गत  पक्राशित  समाचार  की  ओर

 गया

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 और

 CD)  सरकार  ने  गैस  आधारित  उर्वरक  एककों  के  भुगतान  पर

 रोक  लगाने  के  संबंध  में  कारई  अंतिम  निर्णय  लिया  हे  2

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :

 युरिया  संयंत्रों  की  स्थापित  क्षमता  के  मूल्यांकन  का  प्रश्न
 बहुत  समय  से  सरकार  के  विचाराधान  इस  मुद्दे  की  गहराई  से
 छानबोन  को  लिए  एक  तकनीकी  समिति  की  नियुक्ति  की  गई

 इस  तरह  का  कोई  नियर्णय  नहीं  लिया  गया

 भोपाल  गैस  पीडितों  को  अंतरिम  राहत

 649.  श्री  सुशील  चन्द्र  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भोपाल  गैस  पोडितों  को  दो  जाने  वाला  200  रुपए
 को  मासिक  अंतरिम  सहायता  को  अवधि  बढा  दी  गई

 यदि  तो  यह  किस  तिथि  से  बढ़ाया  गया

 क्‍या  एक  लाख  अतिरिक्त  व्यक्तियों  को  अंतरिम
 सहायता  देने  की  अवधि  भी  इसी  तरह  बढ़ाई  जिस  तरह  से  इसे
 उन  पांच  लाख  व्यक्तियों  क॑  लए  पहले  बढ़ाया  गया  था  जिनके  संबंध
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 में  ।  1992  से  अंतरिम  सहायता  देने  का  निर्णय  पहले  ही  ले  लिया

 गया  और

 यदि  तो  ऐसे  व्यक्तियों  को  अंतरिम  सहायता  देने  कौ

 तिथि  क्‍या

 रसायन  और  उर्वरक  मत्रोलय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  से  इस  अवधि  को  मई  1997  तक  बढ़ा

 दिया  गया  है  तथा  इस  सहायता  को  एक  लाख  अतिरिक्त  व्यक्तियों

 के  लिए  बढ़ाया  गया

 जनजाति  के  व्यक्तियों  को  तंग  करना

 650.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जनजातीय  व्यक्तियों  द्वारा  अपनी  जाति  संबंधी

 प्रमाण-पत्र  के  साथ-साथ  माता  पिता  अथवा  दादा  दादी  का  जाति  प्रमाण

 पत्र  प्रस्तुत  करना  अनिवार्य

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  महाराष्ट्‌  में  हल्बा  जनजाति  के  व्यक्तियों  को

 अधिकारियों  द्वारा  अपने  पत्रों  क ेसाथ  माता  पिता  और  दादा  दादी

 के  जाति  प्रमाण  पत्र  प्रस्तुत  करने  के  लिए  प्राधिकारियों  द्वारा  तंग  किया

 जाता  और

 यदि  तो  इस  अनिवार्यता  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम
 उठाये  जा  रहे

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  और

 राज्य  सरकारों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  के  दिशा  निर्देशों  में  उल्लेख  है  कि  अनुसूचित  जनजाति

 प्रमाणपत्रों  को  जारी  करने  से  पूर्व  सक्षम  प्राधिकारियों  को  उचित
 जांच  करनी  चाहिए  जिसमें  अन्य  बातों  के  साथ  यह  भी  जांच

 की  जानी  चाहिए  कि  क्या  आवेदक  और  उसके  माता-पिता  वास्तव
 में  दावा  किए  गए  समुदाय  से  संबंधित  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया
 जा  सके  कि  केवल  वास्तविक  व्यक्तियों  को  ही  ऐसे  प्रमाण-पत्र  जारी

 और  महाराष्ट्र  सरकार  ने  संबंधित  प्राधिकारियों  को
 स्पष्ट  करते  हुए  बताया  है  कि  हलवा  समुदाय  से  संबंध  रखने  का  दावा
 करने  वाले  आवेदकों  को  अनुसूचित  जनजाति  पत्र  तभी  जारी
 किए  जाएंगे  जब  वे  अपने  पिता  का  प्रमाण  पत्र  तथा  कोई  अन्य
 दस्ताबेजी  सबूत  जो  सक्षम  प्राधिकारियों  की  संतुष्टि  के  लिए  प्रस्तुत

 इस  आशय  को  एक  शिकायत  प्राप्त  करने  क॑  पश्चात्‌  दिनांक
 2.7.1996  तथा  31.7.1996  के  स्पष्टीकरण  जारी  किए  गए  कि  ऐसे
 आबेदकों  को  अपने  माता-पिता  के  प्रमाण  पत्रों  तथा  साथ  ही  दादा  दादी
 के  प्रमाण  पत्रों  के  बिना  अनुसूचित  जनजाति  के  प्रमाण  पत्र  जारी  नहीं
 किए
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 पेट्रो-रसायन  परियोजना  में  नए  निवेश

 651.  श्री  वाडियार  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  रसायन  लिमिटेड  को  अपनो  परियोजनाओं
 में  नया  निवेश  करने  को  कोई  योजना

 यदि  तो  उन  परियोजनाओं  का  क्या  ब्योरा  है  जिसमें

 आई.पो.सो  ने  आठवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  निवेश  किया

 और

 (1)  नवों  पंचवर्षीय  योजना  में  द्वारा  नई

 परियोजनाएं  स्थापित  करने  तथा  चालू  इकाइयों  के  विस्तार  करने  के

 लिए  क्‍या  प्रस्ताव  है  7

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  से  योजना  अवधि  में  अनुमोदित  नई  और

 विस्तार  परियोजनाओं  में  इंडियन  पेट्रोकेमिकल्स  कारपोरेशन  लिमिटेड

 द्वारा  लगभग  4233  करोड़  रुपए  निवेश  करने  की
 योजना  इस  अनुमोदित  राशि  में  स ेलगभग  2582  करोड़  रुपए
 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  खर्च  किए  जाने  की  संभावना  है  और  1651

 करोड़  रुपए  की  राशि  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  जैसा  कि

 योजना  अवधि  के  बाद  प्रसारित  अवधि  में  खर्च  की  उन
 जिनमें  द्वारा  पंचवर्षीय  योजना  में

 निवेश  किया  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में

 पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  दौरान  लागू  करने  के  लिए
 के  अन्य  नए  प्रस्ताव  तैयारी  के  स्तर  पर

 विवरण
 करोड़

 परियोजना  का  नाम  अनुमानित  स्वीकृत  लागत

 !  2  3

 काम्प्लेक्स

 डाउनस्ट्रीम  उत्पादनों  जैसे
 डी  पी  एम  ई

 ई  वी  सी  पी  वो  सी
 और  क्लोर  अल्कली  सहित
 3  लाख  टन  प्रतिवर्ष  इथाइलीन
 तेयार  करने  के  लिए  गैस  3485

 2...  बड़ौदा  काम्प्लेक्स

 (1)  पॉलीप्रापिलीन  199

 (2)  पॉलीवुटाडाइन  रबड़  149

 (3)  बुटाडाइन  रिवैम्प  44

 (4)  नैफ्था  रिवैम्प  20
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 3...  नागोथाणे  कामप्प्लेक्स

 (1)  इथाइलीन  एक्सपेंशन  86
 \

 (2)  एच  डी  पी  ई  विस्तार  250

 कुल

 गा
 4233

 आरत-हालैण्ड  परियोजना

 652.  श्री  जगत  वीर  सिंह  द्रोण  :  कया  पर्यावरण  और  वन

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नीदरलैंड  के  अधिकारियों  का  एक  दल

 1996  में  कानपुर  में  भारत-हालैण्ड  परियोजना  को  पुनरीक्षा  के  लिए
 आया

 यदि  तो  भारत-हालैण्ड  परियोजना  के  संबंध  में  दल

 की  दिए  गए  सुझाव  तथा  जानकारी  का  ब्यौरा  क्‍या

 और

 सरकार  द्वारा  की  जाने  वालो  कार्रवाई  का  ब्यौरा  क्या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री

 जय  नारायण  प्रसाद  :  एक  संयुक्त  पुनरीक्षण  एवं

 निगरानी  दल  ने  1996  में  कानपुर  का  दौरा  इस  दल

 ने  कानपुर  एवं  मिर्जापुर  में  संस्थापन  व  क्रियान्बयन  तथा  सामुदायिक
 विकास  परियोजना  का  पुनरीक्षण  तथा  भविष्य  में  कानपुर  में  गंगा  कार्य

 योजना  की  सहायक  परियोजना  को  तैयार  करने  के  लिए  धन  दिए  जाने
 का  पुनरीक्षण  किया  उन्होंने  स्थानीय  नगर  अधिकारियों  तथा
 लखनऊ  में  उत्तर  प्रदेश  जल  निगम  अधिकारियों  के  साथ  विचार  विमर्श

 इस  मिशन  ने  गंगा  कार्य  योजना  चरण-[|  के  अंतर्गत
 कानपुर  दक्षिण  गंगा  कार्य  योजना  सहायता  परियोजना  के  लिए
 46  मिलियन  डच  गिल्डर  मूल्य  का  एक  प्रारूप  पक्ष  पत्र  तैयार  किया

 बाद  में  यह  प्रारूप  पक्ष  पत्र  भारत  में  नीदरलैंड  के  दूताबास
 से  प्राप्त  हुआ  इस  मंत्रालय  तथा  उत्तर  प्रदेश  सरकार  के  मामूली
 सुझावों  को  शामिल  करके  इस  प्रारूप  पक्ष  पत्र  को  दोनों  सरकारों  क॑
 बीच  विनिमय  के  लिए  वित्त  मंत्रालय  को  भेजा  गया  है  ताकि  परियाजना
 को  शुरू  किया  जा
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 ।
 विवरण

 चिन्ह  वाली  घटिया  क्सतुएं  ।  अप्रैल  से  ।5  19%  के  दौरान  प्राप्त  हुई  शिकायतें  :--

 653.  अजित  कुमार  मेहता  :  क्‍या  नामरिक
 प्राप्त  शिकायतें  68

 उपभोक्‍ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  सही  पायी  गई  शिकायतें  36
 करेंगे  कि  :

 सही  न  पायी  गई  शिकायतें  22
 क्या  यह  सच  है  कि  भारतोय  मानक  ब्यूरो  को  निर्माताओं  चच  के  अधीन

 शिकायतों  की  सं ;  जांच  के  अधीन  शिकायतों  क॑
 द्वारा  चिन्ह  धारण  करने  बाले  घटिया  वस्तुओं  के

 जाच  के  अधीन  रे  |  की  संख्या  10

 विपणन  के  संबंध  में  प्रात  माह  शिकायतें  प्राप्त  होतो

 यदि  तो  गत  छह  महीनोंਂ  के  दौरान  प्राप्त  शिकायतों  का  मसालों  का  उत्पादन

 ब्यौरा  क्या

 इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  की  गई  जांच  के  क्या  निष्कर्ष
 और

 सरकार  ने  निर्माताओं  द्वारा  घटिया  वस्तुओं  के  विपणन
 को  रोकने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  और

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  को  चिन्हित  उत्पादों  की

 गुणवत्ता  के  बारे  में  प्रतिमाह  औसतन  8  से  9  शिकायतें  प्राप्त  होती
 अप्रैल  से  के  दौरान  प्राप्त  हुई  शिकायतों  का  ब्यौरा

 संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 और  भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा  की  गई  जांच  के  दौरान

 यदि  शिकायतें  सही  पायी  जाती  है  तो  संबंधित  विनिर्माताओं  के  जरिए
 शिकायतों  के  निवारण  की  व्यवस्था  की  जाती  किसी

 यूनिट
 को

 मानक  चिन्ह  के  उपयोग  हेतु  लाइसेंस  दिए  जाने  के  बाद  भारतीय  मानक

 ब्यूरो  द्वारा  आकस्मिक  आविधिक  निरीक्षणों  के  जरिए  लाइसेंसधारी

 यूनिट  पर  निगरानी  रखी  जाती  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि

 चिन्हित  उत्पादों  को  गुणवत्ता  संगत  भारतीय  मानकों  के

 अनुरूप  बनी  भारतीय  मानक  ब्यूरो  द्वारा  बाजार  से  नमूनों  को  खरीद
 हा  जाती  है  और  इनका  ब्यूरों  की  प्रयोगशालाओं  में  परीक्षण  भी  किया

 7  है  यदि  कोई  फर्क/विसंगति  पाई  जाती  है  तो  लाइसेंसधारी  को

 ब्रिनिर्माण  और  जांच  की  प्रक्रिया  में  सुधार  लाने  को  सलाह  दी

 जाता  जिसक॑  न  करने  पर  लाइसेंसधारी  के  विरूद्ध  कार्रवाई  को  जाती

 है  जिसमें  चिन्ह  के  प्रयोग  पर  रोक  लगाना  और  उसका  लाइसेंस  रद्द

 करना  भी  शामिल

 वैध  भारतीय  मानक  ब्यूरो-लाइसेंस  न  रखने  वाले  संगठनों  द्वारा

 निम्न  गुणवत्ता  वाली  वस्तुओं  पर  चिन्ह  के  प्रयोग  के

 संबंध  में  ब्यूरो  द्वारा  भारतीय  मानक  ब्यूरो  अधिनियम  के

 नियमों  और  विनियमों  के  अनुसार  प्रवर्तन  संबंधी  कार्रवाई  की  जाती

 प्रतर्तन  संबंधी  कार्य  भी  मॉनीटरिंग  और  समन्त्रयन  हेतु  ब्यूरो  में  अलग
 गे  अब्र्तन  विभाग  कार्य  कर  रहा

 654.  श्री  हरिन  पाठक  :

 श्री  याडियार  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 मसालों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्‍या  विशेष  कटम

 उठाए  गए  और

 आठवोीं  पंचवर्षोय  योजना  के  दौरान  वर्षवार  प्रत्येक  राज्य
 में  विभिन्‍न  प्रकार  के  मसालों  का  कुल  कितना  उत्पादन

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  मसालों  का  उत्पादन  और  उत्पादकता  बढ़ाने
 के  लिए  मसाला  विकास  हेतु  केन्द्रीय  प्रायोजित  समेकित
 जिसे  आठवीं  योजना  के  दौरान  125.00  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  से
 क्रियान्वित  किया  जा  रहा  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  उपाय  किए  जाते

 हैं  :-

 1.  अधिक  उपज  देने  वालो  किस्मों  को  गुणकत्ता  वाली
 पौधरोपण  सामग्री  का  उत्पादन  तथा  किसानों  को  उसका

 2.  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  तथा  उन्नत  कृषि
 पद्धतियों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  किसानों  के  खेतों
 पर  क्षेत्र  प्रदर्शन  भू-खंडों  को

 3.  मारक  रोगों  को  मुकाबला  करने  के  लिए  समेकित  पादप
 रक्षण  उपायों  को  बड़े  पैमाने  पर

 4.  क्षेत्र  विस्तार  कार्यक्रम  तथा  अनुत्पादक  बगानों  का

 5.  गैर-परंपरागत  क्षेत्रों  मे ंमॉडल  बगानों  की

 6.  संगठित  उत्पाद  विविधीकरण  आदि  कोी
 और

 7.  कृषक  समुदाय  कर  प्रौद्योगिकी  का  स्थानांतरण
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 आठवीं  योजना  के  दौरान  वर्ष  1992-93  से  1994-95  तक  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  अलग  करना
 उपलब्ध  मसालों  क॑  उत्पादन  का  राज्य-बार  कुल  उत्पादन  इस  प्रकार  त्त

 रंगपी  मंत्री
 हे

 655.  जयंत  रंगपी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा हैं  :-
 करेंगे  कि  :

 े  ॥॒
 क्या  संविधान  के  अनुच्छेद  50  में  दिए  गए  निर्देश  के

 राज्य  1992-93  1993-94.  1994-95  बावजूद  कुछ  राज्यों  में  न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  पृथक  नहों
 हे  हु  किया  गया

 1.  आंध्र  प्रदेश  580  743  729
 या  गया  है

 -  यदि  तो  इसके  कारणों सहित  ऐसे  क्षेत्रों और 2...  अरुणाचल  प्रदेश  17  ।9  ।9  तो  इ  रणों  सहित  ऐसे  क्षेत्रों  और  राज्यों  का

 ब्यौरा  क्या  और
 3.  असम  15  15  15  ४

 लिए संविधान  के  उक्त  प्रावधानों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 4...  बिहार  23  16  13  सरकार  ने  क्‍या  कदम  उठाए

 5...  गुजरात  209  143  220  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 6.  हरियाणा  15 1  72  से  .  दण्ड  प्रक्रिया  1973  का  उद्देश्य
 दाण्डिक

 न्यायालयों  को  एक  नई  व्यवस्था  हेतु  प्रावधान  अखिल  भारतोय
 7...  हिमाचल  प्रदेश  2

 हैं  आधार  पर  न्यायपालिका  का  कार्यपालिका  से  पृथक्‍्करण  सुनिश्चित

 8...  जम्मू  और  कश्मीर  ।  1  करने  का  संहिता  को  प्रयोज्यता  का  संविधान  क  संगत

 कर्नाटक
 उपबंधों  के  साथ  पठित  संहिता  को  धारा  ।  द्वारा  होता  कार्यपालिका

 .  कर्नाटक  .
 संहिता ?  160  197  179  से  न्यायपालिका  के  पृथक्करण  के  अभीष्ट  वाली  दंड  प्रक्रिया

 10.  केरल  113  WI  115  1973,  निम्नलिखित  राज्यों।क्षेत्रों  पर  लागू  नहीं  होती  है  :-

 11...  मध्य  प्रदेश  143  155  177  1.  आन्‍नध्र,क्षेत्र  क ेअधिसूचित
 पूर्वों  गोदाबरी  और  पश्चिमी  गोदावरी

 12.  महाराष्ट्र  119  120  117  "
 जिलों  में  तथा  खम्माम  जिले  के  तत्कालीन  भद्राचलम

 13...  मणिपुर  4  4  4  आर  नगर  ताललुकों  में  जो  पहले  पूर्वी  गोदाबरी  जिले

 14...  मेघालय  44  45  हि  में
 तहनग़ाना  क्षे्र

 में  महबूब
 और  खम्माम  जिलों  में  और  नूगुर  ताल्लुकों

 is.  मिजोरम  |  ।  13  को

 16...  नागालैंड  5  2  3  2.  अरुणाचल  प्रदेश-पूरे  राज्य

 17.  उड़ीसा  195  209  209  3.  असम-करबी  आंगलौंग  और  उत्तरी  कछार  नामक  दोनों

 पर्वतीय  जिलों
 18...  पंजाब  20  17  18  5  है

 क्षेत्र 4.  मेघालय-राज्य  के  आटिवासी  क्षेत्रों  में  |  कार्यपालिका  से
 19.  राजस्थान  293  316  249  न्यायपालिका  के  पृथक्‍्करण  संबंधी  प्रावधान  केवल

 20...  सिक्किम  253  7  7
 हा

 के  छावनी  और  क्षेत्रों  में  लागू  होते

 21...  तमिलनाडु  158  212  161.  5
 ड़  5.  मिजोरम  -  राज्य  के  आदिवासी  इलाकों  में  |  न्यायपालिका

 22.  त्रिपुरा  5  6  ७6  के  चरणबद्ध  पृथक्करण  का  काम  अलग  न्यायिक  सेवा

 एवं  न्यायालयों  क्री  अर  बेब
 23...  उत्तर  प्रदेश  53  52  56  एवं  न्यायालयों  +

 ।
 जग  इमारतें  बयाए  जाने  के  द्वारा

 शुरू  किया  जा  चुका  हैं
 .  पश्चिम  बंगाल  79  78  84  ,  हि

 ~  >  -  हि  6.  नागालैण्डं-पूरे  राज्य  में  5.7.94  को  राज्य  सरकार  ने

 25...  अन्य  4  ध  कार्यपालिका  से  न्यायपालिका  के  पृथक्करण  का  निर्णय

 लिया  और  इस  निर्णय  को  लागू  कराने  क॑ लिए  कदम
 कुल  2289  2500  2466 ्  उठाए  जा  रहे
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 मछआरों  को  सुरक्षा  प्रदान  करना

 656.  श्री  सुरेश  प्रभु  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गहरे  समुद्र  में  मत्स्ययन  हेतु  जाने  वाले  मछआरों  के  जान
 की  रक्षा  हेतु  सरकारी  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या  ओर

 उन्हें  खतरों  से  सुरक्षा  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 गए

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग
 ह

 चतुरानन  :  ओर  सरकार  को  नीति  में  विभिन्न

 उपयुक्त  उपायों  के  जरिए  मछआरा  समुदाय  को  मौसम  तथा  दुर्घटनाओं
 के  प्रकोप  से  रक्षा  करने  पर  विचार  किया  गया  हे  उपर्युक्त  नीतियों  के

 अनुसरण  में  मछआरा  समुदाय  के  जीवन  को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिये

 सरकार  ने  निम्नलिखित  कदम  उठाये  हैं  :-

 (1)  वाणिज्य  पोत  परिवहन  1985,  1987  में  यथा
 संशोधित  के  अनुसार  हर  भारतीय  मत्स्य  नौका  को  भारत
 के  किसी  पत्तन  या  स्थान  से  समुद्र  में  जाने  पर
 निम्नलिखित  का  होना  आवश्यक  है  :-

 -  यदि  नौका  को  लम्बाई  24  मोटर  या  इससे  अधिक

 है  और  यह  समीपस्थ  क्षेत्र
 के  बाहर  चल  रही  है  तो  इसे  स्किपर  ग्रेड  ।  का

 प्रमाण  पत्र  तथा  मत्स्य  नौका  के  मेट  का  प्रमाण

 यदि  नौका  24  मीटर  या  इससे  अधिक  लम्बो  है
 और  समीपस्थ  क्षेत्र  के  भीतर
 चल  रही  है  तो  उसे  स्किपर  ग्रेड  1  का  प्रमाणपत्र
 और  मत्स्य  नौका  का  मेट  का  प्रमाण

 -  यदि  नौका  24  मीटर  से  कम  लम्बी  है  और  यह

 कान्टीग्यूअस  जोन  के  बाहर  चले  रही  है  तो  इसके
 लिये  स्किपर  ग्रेड  [1  और  मत्स्य  नौका  के  मेट  का

 प्रमाण

 -  यदि  नौका  24  मीटर  से  कम  लम्बी  है  और  यह
 जोनਂ  के  भातर  चल  रही  है  तो

 इसके  लिये  स्किनर  का  प्रमाण  पत्र

 -  यदि  नौका  750  किलोबाट  या  इससे  अधिक

 प्रणोटन  शक्ति  की  है  तो  इसमें  कम  से  कम  एक
 मत्स्य  नौका  इन्जीनियर  होगा  जिसे  मुख्य  अभियंता

 कहा  जायेगा  और  मत्स्य  नौका  चलाने  वाला  एक
 इंजन  ड्राइवर

 -  यदि  नौका  को  प्रणोदन  शक्ति  350  किलो  वाट  या

 इससे  अधिक  लेकिन  750  किलोबाट  से  कम  है  तो
 -  इसमें  कम  से  क्रम  एक  मत्स्य  नौका  इंजोनियर

 होगा  जिसे  मुख्य  अभियंता  कहा
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 -  यदि  नौका  350  किलोबाट  से  कम  प्रणोदन  शक्ति
 की  है  तो  इसमें  मत्स्य  नौका  चलाने  वाला  कम  से
 कम  एक  इंजन  ड्राइवर  होगा  जिसे  प्रभारी  अभियंता

 कहा

 (1).  समुद्र  में  चल  रही  या  इसमें  जाने  बाली  नौकाओं  के  लिये
 विनिर्टिष्ट  जीवन  रक्षक  उपकरणों  और  अग्नि  शामक
 उपकरणों  को  रखना  अनिवार्य  बना  दिया  गया

 (11)  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  एक  सुस्थापित  संगठन  है
 जिसकी  स्थापना  चक्रवातों  पर  निगरानी  उनका  पता
 लगाने  और  उनको  दिशा  और  उनके  बारे  में  भविष्यवाणी
 करने  के  लिये  तथा  समुद्र  में  यटि  किसी  चक्रवात  को
 स्थिति  पैदा  होती  है  तो उसकी  चेतावनी  देने  के  लिये  को
 गयी

 गंगोत्री  ग्लेशियर  बैल्ट

 657.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :

 मुरली  मनोहर  जोशी  :

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :

 श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :

 लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  का  ध्यान  |  1996  में  पॉयनियरਂ
 में  पर्याक्रण  वैज्ञानिकों  द्वारा  हाल  में  किए  गए  सर्वेक्षण  में
 गंगोत्री  टु  पैरिशਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 े

 यदि  तो  क्या  सरकार ने  गंगोत्री  ग्लेशियर  के  क्षरण  को
 कम  होने  को  रोकने  हेतु  कोई  कार्य  योजना  तैयार  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है
 और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी

 पर्यावरण  संबंधी  मंजूरी

 658.  कृपासिंधु  भोई  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :  मु

 कया  केन्द्र  सरकार  का  विचार  राज्य  सरकारों  को  पर्यावरण
 संबंधी  मंजुरी  प्रदान  करने  को  शक्तत  देने  का

 यदि  तो  क्‍या  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  कोई  मानदंड
 निर्धारित  गए
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 राज्य  सरकारों  को  इस  संबंध  में  कया  दिशा  निर्देश  जारी

 किए  गए  हैं  ;

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :

 से  विद्युत  परियोजनाओं  को  पर्यावरण  संबंधी  मंजूरी
 देने  के  लिए  राज्य  सरकारों  को  शक्ति  प्रत्यायोजन  की  व्यवस्थाओं  को
 अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा

 अनुसूचित  जनजातियों  की  सूची  में  और
 जनजातियों  को  शामिल  करना

 659.  श्री  गोपाल  कृष्ण  :

 जगन्नाथ  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  वर्ष  के  दौरान  विभिन्‍न  राज्यों  द्वारा  अनुसूचित
 जनजातियों  की  सूची  में  कुछ  और  जनजातियों  को  शामिल  किए  जाने
 के  संबंध  में  प्राप्त  अनुरोधों  के  संबंध  में  ब्यौरां  क्‍या

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  उक्त  प्रत्येक  अनुरोध  के  संबंध  में

 कार्यवाही  की  गई

 क्‍या  विशाखापत्तनम  जिले  के  सागर  जाति  के  लोगों  ने

 उक्त  सूची  में  अपने  नामों  को  शामिल  किए  जाने  की  मांग  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  को  गई  अथवा

 की  जा  रही

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  वर्तमान

 वर्ष  के  दौरान  कर्नाटक  तथा  तमिलनाडु  की  राज्य  सरकारों  से  दो

 समुदायों  को  अनुसूचित  जनजाति  के  रूप  में  सम्मिलित  किए  जाने  के

 लिए  सिफारिशें  प्राप्त  हुई
 :  ये  सिफारिशें  सरकार  के  विचाराधीन

 आंध्र  प्रदेश  की  अनुसूचित  जनजातियों  को  सूची  में

 उप्परा  समुदाय  को  सम्मिलित  किए  जाने  के  अभिवेदन  प्राप्त

 हुए

 आंध्र  प्रदेश  सरकार  के  साथ  परामर्श  करके  इन  अभिवेदनों

 पर  विचार  किया  जा  रहा

 नशे  की  लत  से  ग्रस्त  लोग

 660.  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1986-87  की  तुलना  में  1994-95  में  कल्याण  केन्द्रों

 में  कितने  नशे  की  लत से  ग्रस्त  व्यक्तियों  को  दर्ज  किया

 5  1918  लिखित  उत्तर  170

 नशे  के  आटो  व्यक्तियों  की  संख्या  में  अत्यधिक  वृद्धि  के
 क्या  कारण  और  .

 Qt)  मद्य  निषेध  एवं  नशीले  पदार्थों  पर  रोक  लगाने  हेतु  क्या
 नीति  बनाने  का  प्रस्ताव  हे  2

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  उपलब्ध

 सूचना  के  कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  वित्तीय  रूप  से  सहायता

 प्रदान  किए  गए  नशीली  दवा  निर्व्यसन/परामर्श।पुनर्वास  केन्द्रों  में  दर्ज
 नशीली  दवाओं  के  व्यसनियों  की  संख्या  वर्ष  1986-87  में  क्द्रों  में

 1627  की  तुलना  में  वर्ष  1994-95  के  दौरान  376  केन्द्रों  में  3,12.118

 इन  वर्षों  के  दौरान  निर्व्यंसन/परामर्श  केन्द्रों  में  दर्ज  नशोली

 दवाओं  के  व्यसनियों  की  संख्या  में  वृद्धि  का  श्रेय  अधिकांश  रूप  में
 कंन्द्रों  को  संख्या  में  बहुआयामी  वृद्धि  तथा  सरकार  द्वारा  कार्यान्वित  मद्य
 निषेध  तथा  नशीली  दवाओं  के  दुरूपयोग  निवारण  के  उन  कार्यक्रमों
 द्वारा  उत्पन्न  जागरूकता  के  सकारात्मक  प्रभाव  को  जाता  हे  जिन्‍्होंने
 अनेक  नशीली  दवाओं  के  व्यसनियों  को  उपचार  के  लिए  आगे  आने
 के  लिए  प्रेरित  किया

 देश  में  नशीली  दवाओं  के  दुरूपयोग  की  समस्या  के  विस्तार  के

 संबंध  में  किसी  राष्ट्व्यापी  सर्वेक्षण  के  अभाव  में  यह  सिद्ध  करना
 कठिन  है  कि  देश  में  नशाली  दवाओं  के  व्यसनियों  में  वृद्धि  हो  रहो

 शुरू  किए  गए  विभिन्‍न  अध्ययन  नशीली  दवाओं  के  दुरूपयोग
 को  बढ़ती  हुई  प्रवृत्ति  बताते

 संगी  साथियों  क॑  औद्योगिकरश/शहरीकरएः

 बढ़ता  संयुक्त  परिवार  प्रथा  को  कमजोरी  कुछ  स्पष्ट  कारण

 जिन्होंने  व्यक्तियों  को  सामाजिक  कुसमंजन  तथा  अलगाव  जेसे

 मद्यपान  तथा  मशीली  दवाओं  के  दुरूपयोग  के  प्रति  संचटनशील  बना

 दिया

 कल्याण  मंत्रालय  द्वारा  1985-86  से  मद्यनिषेध
 नशीली  दवाओं  के  दुरूपयोग  निवारण  के  लिए  स्वैच्छिक  संगटनों  को

 सहायता  की  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  जिसमें  नशीलो  दवा
 परामर्श  तथा  सहायता  केन्द्र  तथा  निव्यर्सन  व  पुनर्वास

 केन्द्रों  को चलाने  के  लिए  गैर  सरकारी  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता

 प्रदान  की  जाती  यह  मंत्रालय  नशीली  दवाओं  की  "7  मेँ  क्रय  के

 लिए  ज़ाग़रूकता  निवारक  शिक्षा  कार्यक्रम  तथा
 निव्यर्सन  तथा  पुनर्वास  केन्द्रों  क ेविस्तार  करने  को  मजबूती  प्रटान  कऋर

 रहा

 भारतं  पारिस्थितिकी  परियोजना

 661.  श्री  विजय  :  क्या  पर्यावरण  समर  बन  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 विश्व  बैंक  की  सहायता  प्राप्त  प्रस्तावित  भारत  पारेम्थितिको
 विकास  परियोजना  के  अंतर्गत  अब  तक  क्‍या  प्रा
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 क्या  विशेषज्ञों  में  इस  प्ररयोजना  को  इसका
 कार्यान्वयन  और  इसके  उद्देश्यों  के  निर्धारण  के  बारे  में  कोई  विवाट
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  हैं  और  सरकार  का  इस
 विवाद  के  समाधान  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  प्रस्ताव  हे  2

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  विश्व  बैंक  ने  5  1996  को
 परियोजना  के  निधीयन  को  अनुमोदित  किया  है  और  30
 1996  को  विश्व  बैंक  तथा  भारत  पश्चिम

 मध्य  प्रदेश  और  राजस्थान  राज्य  सरकारों  के
 बीच  करारों  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  जहां  पर  परियोजना  को
 कार्यान्वित  किया  जाना

 और  उठाए  गए  विवादों  के  ब्यौरे  और  उन
 पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  संलग्न  विवरण  में  टिए  गए  हैं॥

 विवरण

 विशेषज्ञ  दल  द्वारा  उठाए  गए  मुख्य  विवाद  निम्नवत्‌  हैं  :-

 (1)  जब  वर्तमान  निवेश  का  स्तर  कंवल  5-10  लाख  प्रति  क्षेत्र  प्रति
 वर्ष  हो  तो लगभग  4-5  करोड  प्रतिवर्ष  प्रति  संरक्षित  क्षेत्र  के
 माडल  व्यय  को

 (2)  संरक्षित  क्षेत्र  क ेआसपास  ऐसे  उच्च  निवेश  से  लोगों  का  एकत्रण
 अल्पनिवेश  के  क्षोत्रों  से  संरक्षित  क्षेत्रों  से  संरक्षित  क्षेत्रों  के
 आसपास

 (3)  800  संरक्षित  क्षेत्रों  में  स ेएसा  व्यापक  निवेश  केवल 7  क्षोत्रों  में
 किया  जा  रहा  इससे  अन्य  क्षेत्रों  की  परिधि  में  रहने  वाले
 लोगों  में  बंचित  रहने  को  भावना  उत्पन्न  होगी  जिससे  उनमें
 अन्य  संरक्षित  क्षेत्रों  के  संरक्षण  के  प्रति  भावशुन्यता  उत्पन्न

 (4)  कार्यालय  कार्य  और  अवंसरचना  इतने  अधिक
 निवेश  से  संरक्षित  क्षेत्रों  कं  ढांचे  में  हम  शहरी  सुविधाएं  पैदा  कर
 रहे  हैं  जिससे  संरक्षित  क्षेत्र  की  प्रकृति  और  प्राकृति  ढांचे  का
 प्राचीन  संतुलन  बिगड़

 (5)  क्रतिपय  क्रियाकलाप  विशेषकर  बे  क्रियाकलाप  जिनका  ध्येय
 परिधि  में  रहने  जाले  लोगों  का  आर्थिक  दशा  सुधारना
 व्यापक  रूप  से  ग्रामीण  विकास  की  ओर  प्रवृत्त  हो  जाती

 सरकार  इस  कारण  से  इन  बातों  को  विवादास्पद  नहीं  मानती  कि
 1983  में  इस  संबंध  में  भारतीय  बन्यजीव  बोर्ड  द्वारा  नियुक्त  कार्यदल
 की  रिपोर्ट  के  आधार  पर  यह  संकल्पतरे  बनाई  गई  परियोजना  में

 किए  अथवा  प्रस्तावित  क्रियाकलाप  राष्ट्रीय  पारि-विकास  स्कोम  के

 लिए  अनुमोदित  ई  एफ  सी  ज्ञापन  में  सृचोबद्ध  गतिविधियों  के  अनुरूप

 विकास  कं  क्रियान्वयन  हेतु  सात  संरक्षित  क्षेत्र  प्रायोगिक
 स्थल  हैं  जहां  निव्रेश  अत्यधिक  प्रतीत  होता  है  परन्तु  वास्तविक  व्यय
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 2000  प्रति  परिवार  प्रति  वर्ष  निकलता  जो  कि  परिधि  में  रहने
 वाले  लोगों  की  बुनियादी  जरूरतों  को  पूरा  करने  क॑  लिए  काफी

 अवसंरचनात्मक  विकास  क॑  साथ-साथ  निर्माण  ओर  परामर्शी
 सेवाओं  पर  निवेश  का  प्रस्ताव  प्रत्येक  क्षेत्र  को जरूरत  के  अनुसार
 इस  माडल  के  सफल  क्रियान्वयन  से  अधिक  बाहय  वित्तोय  सहायता
 मिलने  को  संभावना  है  जिससे  भविष्य  हम  और  अधिक  क्षेत्रों  को कवर
 कर  सकते

 बागवानी  का  विकास

 662.  श्री  सिंह  देव  :

 श्री  मुल्लापल्ली  शमचन्द्रन  :

 श्री  नारायण  अठावले  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1996  को  स्थिति  के  अनुसार  बागवानो  के
 अंतर्गत  राज्यवार  अनुमानतः  कितनो  भूम  है  और  गत  पांच  बषों  के
 दौरान  बागवानी  संबंधी  उत्पादन  और  निवेश  में  प्रतिशत  वृद्धि
 सहित  अनुमानित  बागवानो  उत्पाद  का  ब्यौरा  क्या

 आठवों  पंचवर्षोय  योजना  क॑  दौरान  वर्षवार  और  राज्यवार
 बागवानी  और  पुष्प  कृषि  के  विकास  हेतु  लागू  को  गयी  परियोजनाओं
 का  और  उक्त  अवधि  कं  दौरान  प्रत्येक  राज्य  में  इनके  अंतर्गत  की  गयी
 प्रगति  की  ब्यौरा  क्‍या

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यवार  और
 वर्षवार  इन  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  हेतु  कितनी  धनराशि  आवंटित
 की  गयी

 क्या  सरकार  का  विचार  बागवानी  उत्पादों  को  बढ़ावा  देने

 हेतु  और  धनराशि  मंजूर  करने  का

 यदि  तो  उत्पादवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 बागवानी  उत्पादों  कं  लिए  फसल  कटाई  क॑  उपरोक्त
 उनन्‍नत  अवसंरचनात्मक  सुविधाएं  प्रदान  करने  हेतु  किये  गये/प्रस्तावित
 उपायों  का  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  30  1996  को  स्थिति  क॑  अनुसार
 बागवानी  के  अंतर्गत  अनुमानित  भूमि  को  जानकारी  उपलब्ध  नहीं
 बागवानी  की  मुख्य  फसलों  के  क्षेत्र  और  उत्पादन  संबंधी  नवीनतम
 जानकारी  संलग्न  में  दी  गई

 वर्ष  1991  292  से  1993  -94  के  मध्य  बागवानी  फसलों  को  भूमि
 तथा  उत्फ्रादन  में  प्रतिशत  वृद्धि  का  ब्योरा  संलग्न  बिवरण-]|  में  दिया
 गया

 गत  पांच  वर्षों  क॑  दौरान  बागवानी  के  विकास  के  लिए  विभिन्‍न
 राज्यों  को  केन्द्रीय  स्तर  पर  दी  गई  राशि  520.94  करोड़  रुपये
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 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्रस्तुत  कर  दी  सरकार  सहकारों  निगमित  गेर  सरकारी

 विवरण-॥|  संलग्न  संगठनों  तथा  सावंजनिक  क्षेत्र  के  संगठनों  में  पैकिंग  ब  ग्रेडिंग

 हे  खुदरा  यातायात  वाहन  आदि  जेसो  फसलोपरान्त

 बुनियादी  सुविधाओं  को  स्थापत  करने  के  लिए  धनराशि  मुहैया  कर  रही
 यह  प्रश्न  नहों

 बागवानी  फसलों  के  क्षेत्र  व  उत्पादन  संबंधी  जानकारी
 क्षेत्र  हैक्टयर  में

 उत्पादन  मो.टन  घ॑

 राज्यों  का  नाम  फल  __  सब्जियां

 क्षेत्र  उत्पादन  क्षेत्र  उत्पादन

 ।  2  कर  3  4  5  6

 1.  आंध्र  प्रदेश  539925  6006030  154457  1420029

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  *
 24670  50266  17217  80117

 3.  असम  100587  1166423  206257  1931874

 4...  बिहार  295612  3711557  913970  13610198

 5...  दिल्ली  922  9581  25334  463897

 6.  गोवा  11200  100260  72  320

 7.  गुजरात  117473  2251076  114500  1869900

 8...  हरियाणा  16761  123300  75260  1155000

 9...  हिमाचल  प्रदेश  182304  325477  38325  537000

 10.  जम्मू  ओर  कश्मीर  123923  867528  32900  353706

 11...  कनटिक  242201  4196935  215293  4343088

 12.  केरल  303123  1878572  243932  2789555

 13.  मध्य  प्रदेश  68256  1315210  181114  2551300

 14...  महाराष्ट्र  ३72639  5776120  225492  2737625

 15.  मणिपुर  21165  110000  4291  33000

 16.  मेघालय  25435  236500  25436  238071

 17.  सिजोरम  10211  43668  5635  45102

 18...  नागालैंड  5867  55968  8664  107643

 19.  उड़ीसा  201215  1490200  774978  7983536

 20...  पंजाब  81766  727981  102500  1721379

 2.  राजस्थान  है  20864  95005  67332  363164
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 |  2  3  4
 ह

 5  6

 22...  सिक्किम  8720  21557  7544  46911

 23...  तमिलनाडु  179596  3620616  170922  4309043

 24.  त्रिपुरा  325550  320850

 25...  उत्तर  प्रदेश  84000

 उत्तरी  मैदान  304847
 -*  624408

 26...  पश्चिम  बंगाल  470300  4858500

 27.  अंडमान  व  निकोबार  द्रीपसमूह  376  .  3307

 28...  चंडीगढ़  793  8720

 29...  दादर  व  नगरं  हवेली  707  700  .

 30.  दमन  व  दीव  396  3375  48  869

 लक्षद्वीप  27  478  थ्बा

 32...  पांडिचेरी  976  2353  23379

 कुल  .  39478593  4829864

 भारत  में  काजू  का  क्षेत्र  व  उत्पादन  325550  के  दौरान  नारियल  का  राज्य-वार  क्षेत्र  व  उत्पादन

 0994-90
 कथा

 क्लव  यख  उल क्षेत्र  :
 000  हैक्टेयर  ह

 (०००
 उत्पादन  :  000  टन  जनणनणणणणऋश

 "  _  आंध्र  प्रदेश  86.6  4858500

 राज्य  क्षेत्र  उत्पाद  2...  असम  18872

 केरल  125  3...  गोवा  24.6  8720

 कर्नाटक  75.3  28.40  4...  कनटिक  259.8  13565

 े
 ए

 5...  केरल  900.7  5303.0

 गावा
 बाऊ

 217  6...  महाराष्ट्र
 *.  8.2  127

 महाराष्टू  58.2  976  7.  उड़ीसा  38.4  23379

 तमिलनाडु  92  22.00  8...  तमिलनाडु  272.8  65094918

 ि  9.  त्रिपुरा  का  राज्य-वार क्षेत्र व  4.7
 आध्च  प्रदश  73.3  38-70

 एफ  पश्चिम  बंगाल  274.4

 उड़ीसा  60.6  37.20  अंडमान  ब  निकोबार

 पश्चिम  बंगाल  7  ०  3.28  ट्वीपसमूह  24.4  85.4

 उत्पादन : 000 मी. टन  पांडिचेरी  1181.4

 अन्य
 क्षेत्र  0-30

 2.  लक्षद्वीप  2.8  26.3

 योग  577.20  119.20 3...  अखिल  24.6  “118.0
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 विवरण-]ा  ॥॒
 बागवानी  सेक्टर  में  क्षेत्र  क  उत्पादन  में  वृद्धि

 क्षेत्र  : लाख  हैक्टेयर
 उत्पादन  :  लाख  टन

 जिन्स  1991-92  -92  ह  1993-94  प्रतिशत  वृद्धि क्षेत्र
 क्षेत्र  उत्पादन  क्षेत्र  उत्पादन  क्षेत्र  उत्पादन

 फल  28.70*  286.3  39.40  394.7  37.3  37.9

 सब्जियां  51.30  .30  585.30  48.20  650.90  (-)  6.0  11.2

 मसाले  20.05  19.00  23.23  23.77  15.9  25.1

 नारियल  15.29  65.00*  16.32  79.95  6.7  23.0

 (10,079)  (12335)  (22.4)

 काजू  5.33  3.05  5.65  3.48  6.0  14.1

 सुपारी  2.10  2.43  2.30  2.75  9.5  13.2

 योग  :  122.77  961.08  135.10  1155.55

 *  10043  सिल्लियन  गिरी  6.5  मिलियन  टन  के  बराबर
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 आवश्यक  वस्तु  1991

 663.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्‍या  नागरिक
 उपभोक्‍ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आवश्यक  वस्तु  1991
 1997  में  समाप्त  हो  रहा

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  यह
 अधिनियम  अलोकतांत्रक  और  कठोर  है  जिसके  कारण  उपभोक्ताओं

 और  व्यापारियों  को  भारी  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पढ़ता

 क्‍या  सरकार  को  कुछ  संसद  सदस्यों  तथा  आफ
 आल  इंडिया  फूड  ग्रेस  डीलर्स  एसोसिएशनਂ  दिल्‍ली  की  ओर  से  इस
 अधिनियम  को  अवधि  न  बढ़ाने  के  लिए  अभ्यावरेदन  प्राप्त  हुए  है

 यदि  तो सरकार  की  इस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  सबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाए
 जाने  का  प्रस्ताव

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :

 और  आवश्यक  वस्तु
 1981  को  निरस्त  करने  के  लिए  संसद  सदस्यों  और  व्यापारिक  समुदायों
 में  समय-समय  पर  अभ्यावेदन  प्राप्त  होते  इन  अभ्यावेदनों  में  यह

 कहा  जाता  है  कि  यह  अधिनियम  तब  लागू  किया  गया  था  जब  देश
 में  खाद्यान्नों  को नितांत  कमी  थी  और  चूंकि  इस  समय  देश  में  किसो

 भी  आवश्यक  वस्तु  को  कमो  नहीं  अधिनियम  की  कोई
 आवश्यकता  नहीं

 और  (S).  आवश्यक  वस्तु  अधिनियम

 इसलिए  लागू  किया  गया  था  कि  राज्य  सरकारें  आवश्यक  वस्तु
 1955  के  तहत  न्यायालयों  में  मामलों  का  तेजी  से  निपटान

 सुनिश्चित  कर  सकें  और  साथ  ही  अपराधियों  के  खिलाफ  कठोर

 दण्डात्मक  कार्रवाई  भी  कर  इसको  आगे  जारी  रखने  अथवा  न

 रखने  के  बारे  में  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों  से  परामर्श

 करके  यथा  समय  निर्णय  लिया

 महाराष्ट्‌  में  सहकारी  चीनी  मिल

 664.  श्री  भीमराव  विष्णु  जी  बडाड़े  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 महाराष्ट्र  मे ंकितनी  सहकारी  चीनी  मिलें  चल  रही  हैं  और

 इनमें  से  कितनो  मिलों  की  आर्थिक  स्थिति  अच्छी

 इनमें  से  कितनी  चीनी  मिलों  पर  सरकारी  ऋण  बकाया

 26  1996  लिखित  उत्तर  184

 चीनी  मिलों  द्वारा  विभिन्‍न  स्थानों  पर  गन्ने  का  अलग

 अलग  अलग  मूल्य  देने  के  क्या  कारण  हैं  जबकि  इन  स्थानों  पर  गन्ने
 के  उत्पादन  पर  समान  लागत  आती

 क्या  सरकार  का  विचार  सभी  स्थानों  पर  सभी  गन्ना

 उत्पादकों  को  समान  कीमत  का  भुगतान  सुनिश्चित  करने  का  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्योरा  क्‍या
 रन

 -  खाद्य  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  महाराष्ट्र
 राज्य  में  सहकारी  क्षेत्र  में  106  संस्थापित  चीनी  फैक्ट्यां  हैं  जिसमें  से

 104  मिलें  1995-96  1995  से  1996  मौसम
 -  के  दौरान  कार्यरत  कंन्द्र  सरकार  चोनी  मिलों  को  वित्तीय  सुदृढ़ता

 से  संबंधित  कोई  आंकडे  नहीं

 देश  में  स्थित  सभी  चीनी  मिलों  में  स ेकंबल  एक  चीनी
 मिल  जो  महाराष्ट्‌

 के  पास  केन्द्र  सरकार  का  ऋण  बकाया

 .  ,  केन्द्र  सरकार  प्रत्येक  चीनी  मौसम  से  संबंधित  क्षेत्रवार
 सांविधिक  न्यूनतम  देय  गन्ना  मुल्य  अधिसूचित  करता

 वर्तमान  में  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 हु  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद  में  घोटाला

 665.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  नई  दिल्ली  नगर  पालिका

 परिषद  में  करोड़ों  रुपये  क॑  गबन  के  घोटाले  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  है  तथा  इसमें  सरकार

 द्वारा  क्या  कार्यवाही  को  गई

 क्‍या  पालिका  क॑  कार्यकरण  का  मुल्यांकन  करने  का

 प्रस्ताव  है ताकि  यह  पता  लगाया  जा  सके  कि  अन्य  कितने  विभागों

 में  ऐसी  स्थितियां

 क्या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद  को  सैकड़ों  ऐसी
 दुकानें  हैं  जिन्हें  नियमित  किया  जाना  है  तथा  इनमें  से  नई  दुकानों  से
 मासिक  लाइसेंस  शुल्क  भी  नहीं  लिया  जाता  और  >

 यदि  तो  क्‍या  इस  मामले  को  जांच  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 और  अपेक्षित  सूचना  संलग्न  बिवरण  में  दी  गयी
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 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद  ने  हाल  ही  नई  दिल्‍ली
 नगर  पालिका  परिषद  1994  की  धारा  33  के  एक
 मुख्य  लेखा-परीक्षक  की  नियुक्ति  को  मुख्य  लेखा  परीक्षक  की
 परिषद  के  लेखों  को  जांच  और  लेखा  परीक्षा  करने  की  सांविधिक
 जिम्मेवारी  जिसके  लिए  लेखा  संबंधो  सभी  रिक्रा्डों  और  पत्राचार  को
 देख  सकता

 और  (S).  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  परिषद  बाजारों  में

 दुकानों  का  आवंटन  निर्धारित  प्रक्रिया  के  अंतर्गत  किया  जाता
 नियमित  करने  का  प्रश्न  केबल  सभी  पैदा  होता  ह ैजबकि  आवंटी  बदल

 इस  प्रकार  के  सभी  मामलों  में  यह  सुनिश्चित  करने  के
 बाद  हो  आवंटन  नियमित  किया  जाता  है  कि  आवेदक  निर्धारित  -

 मानदण्डों  को  पूरा  करता  इस  प्रकार  के  मामलों  क॑  बड़ो  संख्या  में
 लंबित  होने  के  बारे  में  कोई  सूचना  नहीं  जो  लाइसेंसी/लाईसेंस  धारक
 की  गयो  मांग  के  अनुसार  मासिक  लाईसेंस  फीस  की  अदायगी  नहीं
 करते  हैं  उन्हें  नोटिस  जारी  किए  जाते  हैं  और  नई  दिल्‍ली  नगर  पालिका
 परिफ्टद  अधिनियम  के  तहत  अपेक्षित  कार्रवाई  को  जाती

 विवरण

 अभी  तक  की  गई  जांच  पड़ताल  के  दौरान  यह  पता  चला  है  कि
 बिजली/पानी  के  बिलों  के  कम्प्यूटरीकरण  के  लिए  एन  डी  एम  सी  ने

 1985  में  एक  मेसर्स  साफ्टवेयर  कंसलटेन्टस  इंडिया  को

 दिया  1992  में  इस  फर्म  उपभोक्ताओं  से  इन  बिलों  के  संग्रहण
 का  ठेका  भी  दे  दिया

 |

 2.  इस  उद्देश्य  हेतु  वर्ष  1992  में  संसद  सौध  किदवई  नगर  पालिका
 भवन  और  गोल  मार्किट  में  4  काउंटर  और  बाद  में  बंगाली

 काका  निर्माण  पालिका  केन्द्र  मे ंऔर  भी  केन्द्र  खोले

 3.  चूंकि  बिजली  और  पानी  के  बिलों  को  तैयार  करने  और  इनके

 संग्रहण  का  काम  एक  ही  एजेंसी  को  सौंपा  गया  था  इसलिए  यह
 उपभोक्‍ताओं  से  बिलों  को  पूरी  राशि  एकत्र  करती  उन्हें

 कम्प्यूटरीकृत  रसोदें  जारी  करती  थी  और  साथ  ही  इन  रसीदों  की

 प्रविष्टि  कंप्यूटरों  मे ंकरती  दैनिक  संग्रहणों  के  उपरान्त  इस  एजेंसी
 के  कुछ  कम्प्यूटर  में  दर्ज  दैनिक  संग्रहण  प्रविष्टियों  को

 प्रतिलिपि  एक  अलग  कंप्यूटर  फाइल  में  तैयार  करते  थे  और

 तत्पश्चात्‌  भिन्‍न-भिन्‍न  उपभोक्ताओं  से  वास्तव  में  एकत्र  की  गई  राशि

 को  कम  करके  इस  फाइल  में  संग्रहण  प्रविष्टियों  में  यत्र-तत्र  हेराफेरी

 कर  देते  इस  प्रकार  वास्तविक  संग्रहण  विवरण  में  दर्शाई  गई  राशि

 जो  संग्रहीत  नकदी  के  साथ  अगले  दिन  एन  डी  एम  सी  में  जमा  की  जा

 रही  के  बोच  अंतर  की  राशि  का  गबन  किया  जा  रहा

 4.  वास्तविक  संग्रहण  को  दर्शाने  वाली  कंप्यूटर  फाइल  का

 उपभोक्ताओं  को  आगे  बिल  जारी  करने  के  लिए  किया  जाता
 था  ताकि  उपभोक्ताओं  के  बिलों  में  बकाया  राशि  न  दिखाई  केवल

 प्राइवेट  उपभोक्ताओं  के  बिलों  में  ही  जोड़-तोड़  को  जा  रही

 5.  यद्यपि  जोड़-तोड़  युक्त  घटो  हुई  नकदी  के  साथ

 एन  डी  एम  सी  के  रोकड़  अनुभाग  में  अगले  दिन  जमा  करा  दिया
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 जाता  था  परन्तु  वास्तविक  संग्रहण  को  दर्शाने  वाला  विवरण  एन  डी

 एम  सी  के  किराया  अनुभाग  में  वर्ष  की  समाप्ति  पर  जमा  कराया
 था  और  एन  डी  एस  सी  के  संबंधित  अनुभागों  द्वारा  इन  दोनों  विवरणों
 का  मिलान  कभी  नहीं  क्रिया  जाता  इससे  इस  एजेंसी  को
 लम्बो  अंगधि  तक  धोखाधड़ी  जारी  रखने  का  प्रोत्साहन/सामर्थ्य  प्राप्त

 6.  अभी  तक  की  गई  जांच  पड़ताल  से  पता  चलता  है  कि

 उपर्युक्त  कार्यप्रणाली  के  द्वारा  इस  एजेंसी  क्रे  मालिक  ने  1996
 से  27  1996  तक  जबकि  धोखाधड़ी  का  पता  लगभग
 6  करोड़  को  राशि  की  हेराफेरी  कर  ली  थोड़ी  थोड़ी  रकमों  में

 शुरू  करके  बाद  में  यह  हेराफेरी  30  लाख  प्रति  माह  तक  पहुंची
 प्रतीत  होती  घोटाले  की  आगे  की  अभी  भी  प्रगति  पर  है  और
 केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  ने  एन  डी  एम  सी  से  अनुरोध  किया  है  कि  धोखाधड़ी
 के  द्वारा  जोड़  तोड़  को  गई  पूरी  राशि  का  पता  लगाने  में  केन्द्रीय  जांच

 ब्यूरो  को  मदद-के  लिए  वे  एक  विशेष  लेखा  परीक्षा

 महाराष्ट्र  में  केन्द्र  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  योजनाएं

 666.  श्री  दत्ता  मेघे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 आठवीं  पंचवर्षीय  योजनां  के  दौरान  कृषि  उत्पादन  को

 बढ़ाने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारां  प्रायोज़ित  विभिन्‍न  योजनाओं  के
 कार्यान्वयन  के  लिए  महाराष्ट्र  सरकार  को  कितनी  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  गई  और

 इससे  कितने  किसान  लाभान्वित  हुए

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  आठवीं  योजना  के  दौरान  कृषि  बिकास  के  :

 लिए  विभिन्‍न  प्लान  योजनाओं  के  अंतर्गत  महाराष्ट्र  सरकार  को  अब
 तक  342  करोड़  रुपये  की  धनराशि  दी  गई

 (a):  किसान  प्रत्यक्ष  ओर  परोक्ष  रूप  से  इन  योजनाओं  से
 लाभान्वित  होते  इस  लाभान्वित  होने  वाले  किसानों  को
 संख्या  आंकना  कठिन

 के  पास  आधुनिक
 हथियारों  की  कमी

 667.  श्री  जी.वेंकट  स्वामी  :

 श्री  उत्तम  सिंह  पवार  :

 क्‍या  कृषि  मंत्री  यंह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  भारत  तिब्बत  सीमा  पुलिस
 के  महानिदेशक  के  उस  वक्तव्य  की  ओर  दिलाया  गया  है
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 जिसमें  उनहोंने  परोक्ष  युद्ध  को  स्थिति  का  सामना  कर  रहे  अर्द्धसैनिक
 बलों  को  देश  के  संवेदनशील  इलाकों  में  आतंकवाद  का  मुकाबला
 करने  हेतु  आधुनिक  हथियारों  से  सुसज्जित  करने  में  विलंब  के  प्रति
 चिंता  व्यक्त  को  है

 यदि  तो  उनसे  प्राप्त  प्रस्तावों  का  ब्यौरा  क्या  है  तथा
 उन  प्रस्तावों  को  स्थिति  क्या  और

 इस  पर  कब  तक  निर्णय  ले  लिए  जाने  को  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  अद्धसेनिक  बलों  में  शस्त्र  भंडार  का  एक

 सतत  प्रक्रिया  ह ैओर  अर्द्ध  सैनिक  बलों  के  मुखियाओं  तथा  कंन्द्र
 सरकार  के  बीच  ऐसे  महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  लगातार  बातचीत  होती
 इन  बलों  को  नवीनतम  शमस्त्रों  से सज्जित  करने  के  प्रस्तावों  पर
 आवश्यकता  पड़ने  पर  विचार  किया  जाता  है  ओर  ऐसे  प्रस्तावों
 पर  शीघ्रता  से  निर्णय  लिए  जाते  हैं  बशरतें  कि  ये  शस्त्र  राष्ट्रीय
 और  अंतर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  उपलब्ध  हों  और  इनको  खरोद  क॑  लिए  धन

 साथ  हो  ऐसे  भंडार  को  तकनोको  संभाव्यता  पर  विचार  किया
 जाता
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 यूरिया  की  आपूर्ति

 668.  श्री  संतोष  मोहन  देव  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  लक्ष्यानुसार  52
 प्रतिशत  यूरिया  की  आपूर्ति  कर दी

 यदि  तो  अभी  तक  आपूर्ति  को  गयी  यूरिया  को
 राज्यवार  स्थिति  क्या  और

 वर्ष  1996-97  के  दौरान  कितनी  मात्रा  में  यूरिया  को

 आपूर्ति  को  जाएगी  2

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  से  यूरिया  की  मांग  का  मूल्यांकन  वर्ष  के  दौरान

 प्रत्येक  फसल  मौसम  अर्थात्‌  खरीफ  और  रबी  के  आरभ  में  किया  जाता
 '

 96  तथा  रबी  96-97  96  के  दौरान  ई  सी
 ए  आबंटन  को  तुलना  में  यूरिया  का  राज्यवार  ई  सी  ए  आबंटन  तथा
 उपलबधता  संलग्न  विवरण  में  दी  गईं  शेष  मात्रा  को  आपूर्ति  रबी
 96-97  को  बाकी  अवधि  के  दौरान  दी

 000

 नाम  खरोफ  1996  हु  रबी  1996-97

 उपलब्धता  31.10.96  ..  रबी 96-97.

 आबंटन  आबंटन  की  उपलब्धता  के  दौरान  शेषपूर्ति

 1.  आंध्र  प्रदेश  1047.31  1026.18  1119.69  322.28  य्ज़्यबा

 2.  कर्नाटक  569.94  547.10  397.43  123.40  274.03

 3...  जम्लल्बनाडु  403.82  356.6L  543.95  164.51  379.44

 4...  गुजरात  605.00  565.12  611.74  110.53  501.21

 5.  मध्य  प्रदेश  557.20  566.57  566.21  144.24
 -

 421.97

 6.  महाराष्ट्र  1158  .85  1093  .07  638.77  212.65  426.12

 7...  राजस्थान  495.00  476.15  715.00  173.47  541.53  .53

 8.  हरियाणा  537.90  545.80  737.00  179.97  557.03

 पंजाब  998.51  963.58  1046.14  248.32  797.82

 10.  उत्तर  प्रदेश  2194.50  2198.71  2768  620.55  2147.96

 11...  बिहार  725.36  761.52  .52  714.63  185.40  529.23

 12.  उड़ीसा  364.00  277.18  187.20  88.20  99.00

 13.  पश्चिम  बंगाल  469.52  424.62  661.36  158.13  503.23

 14.  +एन  ई  स्टेट  हैं  111.50  99.18  99.17  17.43
 7

 15.  अन्य  209.32  168.60  176.28  29.75  146.53

 जोड़  10447  .73  10069.99  10983.08  .08  2778.83  8204.25

 आवश्यक  वस्तु  अधिनियम
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 विकास  गतिविधियां  संबंधी  कार्यक्रम

 669.  श्री  डेनिस  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  पर्यावरण  को  प्रभावित  किए  बिना  विकास
 गतिविधियां  चलाने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  अपनाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  और  सरकार  पर्यावरण

 1986  के  अंतर्गत  प्रतिकूल  पर्यावरणीय  प्रभावों  को  कम
 करने  के  लिए  अपेक्षित  पर्यावरणीय  सुरक्षा  उपायों  सहित  बड़ी
 विकासात्मक  गतिविधियों  को  मंजूरी  देती

 वर्न्य  क्षेत्र

 670.  श्री  शिवराज  सिंह  :

 श्रीमती  शीला  गौतम  :

 क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  सरकार  ने  वन  भूमि  के  अंतर्गत  और  क्षेत्र  लाने  के

 संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  ह ेऔर  पिछली  बार  इस
 प्रकार  का  सर्वेक्षण  कब  किया  गया

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :

 भारतीय  वन  सर्वेक्षण  1981  से  दो  वर्षों  मे ंएक  बार  उपग्रह

 आंकड़ों  का  उपयोग  करके  देश  के  बन  क्षेत्र  के  मूल्यांकन  का  कार्य

 करता  भारतीय  वन  सर्वेक्षण  द्वारा  1991-93  की  अवधि  का  पिछला

 मूल्यांकन  किया  गया  है  और  स्टेट  ऑफ  फारेस्ट  1995”
 के  रूप  में  1996  में  प्रकाशित  किया  किए  गए  विभिन्‍न  सर्वेक्षणों  के

 ब्यौरे  निम्नलिखित  हैं  :-

 :  वर्ग

 मूल्यांकन  उपग्रह  आंकड़ों  वन्य  क्षेत्र  भौगोलिक  क्षेत्र

 वर्ष  की  अवधि  .  का  प्रतिशत

 ।  1987  1981-83  642.041  19.52

 2...  1989  1985-87  640.134._

 3.  1991  1987-89  639.182  19.44,

 4...  1993  1989-91  640.107  49.47

 5.  369.600  19.46 1995  1991-93
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 नई  सूचना  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 671.  श्री  सत्यदेव  सिंह  :

 रामकृष्ण  कुसमरिया  :

 कुमारी  उमा  भारती  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अपराधियों  पर  नजर  रखने  और  उन्हें
 गिरफ्तार  करने  के  लिए  एक  नई  सूचना  प्रौद्योगिकी  विकसित  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 इस  परियोजना  पर  अनुमानतः  कितना  खर्च  और

 इसे  कब  तक  लागू  किया

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  अपराधियों  और  सम्पत्तियों  के  बारे  में  सूचना

 एकत्र  उसका  भण्डारण  करने  तथा  उसके  प्रसार  के  लिए  सरकार
 ने  अपराध  का  पता  लगाने  के  उद्देश्य  से  त्वरित  जवाबी  सेवा  के  रूप
 में  एक  कम्प्यूटर  अपराधी  सूचना  का
 गठन  किया  570  जिला  युख्यालयों  अपराध  रिकार्ड
 32  राज्य/संघ  शासित  राजधानियों  अपराध  रिकार्ड  और

 राष्ट्रीय  राजधानी  अपराध  रिकार्ड  में  कम्प्यूटर  स्थापित

 किए  गए  इस  परियोजना  पर  अब  लगभग  27.92  करोड़  रुपये
 खर्च  किए  गए  सभी  कम्प्यूटर  प्रणालियों  में  प्रचालन  प्रणाली  को
 लोड  कर  दिया  गया  कम्प्यूटर  कार्य  कर  रहे  डैटाबेस  सृजन
 करने  का  कार्य  भी  शुरू  हो  चुका

 बंगलादेश  में  घुसपैठ

 672.  कुमारी  सुशीला  तिरिया  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  भारी  संख्या  में  बंगलादेशी  घुसपैठिए  पहुंच
 गए

 क्या  उड़ीसा  की  उत्तरोत्तर  सरकारों  ने  ऐसी  गंभीर  समस्या
 पर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  और

 बंगलादेशियों  द्वारा  घुसपेठ  को  रोकने  हेतु  केन्द्र  सरकार
 द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  : ह
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सदन  के  पटल  पर

 रख  दी

 भारत  में  बंगलादेशी  राष्ट्रिकों  की  घुसपैठ  की  रोकथाम
 करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  अनेक  उपाय  किए  गए  इन  उपायों
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 सीमा  सुरक्षा  बल  को  अतिरिक्त  बटालियनें  सीमा  चौकियों  के
 बीच  को  दूरी  कम  भूमि  तथा  तटोय-दोनों  सोमाओं  पर  गश्त  तेज

 सोमा  सड़कों  तथा  बाड़  का  निर्माण  करने  के  कार्यक्रम  को  तेज
 सोमा  निगरानी  बुजों  को  संख्या  में  वृद्धि  तथा  निगरानी

 उपकरण  उपलब्ध  इत्यादि  शामिल  इस  मामले  को  विभिन्न
 अवसरों  पर  बंगलादेश  सरकार  क॑  साथ  भो  उठाया  गया  इन
 उपायों  को  प्रगति  को  समाक्षा  विभिन्‍न  स्तरों  पर  नियमित  रूप  में  को
 जाती

 वृद्धों  के  लिए  आवास

 675.  रीता  वर्मा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 वित्त  वर्ष  1995-96  कं  दौरान  बिहार  में  किन-किन  स्थानों  '

 पर  वृद्ध  व्यक्तियों  के लिए  कितने  आवास  बनाए  गए

 इससे  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ  मिल  रहा  और

 इस  कार्य  के  लिए  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  किन-किन
 स्वैच्छिक  संगठनों  का  चयन  किया

 कल्याण  मंत्री  नबलवंत  सिंह  :  कल्याण
 मंत्रालय  वयोवृद्धों  के  गृहों  के  निर्माण  के  लिए  अनुदान  प्रदान  नहीं
 करता

 प्रश्न  नहीं

 प्रश्न  नहीं

 मृदा  संरक्षण  अभियान

 674.  प्रेम  सिंह  चन्दूमाजरा  :

 श्री  मोहन  रावले  :

 श्री  नीतीश  कुमार  :

 श्री  संदीपान  थोरात  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  कृषि  उत्पादन  दर  बढ़ाने की  दृष्टि
 से  मृदा  परीक्षण  के  लिए  अभियान  चलाने  का  निर्णय  लिया

 यदि  इस  संबंध  में  क्या  नीति  तैयार  की  गई  है  और
 प्रत्येक  राज्य  में  कितने  मृदा  परीक्षण  केन्द्र  स्थापित  किएं  जाने  का
 प्रस्ताव

 पूरे  देश  में  उक्त  योजना  को  कब  तक  पूरा  किए  जाने  का
 लक्ष्य  रखा  गया  और  .

 इसके  कार्यान्त्रण्न  पर  अनुमानतः  कुल  कितना  व्यय  होने
 को  संभावना
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 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  से  सरकार  ने  बहुत  पहले  हो
 का  संतुलित  और  समेकित  उपयोगਂ  नामक  योजना  के  अधीन  मृदा
 परीक्षण  प्रयोगशालाओं  की  स्थापना  को  बढ़ावा  देने  का  निर्णय  लिया

 जिसमें  अपने  संबंधित  राज्यों  में  प्रत्येक  मृदा  परीक्षण  प्रयोगशाला
 के  सुटृढ़ीकरण  के  लिए  8.65  लाख  रुपये  तक  राज्य  सरकारों  को
 सहायता  देने  का  घटक  शामिल  किया  गया  सरकार  ने  राज्य

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  के  संस्थानों  तथा  राज्य  कृषि
 विश्वविद्यालयों  ड्रारा  संयुक्त  रूप  से  मृदा  परीक्षण  पर  फ्रंट  लाइन
 प्रदर्शन  आधारित  फसल  अनुक्रिया  प्रणाली  शुरू  करने  के  लिए  एक
 नया  घटक  लागू  किया  इस  योजना  के  अंतर्गत  33  मृदा  परीक्षण
 प्रयोगशालाओं  का  सुटृढ़ीकरण  किया

 उड़ीसा  में  वर्षा

 675.  श्री  भक्‍त  चरण  दास  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  चालू  वर्ष  के  दौरान  उड़ीसा
 में  विशेषकर  कालाहांडी  एवं  नौपाडा  जिलों  में  बहुत  कम  वर्षा  के
 कारण  75  प्रतिशत  फसल  नष्ट  हो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  सहित  उपरोक्त  अवधि  के
 दौरान  इन  जिलों  में  वर्षा  संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 प्राकृतक  आपदा  राहत  कोष  से  विशेषकर  इन  जिलों  के

 लिए  अब  तक  कितनी  वित्तीय  सहायता  आबंटित  की  गई  और
 वास्तव  में  इस  प्रयोजनार्थ  कितनी  राशि  जारी  की  गई

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  और  उड़ीसा  सरकार से  प्राप्त  सूचना
 के  अनुसार  चालू  वर्ष  के  दौरान  खरीफ  धान  के  अंतर्गत  39.96  लाख
 हैक्टेयर  क्षेत्र  में  से  16.14  लाख  हैक्टेयर  क्षेत्र  की  फसलें  वर्षा  कम  होने
 के  कारण  भिन्‍न-भिन्‍न  परिमाण  में  प्रभावित  हुई  है  जिसमें  से  9.55
 लाख  हेक्टेयर  क्षेत्र  में  तो  50  प्रतिशत  से  अधिक  क्षति  कालाहांडी
 जिले  में  2201  में  से  98  गांवों  में  और  नौपाड़ा  जिले  में  659  गांवों  में
 से  68  गांवों  में  75  प्रतिशत  से  अधिक  फसल  हानि  हुई

 1996-97  के  दौरान  उड़ीसा  को  आपदा  राहत  कोष  से
 49.01  करोड़  रुपये  आवंटित  किये  गये  हैं  जिसमें  कंन्द्र  का  हिस्सा
 36.76  करोड़  रुपये  तथा  राज्य  का  हिस्सा  12.52  करोड़  रुपये
 वर्तमान  सूखे  की  स्थिति  को  देखते  हुए  भारत  सरकार  ने  36.76  करोड़
 रुपये  का  अपना  हिस्सा  अग्रिम  रूप  से  जारी  कर  दिया  है  जिसमें  9.19

 करोड़  रुपये  की  चौथी  किश्त  भी  शामिल  प्रधान  मंत्री  के  दौरे  के
 बाद  गरीबी  का  शमन  करने  और  रोजगार  का  सृजन  करने  के  उद्देश्य  से

 30.00  करोड़  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  गयी  राज्य  में  सूखे  की
 स्थिति  तथा  राष्ट्रीय  आपदा  राहत  निधि  से  अतिरिक्त  सहायता  की
 आवश्यकता  का  जायजा  लेने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  टीम  ने  उक्त  राज्य
 का  दौरा  भी
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 लघु  राज्यों  का  सृजन

 676.  श्रीमती  छबिला  अरविन्द  नेताम  :

 श्री  नारायण  अठावले  :

 पर  श्री  ताराक  अनवर  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लघु  राज्यों  क ेसृजन  के  लिए  कोई  नीति

 तैयार  की

 यदि  तो  इस  संबंध  में  कौन-कौन  से  राज्य  विचाराधीन

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  संबंध  में  एक  समयबद्ध
 कार्यक्रम  तैयार  करने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 (S)  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  (S).  शक्तियों  के  हस्तांतरण  और

 प्रशासनिक  और  आर्थिक  क्षेत्रों  में  प्राधकार  के  विकेन्द्रीकरण  के  पक्ष
 में  छोटे  राज्यों  क ेगठन  के  लिए  कोई  नीति  नहीं  बनायी  गयी

 प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  को  बंद  किया  जाना

 677.  श्री  स्वामी  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  28  1996  को  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्र

 सरकार  को  एक  माह  के  अंदर  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  की

 अध्यक्षता  में  एक  ऐसे  प्राधिकरण  का  गठन  करने  का  निदेश  दिया  था

 जिसे  प्रदूषण  फैलाने  वाले  उद्योगों  को  बंद  जुर्माना  लगाने  और

 मुआवजा  देने  के  बारे  में  आदेश  देने  को  शक्तियां  प्राप्त

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 .  न्यायालय  के  निदेश  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्‍या

 कार्यवाही  की  गई

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  और  उच्चतम

 न्यायालय  के  रिट  याचिका  संख्या  ।99।  का  नागरिक

 कल्याण  मंच  बनाम  भारत  संघ  तथा  में  दिनांक  28

 1996  की  धारा  (3)  के  तहत  एक  प्राधिकरण  गठित  करेगी
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 और  तमिलनाडु  राज्य  में  चर्मशोधक  कारखानों  तथा  अन्य  प्रदूषक
 उद्योगों  द्वारा  उत्पन्न  स्थिति  से  निपटने  के  लिए  उक्त  प्राधिकरण
 को  सभी  आवश्यक  शक्तियां  प्रदान  यह  प्राधिकरण
 उच्च  न्यायालय  के  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  की  अध्यक्षता  में  कार्य
 करेगा  और  इसके  वरीयता  प्रदूषण  नियंत्रण  और  पर्यावरण  सुरक्षा  के

 क्षेत्र  मे ंसुविज्ञता  वाले  अन्य  सदस्य  भी  हो  सकते  हैं  जिनकी  नियुक्ति
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  की  केन्द्रीय  सरकार  पर्यावरण  सुरक्षा

 1986  की  धारा  5  के  तहत  निर्देश  देने  और  धारा  3  को

 उपधरा  2  के  खंड  (5),  (6),  (7),  (8),  (9),  (10),  और  (12)  में
 उल्लिखित  मामलों  में  उपाय  करने  के  लिए  उक्त  प्राधिकरण  को

 शक्तियां  प्रदान  उच्चतम  न्यायालय  में  केन्द्रीय  सरकार  को  30
 1996  से  पूर्व  प्राधकरण  को  गठित  करने  का  निर्देश  दिया

 उच्चतम  न्यायालय  के  आदेश  के  अनुपालन  में  सरकार
 ने  30  1996  को  तमिलनाडु  राज्य  के  लिए  पारिस्थितिकीय

 क्षति  तथा  प्रतिपूर्ति  प्राधिकरण  गठित  किया  12
 1996  को  यथा  अधिसूचित  प्राधिकरण  का  गठन  निम्नवत

 1.  न्यायमूर्ति  श्री  भास्करन
 उच्च  न्यायालय  के

 सेवानिवृत्त  अध्यक्ष

 2.  तमिलनाडु
 पर्यावरण  विभाग

 3.  सदस्य  केन्द्रीय  प्रदूषण
 नियंत्रण  बोर्ड  सदस्य

 4.

 मद्रास

 सदस्य  सचिव

 बचत  तथा  राहत  योजना

 678.  श्री  सुधीरन  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  क्री

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  समुद्रा  मुछआरों  को  कठिनाइयों  को  दूर
 करने  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  बचत  तथा  राहत  योजना  को  जारी

 रखने  के  बारे  में  अंतिम  निर्णय  ले  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  कृषि  मंत्रालय  ने  इसे  जारी  रखने

 की  सिफारिश  की  है  और  इसे  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 यह  प्रश्न  नहीं  उ
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 बागवानी  का  विकास

 679.  श्री  नारायण  अठावले  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  बागवानी  संबंधो  उत्पादों  के  काफी  मात्रा  में

 निर्यात  की  संभावना  के  मद्देनजर  नौवीं  योजना  में  बागवानी  विकास  के

 लिए  विशेष  कार्य  योजना  बना  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इस  प्रयोजन  के

 लिए  प्रत्येक  राज्य  विशेषकर  महाराष्ट्र  और  गोवा  में  केन्द्रीय

 परियोजना/योजना  हेतु  प्रस्तावित  परिव्यय  क्‍या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :

 योजना  आयोग  द्वारा  योजनावार  परिव्यय  सूचित  किए
 जाने  के  बाद  ही  राज्यवार  और  योजनावार  परिव्यय  को  अंतिम  रूप

 दिया  जाता

 भारत  में  विदेशी  नागरिक

 680.  श्री  सुल्तानपुरी  :  क्‍या  मृह  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कितने  विदेशी  नागरिक  बैध  पासपोर्ट  के  बिना  भारत  में

 रह  रहे  और

 इन  लोगों  के  विरूद्ध  क्‍या  कार्यवाही  की  गई  है  और  ये

 लोग  कितने  समय  से  यहां  रह  रहे  हैं  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  सकबूल  :

 और  पासपोर्ट  में  1920,
 विदेशियों  का  रजिस्ट्रीकण  1939  और  बिदेशियों
 विषयक  1946  के  तहत  कंन्द्र  सरकार  की

 राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्र  क॑  प्रशासनों  संविधान  के

 अनुच्छेट  258/239  के  अधीन  उनसे  पूर्व  विचार  विमर्श  करके  उन्हें
 सौंपी  गई  इन  अधिनियमों  के  तहत  विदेशियों  के  विरूद्ध  की

 गई  कार्रवाई  संबंधी  आंकड़े  केन्द्रीय  स्तर  पर  नहीं  रखे  जाते

 अवैध  घुसपैठियों  की  समस्या  का  सरकार  को  जानकारी  है  तथा

 समय-समय  पर  राज्य  सरकारों  और  संघ  शसित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  को

 सुग्राही  बनाया  गया  है  तथा  उनसे  भारत  में  अवैध  रूप  से  ठहरे  हुए
 विदेशी  नागरिकों  को  पहचान  उत्तका  पता  लगाने  और  उनको

 स्वदेश  लौटाने  क॑  लिए  विशेष  अभियान  चलाने  हेतु  अनुरोध  किया

 गया
 '
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 कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 681.  श्री  बची  सिंह  रावत  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्तमान  में  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  में कुल  कितने

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र  कार्यरत

 क्या  उपरोक्त  केन्द्रों  मे ंतकनीकी  और  गैर-तकनीकी
 सुविधाएं  उपलब्ध

 यदि  तो  क्या  ये  केन्द्र  सुचारू  रूप  से  कार्य  कर  रहे
 और

 तो  इसके  क्‍या  कारण

 कृथि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्र  में  दो कृषि  विज्ञान
 केन्द्र  जो  टिहरी  गढ़जाल  जिला  के  रानीचौरी  तथा  दूसरा  पिथौरागढ़
 जिला  के  पिथौरागढ़  में  स्थित  ये  केन्द्र  पंतनगर  स्थित  गोविन्द
 बललभ  पंत  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय  के  प्रशासनिक
 नियंत्रण  में  कार्य  कर  रहे

 बल्‍लभ  पंत  कृषि  एवं  प्रौद्योगिकी  विश्वविद्यालय
 के  वैज्ञानिकों  और  गैर-तकनीकी  स्टाफ  की  सहायता  से  इन  केन्द्रों  के
 कार्यकलापों  को  सुचारू  रूप  से  चलाया  जा  रहा

 प्रश्न  ही  नहीं

 अन्य  पिछड़े  वर्गों  से  अध्यावेदन

 682.  श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सभी  राज्य  सरकारें  नौकरियों  में  अन्य  पिछड़ी
 जातियों  के  लिए  आरक्षण  नीति  का  समानरूप  से  अनुपालन  कर  रही

 यदि  तो  राज्य  सरकारों  द्वारा  अनुपालन  की  जा  रही
 आरक्षण  नीति  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  अन्य  पिछड़ी  जातियों  के  उम्मीदवारों  को  विभिन्न
 आयोगों  में  भी  उचित  आरक्षण  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 समुचित  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  करने  क़े  लिए  क्या  कदम

 उठाए  जा  रहे

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :

 1995  तक  उपलब्ध  सूचना  संलग्न  विवरण
 में
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 से  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल

 पर  रख  दी  राष्ट्रीय  पिछड़ा  वर्ग  आयोग  1993  के
 उपबंध  के  राष्ट्रीय  पिछड़ा  वर्ग  आयोग  में  पिछड़े  वर्गों  के

 आरक्षण  के  लिए  कोई  प्रावधान  नहीं  धारा  के  उन
 व्यक्लियों  की  नियुक्ति  के  लिए  उपबंध  हैं  जिन्हें  पिछड़े  बरगों  स ेसंबंधित

 *
 मामलों  का  विशेष  ज्ञान

 विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सेवाओं  में  सीधी  भर्ती  में  अन्य  पिछड़े
 वर्गों  के  आरक्षण  का  प्रतिशत

 राज्यों  का  नाम  आरक्षण  का  प्रतिशत

 ॥.  3

 1.  आंक्ष  प्रदेश  25

 2.  असम  15

 3.  अरुणाचल  प्रदेश  -

 4...  बिहार  26

 5s.  गोबा  2

 6...  गुजरात  27

 7...  हरियाणा  27

 8...  हिमाचल  प्रदेश  20

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  2

 10.  कनटिक  32

 1...  केरल  40

 12...  मध्य  प्रदेश  14

 13...  महाराष्ट्र  32

 14...  मणिपुर  -

 15.  मेघालय  -

 16...  मिजोरम  ->“

 17...  नागालैंड  -

 is.  उड़ीसा  27

 19.  पंजाब  5

 20...  राजस्थान  22

 21...  सिक्किम  21:

 22...  तमिलनाडु  50...

 23.  _  त्रिपुरा
 -

 24...  उत्तर  प्रदेश
 या

 27

 25...  पश्चिम  बंगाल  5

 26.  अंडमान  व  निकोबार  द्वीपसमूह  -

 5  1918

 1  2  3

 27...  चंडीगढ़  27

 28...  दादर  व  नगर  हवेली  55

 29...  दिल्ली  27

 30.  दमन  व  द्वीव  27

 31.  लक्षद्वीप  -

 32...  पांडिचेरी  27

 प्याज  उत्पादकों  के  हितों  को  सुरक्षा  करना

 683.  श्री  तारीक  अनवर  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे.कि  :
 ह

 *

 क्या  विभिन्‍न  राज्यों  में  खरीददारी  के  अभाव  में  हजारों  टन
 प्याज  सड़  रहा

 यदि  इसके  क्‍या  कारण

 क्या  प्याज  की  खेती  में  भारी  निवेश  करने  वाले  किसानों
 को  पर्याप्त  लाभ  नहीं  मिल  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :

 यह  प्रश्न  नहीं

 और  प्याज  उत्पादकों  का  लाभ  विपणन  संबंधी  घटकों

 द्वारा  अधिशासित  होता  जब  भी  बाजार  में  कीमतों  में  गिरावट  आतो
 भारत  सरकार  किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिये  मण्डो

 हस्तक्षेप  योजना  चलाती  है  जिसके  अंतर्गत  राज्य  सरकारों  के  अनुरोध
 पर  पूर्व  निर्धारित  कीमत  पर  किसी  बिनिर्टिष्ट  मात्रा  में  सरकार  जिंसों  को

 खरीदती  जब  तक  विपणन  मूल्८  मे  सुधार  नहीं  आ  जाता  है  यह
 खरीद  चलती  रहती  हाल  ही  7  शेष  कनटिक  में  प्याज  उत्पादकों
 के  मामले  में  किया  गया

 मध्य  प्रदेश  में  वानिकी  परियोजनाएं

 684.  श्री  दादा  बाबूराब  परांजपे  :  +थ  पर्यावरण  और  वन
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  मध्य  प्रदेश  में  और  अन्य  राज्यों  में  सामाजिक
 वानिकी  परियोजना  विश्व  बैंक  की  सहायता  से  चलाई  .#  ४;  और

 यदि  तो  इसमें  गांवों  में  किस  हद  तक  धि;स  प्रकार  का

 सहायता  मांगी  जाती
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 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  विश्व  ने  पश्चिम
 आंध्र  प्रदेश  तथा  मध्य  प्रदेश  में  जानिकी  परियोजनाओं  के

 क्रियान्वयन  के  लिए  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की

 इन  परियोजनाओं  के  क्रियान्‍न्बन  के  लिए  मुख्य  जोर
 विभिन्‍न  गतिव्रिधियों  में  लोगों  की  सहभागिता  पर  दिया  जाता

 संरक्षण  और  लाभ  हिस्सेदारो  प्रक्रिया  में

 सहभागिता  के  लिए  ग्राम  वन  समितियां  गठित  की  गई

 खाद्यान्न  उत्पादन  ,

 685.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  इस  शताब्दो  के  अंत  तक  खाद्यान्न

 उत्पादन  के  चालीस  करोड़  टन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के  लिए  एक
 काय॑  योजना  तैयार  को  और

 यदि  तो  इस  कार्य  योजना  पर  कितनों  लागत  आएगी
 इस  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  7

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  जी

 यह  प्रश्न  नहीं

 »  यूरिया  और  का  आयात

 686.  श्री  राजेन्द्र  अग्निहोत्री  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  1996  तक  यूरिया  तथा  डी:ए.पो.
 का  कुल  कितनी  मात्रा  में  आयात  किया  और

 गत  तीन  बच्ों  के  दौरान  वर्ष-वार  भिन्न-भिन्न  पत्तनों  से
 गंतव्य  स्थानों  तक  आयातित  यूरिया  तथा  पहुंचाने  के  लिए
 ठेकंदारों  को  प्रतिटन  किततनी  राशि  दी  गई

 रसायन  और  उर्वरक  मत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  चालू  वर्ष  के  दौरान  1996  तक  13.57  लाख

 +रिया  तथा  3.97  लाख  टन  डी  ए  पी  का  आयात  किया  गया

 गत  तीन  क्यों  के  दौरान  विभिन्‍न  बन्दरगाहों  स ेआयातित

 यूरिया  गंतव्य  स्थानों  तक  पहुंचाने  के  लिंए  ठेकेदारों  को  प्रति  टन  दो
 गई  भारित  औसत्त  धनराशि  इस  प्रकार  है  :-

 वर्ष  हि  धनराशि  (रु./टन)

 1993-94  910

 1994-95  95  -.  1081

 1995-96  '  1090
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 :  इन  वर्षों  के  दौरान  आयातित  डी  ए  पी  के  लिए  भुगतान  किए  गए
 प्रबंध  प्रभार  उपलब्ध  नहीं  हैं  क्योंकि  डी  ए  पी  के  आयात  17.9.1992
 से  असरणीबद्ध  कर  दिए  गए

 सशस्त्र  बल  1958

 687.  श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  ने  विवादास्पद  सशस्त्र
 बल  1958  का  वबिस्तुत  अध्ययन  शुरू
 कर  दिया

 यदि  तो  क्या  सरकार  को  उक्त  के
 प्रावधानों  के  बारे  में  अनेक  शिकायतें  मिली  और

 यदि  तो  आयोग  द्वारा  उक्त  सिफारिशों  के  बारे  में
 रिपोर्ट  कब  तक  दे  दिए  जाने  की  संभावना

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  ने  स्पष्टतया  इस  विषय  पर  प्राप्त
 याचिका  के  आधार  पर  सशस्त्र  बल
 1958  की  विस्तृत  जांच  करने  का  फैसला  किया  आयोग  ने

 विस्तृत  जांच/सिफारिशों  के  लिए  संबंधित  मंत्रालयों  की  टिप्पणियां
 मांगी

 इस  आयोग  को  सशस्त्र  बल
 1958  से  संबंधित  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 आयोग  ने  इस  अधिनियम  को  विस्तृत  जांच  शुरू  की

 है  और  जांच  पूरी  होने  के  बाद  ही  रिपोर्टीसिफारिश  दी  जा  सकती

 सीमा  पर  अवैध  गतिविधियां

 688.  श्री  गोरधन  भाई  जावीया  :  कया  मृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 गुजरात  और  राजस्थान  से  लगे  भारत-पाक  सीमा  पर  गत

 दो  वर्षों  के दौरान  अवैध  गतिविधियों  के  लिए  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार

 किए

 क्या  सरकार  को  इन  क्षेत्रों  मे ंहाल  में  पाकिस्तानी  खुफिय
 एजेंसी  की  बढ़ी  गतिविधियों  की  जानकारी

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  आश्वासन  दिया  गया

 और

 इस  स्थिति  से  निपटन  के  लिए  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इन
 राज्यों  को  अर्द्ध  सैनिक  बलों  की  उपलब्ध  कराई  गई  अतिरिक्त
 कम्पनियों  का  ब्यौरा  क्‍या
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 गुजरात  तथा  राजस्थान  में  भारत-पाक  सीमा  पर  अवैध
 गतिविधियों  के  लिए  गिरफ्तार  किए  गए  व्यक्तियों  को  संख्या  निम्न
 प्रकार  है  :  -

 1996  (18  90 1995

 राजस्थान  1662  903

 गुजरात  72  226

 जी

 समय-समय  पर  आंकलन  किया  जा  रहा  है  तथा
 आवश्यक  उपचारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे

 स्थिति  को  कारगरता  के  साथ  सामना  करने  के  लिए
 1994-95  के  दौरान  सीमा  सुरक्षा  बल  की  5  अतिरिक्त  बटालियनें  खड़ी
 की  गई  तथा  राजस्थान  एवं  गुजरात  सीमा  पर  तैनात  कर  दी

 कृषि  उत्पाद  हेतु  समर्थन  मूल्य

 689.  श्री  प्रेमचन्द्रन  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 1992-96  की  अवधि  के  लिए  फसल-वार  विभिन्न  कृषि
 उत्पादों  के  समर्थन  मूल्यों  पर  वृद्धि  दर  क्या  रही
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 उक्त  अवधि  में  नारियल  के  समर्थन  मूल्य  को  वृद्धि  दर
 ज्सी  के

 क्या  रहो

 क्या  अन्य  कृषि  उत्पादों  के  समर्थन  मुल्य  में  वृद्धि  होने
 पर  नारियल  के  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  नहीं  की  गई  और

 यदि  तो  इसक  क्‍या  कारण

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  और  वर्ष  1992-93  से  1996-97  को
 अवधि  के  लिए  विभिन्‍न  कृषि  जिन्‍्सों  जिनमें  खोपरा  भी  शामिल  है  क॑
 फसलवार  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  व  उनमें  को  गई  वृद्धि  को  दर्शाने
 वाला  विवरण  संलग्न

 और  कृषि  लागत  व  मूल्य  आयोग  ने  1996  मौसम  के

 लिए  खोपरा  हेतु  मूल्य  नीति  संबंधी  अपनी  रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  को
 कि  मिंलिग  खोपरा  और  बॉल  खोपरा  दोनों  के  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 घोषित  नहीं  किए  जाने  चाहिए  और  उत्पादकों  को  उचित  मुल्य  समर्थन
 दिया  जाना  जो  कि  1996  मौसम  में  अधिकतम  विपणन  को
 अवधि  क॑  दौरान  केन्द्र  और  राज्य  की  नामित  एजेंसियों  द्वारा  खोपरा  के
 मंडी  हस्तक्षेप/खुले  बाजार  को  खरीद  के  माध्यम  से  होना
 लेकिन  खोपरा  उत्पादकों  क॑  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने
 1995  के.,लिए  खोपरा  के  घोषित  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  अर्थात्‌  अच्छी
 औसत  क्वालिटी  के  बॉल  खोपरा  के  लिए  27215  प्रति  क्विंटल
 और  अच्छी  औसत  क्वालिटी  के  मिलिंग  खोपरा  के  लिए  2500
 प्रति  क्विंटल  की  दर  पर  खरीद  जारी  रखने  का  निर्णय  लिया

 व्विरण

 कृषि  उत्पादों  के  समर्थन  मूल्य  के  संबंध  में  विवरण

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य
 प्रति

 ग्रेड  किस्म  गुणवत्ता  1992-99.  जा  1993-94  1994-95  1995-96  1996-97

 1  2  3  4  6  7  8

 धान  270  (17.4)  310  (14.8).  340  (9.7)  360  (5.9)  380  (5.6)

 मूल्य  फाइन  तथा  एस.एफ  10.00  20.00  20.00  15.00  15.00-20.00

 ज्वार  240  (17.1)  260  (8.3)  280.  (7.7)  360  (7.1)  310  (3.3)

 बाजरा  240  (17.1)  260  (8.3)  280  (7.7)  300  (7.1)  310  (3.3)

 मक्का  245  (16.7)  265  (8.2)  290  (9.4)  310  (6.9)  320.  (3.2)

 रागी  240  (17.1)  260  (8.3)  280  (7.7)  300  (7.1)  २10  (3.3)

 गेहूं  3306  (20.0)  350  (6.1)  360  (2.9)  380  (5.6)  45  (9.2)

 जौ  260  (23.8)  275  (5.8)  285  (3.6)  295  (3.5)  305  (3.4)
 तर  640  (17.4)  700  (9.4)  760  (8.6)  800  (5.3)  840.  (5.0)

 मूंग  640  (17.4).  700  (9.4)  760  (8.6)  800  (5.3)  840  (5.0)

 उड़द  640  (17.4)  70  (9.4)  760  (8.6)  800  (5.3)  340.  (5.0)
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 1  2  35  4

 चना  600  (20.०

 छिलका  युक्‍त  मूंगफली  750  (16.3)

 सोयाबीन  काला  475  (20.3)

 पीला  525  (18.0)

 सूरजमुखी  बीज  800  (19.4)

 तथा  सरसों  760  (13.4)

 तोरिया  725  (12.4)

 कुसुम  720,  (12.5)

 कपास  800  (15.1)

 950  (13.1)

 जूट  400*  (6.7)

 गन्ना  #  31.00  (19.2)

 तम्बाकू  एफ  काली  मृदा  १6.00  (8.5)

 प्रति  हल्की  मृदा  17.50  (19.4)

 कोपरा  मिलिंग  ४.०.
 *  बाल  N.A.

 सीसमम

 राम  तिल
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 5  6  7  8

 640  (6.7)  670  (4.7)  700  (4.5)  740  (5.7)

 800  (6.7)  660  (7.5)  900  (4.7)  920  (2.2).

 525  (10.5)  570  (8.6)  600  (5.3)  620  (3.3)

 580  (10.5)  650  (12.1)  680  (4.6)  700  (2.9)

 850  (6.3)  900  (5.9)  950  (5.6)  960  (1.1)

 810  (6.6)  830  (2.5)  860  (3.6)  890.  (3.5)

 780  (7.6)  800  (2.6)  825  (3.1)

 760  (5.6)  780  (2.6)  800  (2.6)  830  (3.8)

 900  (12.5)  1000  (11.1)  1150  (15.0)  1180  (2.6)

 1050  (10.5)  1200  (14.3)  1350  (12.5)  1380  (2.2)

 450*  (12.5)  470*  (4.4)  490*  (4.3)  510*  (4.1)

 34.50  (11.3)  39.10  (13.3)  42.50  (8.7)

 18.00  (12.5)  18.50  (2.8)  19.00  (2.7)  19.00  (-)

 20.00  (14.3)  21.00  (5.0)  21.50  (2.4).  22.00  (2.3)

 2150  $  2350  $  (9.3)  2500  $  (6.4)  2500  $  (-)

 2350  $  2575  $  (9.6).  2725  $  (5.8)  2725  $  (-)

 850  870  (2.4)

 700  720  (2.9)

 #  स्तर  में  प्रति  0.1  प्रतिशत  को  चृद्धि  पर  प्रीमियम  के  अनुपात  में  8.5.  प्रतिशत  की  आधारभूत  वसूली
 +  लोगांव  असम  में  -

 N.A.  घोषित  नहीं
 *-लेज

 ७  (25.00  रुपये  के  प्रति-क्विंटल  बॉनस

 कललेण्डर  वर्ष  के

 नोट  :  ।  कोष्ठक  में  दिये  गये  आंकड़े  पिछले  वर्ष  की  अधिप्राप्ति/न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  में  हुई  प्रतिशत  वृद्धि  को  दशति

 2.  1991-92  क॑  आंकड़े  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  से  संबंधित

 '
 चीनी  पर  उपकर

 690.  श्री  नीतीश  कुमार  :

 श्री  नबल  किशोर  राय  :

 क्या  ख्खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  चीनी  पर  उपकर  के  रूप  में  कितनी  राशिं

 वसूल  की  गई  और  इसमें  से  कितनी  राशि  चीनी  विकास  कोष  में  दी

 गई

 क्या  इससे  धन  वितरित  भी  किया  गया

 यदि  तो  1994-95  और  1995-96  के  दौरान  राज्यवार
 कितनी  चीनी  मिलों  को  इस  कोष  से  ऋण  दिया  गया

 उक्त  अवधि  के  दौरान  राज्यवार  कितनी  राशि  वितरित
 को  गई  और

 (S)  इस  संबंध  में  अभी  तक  कितनी  आबेदन  लंबित  हैं  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  2

 खाद्य  मंत्री  तथ  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  चीनी
 पर  उपकर  के  रूप  में  एकत्रित  की  गई  कुल  राशि  1996
 1871.50  करोड़  रुपए  थी  और  1656.00  करोड़  रुपए  की  राशि  चीनी

 विकास  निधि  में  अंतरित  की  गई



 205  लिरिबत  उत्तर
 । ॥

 1996  तक  890.66  करोड़  रुपए
 वितरित  किए  गए

 और  संलग्न  विवरण  के
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 (S)  चीनी  मिलों  द्वारा  अपेक्षित  औपचारिकताएं  पूरी  न  करने
 के  कारण  आज  तक  आधुनिकोकरण  के  ऋण  के  लिए  14  आवेदन  पत्र
 और  गन्ने  के  विकास  के  लिए  ऋण  हेतु  34  आवेदन  पत्र  लंबित  पड़े

 हुए
 |

 विवरण

 1994-95  तथा  1995-96  के  दौरान  चीनी  मिलों  की  संख्या  तथा  निधि  से  अग्रिम  ऋण  को  दर्शानेवाला  विवरण

 1994-95

 क्रसं  राज्य  मिलों  को

 1.  आंकघ्च  प्रदेश  2

 2.  बिहार

 3.  गुजरात  _

 4.  गोवा  -

 5.  हरियाणा  -

 6.  कनटिक  -

 7.  महाराष्ट्र  13

 8.  उड़ीसा  2

 9...  पंजाब

 10.  तमिलनाडु  5

 11.  उत्तर  प्रदेश  6

 कुल  30

 उपभोकक्‍ता  कल्याण  निधि

 69.  रासा  सिंह  रावत  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्ता

 मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 ना

 क्या  सरकार  ने  उपभोक्ताओं  में  जागरूकता  पैदा

 उनके  लिए  सेवा  और  प्रशिक्षण  कार्यक्रमं  चलाने  के  कार्य  में  लगे

 स्वैच्छिक  संगठनों  की  सहायता  के  लिए  उपभोक्ता  कल्याण  निधि  का

 गठन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 उपभोक्ता  कल्याण  निधि  के  अंतर्गत  किन-किन  उपभोक्ता

 संरक्षण  संगठनों  को  सहायता  दी  गई  और  इन्हें  किस  तरह  से  सहायता

 दी

 1995-96  रुपये

 राशि  मिलों  को  राशि

 63.77  1  45.36

 387.00  हि  543.60

 -  305.88

 -  1  23.72

 -  2  “125.73

 -  1  455.00

 2319.39  7  1120.266

 463.64  -  -

 96.36  1  43.47

 1007.56  1  25.96

 2015.01  8  2817.13

 6352.73  26  5506.116

 गत  तीन  वर्षों  के दौरान  और  अब  तक  राजस्थान  में
 उपभोक्ता  संरक्षण  संगठनों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई
 और  इन  संगठनों  के  नाम  क्‍या

 क्या  राज्य  में  उपभोक्‍ता  संरक्षण  के  क्षेत्र  में  कार्यरत
 संगठनों  को  अनुदान  के.लिए  प्रस्ताव  स्वीकृति  हेतु  लंबित  पड़े

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  स्वीकृति  दिए  जाने  की  संभावना  है  7

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  और

 उपभोक्ता  कल्याण  कोष  को  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क
 और  नमक  1944  (1944  का  1)  के  संशोधित  उपबंधों  के
 तहत  वर्ष  1992  में  स्थापित  किया  गया  जिसका  समग्र  उद्देश्य
 उपभोक्‍ताओं  के  कल्याण  को  सवंर्धन  और  संरक्षण  देना  और  देश
 विशेषकर  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंस्वैच्छिक  उपभोक्ता  आंदोलन  को  मजबूत
 बनाना
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 (1)  कोई  भो  एजेंसी/संगठन,  विशेषकर

 अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को  ग्राम/मंडल।/

 समिति  स्तर  क्रो  सरकारी  जो  तोन  वर्षों  से  उपभोक्‍ता

 कल्याण  से  संबंधित  क्रियाकलापों  से  जुड़ी  हुई  हैं  तथा

 कम्पनी  1956  (1956  का  1)  के  तहत  या  तत्समय  प्रवृत्त
 किसी  कानून  के  तहत  पंजीकृत  उपभोक्‍ता  कल्याण  कोष  से

 वित्तोय  सहायता  प्राप्त  करने  के  पात्र  इसके  ऑद्धांगक

 विवाद  1947  (1947  का  14)  में  यथापरिभाषित  कोई

 उद्योग  जो  पांच  वर्षों  से  कन्हों  ऐसे  व्यवहार्य  और  उपयोगी  अनुसंधान
 कार्यों  मे ंलगा  हुआ  जिनसे  आम  खपत  के  उत्पादों  के लिए  मानक

 चिहन  के  निर्धारण  में  उल्लेखनीय  योगदान  मिला  है  या  मिलने

 को  संभावना  राज्य  सरकारें  जैसा  कि  नियमों  में  प्रावधान

 जयपुर

 26  1996  लिखित  उत्तर  206

 किया  गया  भी  उपभोक्ता  कल्याण  कोष  से  अनुदान  प्राप्त  करने  के

 पात्र

 ऐसे  संगठनों  के  नाम  टर्शाने  बाला  एक  विवरण  संत्द्

 और  राजस्थात्  पे  गाप्त  हए  को  जाच  को

 जा  रही

 बिभिन्‍्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  से उपभोक्ता  कल्याण

 कोष  से  वित्तीय  सहायता  के  लिए  बड़ी  संख्या  में  प्राप्त  प्रोजेक्टों  को

 देखते  हुए  बताना  कठिन  है  कि  इन  प्रस्तावों  को  कब  तक  मंजूरी  दे  दी

 ऐसे  प्रस्तावों  को  मंजूरी  प्रदान  करना  एक  सतत  चलने  वाली

 प्रक्रिया  है  क्योंकि  प्राप्त  आवेदनों  को  उपभोक्‍ता  कल्याण  कोष  नियमों

 के  तहत  निर्धारित  दिशानिर्देशों  के  अनुसार  जांच  को  जाती

 संगठन  का  नाम  स्वीकृत  राशि  स्वीकृति  की  अनुदान  का  उद्देश्य

 तारीख

 1...  राजस्थान  महिला  कल्याण  मंडल  68400  .00  08.11.94  कठपुतली  शो  आयोजित

 करने  और  प्रचार  सामग्री  तैयार  करने  के  लिए

 2...  प्राचीन  कठपुतली  कला  संस्थान  67050.00  08.11.94  120  कठपुतली  शो  आयोजित  करने  के  लिए

 3.  कज्ज्यूमर  यूनिटी  एण्ड  ट्स्ट  436500.00  08.11.94  .94  उपभोक्ता  दिशा

 जयपुर  अध्ययन/रिपोर्ट  आदि  प्रकाशित  करने  के  लिए

 4...  अजमेर  जिला  ग्रामीण  उपभोक्‍ता  155250.00  31.05.95  .05.95  उपभोक्‍ता  जागरण  शिविर  आयोजित  करने  और

 अजमेर  साहित्य  छापने  के  लिए

 5.  गांधी  नवयुवक  बमन  27000.00  17.11.95  उपभोक्‍ता  शिविर  आयोजित  करने  के  लिए

 गंगानगर  डिस्ट्रिक्ट  सवाई  माधोपुर  ।

 6...  राजस्थान  महिला  उद्यम  एण्ड  18000.00  17.11.95  उपभोक्‍ता  शिविर  आयोजित  करने  के  लिए

 विकास

 ,  7.  मारूत  सेवा  समिति  उपभोक्ता  45000.00  30.09.%  प्रतियोगिताएं  प्रशिक्षण  और  सांस्कृतिक  कार्यक्रम

 57,  लोहा  आदि  आयोजित  करने  के  लिए

 8...  बांसवाड़ा  सहकारी  उपभोक्‍ता  लोक  67500.00  30.09.96  श्रव्य  दृश्य  और  मुद्रण  सामग्री  करने

 भंडार  बांसवाड़ा  डिस्ट्रिक्ट  आऔर  जागरूकता  शिविर  आयोजित  करने  के  लिए

 9...  कज्ज्यूमर  यूनिटी  एण्ड  ट्रस्ट  सोसाइटी  498600.00  30.09.96  अनुसंधान  प्रलेखन  और  संयुक्त  राष्ट्र  दिशा-निर्देशों

 से  परामर्श  करने  के  लिए
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 कर्नाटक  को  खाद्यान्नों  की  आपूर्ति  ।

 692.  श्री  कॉंडयूया  :  क्या  ख्वाद्य  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कनटिक  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  गेहूं
 और  अन्य  खाद्यान्नों  की औसत  मासिक  आवश्यकता  कितनी

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अंतर्गत  आवश्यक  मात्रा
 की  तुलना  में  गेहूं  और  अन्य  खाद्यान्नों  की औसतन  कितनी  मात्रा

 स्वीकृत  को  जा  रही

 क्‍या  कनाटेक  सरकार  ने  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के
 अंतर्गत  कोटा  बढ़ाए  जाने  की  मांग  को

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 केन्द्र  सरकार  द्वारा  कोटा  बढ़ाए  जाने  के  संबंध  में  क्‍या

 कदम  उठाए  गए

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  और

 1995-96  और  1996-97  के  ब्षों  में  कर्नाटक  में  सार्वजनिक

 वितरण  प्रणाली/सम्पुष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  अधीन  गेहूं
 और  अन्य  खाद्याननों  का  मासक  औसत  आवंटन  और  उठान

 निम्नानुसार  था  :-

 टन

 वर्ष  प्रतिमाह  औसत  प्रति  माह  .

 आवंटन  औसत  उठान

 -  1995-96  30.00  18.29

 1996-97  29.55  21.75*

 चात्ल  1995-96  120.26  78.58

 1996-97  120.70  84.87*

 1996  तक

 और  (S).  कर्नाटक  राज्य  सरकार  ने  हाल  ही  में  अपने  गेहूं
 के  मासिक  कोटे  को  30,000  टन  से  बढ़ाकर  50,000  टन  करने  का

 अनुरोध  किया  राज्यों  को  आवंटन  करने  वाली  अंतरमंत्रालयीय

 समिति  को  इस  संबंध  में  अवगत  करा  दिया  गया

 कृषि  विज्ञान  केन्द्र

 693.  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :  दि

 क्या  सरकार  ने  केरल  में  कुनारूकम  कोट्टायाम  में  कृषि
 केन्द्र  खोले  जाने  को  स्वीकृति  दी
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 इसे  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  संभावना

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  और  फिर  केरल  कृषि
 विश्वविद्यालय  के  नियंत्रण  में  कोट्टायप्म  में  कृषि
 विज्ञान  केन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  सिद्धांत  रूए  से  तैयार  को

 गई

 नये  कृषि  विज्ञान  केन्द्रों  की  स्थापना  के  लिए  भारतीय

 कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  योजना  आयोग  से
 अतिरिक्त  कोष  की  सिफारिश  को  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  को

 स्थापना  के  लिए  उचित  समय  बताना  संभव  नहों

 पशु  प्रजनन  परियोजनाएं

 694.  श्री  जगदम्नी  प्रसाद  यादव  :  क्या  पशुपालन  और  डेयरी
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बछड़ों  को  संख्या  में  वृद्धि  करने  संबंधी  योजना

 जिसके  अंततर्गत  प्रत्येक  वर्ष  संकर  नस्ल  के  बछड़े  पेदा  किए  जाते
 को  वर्तमान  स्थिति  क्या  है और  इस  योजना  की  उपलब्धियां  क्‍या

 इस  योजना  पर  प्रति  वर्ष  कितनी  धनराशि  खर्च  को  जा  रही

 w

 देश  में  चल  रही  पशु  प्रजनन  परियोजनाओं  के  नाम

 क्या  तथा  ये  कहां-कहां  स्थित  हैं  ओर  इनको  उपलब्धियां  क्या

 क्या  सरकार  द्वारा  इन  परियोजनाओं  का  कोई  मूल्यांकन
 किया  गया  है  अथवा  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्रालय  में  पशुपालन  और  डेयरी  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 रघुवंश  प्रसाद  :  वीय॑  प्रौद्योगिकी  का
 विकासਂ  नामक  जिसके  तहत  पशुओं  के  आनुवांशिक  उन्नयन
 के  उद्देश्य  से  हिमित  वीर्य  ढांचे  को  सुटूढ़  करने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता
 उपलब्ध  करायी  गई  सरकार  द्वारा  क्रियान्बित  की  गई  यह

 अनुमान  है  कि  प्रति  वर्ष  31.96  मिलियन  कृत्रिम  गर्भाधान  किए  जाते

 1995-96  के  दौरान  वार्षिक  व्यय  528.96  लाख  रुपये
 था  तथा  छठी  पंचवर्षय  योजना  में  योजना  के  आरंभ  से  कुल  व्यय

 4144.36  लाखा  रुपये
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 @)  पशुपालन  और  डेयरी  विभाग  के  अंतर्गत  7  केन्द्रीय  पशु  प्रजनन  फार्म  इनका  विवरण  इस  प्रकार  हैं  :-

 फार्म  का  नाम/स्थान

 1.  केन्द्रीय  पशु  प्रजनन  सूरतगढ़  जिला  श्रीगंगानगर

 2.  केन्द्रीय  पशु  प्रजनन  फार्म,-चिकित्सा  जिला  सम्बलपुर

 3.  केन्द्रीय  पशु  प्रजनन  धामरोड  सूरत

 4.  केन्द्रीय  पशु  प्रजनन  अलामाधी  मद्रास

 5.  केन्द्रीय  पशु  प्रजनन  अंवेशनगर  लखीमपुर  खीरी

 6.  केन्द्रीय  पशु  प्रजनन  हैस्सरपट्टा  बंगलौर  नार्थ

 7.  केन्द्रीय  पशु  प्रजनन  सिमिलीगुड़ा  कोरापुट

 इन  फार्मों  ने  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अब  तक  कुल
 1659  सांड  बछड़े  पैदा  किए

 और  केन्द्रीय  पशु  प्रजनन  फामों  द्वारा  सांड  उत्पाद  के

 लिए  विशिष्ट  लक्ष्य  निर्धारित  किए  गए  हैं  तथा  उपलब्धियों  का
 नियमित  रूप  से  मॉनीटर  और  समीक्षा  को  जा  रही

 अवैध  प्रवासी  अधिकरणों  द्वारा  अवधारण
 1983

 श्री  दास  मुंशी  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यी  सरकार  का  अवैध  प्रवासी  अधिकरणों  द्वारा  अवधारण

 1983  का  निरसन/संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  संशोधन/परिवर्तन  किये  जाने  का  आधार  तथा

 स्वरूप  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 और  जी  इस  संबंध  में  अभी  तक  कोई  निर्णय

 नहीं  लिया  गया

 विशेष  कार्य  बल

 696.  लक्ष्मी  नारायण  पांडेय  :

 कूमारी  उमा  भारती  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल ही  में  राष्ट्रीय  राजधानी  दिल्‍ली  में  एक
 बलਂ  का  गठन  किया  गया

 राज्य  पशुओं  को  नसस्‍्ल।/प्रकार

 राजस्थान  थारपरकर
 ॥

 उड़ीसा  रेड  वर्ण  संकर

 गुजरात  सुरती  भैंस

 तमिलनाडु  मुर्राह  भैंस

 उत्तर  प्रदेश  हॉल्सटिन  फ्रिजियन  वर्ण-संकर

 कर्नाटक  हॉल्सटिन  फ्रिजियन

 उड़ीसा  जर्सी

 यदि  तो  अब  तक  कार्य  बल  द्वारा  कितनी  सिफारिशें
 प्राप्त  हुई

 क्‍या  सरकार  ने  इस  सिफारिशों  पर  कार्यवाही  आरंभ  की
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  दिल्‍ली  के  जिनके  अधीन  दिल्ली  पुलिस
 का  अधीक्षण  और  नियंत्रण  ने  6  1996  को  पुलिस
 आयुक्त  के  घृणित  भूमि  सम्पत्ति  से

 बेटखल  करने  जैसे  गंभीर  अपराधों  के  मामलों  को  जांच  करने  तथा  इस
 संबंध  में  सरकारी  अधिकारियों  को  सांठ-गांठ  तथा  भ्रष्ट  कायों  की  जांच
 के  एक  टास्क  फोर्सਂ  का  गठन  किया  अतः

 यह  बल  एक  जांच-पड़ताल  करने  वाला  निकाय  इसने
 अभी  तक  गांव  नसीर  पुर  में  ग्राम  सभा  की  जमीन  की  कथित  अवैध
 बिक्रो  के  एक  मामले  को  जांच  का  कार्य  हाथ  में  लिया

 कृषि  उत्पादों  के  लिए  समर्थन  मूल्य

 697.  श्री  मुनियप्पा  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1996-97  के  खरीफ  मौसम  के  लिए  धान
 की  तीन  किस्मों  के  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  वर्ष  1996-97  के  लिए  अन्य
 खाद्यान्नों  जैसे  गेहूं  इत्यादि  के  समर्थन  मूल्य  में  वृद्धि  की  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  जी
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 और  वर्ष  1996-97  में  प्रमुख  कृषि  जिन्सों  के  न्यूनतम
 समर्थन  मूल्य  एवं  पूर्व  वर्ष  को  तुलना  में  की  गयी  वृद्धि  का  ब्यौरा
 संलग्न  बिवरण  में

 ॥

 विवरण

 न्यूनतम  समर्थन  मूल्य

 प्रति

 ,  किस्म  1995-96 की  तुलना
 1996-97  में  की  गई  वृद्धि

 1  2  हु  4  ५

 1  धान  380...  20

 फाइन
 396...  20

 सुपर  फाइन  415  20

 2...  मोटा  अनाज  310  10
 बाजरा  और

 3.  मक्का  320  10

 4...  415  35

 5.  जौ  305.  10

 6.  चना  740  40

 7.  अरहर  848  40

 8...  मूंग  840  40

 9...  उड़द  848  40

 10.  गन्ना

 1.  कपास  एफ-414/एच-777_  1180  ३0

 1380  30

 12.  छिलेक  सहित  मूंगफली  920  20

 13...  पटसन  ग्रेड  510  20

 14.  रेपसीड  सरसों  890  30

 15.  ,  सूरजमुखी  नीज  960  10

 1g
 क  सोयाबीन  काली  -  620  20*

 पीली  700  20

 17.  कुसुम  830  30

 18...  तोरिया
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 ।  2  वि  4  5

 19.  तम्बाकू  19.00  -

 काली  मृदा
 प्रति

 हल्की  मृदा  22.00.  0.50  :

 20.  खोपरा  मिलिंग  2500  -

 गोला  2725  -

 21.  तिल  870  20

 22...  रामतिल  ेु  720  20

 धान  की  खरीद

 698.  श्री  यादव  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  खरीफ  मौसम  के  दौरान  धान  की  श्रेणी  निर्धारित
 करने  संबंधी  नीति  में  कोई  परिवर्तन  किया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  इसके  क्या
 कारण

 1996  तक  गत  वर्ष  की  समान  अवधि  की

 तुलना  में  धान  की  कूल  कितनी  खरीद  की  गई

 चालू  वर्ष  के  दौरान  धान  की  यदि  कोई  को  गई
 में  कमी  के  क्या  कारण  हैं  7

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :

 प्रश्न  ही  नहों

 वर्तमान  खरीफ  विपणन  मौसम  1996-97  में  31.10.1996
 तक  केन्द्रीय  पूल  कं  लिए  47.27  लाख  टन  धान  की  वसूली  की  गई
 है  जबकि  पिछले  मौसम  की  इसी  अवधि  के  दोरान  47.21  लाख  टन
 धान  की  वसूली  की  गई

 प्रश्न  ही  नहीं

 सिपाहियों  की  भर्ती

 699.  श्री  अशोक  प्रधान  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  बच्ों  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  में  खुर्जा  संसदीय  क्षेत्र
 के  किन-किन  स्थानों  पर  केन्द्र  सरकार  के  अंतर्गत  आने  वाले  विभिन्‍न

 पुलिस  बलों  में  सिपाहियों  की  भर्ती  की  गई



 25  लिस्बित  उत्तर

 क्या  केन्द्र  सरकार  का  विचार  खुर्जा  संसदीय  क्षेत्र  के
 ग्रामीण  क्षेत्रों  को  केन्द्रीय  पुलिस  बलों  में  भर्ती  के  संबंध  में  प्राथमिकता
 देने  का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  7

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  केन्द्रीय  अर्धसैनिक  बलों  में  कान्स्टेबर्लो  की  भर्तो
 राज्य  स्तरीय  आधार  पर  को  जातो  न  कि  निर्वाचन
 विभिन्‍न  राज्यों  क॑  जनसंख्या  अनुपात  कं  अनुसार  उन्हें  वार्षिक  रिक्तियां
 आवंटित  को  जातो  है  तथा  विभिन्‍न  पहलुओं  को  ध्यान  रखते  हुए
 भर्ती  रैलियों  के  केन्द्रों  का  चयन  किया  जाता  खुर्जा  संसदीय
 निर्$वाचन  क्षेत्र  के  उत्तर  प्रदेश  राज्य  को  आबंटित  रिक्तियों

 के  लिए  आबेटन करने  के  यात्र
 ह

 कांस्टेबल  फ्द  को  समाप्त  किया  जाना

 700.  श्री  कूंट्रकर  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  पद  को  समाप्त  करते  हुए
 उपनिरोक्षक  पद  को  सबसे  निचला  पद  बनाए  रखने  हेतु  पंजाब  के  पूर्व
 पुलिस  प्रमुख  श्री  रिबैरो  द्वारा  दिए  गए  सुझाव  पर  विचार  कर

 रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 और  सरकार  कं  पास  फिलहाल  ऐसा  कोई  सुझाव
 विचाराधीन  नहीं

 :
 अधान  मंत्री  की  सुरक्षा

 701.  श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :

 श्री  परसराम  भारद्वाज  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  विशेष  सुरक्षा  ग्रुप  अधिनियम  में

 संशोधन  करने  को  योजना  बना  रही  है  ताकि  प्रधान  मंत्री  तथा  उनके

 परिवार  के  निकटतम  सदस्यों  को  इस  विशेष  रूप  को  सुरक्षा  व्यवस्था

 प्रदान  को  जा  ४

 यदि  तो  पूर्व  प्रधान  मंत्रियों  को  दी  गई  इस  विशेष  सुरक्षा

 ग्रुप  व्यवस्था  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  और

 CD)  विशेष  सुरक्षा  ग्रुप  अधिनियम  में  संशोधन  करने  की

 वांछनोयता  का  ब्यौरा  क्‍या
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 '
 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 और  विशेष  संरक्षा  ग्रुप  मौजूदा  प्रधान  मंत्री  तथा

 उनके  परिवार  के  निकटतम  सदस्यों  तक  सीमित  रखने  के  लिए  विशेष
 संरक्षा  ग्रुप  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 र

 प्रश्न  नहों  उठता

 केन्द्रीय  योजनाओं  का  निष्पादन

 702.  श्री  नामदेव  दिवाथे  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  आम  तौर  पर  और  विशेष  रूप  से  शुष्क  भृमि  क्षोत्रों
 में  छोटे  और  सीमांत  किसानों  को  बेहतर  ऋण  सुविधाएं  और  अन्य
 प्रोत्साहन  एवं  आदान  संबंधों  समर्थन  प्रदान  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं।/उठाए  जाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  ने  छोटे  ओर  सीमांत  किसानों  के  लाभार्थ
 तैयार  को  गई  केन्द्र  सरकार  को  योजनाओं  के  कार्यनिष्पादन  की  समीक्षा
 को  है  और

 यदि  तो  गत  पांच  वर्षों  के  दोरान  राज्य-वार
 उपलब्धियों  का  ब्योरा  क्‍या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  से  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कृषि  विकास
 के  लिए  अनेक  योजनाएं  शुरू  को  गयो  इन  योजनाओं  से  किसानों

 जिनमें  छोटे  और  सीमांत  किसान  भी  आते  प्रत्यक्ष  तथा
 अप्रत्यक्ष  दोनों  तरीकों  से मदद  मिलती  राज्य  सरकारों  को  समय
 समय  पर  दिशा  निर्देश  जारो  किए  जाते  हैं  कि  इन  योजनाओं  का  लाभ

 कृषक  के  आर्थिक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  को  दिल्क्या
 विचार  समीक्षा  फोल्ड  दौरों  आदि  के  दौरान  इन  अनुदेशों
 को  दोहराया  जाता  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  के  लिए
 किसानों  का  चयन  राज्य  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  चुँंकि  छोटे  ओर
 सीमांत  किसानों  को  मिलने  वाला  लाभ  प्रत्यक्ष  तथा  अप्रत्यक्ष  रूप  से
 होता  इस  संबंध  में  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  दे  पाना  मुश्किल

 जहां  तक  ऋण  का  संबंध  सहकारी  साख  संस्थाओं  को  मजबूत
 बनाने  के  लिए  योजनाएं  शुरू  की  गयी  ताकि  किसानों  को  आदानों
 आदि  की  खरीद  के  लिए  अधिक  करण  संवितरित  किया  जा
 किसानों  के  लाभार्थ  नकद  ऋण  सीमा  के  रूप  में  लचीली  ऋण  व्यवस्था
 भी  लागु  को  गयी

 विकलांग  व्यक्तियों  हेतु  रियावतें

 705.  श्री  परसराम  भारद्वाज  :

 श्री  माणिकराव  होडल्या  गावीत  :

 क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बधिर  बालकों  के  लिए  विशेष  रियायत  की  मांग  की

 गई
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  विकलांगता/समान  अवसर  अधिकारों  की

 सुरक्षा  और  पूर्ण  भागीदारी  1995  के  उपबंधों  में  उपयुक्त
 संशोधन  करने  पर  विचार  कर  रही  और

 यदि  तो  अधिनियम  में  संशोधन  कब  तक  कर  दिये
 जायेंगे  2

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :

 सामान्य  सरकारी  तथा  पब्लिक  सहायता  प्राप्त
 तथा  सहायता  प्राप्त  न  करने  वाले  में  विकलांगता  से  ग्रस्त  बच्चों
 के  दाखिले  को  सुनिश्चित  करने  की  मांग  से  मुख्य  रूप  से  संबंधित

 इस  व्यवस्था  को  सुनिश्चित  करने  क॑  लिए  निःशकक्‍त  व्यक्ति
 अधिकार  संरक्षण  तथा  पूर्ण  1995  में

 संशोधन  सुझाया  गया

 फिलहाल  इस  मंऋ्रालय  द्वारा  सहायक  यंत्र
 तथा  उपकरणों  को  नि:ःशुल्क/कम  दर  के  साथ  श्रवण  बिकलांग  बच्चों
 के  लिए  विशेष  विद्यालय  चलाने  के  प्रयोजन  के  लिए  पहले  ही  अनुदान
 दिया  जा  रहा

 प्रश्न  नहीं

 राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  सुद्ढ़  करना

 704.  श्री  संदीपान  थोरात  :  क्‍या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  सुदृढ़
 बनाने  और  वन  संरक्षण  और  पर्यावरण  से  जुड़े  अन्य

 महत्वपूर्ण  मुद्दों  पर  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  बीच  सतत्‌
 संवाद  हेतु  एक  प्रणाली  के  गठन  के  संबंध  में  कोई  योजनाएं

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  महत्वपूर्ण  नीतिगत  मुद्दों  पर  विचार-विमर्श  करने

 और  इस  समस्या  से  निपटने  के  लिए  कार्यवाही  योजना  तैयार  करने  के

 लिए  सभी  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  के  अध्यक्षों  और  राज्य  के

 पर्यावरण  सचिवों  की  बैठक  बुलाई  गई

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  के  लिए  इस  संबंध  में  तैयार  की

 गई  लघु  और  दीर्घावधि  नीतियों  और  कार्यवाही  योजनाओं  का  ब्यौरा

 क्या  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों  द्वारा  किन-किन  परियोजनाओं  के

 लिए  धन  मुहैयार  कराया  गया  है  अथवा  मुहैया  कराने  का  प्रस्ताव  है
 और  इस  संबंध  में  इस  परियोजना  की  वर्तमान  स्थिति।उपलब्धियों  का

 राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  से  राज्य  प्रदूषण
 विभाग/राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्डों  को  सुटृढ़  करने  के  लिए  केन्द्रीय
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 सरकार  उपशमन  के  लिए  सहायताਂ  नामक  चालू  स्कीम  के
 तहत  वित्तीय  सहायता  प्रदान  कर  रही  वित्तीय  सहायता  विशिष्ट
 अध्ययनों/परियोजना  प्रयोशशालाओं  के  लिए  उपस्कर  उपकरण
 की  अधिप्राप्ति  क ेलिए  भी  दी  जाती  इसक  अतिरिक्त  मौजूदा  दिशा
 निर्देशों  के  अनुसार  राज्यों  द्वारा  एकत्रित  75  प्रतिशत  जल  उपस्कर  को

 प्रतिपूर्ति  भी  प्रदूषण  निवारण  कार्याँ  के लिए  संबंधित  राज्य  सरकारों  को
 उपलब्ध  किया  जाता

 17-18  1996  को  नई  दिल्लो  में  राज्य  सरकारों/राज्य

 प्रदूषण  नियंत्रण  बोडों/प्रदृषण  नियंत्रण  समितियों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ
 पर्यावरणीय  मुद्दों  पर  चर्चो  करने  के  लिए  एक  अन्‍्तःवार्ता  बैठक
 आयोजित  को  गई  इस  बैठक  के  दौरान  जिन  कुछ  पयांवरणीय  मुद्दों
 पर  चर्चा  हुई  थी  वे  निम्नवत  हैं  :-

 1.  मझौले  और  लघु  उद्योगों  में  अपशिष्ट

 2.  परिसंकटमय  अपशिष्ट

 3.  परिसकंटमय  रसायनों  का  सख्त  प्रभाव  और  हथालन  के
 बारे  में  स्थल  पर  और  स्थल  बाहय  आपात

 4.  औद्योगिक  एस्टेटों  क ेनियोजन  और  प्रबंधन  में  पर्यावरणीय

 5.  नान  कनफोमिंग  क्षेत्रों  से  उद्योगों  को  हटाकर  चुने  गए
 औद्योगिक  स्थलों  में  ले

 6.  पर्यावरणीय

 7.  साझा  बहिस्राव  शोधन  संयंत्रों  की
 8.  अति  प्रदूषित  क्षेत्रों  में  प्रदृषक  उद्योगों  के स्थल  नियतन  पर

 9.  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोडों  का

 10.  उद्योगों  के  स्थल  नियतन  के  लिऐ  जोनिंग

 11.  17  श्रेणियों  के  अत्यधिक  प्रदूषक  उद्योगों  में  प्रदूषण
 नियंत्रण  और  देशो  उद्योगों  क ेखिलाफ  कानूनी

 12.  पर्यावरणीय  प्रभाव  मूल्यांकन

 13.  अस्पताल  अपशिष्टों  सहित  नगर  पालिका  और  परिसंकटमय
 अपशिष्ट

 यद्यपि  बनीकरण  आदी  के  बारे  में  राज्य  सरकारों  के साथ  बातचीत
 की  कोई  औपचारिक  कार्यविधि  नहीं  तथापि  विशिष्ट  मुद्दों  पर
 संबंधित  राज्य  सरकार  के  विभागों।अभिकरणों  के  साथ  बेठकें
 आयोजित  को  जाती  पांच  राज्यों  के  प्रधान  मुख्य  बन  संरक्षक  तथा
 पांच  राज्यों  के  बन  सचिव  राष्ट्रीय  वनीकरण  एवं  पारि  विकास  बोर्ड  के
 सदस्य  है  जो  बोर्ड  को  बैठकों  में  भाग  लेते

 द्विपक्षीय  तथा  बहुपक्षीय  निधीयन  अभिकरणों  द्वारा
 उपलब्ध  की  जा  रही  विदेशी  सहायता  से  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बो्डों
 को  सुटृढ़  किया  जा  रहा  विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  प्रदूषण
 नियंत्रण  और  निवारण  परियोजनाओं  के  तहत  उत्तर
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 महाराष्ट्र  आंध्र  राजस्थान  और  कर्नाटक  राज्य  के
 बोर्ड  आते  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  बोडों  का  निधीनयन
 नार्वेतियाई  सहायता  से और  तमिलनाडु  तथा  कर्नाटक  राज्य  बो्डों  की
 निधीनयन  डच  सहायता  से  किया  जा  रहा  केरल  को  नोदरलैंड्स

 पश्चिम  बंगाल  को  जापानी  अमंध्र  प्रदेश  को

 आस्ट्रेलियायी  सहायता  तथा
 असम  के  राज्य  बोडों  तथा  केन्द्रोय  प्रदूषण

 नियंत्रण  बोर्ड  को  जर्मन  सहायता  कार्यक्रम  के  तहत  सुदृढ़  किया  जा
 रहा

 पूर्णकालिक  राज्यपाल

 705.  कूरियन  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  पूर्णकालिक  राज्यपालों
 को  नियुक्तित  नहीं  की  गई

 क्या  केरल  में  पूर्णकालिक  राज्यपाल  नहीं  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  इस  महाराष्ट््‌  के  गोवा  के  राज्यपाल
 का  हरियाणा  के  हिमाचल  प्रदेश  के  राज्यपाल  का

 कार्यभार  तथा  कर्नाटक  के  केरल  के  राज्यपाल  का  कार्यभार
 संभाल  रहे  भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेट  153  के  अधीन  एक  ही
 व्यक्ति  को  दो  या  इससे  राज्यों  का  राज्यपाल  नियुक्त  किया
 जा  सकता

 अृष्य  संबंधी  अनुसंधान  कार्यक्रम

 706.  संतोष  कुमार  गंगवार  :  क्या  पशुपालन  और  डेयरी
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  अपने  विभिन्‍न
 संस्थानों  में  भ्रूण  अंतरण  संबंधी  अनुसंधान  कार्यक्रम  कब  शुरू  किए  गए

 या  उक्त  अनुसंधान  कार्यक्रम  अभिकरण  से  व्यावहारिक
 रहे

 यदि  तो  जैव  प्रौद्योगिकी  विभाग  तथा  अन्य  संगठनों

 द्वारा  दी  गई  धनराशि  सहित  इस  हेतु  कितनी  धनराशि

 आवंटित  और  खर्च  की  और  :

 |
 कितने  भ्रूण  विकसित  किसानों  को  दिए

 कृषि/मंऋ्लय  में  पशुपालन  और  डेयरी  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 रघुबंश  प्रसाद  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही

 है  और  उसे  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया
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 चीनी  उद्योग  को  लाइसेंस  मुक्त  करना

 707.  श्री  महेश  कुमार  कनोडिया  :

 श्री  काशीराम  राणा  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  सरकार  का  बिचार  चोना  उद्योग  कर  लिए  लाइसेंस
 प्रणाली  को  समाप्त  करने  का

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  सबंध  मं  क्‍या  निर्णय  लिया
 मभया  ओर

 चीनी  उद्योग  के  लाइसेंस  मुक्त  करने  से  किसानों
 को  क्या-क्या  लाभ  होंगे  और  सरकारी  खजाने  में  कितनी  वृद्धि
 होगी  2

 ज्वाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्‍ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  देवेन्द्र  प्रसाद  :  से

 चीनी  उद्योग  को  लाइसेंसमुक्त  करने  संबंधी  म्मला  सरकार  के
 विचाराधीन

 सामुदायिक  बन  प्रबंधन

 708.  श्री  पिनाकी  मिश्र  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह
 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ..  क्‍या  देहरादून  स्थित  गैर-सरकारी  संगठन  द्वारा  लगाए  गए

 अनुमान  के  आधार  पर  संरक्षित  क्षेत्रों  मे ंसामुदायिक  बन  प्रबंधन  की
 अवधारणा  में  विश्व  बैंक  ने  रूचि  दिखलाई

 यदि  तो इस  अवधारणा  का  ब्यौरा  क्या  और

 विश्व  बैंक  की  सहायता/बिना  सहायता  के  देश  के
 विभिन्‍न  भागों  में  सामुदायिक  वन  प्रबंधन  को  व्यवहार  में  लाने  हेतु  तथा

 इसे  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 पर्यावरण  और  वजन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  विश्व  बैंक  की  सलाह  पर  रूरल
 लिटिगेशन  एण्ड  एन्टाइटलमेंट  केन्द्र  देहरादून  ने  इस
 विषय  पर  अपने  द्वारा  तैयार  की  गई  विचार  के  लिए  मंत्रालय
 को  भेजी

 और  यह  |विचाराधारा  संयुक्त  कम  प्रबंध  के  उन
 तथा  पारि-विकास  के  उन  प्रयासों  का लगभग  मिला-जुला

 रूप  है  जो  विभिन्‍न  वन  क्षेत्रों  तथा  वन्यजीब  सुरक्षित  क्षोत्रों  में

 पहले  से  ही  अमल  में  सुझाई  गई  कार्यनीति  का  सुरक्षित
 क्षेत्रों  में  क्रियान्बयन  केवल  वन्यजीब  1972  के

 कानूनी  प्रावधामों  के  ढांचे  में  ही  हो  सकता
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 उड़ीसा  में  कल्याणकारी  योजनाएं

 709.  श्री  सौम्य  रंजन  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कुपा  करेंगे  कि  :  ५

 उड़ीसा  कं  पिछड़  क्षेत्रों  में  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  क  उद्धार  क॑  भारत  सरकार  द्वारा
 कार्यान्त्रत  को  जा  रहो  कल्याण  योजनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 ये  योजनाएं  कब  से  शुरू  को  गई

 क्‍या  सरकार  इन  योजनाओं  की  प्रगति  क्रों  निगरानों  ऋर
 रही  और

 यदि  तो  इसका  ब्यौरा  क्‍या

 योजना  का  नाम
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 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  और

 उड़ीसा  राज्य  क॑  पिछड़े  क्षेत्रों  सहित  अनुसूचित  अनुसूचित
 जनजाति  के  उत्थान  को  को  योजनाएं  कार्यान्वित  को  जा  रही

 उनका  कार्यान्वयन  कब  से  किया  जा  रहा  है  वह  संलग्न  विवरण
 में  दिया  गया

 उड़ोसा  में  अनुसूचित  जातियों  एवं  जनजातियों  के  उत्थान  को  कोई
 अलग  से  विशिष्ट  योजना  कार्यान्त्रत  नहीं  को  जा  रही  है।«

 और  योजना  को  आवधिक्  रूप  से  और  योजना  को
 अवधि  के  समाप्त  होने  से  पूर्व  समीक्षा  को  जाती  योजना  को  पुनः
 राज्य  सरकार  को  कार्यान्वयन  एजेंसियों  और  लक्ष्य  समूहों  की
 आवधिक  बैठकों  में  समीक्षा  कोश  जाती  ह ैऔर  बैठकों  के  दौरान  किये

 गये  निर्णयों  को  सिफारिशों  को  लागू  करने  क॑  लिए  कदम  उठाये  जाते

 ये  योजनाएं  क्रिस  समय
 कार्यान्जित  हुई

 2  ररररर<-+ऊऊ<र<  3

 1  से  1980

 2.  अनुसचित  जाति  बिकास  निगम  को  सहायता  1978-79

 3.  राष्ट्रीय  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  वित्त  एवं  विकास  निगम  1989-90

 4...  सफाई  कर्मचारियों  और  उन  पर  आश्रितों  को  मुक्ति  और  पुनर्वास  1991  -92

 5.  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  छोत्रों  के  लिए  मैट्रिकोत्तर  छात्रवृत्तियां  1994-95.  *

 6...  अस्वच्छ  व्यवसायों  में  लगे  अभिभावकों  के  के  लिए  पूर्व  मैट्रिक  छात्रवृत्तियां  1977-78

 7...  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  क॑  लिए  पुस्तक  बैंक  1978-79

 8...  अनुसूचित  जाति  को  लड़कियों  क॑  लिए  होस्टल  1961

 9...  अनुसूचित  जाति  के  लड़कों  के  लिए  होस्‍्टल  1989-90

 10...  कोचिंग  और  सम्बद्ध  योजनाएं
 _

 1961-62

 11...  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  छात्रों  की  मैरिट  का  उन्‍नयन  1987-88

 2.  अत्याचार  अधिनियम  का  कार्यान्वयन  1980-81

 13.  अनुसूचित  जाति  के  स्वयं  सेवी  संगठनों  को  सहायता  1979-80

 14...  अनुसांचत  जाति  के  लिए  अनुसंधान  और  प्रशिक्षण  1950-51

 15.  .  अम्बेडकर  शताब्दी  1990-91

 6.  -  आदिवासी  उपयोग  के  लिए  विशेष  केन्द्रीय  सहायता  1990-91

 17.  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  स्वैच्छिक  संगठनों  को  सहायता  1979-80

 18...  लघुबन  उत्पाद  कार्यों  के  लिए  राज्य  आदिवासी  विकास  निगम  को  सहायता  अनुदान  1992-93

 19...  अनुसूचित  जनजातियों  कली  लड़कियों  के  होस्टल  1961  -62

 20.  अनुसूचिः  त॒  जनजातियों  के  लड़कों  के  होस्टल  1989-90

 21.  __  आदिवासी  उपयोजना  क्षेत्रों  में  आश्रम  विद्यालय  1990  -
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 22.  आदिवासी  क्षेत्रों  में  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  1992-93

 23...  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंअनुसूचित  जनजाति  की  लड़कियों  की  साक्षरता  विकास  के  लिए  कम  साक्षरता
 क्षेत्रों  में  शैक्षाणक  परिसर  1993-94

 24...  अनुसंधान  तथा  प्रशिक्षण  :-

 आदिवासी  अनुसंधान  संस्थानों  को  अनुदान  तथा  अनुसंधान  फैलोशिप  के  लिए  पुरस्कार  1950-51

 अनुसूचित  जनजातियों  क॑  लिए  अखिल  भारतीय  अथवा  अन्‍्तरराज्यीय  किस्म  को  समर्थन  परियोजनाएं  1950-51

 25.  ट्राइफेड  में  निवेश  1987-88

 26.  ट्राइफेड  को  मूल्य  समर्थन  1987-88

 27.  ट्राइफेड  को  सहायता  अनुदान  1987-88

 28...  तेल  तथा  तिलहनों  का  विकास  1987-88

 सुपर  बाजार  में  माल  सूची

 70.  श्री  जंग  बहादुर  सिंह  पटेल  :  क्‍या  नागरिक
 उपभोक्ता  मामले  झौर  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  वस्त्र  विभाग  सहित  सुपर  बाजार  को  माल  सूची
 बिक्रो  को  तुलना  में  अधिक  बड़ी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 पिछले  बारह  महीनों  में  माहवार  और  प्रभाग  वार  बिक्रो
 और  माल  सूची  का  ब्यौरा  क्या  और

 माल  सूची  को  ।5  दिन  को  आवश्यकता  तक  के  लिए

 रखने  और  अव्यवहार्य  प्रभागों  को  बंद  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 गए  हैं  या  उठाए  जाने  का  विचार  हैं  2

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :

 और  सुपर  दिल्ली  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  वे  अपने
 वस्त्र  विभाग  की  माल  सूची  की  लगातार  मॉनीटरिंग  कर  रहे  इस
 विभाग  की  माल  सूची  जो  1995  64.84  लाख  को

 1996  में  कम  करके  50.84  लाख  तक  कर  दिया  गया

 सुपर  बाजार  के  विभिन्न  विभागों  में  1995  से
 1996  की  अवधि  में  माल  सूची  का  ब्यौरा  दर्शाने  वाले  एक

 विवरण  |  और  1]  संलग्न

 95  से  96  तक  सुपर  दिल्ली  की  विभागवार  बिक्री/मालसूची

 लाखों

 95
 ॥

 ०5
 रा

 ५5  96  96  96  े

 विभाग खिक्रो सालसूची बिक्री मालसचो क्रो मालसूचो बिक्रो मालसूथो बिक्री मालसूथी मालसूची 2 3 4 5 6 7 ि फ्र ]। किराना।/प्रसाधन 739.37 67.9 752.90 733.602 740.47 656.45 697.40 673.866 588.66 2. अस्त्र 7.99 64.84 64.34 29.33" 57.60 नव 49.03 7.29 49.68 52.48 3. घरेलू 33.76... 66.82... 34.83. 62.46... 34.60 52... 32.88 6.33 25.94. 57.4. 63.06. 47.68 4. घडी 4.20 2.55 ३3.82 9.32 * 2.4 8.08 5. हथकरधघधा | 33.62 6. पुस्तकें।लेखन ७8... 60.68. 68.32. 6.8... 68.82. 56.62. 52.2. 66.65 67.02 7. कार्यालय/ऑटोमैशन 57.0. 6.4. 73.03 2.33 607. ३.79. 54.28. 20.0. 2.70. 29.72. 8.05
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 ।  2  3  4  5  6  7°  8  9  10  ॥  12  13  14

 8.  खेल/खिलाने  1.73  4.37  0.99  3.88  1.00  ३.40  130  2.52  2.29  4.60.  4.57.  4.06

 9.  जूता  “199  25.05  12.62  26.25  12.51  23.8.  12.60  23.86  13.36  22.60.  15.26.  20.90

 10.  9.75.  22.71  25.21  20.11]  32.04  18.98  19.%  20.56  11.09  23.87.  8.89.  20.24

 1.  आंर्षाध  103.03  107.01  9.72  120.47  99.03  113.36.  88.17  105.86  87.04  107.73  99.09  102.47

 12.  साईकिल  8.77  6.89  10.92  9.92  13.48  9.55.  8.85  12.01  10.6  9.08  16.15  7.46

 13.  हाईब्रेयर/रंगरोगन  3.27  6.08  19.18  6.70  5.42  6.80  7.68  6.7...  4.70  6.33...  16.36  6.04

 14.  फल।/सब्जों  2.52  1.58...  6.74  1.05  727  047  5.50.  0.24  5.38  0.28.  5.31  0.17

 15.  फर्नोचर  77.52  -  74.36  -  122.98  -.  84.15  -  108.49  -  277.16  -

 ॥6.  मोमबत्तो  4.57  1.01  0.27...  0.95  0.15.  0.81  0.3  0.3  0.09  0.82.  0.28.  0.80

 17.  पटाखे  873.  1.13.  0.01  1.20  -  8.82  -.  8.69  -  8.69  0.5.  8.56

 विवरण-]॥

 __  ५७  9७.  _  95  ६.  %_..._  96
 विभाग  बिक्रों  मालसूचो  बिक्री  मालसूची  बिक्रों  मालसूची  बिक्री  मालसूथी  बिक्री  मालसूची  बिक्री

 ।  रे  ले  हि  5  6  हर  है  9  ॥0  ॥ह  |  12  3.14
 ा

 581.26

 ।.  .  किराना  2. ma 6.57  49.96  18.33.  «45.16  13.6.  4909.  3.87.  47.76  9.77.  49.86.  7.8.  50.84

 2.  वर  657.  49.9.  8.33.  61.02.  45.06  4909.  3.87.  51.0:  9.77.  49.86.  7.8.  50.84

 २.  घरेत्त  4.85  55.60  3.31  7.60  45.06  62.0.  1.64...  7.89  29.50.  48.72.  1.75.  24.80

 4.  घड़ा  4.85  8.20...  14.22.  7.60  13.69.  6.94  16.00.  7.89  13.74  7.62  15.0.  5.93

 5.  हृथकरधघा  63.30  47  64.21  70.72.  47.86.  6.44  86.08  58.31.  8.00  67.0.  72.09...  27.47

 6.  लेखन  63.30  7. कार्यालय/ 27.83... 7.89...  46.11.  70.72.  47.86.  6.44  74.38.  ०.60.  8.00  67.0.  72.09...  52.70

 सामग्रा
 है

 7.  27.83  4.37  0.99  79.26  80.23  3.15  74.38  ०.60  1.17  5.57  59.83  5.59
 ऑटोमेशन

 #..  खल/खिलोने  4.37  0.99  4.24  0.90  14.67.  1.63  3.97  11.2.  3.65  0.62  3.05

 ०.  जुता  8.92...  22.25  68.35.  17.93  14.44  7.30  62.80 C  39.34  5.31%)  29.77 =  8.82...  12.42

 11.  2.55.  22.25.  68.35.  109.70  87.0.  7.30  62.80  60  39.34  5.30)  29.77...  8.82...  106.22

 212,  आषधी  79.39.  6.29.  ०.2.  8.25  87.0.  8.77.  87.92  10.61  90.3  859  86.59  5.65

 «  13.  साइकिल  5.59...  6.29.  8.77  8.25  8.97  8.77...  2.34  5.88  826.  8.59  33.02.  5.65

 14.  हाईखेयर/रंगरोगन  3.4.  2.०६.  5.73  2.33  6.36.  2.34  5.88  2.35.  6.53  3.03.  6.75

 "15.  फल  एवं  सब्जी  30.88  0.09.  5.43.  0.25  4.46  -  2.67  -  2-5  er)  3.03.  0.67

 16.  फर्नीचर  30.88  0.81
 48.66

 -.  55.67  0.69  0.05.  064  002  0.24  50.46  -

 17.  मोमबत्ती  0.02  8.36  -  8.36  0.02.  0.69  0.05.  0.66  -  0.24.  0.05  -8.36

 पटाखे  8.36  8.36  -.  8.3  -.  8.36  -.  8.%  -8.36

 असुपुर्दगी बिक्री के कारण
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 बन  भूमि  का  आबंटन

 711.  श्री  रामसागर  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  ब्रन  भूमि
 के  आंबटन  के  बारे  में  30.7.1996  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  2072
 के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जानकारी  एकत्र  कर  लो  गई

 यंटि  तो  तत्संबंधों  ब्यौरा  क्या  और

 यटि  ता  सरकार  द्वारा  उस  पर  क्‍या  कार्रवाई  को  गई
 है  2

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :

 पटटे/करार  के  आधार  पर  वनोकरण  कं  लिए  निजो
 औद्योगिक  घरानों  को  कोई  बन  भूमि  आबंटित  नहीं  को  गई

 प्रश्न  नहीं

 ओपाल  गैस  ऋसदी

 712.  श्री  सुशील  चन्द्र  :  क्या  रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 मुआवज  के  लिए  दर्ज॑  लाख  दावों  में  से  कितने  दावे

 निपटाए  गए  हैं  और  इनमें  से  कितने  मामले  लॉबत  हैं  एवं  इन  लंबित
 मामलों  को  कब  तक  निषटाया  न

 क्या  भोपाल  गैस  त्रासदी  से  संबंधित  कुछ  दावे  लाक
 अदालतों  द्वारा  निपटाए  मए  हैं  जबकि  कंन्द्रीय  कानून  में  दावों
 को  निपटाने  क॑  लिए  लोक  अदालतों  के  गठन  का  कोई  उपबंध  नहीं

 क्या  इन  सभी  बातों  को  देखते  हुए  सभी  मामलों  पर  पुनः
 विचार  किया

 क्या  कन्द्रीय  अधिनिसम  में  ज़ए  दावों  को  निपटाने  क॑  लिए
 कोई  उपबंध  है  जबकि  लोक  अदालतों  द्वारा  दावा  संबंधी  किसी  नए
 मामल  को  आमंत्रित  नहीं  किया  गया  है  और  अधिनियम  के  उपबंधों
 का  पालन  नहीं  किया  गया  और

 (27)  यदि  तो  नए  दावों  का  आमंत्रित  करने  का  कार्य  कब
 तक  आरम्भ  कर  दिया

 रसायन  और  उर्जरक  मंत्राललण कक  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  कल्याण  जो  कि  उच्च  न्यायालय  कं  कार्यरत

 जज  क॑  कार्यालय से  प्राप्त  सूचता की  अनुसार  मुआवजा  टाबों  क॑
 लगभग  4  लाख  मामले  भोपाल  गैस  बुर्कटना  पर

 1985  के  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  स्थापित  अदालतों  द्वारा

 26  1996  लिस्बित  उत्तर  ध्शिप

 निपटाए  गए  हैं  और  लगभग  1.20  लाख  अन्य  मामले  1997  तक
 निपटा  दिए  जाने  को  आशा  है  तथा  शेष  मामलों  पर  अधिनिर्णय  प्रक्रिया
 उसक  बाद  शुरू  को

 और  कल्याण  आयुक्त  ने  सूचित  क्रिया  है  क्रि  चूंकि
 यह  अधिनियम  लोक  अदालतों  क॑  फोरम  क  माध्यम  स  टावा  मामलों
 पर  निर्णय  को  प्रतिबंधित  नहों  करता  इसलिए  कऋबल  ब्रे  मामले  हो
 लोक  अदालतों  क  माध्यम  से  निपटाने  क॑  लिए  जात  हैं  जिनके  लिए
 दावेदार  अपनी  सहमति  देते

 और  (S).  उन  पीड़ितों  जिन्होंने  अपन  दायर  नहों  किए
 से  नए  दटात्रे  मांगने  क ंलिए  अधिनियम  को  धारा  4  कर  अंतर्गत  ऋल्याण

 आयुक्त  द्वारा  निकट  भविष्य  में  अधिसूचना  जारो  किए  जाने  क्रो  आशा

 अंतर-राज्य  परिषद्‌

 713.  श्री  ललित  उरांव  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ॥॒

 क्या  सरकार  अंतर-राज्य  परिषद्‌  के  पुनर्गठन  के  बार  में
 विचार  कर  रही

 यदि  तो  क्‍या  संघीय  प्रणाली  क॑  अंतर्गत  कंन्द्र -  राज्य
 संबंधों  के  बारे  में  सरकारिया  आयाोंग  द्वारा  दिए  गए  मार्ग-निर्देश  का

 अनुपालन  किया  हं

 क्या  केन्द्र  और  राज्यों  के  बोच  बित्तोीय  और  शासकीय
 संबंधों  एवं  राज्यपालों  की  भुमिका  को  स्पष्ट  रूप  से  परिभाषित  किया

 और

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  हो

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मर  मकबूल  :
 से  अंतर-राज्योय  परिषद्‌  क॑  पुनर्गठन  को  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 ।5  1996  को  आयोजित  अन्तर-राज्यीय  परिषद्‌
 को  दुसरी  बैठक  में  परिषद्‌  ने  सिफारिश  की  कि  सतत्‌  परामर्श  क॑  लिए
 और  परिषट्‌  के  विचार-विमर्श  हेतु  मुददों  को  प्रोसेस  करने  के  लिए  इस
 परिषद  की  एक  स्थाई  समिति  होनी  स्थाई  समिति  निम्नलिखित

 पर  विचार  करेगी  :-

 ।5  1996  को  हुई  अन्तर  परिषद्‌  की

 दूसरी  बैठक  के  दौरान  कुछ  मुख्यमंत्रियों  द्वारा  व्यक्त
 आपत्तियों  को  देखते  हुए  उप  समिति  द्वारा  अन्तिम

 रूप  दी  गई  179  सिफारिशों  केन्द्र  -  राज्य  संबंधों
 से  सम्बद्ध  किसी  मसले  पर  राज्य  सरकारों  क  बिचार्रों

 परः

 पिछले  अनुभव  और  न्यायिक  निर्ण्यों  के  आधार  पर

 भारत  के  संविधान  के  अनुच्छेद  356 356  को  जारी  रखने/संशोधित
 करने  क॑  मुददे  की  जांच  और
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 सरकारिया  आयोग  को  खासतोर  से  केन्द्र
 सरकार  से  राज्य  सरकारों  को  बित्ताय  शक्तियों  कं

 अन्तरण  क॑  महत्त्रपूर्ण  प्रश्न  को  समीक्षा  करना  और  इन
 सिफारिशों  क्रो  अद्यतन

 स्थाई  समिति  को  अपनो  तोन  महोने  के  अन्दर  देनो  होगो
 और  इस  परिषट  द्वारा  विचार  किया  अन्तर-राज्यीय  परिषद

 को  सिफारिशों  को  विचार  किए  जाने  और  अंतिम  निर्णय

 लिए  जाने  हतु  सरकार  क॑  पास  भजा

 अनाज।दालों  का  उत्पादन

 714.  श्री  सुरेश  प्रभु  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्य  बार  अनाज  और  दालों  का  प्रति  एकड़
 कितना  उत्पादन  होता

 क्‍या  यह  उत्पादन  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  के  अनुसार

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  स्‍तर  क॑  अनुकल  उत्पादन  बढ़ाने  हेतु  क्या

 कदम  उठाए  गए

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  वर्ष  1904-95  में  अनाज  एवं  दालों  को

 राज्यवार  पैदावार  दर्शाने  वाला  विवरण  संलग्न

 अनाज  और  दालों  को  तुलनात्मक  पैदावार

 इस  प्रकार  है  :-

 (किलोग्राम/हेक्टेयर)

 भारत  विश्व

 94-95  1994

 अनाज  2168  830

 दलें  609  847

 देश  में  अनाज  तथा  दालों  को  विश्व  स्तर  को  तुलना  में

 कम  पैदाबार  मृदा  के  प्रकार/उर्वरता  में  विभिन्‍न  आदानों  का

 खेती  के  प्रौद्योगिको  में  कृषि  मौसमोय

 परिस्थितियों  आंद  के  कारण  हुई

 खाद्याननों  के  उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के

 लिए  सरकार  मूल्य  तथा  मंडो  सहायता  प्रदान  करने  के  अलाबा  विभिन्‍न

 फसल  उत्पादन  कार्यक्रमों  का  कार्यान्‍्जयन  कर  रही
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 1994-95  में  अनाज  तथा  दाल़ों  की  प्रति

 हैक्टेयर  राज्यकार  पैदावार

 राज्य  *१...  अंनाज*  दालें

 आंध्र  प्रदेश
 |

 2169  402  .

 असम  1340
 ”

 546

 बिहार  1561  AR

 गुजरात  1432  675

 हरियाणा  2947  1064  :

 हिमाचल  प्रदेश  1477  श््ञ

 जम्मू  और  कश्मीर  1680  क्र

 कनटिक  -1398  382

 केरल  1898  1435
 मध्य  प्रदेश  1224  714

 महाराष्ट्र  989  472

 उड़ीसा  1392  576

 पंजाब  3734  878

 राजस्थान  1046  546

 तमिलनाडु  2625  399
 उत्तर  प्रदेश  2094  858
 पश्चिम  बंगालः  2168  630

 अखिल  भारत  1763  609

 ©  गेहूं  तथा  मोटे  अनाज  की  पैदाबार  भी  शामिल
 +e  फसल  अमहत्वपूर्ण  होने  के  कारण  प्रति  हेक्टेयर  पेदाबार  को  गणना

 नहीं  को  गई

 क्‍
 चीनी  निर्यात  का  गैर-सरणीकरण

 715.  श्री  अमर  पाल  सिंह  :

 श्री  पंकज  चौधरी  :

 श्री  कचरु  भाऊ  राउत  :

 क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  -

 .  क्या  चीनी  के  निर्यात  के  गैर  कंर्गे ंके  सरकार
 के  निर्णय  से  व्यापार  और  उद्योग  को  लाभ  होने  को  संभ्यवमा

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या

 उसके  परिणामस्वरूप  चोनों  के  निर्यात  में  कितनो  वृद्धि
 ा«

 क्या  कुछ  चोनी  मिलों  ने  इस  प्रस्ताव  का  किया

 (S)  यदि  तो  क्या  उन्होंने  इस  संबंध  में  सरंकार  को  काई
 ज्ञापन  दिया  और  पकने



 यदि  तो सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और

 .  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  और

 चीनी  निर्यात  का असरणोकरण  करने  का  निर्णय  किया  गया

 1995-96  मौसम  से  भारत  एक  प्रमुख  चीनी  निर्यातक  हो  गया  है  और

 निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  चीनी  निर्यात  का असरणीकरण  करना

 आवश्यक

 चीनी  निर्यात  की  मात्रा  में  वृद्धि  करना  संभव  नहीं  है
 क्योंकि  भावी  अंतर्राष्ट्रीय  चीनी  मूल्य  सहित  बहुत  से  तथ्य  निर्यात

 संबंधी  निर्णयों  को  निर्धारित  करते

 और  चीनी  उद्योग  के  एक  शीर्ष  निकाय  भारतीय  चीनी

 मिल  एसोसिएशन  ने  दिनांक  19.9.1996  के  पत्र  द्वारा  सरकार  से  निर्यात
 का  असरणीकरण  करने  के  अपने  निर्णय  पर  पुनः  विचार  करने

 अनुरोध  किया  है  क्योंकि  उनक  बिचार  में  सरकार  द्वारा  कल्पित  उद्देश्यों
 क॑  उस  समय  तक  प्राप्त  होने  की  संभावना  नहीं  जब  तक  चीनी

 को  दोहरी  मूल्य  नीति  जारी

 दोहरे  मूल्य  निर्धारण  तंत्र  सहित  चीनी  को

 आंशिक  नियंत्रण  को  नीति  जारी

 खुले  बाजार  में  खाद्यान्नों  को  बिक्री

 716.  कृपासिन्थु  सोई  :

 श्री  यादव  :

 क्या  स्खाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चावल  और  अन्य  खाद्यान्नों  को  खुल
 बाजार  में  बेचने  के  मार्गनिर्देशों  में  संशोधन  किया  है

 विवरण
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 यदि  तो  संशोधित  मार्गनिर्देशों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इन  मार्गनिर्देशों  को  संशोधित  करने  का  मुख्य  ध्येय  क्या

 कया  खुले  बाजार  में  इन  खाद्यान्नों  को  बिक्रो  के  लिए
 राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगमों  को  शामिल  किए  जाने  को  संभावना
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  जितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  से
 सरकार  खुले  बाजार  में  भारतीय  खाद्य  निगम  के  माध्यम  से  केबल  गेहूं
 और  चावल  बेचती  गेहूं  को  उचित  और  समान  खुली  बिक्रा

 सुनिश्चित  करने  को  दृष्टि  से  गेहूं  की  खुली  बिक्री  से  संबंधित
 संशोधित  मार्गदर्शी  सिद्धांत  जारी  किए  गए  थे  और  इन्हें  1.9.96  से

 लागू  किया  गया  इनमें  क्षेत्र  के  वरिष्ठ  क्षेत्राय
 भारतोय  खाद्य  निगम  खाद्य  एवं  नागरिक  आपूर्ति  अथवा
 उनका  प्रतिनिधि  ओर  संयुक्‍त  प्रबंधक  को  मिलाकर
 बनाई  गई  तीन  सदस्याय  सर्मिति  द्वारा  इच्छुक  खरांदारों  को  उच्चित
 पहचान  करके  खरांदारों  करा  चयन  ऋरना  शामिल  संशोधित  मार्गदर्शों
 सिद्धांतां  को  प्रति  संलग्न  पिछले  त्योहार  मोसम  कं  दौरान
 भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  प्रचालन  आधार  पर  कुछ  परिवर्तन  किए
 गए

 और  (S).  खुले  बाजार  को  बिक्रो  योजना  क॑  अधीन  गेहूं
 और  चावत्त  को  खराददारों  में  राज्य  नागरिक्र  आपूर्ति  निगमां  को  तरजीह

 दी  जाता  है  जेसाकि  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  माग८र्शों  सिद्धांतों  क
 पेरा  (4)  में  देखा  जा  सकता

 2

 गेहूं  की  बिक्री  के  संबंध  में  मार्गदर्शी  सिद्धांत  यह शर्त  से

 मासिक  सीमा  सरकार  द्वारा  रिलीज  की  जानी  है

 राज्यवार  आवंटन  प्रबंध  निदेशक  द्वारा  चिन्हित  किए  जाने  (2  )

 बर्तमान  यह  शर्त  कि  राज्य  में  एक  माह  मं  खुलो  बिक्रो  उस
 राज्य  म॑  पिछले  चार  माह  मं  को  गई  खुलो  बिक्रो  कर  आस  से  अधिक
 नहों  और  कि  किसो  राज्य  में  इस  सोमा  से  अधिक  किसा  भा
 बिक्रो  क्र  लिए  प्रबंध  भारताय  खाद्य  निगम  से  विशिष्ट  रूप
 से  मंजरों  लनो  अब  यह  हटा  लो  गई  गहँ  को  बिक्रो  को
 माहवार  सोमा  खाद्य  प्रापण  और  बिलरण  विभाग  द्वारा  लय  को  जाएगा
 आओर  यह  जागा  रहना

 सरकारों  कल्ल्याण
 अलग  रखून  कर  बाद  खुल्ला  बिक्रो

 का  प्रयच  भारतोय  खाद्य  निगम  स्टाक्र  का
 उपलब्धता  4२  बिचार  करन  के  पश्चात  राज्यबार  सामा  के  बार  मं

 सूचित  करग

 सार्वजनिक  प्रभात्ता  ओर  अश्रन्य
 योजना  आं  का  आवश्यकताएं

 वातरण
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 प्रतिमाह  प्रति  खरीदार  बिक्रो  को

 फर्जी  बिक्री  से  बचने  के  लिए  खरीदारों  की  पहचान  करना

 निर्यात  के  डाइवर्जन  को  रोकना

 खुले  भण्डारण  में  रखे  गेहूं  के  निपटान  में  तेजी  लाने  के

 लिए  कैप  भण्डारण  को  बिक्री  केन्द्रों  मे ंशामिल  किया  गया

 आबंटियों  और  मात्रा  के  संबंध  में  समिति  द्वारा  निर्णय  लिया

 जाना  होगा

 (3)

 (4)

 (5)

 (6)

 (7)

 प्रति  खरीदार  प्रति  सप्ताह  भारतीय  खाद्य  निगम  के  5000  टन  क्षमता

 और  5000  टन  से  अधिक  क्षमता  के  गोदामों  से  खुली  बिक्रो  क ेलिए
 200  टन  और  1000  टन  खाद्यान्नों  की  वर्तमान  उच्चतम  सीमा

 को  बजाय  प्रति  खरीदार  प्रति  माह  100  टन  सो  और  200
 टन  सौ  की  सीमा  निर्धारित  को

 हरियाणा  और  राजस्थान  राज्य  में  कैप  भण्डारण  में  रखे  गेहूं  के लिए
 कोई  यात्रा  संबंधी  सीमा  नहीं  होगी  लेकिन्न  सरकार  द्वारा  निर्धारित  की

 गई  मासिक  सीमा  पार  नहीं  की

 फर्जी  नामों  से  की  जाने  वाली  बिक्रो  को  न्यूनतम  करने  के  लिए  इच्छुक
 खरीदार  अपनी  प्रामाणिकता  सिद्ध  करने  हेतु
 शापिंग  एंड  एस्टेबलिशमेंट  पंजीकरण  प्रमाण  पत्र  जैसे  पहचान
 संबंधी  प्रमाण  प्रस्तुत  बिक्री  में  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगमों
 को  तरजीह  दी

 वरिष्ठ  क्षेत्रीय  प्रबंधको  कों  यह  सुनिश्चितं  करने  के  लिए  परामर्श  दिया

 जाएगा  कि  खुले  बाजार  को  बिक्री  योजना  क॑  अधीन  बेची  गई  गेहूं  को

 किसी  भी  मात्रा  का  निर्यात  न

 भारतीय  खाद्य  निगम  को  उच्च  स्तरीय  समिति  को  सिफारिश  पर  खुलो
 बिक्रो  को  केवल  173  भारतीय  खाद्य  निगम  जिला  मुख्यालयों  के

 गोदामों  तक  सीमित  कर  दिया  गया  प्रबंध

 भारतीय  खाद्य  निगम  कं  अनुरोध  पर  मंत्रालय  ने  निम्नलिखित  छूट  के

 लिए  सहमति  प्रदान  कर  दी  है  :--

 कैप  भण्डारण  से  भी  गेहूं  की  खुली  बिक्री  को  जा  सकती

 यदि  भारतीय  खाद्य  निगम  जिला  मुख्यालय  में  भारतोय  खाद्य
 निगम  का  कोई  गोदाम  नहीं  है  तो  जोनल  प्रबंधक  भारतीय

 खाद्य  निगम  के  संबंधित  जिले  में  दूसरे  गोदाम  की  पहचान  कर
 सकते  यह  पहचान  इसके  रेलवे  स्टेशन/राजमार्ग  के निकट

 स्थित  होने  के  आधार  पर  की  परन्तु  ऐसा  गोदाम
 भारतीय  खाद्य  निगम  जिला  मुख्यालय  में  ह्रिथत  मुख्य  डिपो

 कोई  के  अतिरिक्त  नहीं

 आवेदक  (कों)/इच्छुक  को  दी  जाने  वाली  गेहूं  को  मात्रा

 सहित  खरीदारों  के  नाम  का  निर्णय  करने  के  लिए  एक  समिति  बनाई

 जाएगी  जिसमें  क्षेत्र  के  वरिष्ठ  क्षेत्रीय  भारतोय  खाद्य

 निगम  खाद्य  एवं  नागरिक  आपूर्ति  अथवा  उनका

 प्रतनिधि  और  संयुक्त  प्रबंधक  शामिल  इस
 प्रयोजन  के  लिए  जिला  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  प्रत्येक

 माह  की  7  तारीख  तक  इच्छुक  खरीदारों  से  इच्छित  मात्रा  के लिए  10

 प्रतिशत  बयाना  राशि  सहित  आवेदन  लिए  संबंधित  जिला

 प्रबंधक  यह  सुनिश्चित  करेंमे  कि  इच्छुक  खरीदारों  के  आबेदनों  की

 उनके  कार्यालय  में  रखे  रजिस्टर  में  प्रविष्टि  की  जाती  ये  आवेदन
 समिति  के  विचारार्थ  वरिष्ठ  क्षेत्रीय  भारतीय  खाद्य  निगम  को

 भेजे  तत्पश्चात्‌  आवेदनों  सहित  समिति  की  सिफारिशें  महीने



 लिरित  उत्तर

 सूचना  पट्‌ट  पर  खरीदारों  के  नाम  दर्शाकर  पारदर्शिता

 प्रथम  आमद-प्रथम  निर्गत

 26  1996
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 (9)
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 को  ।5  तारोख  तक  जिला  भारतीय  खाद्य  निगम  को  भेजो

 जाएंगा  जो  प्रत्येक  माह  ।5  तारीख  तक  खराोदारों  क ॑लिए  आओंतम  रूप
 से  निर्मुक्त  आदेश  जारा  खरांदारों  को  सुपुर्दगां  को  तारोख  को

 लागू  मूल्य  क्॑  अनुसार  सम्पूर्ण  राशि  राशि  समायोजित  करने
 के  जमा  करना

 ह॒

 जिला  भारतोव  खाद्य  निगम  के  कार्यालय  में  विशिष्ट  रूप  स

 एक  सूचना  पट्‌ट  रखा  जाना  चाहिए  जिसमें  आबंटियों  की  सूची
 सहित  बिक्रो  क॑  लिए  उपलब्ध  अनंतिम  कुल  उपलब्ध  स्टाक
 और  खुलो  बिक्रो  को  दरें  स्पष्ट  रूप  से  दर्शाई  जानो  आबांटयों
 को  सूचो  संबंधित  वरिष्ठ  क्षेत्रोय  प्रबंधक  भारतोय  खाद्य  निगम  और

 खाद्य  एवं  आपूर्ति  क॑  कार्यालयों  में  भो  विशिष्ट  रूप  से
 दशार्यों  जानो

 क्रठिनाइयों  और  परेशानियों  में  कमो  करने  के  लिए  खरादारों  को  यह
 परामर्श  दिया  जाना  चाहिए  कि  ये  उन  निकटतम  डिपुआं  से  स्टाक

 उठाएं  जहां  गेहूं  का  स्टाक  उपलब्ध

 भारताय  खाद्य  निगम  को  भारताय  खाद्य  निगम  क  गादामों/भंडारणों  में

 रखे  खाद्यान्नों  के  संबंध  में  प्रथम  आमद-प्रथम  निर्गत  को  नाति
 कऋठोारता  से  लागू  करनो

 राष्ट्रीय  पाकों  को  अनाधिसूचित  करना

 77.  श्री  गोपाल  कृष्ण  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री

 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  7  1996  को  एजਂ  में  प्रकाशित

 समाचार  के  अनुसार  संरक्षित  बन  क्षेत्र  मे ंअवध  खनन  तथा  आंद्योगिक

 गतिविधियां  चल  रहां  और

 हुए  पार्क  तथा  अभयारण्यों  को  अनाधिसूचित  करने  को  रोकने  क॑  लिए
 क्या  कायंबाहो  को  गई

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  संरक्षक  क्षेत्रों  में  अवैध  उत्खनन  और

 औद्योगिक  गतिविधियों  के  ऋुछ  मामले  ध्यान  में  आए  कुछ  मामलों

 में  प्रस्तुत  ऐसो  परियोजनाओं  के  प्रस्तावों  को  नामंजुर  किया  गया  है

 और  अन्य  मामलों  में  पहले  दी  गई  अनुमति  को  वापिस  ले  लिया  गया
 ५

 राज्य  सरकारें  संबंधित  राज्य  के  विधानमंडल  द्वारा  पारित
 इस  आशय  के  संकल्प  के  पश्चात्‌  ही  राष्ट्रीय  उद्यानों  एवं  अभयारण्यों

 को  सामाओं  को  परिवर्तित  करने  के  लिए  वन्यजीव

 1972  की  धारा  (3)  के  अन्तर्गत  सम्पन्न

 हैं  ।

 यदि  तो  पशुओं  के  जीवन  के  खतरे  को  ध्यान  में  रखते  .

 पत्रकारों  पर  हमला

 अजित  कूमार  मेहता  :

 श्री  सत्यदेव  सिंह  :

 कुमारी  उभा  भारती  :

 718.

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल हो  में  दिल्लो  में  बसपा  नेताओं  ने  कुछ  पत्रकारों
 पर  हमला  किया  और  उनको  पिटाई

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  कोई  जांच
 करायो  गई

 यदि  तो  तत्संबंधोी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  संबंध  म॑
 पत्रकारों  की  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्‍या  कायंबाही  करो  गई

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  25  1996  को  श्रो  संसद  सदस्य  के

 निवास  पर  हुई  बताई  गई  घटना  क॑  सिलसिले  में  दिल्‍ली  पुलिस  ने  थाना

 तुगलक  नई  दिल्लो  में  दो  आपराधिक  मामले  दर्ज  किए  एक
 मामला  मीडिया  कं  एक  व्यक्ति  द्वारा  को  गई  शिकायत  के  आधार  पर
 और  दूसरा  सुश्री  मायाबतो  के  सुरक्षा-इंचार्ज  को  शिकायत  के  आधार
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 भारताय  प्रेस  परिषद  ने  25  1996  को  घटना  को  जांच

 हेतु  एक  विशेष  तथ्यान्तेषण  सर्मिति  गठित  का  लेक्रिन  बाद
 में  मोडिया  वालों  द्वारा  को  गई  आर्पात्तियों  कर  मद॒दनजर  परिषद  ने  आगे
 जांच  न  करने  का  निर्णय  लिया

 गुजरात  में  वाणिज्यिक  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1719.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  1994-  95  से  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  क  शिक्षित  बेरोजगारों  को  वैकल्पिक  रोजगार

 देन  के  लिए  बारण्ज्यक  प्रशिक्षण  कंन्द्र  शुरू  ऋरने  को  कराई  याजना  शुरू
 को  है

 यंटि  ता  इस  संबंध  में  क्या  मानदण्ड  अपनाया  जा  रहा

 क्या  सरकार  ने  गुजरात  में  तान  वाणिज्यिक  प्रशिक्षण  कंन्द्र

 खोलने  को  मंजूरी  दे  दी  है  जबकि  राज्य  में  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  जनजातियों  को  जनसंख्या  लगभग  डेढ़  करोड़  के  करांब

 और

 गुजरात  में  ऐसे  और  कंन्द्र  खोलन  क  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  जा  रहें

 कल्याण  मंत्री  बलबंत  सिंह  :  से

 गुजरात  सरकार  ने  बताया  कि  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जनजाति  के  शिक्षित  बेरोजगार  युवकों  के  लिए  विशेषरूप  से

 व्यावसायिक  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  कोई  योजना  नहों  भारत

 सरकार  को  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  ऋ  लागां  के
 .  व्यावसायिक  मार्गदर्शन  और  प्रशिक्षण  को  अनेक  योजनाएं  इनमें

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  आदिवासी  क्षेत्रां  में  बराजगार  आदिवासा

 युवकों  के  लिए  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को योजना  का  शुभारम्भ  1992  9५3  में

 ऋल्याण  मंत्रालय  ने  गुजरात  सरकार  को  सहायता  स्वोकृत  जो  कि

 1992-93,  1994  -95  और  1996  -५7  क्रमशः  पांच  औरं

 तीन  केन्द्रों  क ेलिए  जो  कि  गुजरात  सरकार स  प्राप्त  प्रस्तावों  क

 आधार  पर

 श्रम  मंत्रालय  कं  अंतगंत  एक  कोचिंग  एबं  मार्गदर्शन  कन्द्र

 की  सुरत  में  स्थापना  को  गई  जो  क्रि  अनुसूचित  जाति।/अनुसूचित
 जनजाति  कं  शिक्षित  नौकरो  पाने  वालों  को  आशुलिपि  और

 टांइपिंग  में  प्रशिक्षण  देने  क॑  लिए  शैक्षिक  और  व्यावसायिक  मार्गदर्शन

 देता  ये  व्यावसायिक  कंन्द्र  नहों

 कल्याण  कार्यक्रम

 720.  श्री  राठवा  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  19%  में  राज्य  सरकारों/संघ

 राज्य  क्षेत्र  शासन  को  अनुसूचित  जातियों  और
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 अनुसूचित  जनजातियों  सम्बेत्धित  कल्याण  कार्यक्रमों  पर  विशेष
 ध्यान  देने  कं  निर्देश  'जारो/किएं

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  राज्य  सरकारों  ने  इ्ंनिर्देशों  का  अनुप्नलन  करना

 शुरू  कर  दिया  हैं

 क्या  कन्द्र  सरकार  द्वस  राज्य  सराकरों/संघ  राज्य  क्षेत्र
 शासन  क  कल्याण  कूमर्यक्रमों  समीक्षा को  गई  है  अथवा  किए  जान
 का  विचार  और  के

 हि  हक

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  और
 इस  मंत्रालय  ने  सभा  मुख्य  मंत्रियों  को  साझा

 न्यूनतम  कार्यक्रम  में  क्लमजोर  तथा  वंचित  बेगोँ  के  उत्थान  के  लिए
 शामिल  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  क॑  संबंध  में  उनक  विचीरित  टृष्टिकोश  त्तथा
 टिप्पणियों  के  लिए  पत्र  जारी  किए

 से  प्रश्न  नहों

 होमगार्ड  कर्मचारियों  को  वेतन  का  भुगतान

 721.  श्री  जगत  वीर  सिंह  द्रोण  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 को  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कानपुर  क॑  होमगार्ड  कर्मचारियों  को
 पिछले  तोन  माह  अर्थात  1996  से  बेतन/दिहाड़ो  का  भुगतान
 नहों  किया  गया

 याद  तो  इसक  क्या  कारण  और

 सरकार  द्वारा  उन्हें  कब  तक  भुगतान  किए  जाने  को  .

 संभावना  है  2
 ह

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रहों  है  ओर  सभा  पटल  पर  रख

 दो

 पुनर्गठित  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 722.  श्री  सिंह  देव  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता
 मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 कि:ः

 अपनो  शुरूआत  क  बाद  पुनर्गठित  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  कार्यान्वयन  क्र  अन्तर्गत  शामिल  को  गई  जनसंख्या  का
 राज्यवार  ब्योरा  क्‍या

 क्या  इस  कार्यक्रम  क  उद्देश्य  हासिल  कर  लिए  गए  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्यवार  ब्यौरा  क्‍या

 यदि  ता  इसकं  क्‍या  कारण  और
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 देश  भर  में  इस  कार्यक्रम  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  के  लिए
 क्‍या  कदम  उठाए  गए  2

 स्थाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्‍ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  संपुष्ट
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  की  स्कीम  प्रधान  मंत्री  द्वारा  ।.1.92  से  शुरू
 को  गई  थो  जिसमें  मरूभूमि  विकास  सूखा  प्रवण  क्षेत्र

 अभिज्ञात  पहाड़ो  क्षेत्र  एवं  समन्वित  आदिवासी  विकास
 परियोजना  जिनकी  संख्या  1775  सभी  को  शामिल  किया
 गया  संपुष्ट  सावंजनिक  वितरण  प्रणालो  में  शामिल  राज्यों  के  नाम
 और  खण्डों  को  संख्या  दर्शाने  वाला  संलग्न

 से  अतिरिक्त  उचित  दर  अतिरिक्त  राशन
 जाली  कार्डों  को  समाप्त  भण्डारण  क्षमता  के

 दरवाजे  पर  सुपुर्दगो  स्कीम  के  तहत  शामिल  को  जाने  वाली  उचित  दर

 संपुष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  क्षेत्र  में  उचित  दर  दुकान
 स्तर  की  समितियों  को  संख्या  के  लक्ष्यों  तथा  इन  लक्ष्यों  में
 से  प्रत्येक  के  प्रति  31.10.96  को  स्थिति  के  अनुसार  की  गई  प्रगति  के
 राज्यवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  ||,  11,  तथा  ४  में  दिए  गए

 संपुष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  क  कार्यान्वयन  हेतु
 संचालनात्मक  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों  और  संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासनों
 को  केंद्र  सरकार  संपुष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  सहित
 सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  के  कार्यकरण  को  समीक्षा  करने  के  लिए
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेसाथ  बैठकें  आयोजित  करती  बैठकों  में

 सार्वजनिक  वितरण  के  कार्यकरण  में  सुधार  करने  के  लिए

 सुझावों  और  उपायों  पर  चर्चा  को  जाती  संपुष्ट  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  क्षेत्रों  मे ंसार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बुनियादी  ढांचे  को  सुदृढ़
 बनाने  के  लिए  गोदामों  के  निर्माण  और  मोबाइल  बैनों/ट्रकों  की  खरीद

 '
 हेतु  केंद्रीय  प्रायोजित  स्कीम  के  तहत  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र
 प्रंशासनों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  जाती

 संपुष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  लाए
 गए  खण्डों  की  संख्या  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  सुनिश्चित  रोजगार

 संपुष्ट  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  के  तहत  लाए

 गए  खंडों  की  संख्या
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 केरल  21

 मध्य  प्रदेश  297

 महाराष्ट्र  गा

 मणिपुर  22

 मेघालय  32

 मिजोरम  20

 नागालैंड  28

 उड़ीसा  175

 पंजाब  -

 राजस्थान  172

 सिक्किम  04

 तमिलनाडु  89

 त्रिपुरा  19

 उत्तर  प्रदेश  248

 पश्चिम  बंगाल  128

 अंडमान  व  निकोबार  द्रीपसमृह  02

 चंडीगढ़
 -

 दादर  व  नगर  हवेली  01

 दमन  व  द्वीव  की

 दिल्ली  -

 लक्षद्वीप  05

 पांडिचेरी
 -

 जोड़
 ना

 2446



 लिखित  उत्तर

 विवरण-॥
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 राज्य/संघ  अतिरिक्त  उचित  दर  अतिरिक्त  राशन  अलग  करिए  गए
 राज्य  क्षेत्र  दुकान  कार्ड  तारों  किए  जाला  राशन  कार्ड

 प्रस्तावित  खोलो  गईं  प्रस्तावित  गए

 आंध्र  प्रदश  316  36  श्न्य  650000  59144  44

 अरुणाचल  प्रदेश  185  2५३  16310  13713  10513

 असम  311  3४5  362575५  12973  100383

 बिहार  1090  2469  296४४5  2968655  1176361

 गुजरात  ५7  416  श्न्य  381523  ४5१46

 हरियाणा  412  श्न्य  1279538  35193

 हिमाचल  प्रदश  2  ।2  श्न्य  1794  99

 जम्मू  और  कश्मार  123  260  21900  ५400  शुन्य

 कऋरनटिक  403  1231  634199  ०३3385  125003

 करल  शुन्य  1201  श्न्य  75493  8389

 मध्य  प्रदश  1274  1276  476930  2955000  737058

 महाराष्ट्र  2588  3395  350000  456000  120000

 मणिपुर  24  74  $4449  658५0  श्न्य

 मंघालय  16  426  193000  1475७  ०210

 मिजोरम  23  ५०५  3265  10812

 नागालैंड  20  शव  3000  श्न्य  श्न्य

 उडीसा  608  1362  श्न्य  576407  24990

 राजस्थान  718  1079  106667  3568639  76046

 सिक्किम  400  2  श्न्य  30000  207

 तमिलनाडु  है|  12  3000  19486  470150

 21.  त्रिपुरा  25  33  '  शन्य  12075  6110

 22.  उत्तर  प्रदश  १628  76255  ।  कब  160970

 23.  पश्चिम  बंगाल  ४826  69  101  4७6  03224

 24.  अंडमान  व  निकोबार  ।2  22  श्न्य  369  16696

 25.  दादर  व  नगर  हवलो  >  4.  1000  "gs

 26.  दमन  ब  द्वोत  3  ॥  श्न्य  562  शब्य

 27...  लक्षद्रोप  5  2
 श्न्य  श्न्य  शुन्ध

 योग  105७५)  1%5७+  2675398  9279822  4६7665
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 विवरण-॥॥

 संपृष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  31.10.96  तक  क्रियान्क्यन  की  प्रगति
 ......_.

 अतिरिक्त  भंडारण  गादामों  क॑  निर्माण के  लिए  कन्द्रोय
 राज्य  क्षेत्र  टन  सरकार  द्वारा  -92  से  मंजूर

 ,  ee  -  को  गई  वित्तीय  सहायता

 लक्ष्य

 ढ
 किराए  पर  सुजित  राशि  क्षमता

 1.  आंध्र  प्रदश
 ,

 शुन्य  115000  श्न्य  124.20  5000

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  11050  श्न्य  4350  27.70  R00

 3.  असम
 |

 शुन्य  श्न्य  श्न्य

 4.  बिहार  22400  श्न्य  8600  106.40  9000

 5.  गुजरात  शुन्य  14865  शुन्य  212.42  9500

 6.  हरियाणा  श्न्य  श्न्य  शुन्य

 7.  हिमाचल  प्रदेश  2250  2000  1300

 8.  जम्मू  और  कश्मोर  7400  5450  1100  528.  82  13950

 ०.  कनाटक  12200  4375  9800  132.00  8200

 10.  केरल  60000  शुन्य  श्न्य  41.50  2000

 11.  मध्य  प्रदेश  13650  241670  11000  522.88  32000

 12.  महाराष्ट्‌  40000  17000  .  6000  206.16  10442

 13.  मणिपुर  2350  शुन्य  शुन्य  194.79  *  5000

 14.  मेघालय  15200  शुन्य  500  40.00  2000

 15.  मिजोरम  ४000  शुन्य  2060  183.71  7200

 16.  नागालैंड  1250  7340  शुन्य  25.00  600
 17.  उड़ोसा  14500  13000  शुन्य  208.00  1300

 18.  राजस्थान  26550  शुन्य  25550  175.66  14400

 19.  सिक्किम  ३3600  शुन्य  शुन्य  64.50  2600

 20.  तमिलनाडु
 *.  2800  शुन्य  शून्य  50.00  2480

 21.  त्रिपुरा  1400  425  शुन्य  30.00  1250

 22.  उत्तर  प्रदेश  37700  37716  शुन्य  162.00  5400

 23.  ,  पश्चिम  बंगाल  4400  शुन्य  शुन्य  96.46  6000

 24.  अंडमान  व  निकाबार  1650  शुन्य  शुन्य  46.00  1000

 25.  दादर  व  नगर  हवेलो
 ह

 500  शुन्य  शुन्य  हि

 26.  दमन  ब  द्वांव  शुन्य  शुन्य

 27.  लक्षद्वीप  1700  शुन्य  1200  7.50  500
 —  **+++.++_---++++  लन्ड  ज७घिऊकीकखस्‍स्‍_>नंत3+त+व  | तन

 योग  :  413400  458841  71460  3185.70  152322
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 राज्य/संघ
 राज्य  क्षेत्र

 आंध्र  प्रदेश

 अरुणाचल  प्रदेश

 बिहार

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कनटिक

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 त्रिपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 .  पश्चिम  बंगाल

 अंडमान  व  निकोबार

 दादर  ब  नगर  हवेलो

 टमन  ब  द्वीव

 5  ।9।8

 विवरण-।९

 अभिज्ञात  क्षेत्रों  में
 उचित  दर  दुकानों
 को  कल  संख्या

 दरवाजे  तक  सुपुदंगो
 स्कोम  के  तहत  लाई
 गई  उचित  दर  दुकानों

 को  संख्या

 8135

 1515

 7238

 2500

 604.

 श्न्य

 180

 शुन्य

 शुन्य

 9234

 2259

 3681

 संपुष्ट  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  31.10.96  तक  क्रियान्वयन  की  प्रगति

 लिखित  उत्तर  246

 1991  -92  से  बैनों  को  खरोद
 के  लिए  मंजूर  को  मई

 वित्तीय  सहायता

 188.00  3।

 120.00  25

 40.00  10

 65.00  20

 240.00  41,

 265.90  52-

 73.00  22

 122.50  34

 280.00  70

 470.00  ।7

 120.00  30

 26.00  7

 88.00  22

 24.00  6

 260.00  है

 264.00  69

 16.23  4

 76.00  19

 68.00  15

 100.00  25

 100.00  25

 20.00  5

 4.00

 3030.63  721
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 विवरण-५

 संपुष्ट  सार्वजनिक  विवरण  प्रणाली  31.10.96  तक  क्रियान्वयन  की  प्रगति

 अभिजात  उचित  दर दुकान  स्तर  पर गठत.....रः
 राज्य  क्षेत्र  मं  उचित  दर  सतकंता  समितियों  को  संख्या

 दुकानों  को

 ऋतल्न

 आंध्र  प्रदेश  ४253  प्रत्यक्र  उच्चित  दर  दुकान  कर  ल्तिए  सबाद्य  संबंधों  परासशंदात्रो  समितियां  गठित

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  8  सूच्चित  किया  है  कि  उचित  दर  दुकान  स्तर  को  551  समितियां  गठित  क्रा

 3...  असम  4117  4117  काय॑  कर  रहो

 4...  बिहार  9402  उचित  दर  दुकान  स्तर  को  सभो  सार्मालियां  गठित  को  गई

 5...  गुजगत  उच्चित  दर  दुकान  स्तर  को  संसतियां  गठित  को  गई

 6...  हरियाणा  2074  उचित  दर  दुकान  स्तर  को  सभो  सार्मालियां  गठित  को  गई

 7.  हिमाचल  प्रदश  71  उच्चित  दर  दुकान  सलर  को  ।”।  सासितियां  के  कार्य  करन  का  सचना  प्राप्त  हुई

 जम्मू  व  कश्मोर  ह्वर्‌  पंचायत  स्तर  पर  गठित

 9:  कनटिक  8।  74  7937  उचित  टर  दुकान  स्तर  क्रो  सतकंता  समितियां  गठित

 10.  केरल  1530  ,  सभो  पंचायतों  मं  गठित

 11...  मध्य  प्रदेश  7235  18.  जिला  और  154  खंड  स्तरोय  समितियां  गठित

 12.  महाराष्ट्र  10055  ग्राम  स्‍तर  को  तियां  गठित

 13...  मणिपुर  60-+  417  उचित  स्लर  दुकान  स्तर  को  समितियां  कार्य  कर  रहो

 14...  मेघालय  3839  3074  उ  चित  दर  दुकान  स्तर  को  समितियां  कार्य  कर  रहो

 15...  मिजोरम  ५55  अभो  सूचित  किया  है  कि  क्रवल  329  सर्मितियां  काय॑ं  कर  रहो

 16...  नागालैंड  269  130  गठित  हैं  और  कार्य  कर  रहो

 17.  उड़ीसा  ५०432  ४9०04  समितियां  गठित

 18.  राजस्थान  ५257  9234  उचित  दर  दुकान  स्तराय  समितियां  गठित

 “19...  सिक्किम  253  *  ग्राम  पंचायत  और  जिला  स्तराय  समितियां  गठित

 20...  तमिलनाडू  2259  पभो  उचित  दर  दुकान  स्तराीय  सर्मातियां  गठित

 21.  त्रिपुरा  514  उप-डिविजन  स्तर  को  समितियां  कार्य  कर  रही  है|  उचित  दर  दुकान  स्तर  को  समितियां
 गठित  की  जा  रहो

 22...  उत्तर  प्रदश  10310  5300  उचित  दर  दुकान  स्तर  को  समितियां  गठित

 23...  पश्चिम  बंगाल  3840  खंड  और  जिला  स्तर  को  समितियां  कार्य  कर  रही

 24...  अंडमान  व  निकोबार  67  8  जोनल  समितियां  गठित  हैं  और  कार्य  कर  रही

 25...  दादरा  व  नगर  हवलो  मु  73  65  उचित  दर  दुकान  स्तर  को  और  10  पंचायत  स्तर  की  समितियां  गठित

 26...  दमण  व  दांव  71  &  उचित  दर  दुकान  स्तरोय  समितियां  कार्य  कर  रहो

 27...  लक्षद्रोप  35  10  उचित  दर  दुकान  स्तर  को  समितियां  कार्य  कर  रही

 ऋल  :  न02टा7। |  जो  35  उचित  दर  दुकानों  पर  निगरानो  रखती



 249  लिखिल  उत्तर

 प्रदूषण  नियंत्रण  हेतु  सहायता

 723.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्‍या  पर्यावरण  और  वन
 मंत्री  यह  बताने  को  कृष्नां  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  ने  ओऔद्योगिक  और  पर्यावरणीय

 प्रदूषण  को  नियंत्रित  करन  क॑  लिए  दिल्‍ली  सरकार  को  सहायता

 देने  हेतु  कोई  योजना  तैयार  की  हैं  अथवा  तैयार  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  इस  प्रयोजन

 हेतु  कितनी  सहायता  राशि  उपलब्ध  कराई  गई  है  और  मदवार  ब्यौरा
 क्या  है  जिनकं  अन्तर्गत  दिल्‍ली  सरकार  ने  यह  राशि  व्यय
 और

 इस  संबंध  में  उपलब्धियों  का  ब्यौरा  क्‍या

 स्कीम  का  नाम

 1...  प्रदूषण  उपशमन  के  लिए  सहायता

 कर्मचारियों  का  वेतन
 ह

 स्थिति  रिपोर्ट  तैयार  करने  के  लिए

 प्रदूषण  जागरूकता  और  सहायता  केन्द्र  की  स्थापना

 ad  जल  उपकर  की  प्रतिपूर्ति

 चावल  उत्पादन  हेतु  अनुसंधान  कार्य

 724.  श्री  वाडियार  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  चावल  उत्पादन  में  चूद्धि  करने  क

 लिए  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  तथा

 को  चावल  के  संबंध  में  अनुसंधान  करने  का  कार्य  .

 सोंपा

 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  क॑  दौरान  इन  दो  प्रमुख  संस्थानों

 द्वारा  किए  गए  अनुसंधान  कार्य  का  ब्यौरा  क्या  और

 इन  संस्थानों  द्वारा  शताब्दी  के  अंत  तक  चावल  के

 उत्पादन  के  बारे  में  लगाये  गए  अनुमान  का  ब्योरा  क्‍या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  देश  में  चावल  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  को  अनुसंधान  करने
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 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  राज्य  मंत्री  जय  नारायण
 प्रसाद  :  और  औद्योगिक  और  पर्यावरण  प्रदूषण
 नियंत्रण  के  लिए  राष्ट्रीय  राजधानों  दिल्‍ली  सरकार  को  सहायता
 देने  के  लिए  कोई  विशेष  स्कीम  नहीं  दिल्ली  सरकार

 विभाग/दिल्ला  प्रदृूषण  नियंत्रण  को  औद्योगिक  और
 पर्यावरणीय  प्रदूषण  नियंत्रण  के  लिए  वित्तोय  सहायता  दो  जा  रहा

 कस  स्कोम  के  अन्तर्गत  राष्ट्रीय  राजधाना  दिल्‍ली  सरकार  को
 पर्यावरण  विभाग  क॑  तकनीको  सेल  के  कर्मचारियों  क॑  बेतन  कर  लिए
 वित्तीय  सहायता  जातो  विशिष्ट  अध्ययनों/परियाजना
 प्रस्तावों/प्रयोगशाला  आदि  के  लिए  उपकरण/इंस्टूमेंट  खरोदने  कर  लिए
 भो  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 ह

 इसके  विद्यमान  दिशा-निर्देशों  क॑  अनुसार  कन्द्र  सरकार
 के  पास  जमा  कूल  राशि  में  स  राष्ट्रीय  राजधाना  दिल्‍ला  सरकार
 को  जल  उपकर  के  75  प्रतिशत  को  प्रतिपूर्ति  भो  को  जाता  है

 और  दिल्लों  में  प्रदूषण  निवारण  एवं  नियंग्ण  क्र  लिए
 गत  तीन  वर्षों  क॑  दौरान  राष्ट्रीय  राजधानो  दिल्लना  को  सरकार
 दी  गई  सहायता  राशि  का  ब्यौरा  निम्नलिखित  है  :-

 रुपया

 1993-94  1994-95  95  1995  -96  ५७

 7,00,000  4,00,000  8,00.000

 2,50.000  ल्‍

 25,000

 1,80,42,080  56,39,033  25,38.754

 को  जिम्मेवांरी  क॑  मुख्य  चावल  अनुसंधान  संस्थान  य
 हैं-कंन्द्रीय  चावल  अनुसंधान  संस्थान  करटक
 औद  धान  अनुसंधान  निदेशालय  इसक
 अलाबा  भा  चात्रल  पर  अनुसंधान  क  अनक  मंम्थ्॒गां
 ओर  कृषि  विश्वविद्यालयों  में  किया  जाता

 के  अन्तर्राष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान  संस्थान  (  आईं  :

 फिलापोन्स  क॑  साथ  चावल  पर  अनुसंधान  और
 प्रशिक्षण  में  सहयोग  देने  क॑  लिए  एक  समझौता  किया  इस  सहयागा

 अनुसंधान  के  तहत  किए  जाने  बाले  कार्यक्रलापों  में  वैज्ञानिक
 जननद्रव्य  ओर  प्रजनन  सामग्रो  एवं  प्रकाशित  साहित्य  का

 प्रदान  करना  तथा  सहयोगो  जननद्रव्य  मुल्यांकन  एबं  अनुसंधान
 परीक्षण  करना  आदि  शामिल

 ह

 भारत  में  चावल  सूधार  कार्यक्रम  मं  तथा

 राष्ट्रीय  चावल  अनुसंधान  संस्थान  का  सहयोगी  अनुसंधान
 कार्यकलाप  काफो  उपयांगो  सिद्ध  हुआ  पिछल  तोन  वर्षा  कं  दोरान



 है|  विका  का

 जो  सहयोगो  अनुसंधान  किए  गए  हैं  उनमें  ये  शामिल  बारानो

 पद्धति  पर  नोति  संबंधी  और  व्यावहारिक  अनुसंधान  क॑  लिए  संघः  (2)
 गहरे  जल  में  चावल  उत्पादन  को  लिए  जननद्र॒व्य  में

 (3)  पूर्वो  भारत  में  बारानो  चावल  उत्पादन  का  त्रिकासः  (4)
 उपराऊ  चाबल  अनुसंधान  (5)  उष्ण  कटिबंधोय  संकर  चावल

 (6)  धान  गेहूं  पर्द्धात  को  उत्पादकता  और  उसमें  स्थिरता
 (7)  सघन  चावल  पद्धति  को  उत्पादकता  में  (8)

 चाबल  उन्पादन  ओर  उसको  पद्धति  का  (०)  नर  और  मादा
 का  विश्लेषण  ओर  (10)  जैब  -  प्रौद्योगिको  |

 भारत  के  चावल  अनुसंधान  कार्यक्रम  में  सन्‌  2000  के

 अन्त  तक  देश  में  98  से  100  मिलियन  टन  स्वच्छ  चावल  क  उत्पादन
 का  लक्ष्य  रखा  गया

 विज्ञान  केन्द्र

 725.  श्री  भीमराक  सिंध्णू  जी  वडाडे  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संबंधित  राज्य  सरकारों  को  अनुमति  क॑  बिना

 विभिन्‍न  राज्यों  में  कुछ  कृषि  बिज्ञान  केन्द्र  स्थापित  किये  गय

 यदि  तो  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  ऐसे  केन्द्रों  को  अप्राधिकृत  घोषित  करने

 का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कया

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  कृषि  विज्ञान  कंन्द्रों  को  स्थापना  क॑  लिए  संबद्ध
 राज्य  क॑  प्रतिनिधि  को  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  क ेलिए  स्थान  को  उपयुकतता
 का  पता  लगाने  में  स्थानीय  प्रबन्ध  समितियों  को  बैठकों  में  तथा  कृषि
 विज्ञान  कन्‍्द्रों  क ेलिए  कर्मचारियों  को  भर्ती  आदि  जैसे  कार्यों  से  संबद्ध
 किया  जाता  कै

 «  से  प्रश्न  हो  नहीं

 26  नवबबट  (996

 दिल्ली  पुलिस  द्वारा  प्राथमिकी  दर्ज  न  किया  जाना

 726.  श्री
 जय  प्रकाश

 :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गृह  मंत्रालय  सम्बन्धा  संसंदोय  स्थाई  समिति  ने  यह
 पाया  है  कि  दिल्ली  पुलिस  द्वारा  प्राथमिको  दर्ज  न  किया  अपराध
 स्थल  पर  पुलिस  का  विलम्ब  से  पहुंचना  तथा  आम  नागरिकों  का
 परेशान  करना  आदि  क्र  मामलों  में  वृद्धि  हो  रहो

 याद  ता  गत  एक  वर्ष  में  कितने  मामलां  में  पुलिस  ने
 प्रार्थमको  दर्ज  करने  से  मना  अपराध  स्थल  पर  पुलिस  कितनो
 बार  ब्रिलम्ब  से  पहुंचो  तथा  नागरिक्रों  को  कितनी  बार  परेशान  किया

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्‍या  कार्यवाहों  की  और

 टिल्लों  में  1996  के  दौरान  कितनों  प्रार्थमको  टर्ज  को  गई
 तथा  इन  मामलों  का  ब्योरा  क्‍या  जिनक॑  आधार  पर  ये  दर्ज  को  गई
 तथा  पुलिस  थानावार  कितनो  प्राथमिक्रियां  हल  को

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 गृह  मामलों  से  संबंद्ध  संसद  को  विभागीय  स्थाई  जिसकं

 समक्ष  दिल्‍ली  के  पुलिस  आयुक्त  1996  में  उपस्थित  हुए
 ने  यह  टिप्पणी  को  थी  कि  पुलिस  कार्मिकों  के  बिरूद्ध  इस  प्रकार  को
 शिकायतें  मिला

 ।-।।  -95  से  31-10-96  तक  क्री  अवधि  कं  दौरान
 दिल्‍ली  पुलिस  को  दर्ज  करने  से  इंकार  करने  संबंधी  26

 अपराध  क॑  स्थान  पर  पुलिस  कार्मिकों  के  विलम्ब  से  पहुंचने
 बारे  में  एक  शिकायत  तथा  नागरिकों  को  परेशान  करने  संबंधी  143

 प्राप्त

 ऐसे  मामलों  जिनमें  ऐसी  शिकायतों  में  लगाए  गए  आरोप
 सिद्ध  हो  दोषी  पुलिस  कार्मिकों  क ेखिलाफ  उचित  प्रशासनिक/विभागीय

 कार्रवाई  की  गई  या  शुरू  को

 संलग्न  विवरण  में  अपेक्षित  दी  गई
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 राष्ट्रीय  भेषज  मूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण

 727.  श्री  अन्नासाहिब  पाटिल  :  क्‍या  रसायन  और
 उर्वरक  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंग  कि  :

 क्या  एक  प्रशासनिक  आदेश  से  सुजित  राष्ट्रीय  भषज

 मूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  को  एक  सांबिधिक  प्राधिकरण  का  दर्जा  प्राप्त
 नहों  है  और  क्‍या  यह  कंवल  रसायन  और  पेटा  रसायन  एण्ड

 का  एक  संबद्ध  विभाग  है  और  आओद्योगिक  लागत  और  मुल्य
 निर्धारण  ब्युरों  बड़ी  मात्रा  म॑  ओर्षाधयों  के  मुल्य
 निर्धारण  को  निगरानो  ऋरता

 यदि  सो  नई  ओर्षाध  नाति  के  अनुस्रीर  राष्ट्रीय  भेषज

 मूल्य  निर्धारण  प्राधिकरण  को  मुल्य  निर्धारण  संबंध  में  स्वतंत्र
 सांबिधिक  प्राधिकरण  का  दर्जा  न  दिए  जाने  क॑  औचित्य  कं  ब्यौरे  क्‍या

 राष्ट्रीय  भेषज  मुल्य  निधरिण  प्राधिकरण  को  सौंप  गए
 कार्यों  का  ब्यौरा  क्या  है और  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  क्रि  इसमें  शाप्र  हो  क्राम  शुरू  हा

 मुल्य  निर्धारण  संशाधन  और  उन्हें  युक्तिसंगत  बनाने  क॑

 लिए  कल  कितने  मामले  लंबित  और

 (S)  लंबित  प्रस्तावों  का  तुरन्त  निपटान  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं।उठाए  जान  का  प्रस्ताव

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शीश  राम
 :  से  1994  में  यथा  संशोधित  औषध  नीति  1986

 कर  अधान  राष्ट्रीय  औषध  मुल्य  निर्धारण  प्राधकरण  का

 सृजन  किया  गया  संशोधनों  में  एनपीपाई  को  सांविधिक  निकाय
 बनाने  कं  संबंध  में  कोई  उल्लेख  नहों  नई  ओऔषध  नोति  में  यथा

 उल्लिखित  एनपापीए  स्वतंत्र  निकाय  औद्योगिक  लागत  तथा

 मुल्य  ब्यूरा  कंबल  सिफारिश  करने  वाला  निकाय  है  और

 यह  औषधियों  क॑  मुल्यों  का  मानोटरिंग  नहीं

 से  देश  में  निर्मित  प्रपुंज  औषधों  तथा  सूत्रयोगों  का

 मुल्य  निर्धारण/पुनरोक्षण  1995  के  प्रावधानों  क॑  तहत  किया

 जाता  है  तथा  मूल्यों  को  समय-समय  पर  सरकारी  राज्य  में  प्रकाशित
 किया  जाता  है  जो  एक  सतत  प्रक्रिया

 लखूभाई  पाठक  मामला  सुनवाई  हेतु  स्थान

 728.  श्री  राम  नाईक  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  आयुक्त  पुलिस  ने  30  1996  को

 अगले  दिन  उच्चतम  न्यायालय  में  लखुभाई  मुकदमे  का  स्थान  बदलने
 का  आग्रह  करने  का  निर्णय

 यदि  तो  क्‍या  गृह  मंत्रालय  ने  पुलिस  आयुक्त  को
 उक्त  कार्रवाई  क॑  लिए  अपनी  सहमति  दे  दी  और

 लिग्बित  उत्तर  238

 यदि  तो  गृह  मंत्रालय  जो  दिल्लो  पुलिस  को  नियंत्रित
 करता  है  को  उपक्षा  करने  के  क्‍या  क्रारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रहो

 सार्वजनिक  बितरण  प्रणाली  को  सुचारू  बनाना

 729.  श्री  संतोष  मोहन  टेव  :

 श्री  ऋूटूकर  :

 श्री  सुरेश  प्रभु  :

 क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और  सार्वजनिक
 वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अक्तबूर  स  सार्बजनिक  वितरण  प्रणालों  को  सुचारू
 बनाने  के  कार्य  को  टाल  दिया  गया

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण

 क्‍या  इस  संबंध  में  राज्य  सरकारों  का  दृष्टिकोण  पता  किया
 गया

 यदि  तो  किन  राज्यों  ने  अपने  दृष्टिकाण  प्रस्तुत
 किए  हैं  तथा  किन-किन  राज्यों  क॑  दृष्टिकोण  को  कार्यक्रम  में  शामिल
 किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  ले
 लिया  जाएगा  2

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  ओर

 माननीय  प्रधान  मंत्रो  जी  ने  ।5  अगस्त  1996  का  राष्ट्‌
 को  सम्बोधित  अपने  स्वतंत्रता  दिवस  भाषण  में  घोषणा  को  था  कि  गरोब
 परिवारों  को  हर  महीने  ।0  अनाज  सामान्य  मूल्य  से  आधे  मूल्य
 पर  प्रदान  किया  जाएगा  ।  इस  स्कीम  को  2  अक्तूबर  1996  को  गांधो
 जयन्ती  से  कार्य  रूप  में  परिणत  होना  उत्तर  प्रदेश  और

 जम्मू  कश्मीर  में  चुनावों  को  देखते  हुए  यह  स्कोम  आस्थगित  कर  दो

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  को  सुप्रवाहों  बनाने
 के  मामले  पर  बुनियादो  न्‍्युनतम  सेवाओं  के  संबंध  में  4-5  जुलाई  1996
 के  दौरान  आयोजित  मुख्य  मंत्रियों  क॑  सम्मेलन  में  चर्चा  को  गई

 मुख्य  मंत्रियों  के  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणाली  को  लक्षित  करने  क॑  प्रश्न  पर  आगे  विचार  करने  के  लिए  7

 1996  को  राज्य  खाद्य  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन  आयोजित
 किया

 7  1996  को  आयोजित  राज्य  खाद्य  मंत्रियों  क्रे
 सम्मेलन  में  सभो  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  क  प्रतिनिधियों  ने  भाग
 सम्मेलन  में  लक्षित  सार्वजनिक  वितरण  विशेष  रूप  से  गरोबा
 रेखा  से  नीचे  वशर  करने  वाले  लोगा  को  राजसहायता  प्राप्त  अनाजों  क॑
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 प्रावधान  का  सर्व॑सम्मति  से  समर्थन  किया  और  यह  सिफारिश  की  कि

 सरकार  इस  लक्षित  सार्बजनिक  वितरण  प्रणाली  को  यथा  शीघ्र  लागू

 मामला  सरकार  के  विचाराधीन

 भूख  से  मृत्यु

 730.  कूमारी  सुशीला  तिरिया  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  उड़ीसा  में  भुखमरी  की  समस्या  तथा
 इसके  फलस्वरूप  वहां  हाल  के  महांनों  में  लोगों  को  मृत्यु  को  जानकारी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 में  इस  तरह  की  घटनाएं  बार-बार  होने  के  क्‍या
 कारण

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  भो  जानकारी  है  कि  वहां

 सूखा/भूखमरी  के  लिए  केन्द्र  सरकार  से  उपलब्ध  कराई  गई  सहायता

 भूखमरी  का  सामना  कर  रहे  लोगों  तक  पूर्ण  रूप  से  नहीं  पहुंच  रही

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कोई  जांच  कराई
 और

 यदि  तो  इसके  क्या  निष्कर्ष

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  और  हालांकि  उड़ीसा  सरकार  ने  दक्षिण
 पश्चिम  199  के  दौरान  कम  वर्षा  के  कारण  राज्य  के  अनेक
 भागों  में  विभिन्‍न  स्तरों  पर  सूखे  की  स्थितियां  होने  की  सूचना  दी
 किन्तु  भुखमरी  से  मृत्यु  होने  की  कोई  सूचना  नहीं  मिली

 चूंकि  यह  राज्य  अपने  फसल  उत्पादन  के  लिए  वर्षा  पर
 निभर  रहता  खराब  मानसून  से  फसलें  चौपट  हो  जाती  हैं  और
 परिणामस्वरूप  सूखा  पड़ता

 जा  लक्ष्यों  को  बांछित  सत्र  तक  प्राप्त  करने  के

 लिए  भारत  सरकार  द्वारा  इन  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  की  नियमित
 मानिटरिंग  और  समाक्षा  की  जा  रही

 (S)  और  ये  प्रश्न  नहीं

 समान  खरीद  नौति

 731.  प्रेम  सिंह  चन्ट्माजरा  :
 जस्टिस  गुमान  मल  लोढा  :

 क्या  ब्वाद्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सम्मन  खरीद  नीति  न  होने  करे  कारण  विभिन्न कृषि
 उत्पादों  की  विभिन्‍न  राज्यों  में  पृथक-पृथक  श्रष्टियों  के  अंतर्गत  रखा

 गया
 दा
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 यदि  तो  इस  संबंध  में  तथ्य  क्‍या  हैः

 क्‍या  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  कन्द्र  सरकार  का  ध्यान  इस
 ओर  आकर्षित  किया

 यदि  ता  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्‍या  कार्यत्राहा  को  गई

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  और

 सरकार  एक  समान  वसूली  नोति  का  अनुसरण  कर

 रही  प्रमुख  कृषि  जिंस  के  लिए  नियत  न्यूनतम  समर्थन  मुल्य  पुरे
 देश  में  एक  समान  रूप  से  लागू  न्यूनतम  समर्थन  मुल्यों  पर  खाद्यान्नों
 की  बसूलो  के  लिए  निर्धारित  बिनिर्टिष्टियां  भो  पूरे  देश  में  एक  समान

 से  धान  को  किस्म  को  उत्तम  के  बजाय

 बढ़िया  मानने  के  संबंध  में  पंजाब  सरकार  से  एक  अभ्योबेदन  प्राप्त  हुआ
 यह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि  यद्यपि  इस  धान  को  उत्तम  किस्म

 के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  जाता  है  फिर  भी  यदि  कुछ  मामलों  में  धान
 की  निम्न  समूहों  का  सम्मिश्रण  इसकी  निर्धारित  सीमा  से  अधिक  हो  तो
 उसे  बढ़िया  माना

 हथियारों  की  तस्करी

 732.  श्री  भक्‍त  चरण  दास  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  1996  के  दौर।न  भारी  मात्रा  में  तस्करो  के
 हथियार  जब्त  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  अब  तक  कितने
 व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  और

 देश  में  इस  प्रकार  हथियारों  की  तस्करी  को  रोकने  हेतु  क्या
 कार्यवाही  की  जा  रही

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  ह ैऔर  सभा  पटल  पर  रख

 दी

 गेहूं  उत्पादन

 733.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कृषि  वैज्ञानिकों  ने  चालू  वित्त  वर्ष  के  दौरान  गेहूं
 उत्पादन  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कोई  ब्रिस्तृत  योजना  तैयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  गेहूं  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए
 और  कृषि  भूमि  पर  गेहूं  को फसल  उगाने  का  और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :

 रबी  1996-97  के  दौरान  गेहूं  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए
 जिन  क्षेत्रों  पर  मुख्य  जार  दिया  गया  है  बे  इस  प्रकार  हैं  :-

 (1)  निबश  को  दक्षता  बढ़ाने  और  उच्च  उत्पादकता  का  प्राप्त

 करने  के  लिए  सभा  क्षेत्रों  मे ंसमय  पर  बुआई
 पर  विशेष  बल

 (2)  रोग  से  प्रभावित  पुराना  किस्मों  के  स्थान  पर  नई  सुधरों
 किसमें  हरियाणा  और  पश्चिमों  उत्तर
 प्रदेश  में  2329  के  स्थान  पर  343,

 542  व  2338  पूर्बों  उत्तर
 बिहार  और  पश्चिमी  बंगाल  में

 सोनालिका  और  206  के  स्थान  पर

 8804,  9006  और  8962
 किर्स्मों  को  उगाने  के  प्रयास  किये

 (3)  पश्चिमी  उत्त्तर  मध्य  प्रदेश  और

 गुजरात  में  निर्यात  की  दृष्टि  से  उत्कृष्ट  ड्यूरम  किस्म

 क॑  गेहूं  की  खेती  को  प्रोत्साहित  इस  उद्देश्य
 से  उपयुक्त  किसमें  हरियाणा  और  पश्चिमो

 उत्तर  प्रदेश  के  लिए  215,

 डब्ल्यू  233  और  जबकि  मध्य  प्रदेश

 और  गुजरात  के  लिए  राज  1555  और

 अच्छी  हैं  ।

 (4)  गेहूं  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  को  बढ़ाने  क॑  लिए
 अन्य  उपायों  में  शामिल  हैं  :  (1)  पंजाब  और  हरियाणा

 में  गेहूं  प्रणालो  के  अंतर्गत  हल्की  मिटिटयों  में

 25  कि.ग्रा.।हैक्टर  मिटिटयों  में  25  कि.ग्रा./हैक्टर  की  दर

 से  जिंक  सल्‍्फैट  और  ।0  टन  प्रति  हैकक्‍टर  को  दर  से

 गोबर  को  खाट  का  प्रयोग  (॥)  धान  को  कटाई  के

 तत्काल  बाद  गेहूं  को  बुआई  सुनिश्चित  करने  और

 उत्पादन  कीमत  को  कम  करने  के  लिए  पंतगनगर  द्वारा

 विकसित  शुन्‍्य  जुताई  वाली  बुआई  प्रणाली  को  लोकप्रिय

 (111)  हरियाणा  और  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश

 में  उच्च  स्तर  को  उत्पादकता  को  जारी  रखने  के  साथ

 फैलेरिस  माइनर से  ग्रस्त  ब्रिभिन्‍न  खेतों  में  इस  खरपतवार

 को  नियंत्रित  करने  के  लिए  धान-गेहूं  क ेएक-दो  फसल

 चक्रों  के  बाद  इस  प्रणाली  को  एकरसता  को  समाप्त  करने

 के  लिए  रबी  वालो

 बरसाम  आदि  को  खती  को  प्रोत्साहन

 और  गहूं  उत्पादन  के  अंतर्गत  और  अधिक

 भूमि  को  लाने  का  कोई  विशेष  प्रस्ताव  नहीं  है  पर  गेहूं  क॑  उत्पादन  को

 बढ़ाकर  उत्पादकता  को  बढ़ाने  के  लिए  प्रयत्न  किये  जा  रहे
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 सरकारी  रिकार्डों  में  पुलिस  द्वारा  हेर-फेर

 734.  श्री  स्वामी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  19  1996  के  इंडियन
 एक्सप्रेसਂ  में  ओफेसियल्स  फज्ड  टुक  बूटो
 एलोजेज  ग्रोब  बंग्लीय  बाय  कोप्स  इन  7
 ईयर  ओल्ड  नारकोटिक्स  कंसਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर
 आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  सोी.बो.आई  ने  इस  संबंध  मेँ  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  इसके  निष्कर्ष  क्या  हैं  और  इस  पर  क्‍या
 कार्यवाही  को  गयी

 क्या  इस  प्रकार  के  मामले  विगत  काल  में  भो  हुए  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  भविष्य  में  इस  प्रकार  को  घटनाओं  को

 पुनरावृत्ति  रोकने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  जी  एक  सब-डिबवोजनल  मजिस्ट्रेट

 आदि  द्वारा  को  गयी  जांच  की  पहली  रिपोर्ट  को  ध्यान  में  रखते  हए
 मामले  पर  गहराई  से  विचार  करने  के  केन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  का  यह
 मत  है  कि  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  इस  आधार  पर  कि  जिस  पुलिस
 अधिकारी  ने  जब्ती  को  थी  उसको  मृत्यु  हो  चुकी  केन्द्रीय  ता

 ब्यूरो  द्वारा  आगे  जांच  करने  के  लिए  यह  उपयुक्‍त  मामला  नहों  ह  ,

 से  केन्द्रीय  जांच  ब्युरो  और  दिल्लो  पुलिस  ने  सूचित
 किया  है  कि  उनके  ध्यान  में  इस  प्रकार  का  कोई  मामला  नहों  आया

 अनुसूचित  जातियों ।  अनुसूचित  जनजातियों  पर  अत्याचार

 735.  श्री  सुल्तानपुरी  :  कया  गृह  मंत्री  यह  बताने  यो

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  अनुसूचित
 अनुसूचित  जनजातियों  तथा  पिछड़े  वर्ग  के  लोगों  के  अत्याचार

 को  कितनी  घटनाएं  हुई

 नंगा  करके  पीटे  जाने  की  शिकार  महिलाओं
 को  राज्यवार  संख्या  कितनी  और

 इस  संबंध  में  अब  कितने  लोगों  को  गिरफ्तार  किया  गया
 हु
 है  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 और  वर्ष  i995  के  दौरान  बच्चों  तथा
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 अनसचित  अनुसूचित  जनजातियों  पर  हुए  अत्याचारों  से  इस  संबंध  में  उपलब्ध  नवोनतम  आंकड़ों  क॑  अनुसार  वर्ष  1994
 २4०...  शय**

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दो  गई  के  दौरान  बलात्कार  के  आरोप  में  18880  व्यक्ति  गिरफ्तार  किए

 विवरण

 वर्ष  1995  के  दौरान  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  साथ  हुई  अपराधों  को
 __*|*|*<्य्यआझय1ऑऔ1]]

 जोड़  बलात्कार  बच्चे  अ.जन.जाति

 कर  3...  45...

 राज्य

 ।.  आंध्र  प्रदेश  ०४1०  34  75  1764  165

 2  अरुणाचल  प्रदेश  3  ॥|  2

 ३3...  असम  1706  567  10  0  0

 4.  बिहार  1042  351  29  221  35

 SL  गांवा  147  20  9  6  0

 ७...  गुजरात  4906  248  231  91724  486

 7.  हरियाणा  1993  256  18  82  0

 ४.  हिमाचल  प्रदेश  758  110  21  ४2  5

 9.  जम्मू  और  कश्मीर  812  122  |  25  8

 10.  कनटिक  5761  262  24  1171  96

 11...  केरल  3।  244  15  696  185

 12.  मध्य  प्रदेश  14883  3023  232  3979  1690

 13.  महाराष्ट्र  15378  1332  498  1622  505

 14.  मणिपुर  97  10  1  1  2

 1s.  मेघालय  क्व  16  1  2  2

 lo.  मिजोरम  100  39  0  0  0

 17.  नागालैंड  14  12  0  0  0

 ix.  उड़ीसा  1722  515  18  329  143

 19.  पंजाब  593  |  14  8  4

 [27  गजस्थान  7740  874  व  4111  1456

 21.  गिक्किम  49  हि  0  33  40

 2.  तमिलनाडु
 ह

 7818  241  7  1293  40

 त्रिपुरा  255  74  0  0  0

 »!  उत्तर  प्रदश  15411  1800  106  14205  105

 पश्चिम  बंगाल  6384  787  165  0
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 |  2  ३

 संघ  शासित  क्षेत्र

 26.  अंडमान  व  निकाबार  द्रोपसमृह  य्य

 27.  चंडोगढ़  70

 2५.  दादर  व  नगर  हवाला  15

 2०.  दमन  ब  द्रोब  ।

 30.  दिल्लो  2268

 a).  लक्षद्रोप  0

 32.  पांडिचरो  52
 ..

 कल....रररय््ऊ  को

 वन्य  पशुओं  द्वारा  मनुष्यों  को  मारा  जाना

 736.  श्री  बची  सिंह  रावत  :  क्या  पर्यावरण  और
 बन  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंग  कि  :

 क्या  सरकार  का  उत्तर  प्रदेश  क॑  पर्रतोय  क्षेत्रों  में  त्रन्य

 पशुओं  को  हत्या  किए  जाने  को  जानकारों

 यदि  तो  क्‍या  इन  मामलां  में  मारे  व्यक्तियों  ऋक॑

 आश्रितों  का  कन्द्र  अथवा  राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  वित्तोाय  सहायता

 उपलब्ध  कराई  जातो

 यदि  ता  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  और

 यदि  ता  इसक  क्या  कारण

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :

 ओर  जब  कभो  किसो  प्रोढ़  व्यक्ति  अथवा  नाबालिग

 को  ब्न्यजोब  जन्‍्तु  मार  जाते  हैं  ता  उत्तर  प्रदश  राज्य  सरकार  उनक

 आश्रितां  करा  10.000  रुपए  और  5,७७0  रुपए  को  सहायता  दतो

 यह  मंत्रालय  भा  बाघ  परियोजना  और  हाथी  परियोजना  नामक्र

 ऋन्‍्द्रोय  प्रायाजित  स्कोमां  क  तहत  इस  प्रयोजन  क॑  लिए  राज्यों  का

 बित्तोय  सहायता  प्रदान  ऋरता

 प्रश्न  नहां

 जंगली  भैसों  का  होना

 737.  श्री  दादा  बाबूराव  परांजये  :  क्या  पर्यावरण  और  वन

 मंत्री  यह  बताने  को  क्पा  करेंगे  क्र  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारों  है  कि  बस्तर

 में  पाए  जाने  ब्राल  जंगला  भसों  को  दुर्लभ  प्रजाति

 लुप्तप्राय  होत  क॑  कगार  पर  और

 5  1918  लिखित  उत्तर  266

 ae
 7

 5  0  0  0

 5  5  0  0
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 ३३६  6५  6  0

 0  0  0  0

 2  5  0

 204...  359.  Maa?  503.

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  मं  को  गई  कार्यवराहो
 का  ब्योरा  क्‍या  है  2

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  जंगलो  भैसे  को  संकटापन्न  प्रजाति

 मध्य  प्रदश  में  पाई  जातो  हैं  जो  प्राय  होने  क॑  कगार  पर
 नहां

 जंगला  भैसे  को  वन्यजाब  1972  का

 अनुसुचो  -।  में  शामिल  किया  गया  है  जिसस  इसको  इसका  शिकार  करन
 और  वार्णिज्यक  शाषण  क  प्रति  पुर्ण  कानूनों  सुरक्षा  मिलतो  मध्य

 प्रदश  में  बस्तर  जिले  क  इन्द्रावतो  राष्ट्राय  मरामगढ़  अभयारण्य
 और  पामंड  अभयारण्य  मं  इस  प्रजाति  तथा  इसक  वासस्थल  को  सुरक्षा
 को  जातो  है  जहां  पर  1906  को  गणना  के  अनुसार  जंगला  भैसों  को
 आबादा  225

 पाकिस्तानी  घुसपैठिए

 738.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  वतान  को

 कुया  करेंगे  कि  :

 क्या  सेना  ने  चुनाव  के  मोौक्  पर  हिजबुल  सुजांहददान
 के  कई  कटटर  आतंकदवारियां  को  गिरफ्तार  कऋर  और  बडा  मात्रा
 में  शस्त्र  बरामद  कर  तथा  पाकिस्तानों  घुृसपेठियां  क॑  एक  दत्त  का
 नाकाम  कर  जम्मू  ओर  काश्मार  में  बिधान  सभा  चुनावां  के  टोरान

 गड़बड़ो  फंलान  क॑  पाकिस्तान  क  प्रयास  को  विफल  कर  दिया
 ओर

 यदि  तो  जम्मू  ओर  काश्मोर  में  अगस्त
 19५७  के  दोरान  पाक  सनाओं  और  आतंकवादियों  द्वारा  किए  गए  इसो
 प्रकार  क्र  अन्य  प्रयासों  का  क्‍या  ब्योरा
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 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 और  यह  सच  है  कि  पाकिस्तान  और  इसके  पिटठ्‌  उग्रवादो

 ग्रुपों  ने जम्मू  एवं  कश्मीर  में  विधान  सभा  चुनावों  को  प्रक्रिया  में  बाधा

 पहुंचाने  ओर  इसमें  गड़बड़ो  करने  क  उद्देश्य  से  राज्य  में  सशस्त्र

 आतंकवादियों  को  घुसपैठ  कराने  के  प्रयासों  सहित  हर  संभव  प्रयास

 ऐसे  इरादों  को  विफल  करने  क॑  लिए  सेना  के  किसी  खास

 अभियान  का  नाम  लेना  व्यवहार्य  नहों  राज्य  सरकार  और  समस्त

 सुरक्षा  बलों  एवं  एजेंसियों  ने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इन

 मनसूबों  को  सफल  न  होने  दिया  समन्बित  प्रबंध  एवं  लगातार
 प्रयास  राज्य  में  विधान  सभा  चुनाव  आमतौर  पर

 शांतिपूर्वक  संपन्न  हो

 1996  की  अवधि  में  265  उग्रवादी  मारे
 164  गिरफ्तार  किए  गए  और  अन्य  के  साथ-साथ  इन  उग्रवादियों  से

 422  184  768  हथगोलों  सहित  बड़ी  मात्रा  में

 हथियार  और  काफी  मात्रा  में  क्स्फोटक  पदार्थ  एवं  गोलो  बारूद  बरामट
 किया

 उपभोक्ता  संरक्षण  न्यायालय/मंच

 739.  रासा  सिंह  रावत  :  क्‍या  नागरिक  उपभोक्‍ता
 मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  राजस्थान  में  राज्य  और  जिला  स्तर  पर  उपभोक्ता

 संरक्षण  न्‍्यायालयों/मर्चों  की  स्थापना  की  गयी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  केंद्र  सरकार  उक्त  न्यायालयों/मर्चो  को  स्थापना  हेतु
 राज्यों  को  कोई  सहायता  प्रदान  करतो  और

 यटि  तो  इस  उद्देश्य  हंतु  राजस्थान  को  कितनो  धनराशि
 आबंटित  की  गई

 स्ाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्‍ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्रों  देवेन्द्र  प्रसाद  :  ओर

 उपभाक्‍ता  1986  के  तहत
 राजस्थान  में  राज्य  स्तर  पर  राज्य  उपभोक्‍ता  विवाद  प्रतितोष
 आयोग  और  जिला  स्तर  पर  32  जला  उपभोक्ता  विवाद  प्रतितोष  मंच
 स्थापित  किए  गए

 और  केंद्र  सरकार  न्यायालयों/मंचों  की
 स्थापना  करने  के  लिए  राज्यों  को  कोई  सहायता  नहीं-देती
 कंन्द्र  सरकार  ने  उपभोक्ता  न्यायालयों  क॑  आधारभूत  ढांचे  को  सटृढ
 बनाने  के  लिए  राज्यॉ/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को एक  बार  के  अनुदान  की

 मंजुरों  दी  इस  स्कोम  के  तहत  राजस्थान  राज्य  को  अब  तक  1.69

 करोड़  रुपए  का  राश  प्रदान  की  गई
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 मछुआरों  को  सहायता

 740.  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मंद  धंध  वाले  महानों  के  दोरान  मछआरों  को  वित्तीय

 सहायता  प्रदान  किए  जाने  को  कोई  योजना

 यदि  ता  तत्संबंधो  ब्योरा  क्‍या  है

 इस  योजना  क  अन्तर्गत  कुल  कितने  मछआरों  को
 शामिल  किए  जाने  को  संभावना  और

 क्या  सभा  समुद्रो  मछआरों  को  इस  योजना  के  अन्तर्गत
 शामिल  किए  जाने  का  कोई  प्रस्ताव  हैं  2

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  और  कंन्द्रीय  प्रायोजित  राष्ट्रीय
 मछआरा  कल्याण  योजना  क॑  बचत  सह  राहत  घटक  जिसे
 1991-92  -  92  के  दौरान  लागू  किया  वर्ष  के  चार  महीनों  के  दौरान

 मानसुन/मौसम  न  होने  से  जब  मछली  नहीं  पकड़ी  जाती  तब  सक्रिय

 समुद्रो  मछुआरों  को  वित्तोय  सहायता  देने  का  प्रावधान  यह  योजना

 3।  1996  तक  कार्यान्वित  की  गयो  और  इसके  विस्तार  पर  विचार
 किया  जा  रहा

 राष्ट्रीय  मछुआरा  कल्याण  योजना  के  बचत  सह  राहत
 घटक  के  अंतर्गत  आठवीं  पंचवर्षोय  योजना  में  6.60  लाख  समुद्री
 मछआरों  को  कवर  करने  का  लक्ष्य  रखा  गया  इसकी  तुलना  में
 1995-96  तक  8.71  लाख  मछआरों  को  कवर  कर  लिए  जाने  को
 आशा

 है

 यह  योजना  1995-96  तक  कंवर्ल  7  समुद्र  तटबर्ती
 राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  कार्यान्वत  की  जा  रही

 सरकारी  काम-काज  में  अंग्रेजी  भाषण

 741.  श्री  जगदम्नी  प्रसाद  यादव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  अपनी  स्वतंत्रता  की  स्वर्ण  जयन्ती  मनाने  जा

 रहा  है  जबकि  हम  सरकारी  कामकाज  में  अभी  भी  अंग्रेजी  भाषा  का

 हो  उपयोग  करते

 क्या  सरकारी  कामकाज  में  बहुत  लम्बे  समय  से  राजभाषा
 का  प्रयोग  नहीं  क्रिया  जा  रहा  है  और  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  विधायी
 भाषा  के  रूप  में  अंग्रेजी  को अपनाया  है  और  संघ  लोक  संबा  आयोग
 ने  अंग्रेजी  भाषा  को  अनिवार्य  कर  रखा

 क्‍या  यह  कंबल  राजभाषा  हिन्दो  का  ही  नहों  बल्कि
 समस्त  भारतीय  भाषाओं  का  अपमान  नहों

 हि
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 क्या  यह  सच  है  कि  भारतोय  संविधान  क॑  अनुसार  देश
 को  राजभाषा  हिन्दों  हे  तथा  अंग्रेजो  गोण  भाषा  हैं  लेकिन  बास्तब  में
 हिन्दों  अनुवाद  को  भाषा  बन  कर  हो  रह  गई  और

 क्‍या  विश्व  में  कोई  ऐसा  अन्य  स्वतंत्र  राष्ट्‌  है  जहां
 स्वतंत्रता  क्र  पचास  वर्ष  बाद  भी  विदेशी  भाषा  का  प्रयोग  हो  रहा  और
 जहां  बारह  स्वदेशों  भाषा  ओं  ओर  पांच  अन्तर्राष्ट्रीय  भाषाओं  का  एक
 साथ  उपयोग  किया  जा  रहा  है  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 जो  स्त्रतंत्रता  को  स्वर्ण  जयन्तो  का  आयोजन  किसा  भा
 देशवासी  के  लिए  गौरव  को  बात  इसे  राजभाषा  क॑  मुद्दे  क॑  साथ

 जोड़ना  उचित  नहीं

 निःसंदेह  सरकारी  कामकाज  में  अभो  भो  अंग्रेजो  को
 प्रधानता  बनी  हुई  है  तथापि  सरकार  के  निरंतर  प्रयास  से  सरकारा  कार्यों
 में  हिन्दो  का  प्रयोग  धीरे-धीरे  बढ़  रहा  उच्चतम  न्यायालय  में  हिन्दी
 के  प्रयोग  को  प्रारम्भ  करने  के  संबंध  में  संसदीय  राजभाषा  समिति  द्वारा  *

 प्रस्तुत  प्रतिवेदन  के  पाचंवे  खण्ड  के  कुछ  दूरगामा  सिफारिशें  को  गई

 हैं  जिन  पर  राष्ट्रपति  जी  के  आदेश  पारित  करने  क॑  संबंध  में  कार्रवाई
 चल  रही  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  आयोजित  अधिकांश
 परीक्षाओं  में  अंग्रेजी  अनिवार्य  नहीं

 ओर  भारतीय  संविधान  के  अनुसार  देश  को  राजभाषा

 हिन्दी  भारत  सरकार  राजभाषा  हिन्दी  कं  विकास  के  प्रति  सजग  है

 एवं  इसके  सरकारी  कामकाज  में  उत्तरोत्तर  प्रयोग  क॑  लिए  प्रयत्नशील

 संक्रमण  काल  में  अनुवाद  का  सहारा  लेना  एक  प्रकार  को  विवरशता

 भाषा  को  दृष्टि  से  अलग  देशों  को  परिस्थितियां  भो

 एक  समान  नहों  अतः  इस  संबंध  में  किसो  देश  को  दूसरे  देश  से

 तुलना  करना  सार्थक  नहीं  कहा  जा

 कृषि  उत्पादन  वृद्धि  दर

 1742.  सुन्बारामी  रेड्डी  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 बिगत  दो  वर्षों  को  तुलना  में  मोजूदा  कृषि  उत्पादन  वृद्धि
 कितनो

 क्या  हरित  क्रांति  की अवधि  ओर  कृषि  क॑  लिए  समर्थन

 मुल्य  योजना  लागू  होने  की  अवधि  क॑  बाद  उत्पादन  वृद्धि  दर  में  काफो

 कमी  आई

 यदि  तो  क्‍या  यह  बात  भो  ध्यान  में  आई  है  कि

 उत्पादकता  वृद्धि  दर  में  सुधार  होने  पर  उत्पादन  बृद्धि  दर  में  कमो  आई
 हि

 यदि  तो  उत्पादन  वृद्धि  दर  में  एऐसो  क्रमो  आने  के  क्‍या

 कारण
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 क्‍या  मल्य  नाति  के  साथ  किसानों  को  आधुनिक
 प्रौद्योगिकियों  जा  अपर्याप्त  आदानों  क॑  इस्तेमाल  क॑  लिए  जिम्मेदार  हैं
 के  इस्तेमाल  क॑  संबंध  में  शिक्षा  और  प्रशिक्षण  देने  क॑  उद्देश्य  से  समुचित
 नीति  नहीं  बनाई  गई

 क्या  कृषि  विस्तार  संबाएं  भो  अपर्याप्त  और

 यदि  तो  कृषि  विकास  दर  मं  सुधार  लाने  क॑  लिए  क्‍या
 उपाय  शुरू  किए  जा  रहे  हैं  2

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  क्रषि  उत्पादन  सूचकांक  में  विगत  वर्ष  हुआ
 1994-95  तथा  1995-96  में  +0.5  तथा

 +3.5  प्रतिशत  की  तुलना  में  वर्ष  1995-96  के  दोरान  -0.8  प्रतिशत

 से  हरित  क्रान्ति  के  बाद  को  अवधि  (1967-68  से

 1994-95),  जा  लगभग  मूल्य  समर्थन  पश्चात्‌  को  अवधि  के  समय
 क्र  दौरान  वार्षिक  वृद्धि  दर  2.87  प्रतिशत  इस  अवधि  में
 उत्पादकता  को  वार्षिक  वृद्धि  दर  2.02  प्रतिशत  1995-96  के
 दौरान  वृद्धि  में  कमो  खराब  मौसम  तथा  उर्वरकों  क॑  क्रम  तथा

 असन्तुलित  उपयोग  क॑  कारण

 (=  से  कृषि  मुल्य  नोति  को  कारगर  बनाने  क॑  मुल्त
 समर्थन  के  साथ-साथ  अन्य  उपाय  भा  किए  गए  हैं  जिनमें  पैदावार  बढ़ाने
 वाले  विभिन्‍न  आदानों  को  पर्याप्त  सप्लाई  तथा  आधुनिक  प्रौद्योगिक
 अपनाने  में  किसानों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  कारगर  विस्तार  सेवाएं
 शामिल  पिछले  वर्षों  में  विस्तार  सेवाओं  में  वृद्धि  को  गई  इस
 क्षेत्र  मे ंकृषि  उत्पादकता  एवं  उत्पादन  को  वृद्धि  दर  में  सुधार  करने  के

 लिए  विभिन्‍न  फसल  उत्पादनोन्मुखो  कार्यक्रम  भो  चलाए  जा  रहे

 ओजोन  परत  को  हानि  पहुंचाने  वाले  रसायन

 743.  श्री  नामदेव  दिवाथे  :  कया  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तान  वर्षों  के  दौरान  मौन्ट्रियल  प्रोटोकाल  क॑  तहत

 सृजित  बहपक्षोय  कोष  के  अंतर्गत  ओजोन  परत  को  हानि  पहुंचाने  वाले
 रसायनों  क॑  न  प्रयोग  किए  जाने  हेतु  कुल  स्वोकृत  परियोजनाओं  को
 राज्यवार  संख्या  कितनी  है  तथा  अनुमानतः  इस  पर  कितनी  लागत

 चालू  परियोजनाओं  क॑  लिए  निर्धारित  लक्ष्य  को  तुलना  में
 वास्तविक  प्रगति  कितनो  हुई

 स्वोकृति  हेतु  लंबित  प्रस्तावों  का  ब्योरा  क्‍या  है  तथा
 प्रत्येक  राज्य  के  लिए  प्रम्तावों  को  शीघ्र  स्वोकृति  देने  और  धनराशि
 जारी  करने  हेतु  क्या  ऋटम  उठाए  गए  हैं।उठाने  का  प्रस्ताव

 क्या  सरकार  ने  क्लारों  फ्लोरो  कार्बन  एफ  के
 उत्पादन  एवं  ओ  डो  एस  का  उपयोग  करने  वाले  एककों  को  स्थापना
 पर  प्रतिबंध  लगाने  हंतु  समुचित  कानून  को  दिशा  में  पहल  को  और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्‍या
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 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  से  मांटियल  प्राटाकाल  कं

 अंतर्गत  स॒ुजित  बरहुपक्षोय  काष  परियोजना  आधार  पर  निर्ियां  मंजर
 करता  बहपक्षोय  कोष  द्वारा  मुहेया  को  जा  रहा  हैं  ओर  उन्हें
 परियोजनाओं  क्र  निष्पादन  के  लिए  संबंधित  उद्योग  को  साध  बितरित
 किया  जाता

 दो  जा  रहो  सहायता  भारत  सरकार  के  माध्यम  मे  नहों  दा  जातो
 भारत  सरकार  परियाजना  आं  क्रो  छानबोन  करतो  है  ओर  सहायता

 के  पात्र  परियाजताआं  क्रो  संस्तुति  को  अंतिम  अनुमोदल  के  लिए

 बहुपक्षाय  क्राष  को  करतो  गत  लोन  बषों  क  दोरान
 हलान्स  तथा  साल्चंट  सक्‍टरों  के  अंतर्गत

 विभिन्न  उद्यागां  के लिए  आजान  क्षयकारों  पदार्थां  का  चरणवद्ध  तरोक
 स  समाप्त  करने  के  लिए  29.75  मिलियन  अमरोको  डालर  का  लागत
 से  भारत  के  ल्लिए  एके  सी  परियोजनाएं  मंत्रर  को  गई  था  तथा  तोन

 जिनको  निधियम  के  लिए  सिफारिश  को  गई  ऑतम

 अनुमोदन  के  लिए  बहपक्षाय  कोष  कर  पास  लंबित

 आंग्भ  में  कार्यान्वयन  उद्योगां  तथा  सरकार  के  बोच

 क रतिपय  ओपचारिकरताओं  क  अनुपालन  क  कारण  परियाजनाओं  का
 कार्यान्वयन  धामा  अतः  इसमें  महत्वपूर्ण  सधार  हुआ

 और  (CE).  पर्यावरण  सुरक्षा  अधिनियम  क  अंतर्गत  अलग
 नियम  तंयार  किए  जा  रह

 डेरी  प्रसंस्करण  प्रौद्योगिकियां

 744.  श्री  संतोष  क॒मार  गंगवार  :  क्या  पशुपालन  और  डेयरी
 मंत्री  यह  यताने  को  कृपा  करंगे  कि  :

 राष्ट्रोय  डेयरा  अनुसंधान  संस्थान  आर  )  मं  गत

 तोन  वर्षों  क  दौरान  विक्रॉसिल  का  गई  पशु  प्रजनन  ओर  डयरों  प्रसंस्करण
 प्रौद्यागिकियां  का  व्यौगा  क्या  और

 इनसे  से  कितना  प्रोद्योगिकियों  क्रिसानां  ओर  उद्यमियों  द्वारा

 अपनाई  गई  हैं  ओर  इनक  अंतर्गत  क्या  उपलब्धियां  हासिल  को  गई
 >-  गा दिए

 कृषि  मंत्रालय  में  पशुपालन  और  डेयरी  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 रघुबंश  प्रसाद  :  और  सचता  एकत्र  का  जा

 रहो  है  ओर  उस  सभा  घटलल  पर  रख  दिया

 उर्वरक  का  मूल्य

 745.  श्री  अशोक  प्रधान  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बतान  का  कृपा
 करंग  कि  :

 क्या  सरकार  क्रा  उस  बाल  को  लासकारों  है  कि

 पश्चिमो  उत्तरो  प्रशश  क  किसान  उ्ंरकां  मं  मुल्य  बरूद्धि  से  अत्यधिक
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 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया

 क्या  कंन्द्र  सरकार  द्वारा  फॉसफंटिक  उर्नरकों  के  मुल्यां  सं

 अचानक  बृद्धि  के  कारण  उभरने  बाल  संकट  स  किसानों  को  रक्षा  हेत
 उन्हें  सहायता  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसक  क्‍या  क्रारण
 °

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  से  अगस्त  1००2  में  फास्फट  और

 पोटाशयुक्‍त  उर्बरकों  को  नियंत्रण  मुक्त  किये  जाने  के  तत्काल  बाद
 और  पर  प्रति  टन  1000/  -  पर

 प्रति  टन  340/-  रुपये  ओर  विभिन्‍न  ग्रेड  कर  मिश्रणों  पर  प्रातिटन

 435  -999  क्रो  रिआयत  दो  गया  ताकि  कोामतां  मं  होने  वालो
 बढ़ोत्तरी  कं  प्रभाव  को  कम  क्रिया  जा  यह  महसूस  करते  हुए  कि
 यह  रिआयत  नहों  था  सरकार  ने  3.7.96  से  रिआयत  का  स्त्रदेशा

 पर  प्रति  टन  1000/  रुपये  से  बढ़ाकर  3000  रुपय  कर
 आयातित  पर  भा  प्रात  टन  1500/  -  रुपये  को  रिआयत  टा

 जिस  पर  1993  9०4  क॑  दोरान  रिआयत  बन्द  कर  दा  गया

 पर  प्रतिटन  1000/  रुपय  को  रिआयत  को  बढ़ाकर
 1500/  प्रातिटन  कर  दिया  मिश्रणों  क॑  विभिन्‍न  ग्रेडों  के लिए

 435  -  999  को  सोमा  को  बढ़ाकर  1604-2633  2633  रुपये  कर  टिया  ओर
 प्रात  टन  पर  ३५०  को  रिआयत  को  बढ़ाकर  500  रुपये
 प्रतिटन  कर

 मानसिक  रूप  से  विश्षुन्ध  व्यक्तियों  के  लिए

 राष्ट्रीय  नीति

 746.  श्री  पिनाकी  मिश्र  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कुपा  करंगे  कि  :

 क्या  मानसिक  रूप  से  विश्षुब्ध  व्यक्तियों  कर  पुनर्वास  क्र

 लिए  कोई  राष्ट्रीय  नोति  तैयार  को  गई

 यदि  तो  तत्संबंधों  ब्योरा  क्‍या

 (1)  क्‍या  मानसिक्र  रूप  स  विक्षुब्ध  व्यक्तियों  क॑  माला  पिता
 के  लिए  राष्ट्रीय  बित्त  और  बिक्रास  लिगस  का  स्थापना  क्र  लो
 आर

 यदि  उसको  मुख्य  विशेषताएं  क्या

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  और

 विकलांग  पुनर्वास  पर  राष्ट्रोय  लोति  तैयार  को  ज़ा  रहा  है|

 और  विकलांग  व्यक्तियों  क  आर्थिक  पुनर्वास
 को  त्लिए  आर्थिक  विक्रासात्मक  गतिविधियां  तथा  रत्न  रोजगार  को

 बढ़ावा  टेसे  के  लिए  राष्ट्रीय  बिकलांग  बिल  एवं  विकास  निगस  का

 प्रच्रालन  मं  लाने  के  लिए  कारंबाई  प्रगति  पर  सार्नासक  संदला  तथा

 प्रमस्तिष्क  अंगघात  वाले  व्यक्तियों  क॒  ऋल्याण  क्र  लिए  राष्ट्रीय  न्यास
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 स्थापित  करने  का  प्रस्तात्र  प्रक्रियाधान  इस  न्यास  का  मुख्य  कार्य॑
 मानसिक  मंदता  तथा  प्रमस्तष्क  अंगघात  से  पोड़ित  व्यक्तियों  को
 टेखभाल  तथा  पुनवांस  का  प्रबंध  ऐसो  देखभाल  में  लग  हुए
 संगठनां  को  सहायता  तथा  मदट  प्रदान  करना  इस  उद्देश्य  क  लिए
 बसोयत  में  मिलो  सम्पत्तियां  को  प्राप्त  करना  तथा  उनका  प्रबंध  करना

 उड़ीसा  के  लिए  नई  परियोजनाएं

 747.  श्री  सौम्य  रंजन  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बतान  को

 कुपा  करेंग  कि  :

 -  क्या  उड़ोसा  को  कुछ  कल्याणकारों  परियोजनाएं  कर्द्र
 सरकार  को  स्वोर्कृति  क॑  लिए  लम्बित

 याद  ता  इसमं  से  प्रत्यक्त  में  कितना

 धनराशि  अंतग्रंस्त  है  और  इसको  मुख्य  विशेषताएं  क्‍या

 इनमें  स  प्रत्यक्र  का  स्वार्कात  प्रदान  किए  जाने  में  विलंब

 क  क्या  कारण  और

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  स्वोर्कात  दिए  जाने  को

 संभावना  है  2

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  और

 दो  परियोजनाएं  अर्थात  (1)  अरभाझाभंल  समृदाय
 लिफ्ट  सिंचाई  1०५4-9५  तथा  (2)  अंगुल  जिल  में

 जामार्दिनो  स  राष्ट्रीय  राजमार्ग  ७  रोड  तक  लोक  निर्माण  विभाग  को

 सड़क  का  सुधार

 वर्ष  jyo4  ०5  के  दौरान  राज्य  सरकार  द्वारा  उनके  दिनांक

 13.3.96  क्र  पत्र  क  तहत  आदिवासों  उपयोजना  के  लिए  आअतिग्क्त

 विशेष  कन्द्रोय  सहायता  मं  स  अरभाझाभल  लिफ्ट  सिंचाई  परियोजना

 के  कार्यान्त्रयन  कं  लिए  627.82  लाख  रूपए  को  राशि  मांगो  गई

 इसक  अंगुल  जिले  मं  जामार्दिनों  से  राष्ट्रीय  राजमार्ग  6  रोड

 तक  लाक  निर्माण  विभाग  को  सड़क  के  के  लिए  राज्य  सरकार

 द्वारा  124. 50  लाख  रुपए  को  राशि  मांगा  गई  दानां  प्रस्ताव  क्रमशः

 13.3.96  तथा  15.6.96  से  लम्बित

 तथा  (9).  हाल  हो  मं  सरकार  ने  आदिवासो  उपयाजना  के

 लिए  अतिरिक्त  विशेष  कन्द्रोय  सहायता  के  अन्तगंत  अनुदान  का  जारो

 न  रखन  का  निर्णय  लिया  है  और  इन  परियोजनाओं  पर  बिचार

 नहों  किया

 दिल्ली  पुलिस  द्वारा  की  गई  छानबीन

 748.  श्री  जंग  बहादुर  सिंह  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  वतान

 को  कृपा  करंगे  कि  :

 दिल्लो  पुलिस  द्वारा  के  दौरान  पुलिस  थानावबार

 किले  छानबोन  को
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 कितने  मामलों  में  पुलिस  ने  छानबीन  और  जब्ती  के  दौरान
 उस  स्थान  के  निष्पक्ष  साथियों  को  सहयोजित  नहों  कियाः

 क्‍या  जांच  अधिकारों  अपन  तेनाता  कं  थाने  क  क्षेत्र  से
 अलग  क्षेत्र  में छानबोन  और  जब्तो  कर  सकता  और

 यदि  ता  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  को  किस  धारा  क्र
 अन्तर्गत  वह  एसा  कर  सकता

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मर  मकबूल  :
 से  सचना  एकत्र  क्रो  जा  रहो  है  ओर  सभा  पटल  पर  रस्त्र

 दो

 राष्ट्रीय  पार्क  एवं  अभयारण्यों  में  खनन  हेतु
 लाइसेंस  दिया  जाना

 749.  श्री  सुशील  चन्द्र  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  ध८
 बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  पार्क  तथा  अभयारण्यां  क्र  त्तिए  आर्रक्षत
 क्षेत्रों  मे ंखनन  हेतु  लाइसेंस  दिए  गए  हैं/दिए  जा  रहे  और

 यदि  ता  उन  राष्ट्रीय  पाक्राँ  लथा  अभयारण्यों  क॑  नाम
 क्या  जहां  ऐसा  पर्रिम्थात  उत्पन्न  हुईं  है  2

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :  ओर  (9).  सूचना  एकत्र  को  जा  रहो
 है  तथा  सदन  के  पटल  पर  रखा  दो

 संसद  सदस्यों  के  पत्र

 750.  श्री  रामसागर  :  क्या  नागरिक  उपभोक्ता  मामले
 और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बतान  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1996७  के  दौरान  सूपर  बाजार  के  मामल  मं  संसद
 सदमस्यां  से  कितने  पत्र  प्राप्त

 कितन  पत्रों  कर  उत्तर  सरकार  द्वारा  अभा  तक  नहां  दिए  गए
 हैं  ओर  इसमं  बिलम्ब  क  क्या  कारण

 इन  पत्रों  क  उत्तर  कब  तक  दिए  जान  को  संभावला  7

 आर

 भवत्रिष्य  मं  इस  संबंध  में  बिलस्य  ने  हा  इसक  लिए  क्‍या
 करायंत्राहो  का  गई  हे  2

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  +,  भार

 (a).  वर्ष  के  दोरान  संसट  सटस्यां  स  सुपर  दल्लो  क
 मामले  से  संबंधित  14  (  पर  प्राप्त  हुए

 ।
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 और  सुपर  बाजार  को  इस  संबंध  में  उत्तर  शोघ्र  भजने
 के  लिए  पत्र  भजा  गया  है  और  उनसे  सामग्रा  प्राप्त  होते  हो  संसद

 सदस्यों  क्रा  उत्तर  भज  दिए

 कृषि  संबंधी  निर्यात

 751.  कृपासिन्धु  भोई  :

 श्री  राजीव  प्रताप  रूडी  :

 क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कृषि  उत्पादों  क  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  क

 लिए  राज्य  सरकारां  क्रो  कोई  वित्तोाय  सहायता  दे  रहो

 याद  तो  तत्संबंधों  ब्योरा  क्‍या

 क्या  कृषि  संबंधों  निर्यात  में  सुधार  लाने  के  लिए  निर्धारित

 1000  करोड़  रुपय  क॑  योजना  परिव्यय  में  से कंबल  400  करोड़  रुपये

 का  व्यय  किया  गया

 यदि  ता  इसकं  क्‍या  कारण  हैं  ओर  इसका  क्‍या

 आचित्य  और

 सरकार  द्वारा  कृषि  उत्पाद  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  क

 लिए  उठाए  गए  कदमों/कार्य  योजना  का  क्या  ब्यौरा

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  जो  सरकार  राज्य  सरकारों  को  कृषि
 उत्पादों  का  नियांत  बढाने  क्र  लिए  विशेष  रूप  से  कोई  सहायता  नहां

 यह  प्रश्न  नहों

 और  कृषि  नियांत  में  सुधार  कं  लिए  अलग  से  कोई

 आबंटन  नहों  बहरहाल  उत्पादन  कं  उच्चतम  स्तर  का  प्राप्त  करने

 पर  जोर  दिया  जाता

 कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  बढाने  के  लिए  सरकार  ने  अनेक

 क्रटम  उठाए  हैं  जैसे  निरोक्षण  प्रक्रिया  का  कुछ  मर्दों  से

 गुणवत्ता  प्रतिबन्ध  रियायतो  ऋण  अत्तरराष्ट्रीय  मानकों  को

 प्राप्त  करने  के  लिए  उत्पाद  शत-प्रातिशत  उत्पादनान्मुखो
 इकाइयों/कुृषि  प्रसंस्करण  क्षेत्रों  संबंधी  योजना  क॑  अंतर्गत  कृषि  क्षेत्र

 के  लाभ  में  विनिर्दिष्ट  गंतव्यों  कं  लिए  चुनिन्‍्दा
 बागवानो/ताजा  सब्जियों  क॑  हवाई  भाड़े  पर  राज  विमान  पत्तनों

 पर  कोल्ड  स्टोरेज  को  व्यवस्था  व्रिभिन्‍न  योजनाओं  क॑  अंतर्गत

 नियातकों  को  बित्तोयः  अन्तरराष्ट्रीय  व्यापार  मंलों  में

 क्रंता  बिक्रता  बैठकों  मंडी  विकास  अभियान

 आयाजित  पेक्रजिंग  तथा  गृणवत्ता  प्रमाणीकरण  में  घरंलु
 एवं  नियांत  मंडियों  म॑ं  प्रसंस्करण  तथा  आधारभुत

 सुत्रिधाएं  प्रदान
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 गोद  लिए  बच्चों  का  बेचा  जाना

 752.  अजीत  कुमार  मेहता  :  क्या  कल्याण  मंत्री  यह
 चताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कू्द्र  सरकार  ने  उड़ांसा  राज्य  सरकार  से  बसुन्धरा
 नामक  एक  स्वेच्छिक  संगठन  द्वारा  गोद  लेने  को  आड़  में  बच्चों  के  बेचे
 जाने  के  मामल  में  क्रथित  रूप  से  लिप्त  होने  क  बारे  में  रिपोर्ट  मांगा
 हर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  राज्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  को
 गई  रिपोर्ट  का  ब्योरा  क्या  और

 कन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  मामल  में  क्‍या  कार्यवाही  को  गई
 है  अथवा  किए  जाने  का  प्रस्ताव  हे  7

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  से
 इस  मंत्रालय  को  कटक  के  वरिष्ठ  नागरिकों  तथा  उड़ोसा  सरकार  के
 विधायकों  से  अनक  शिकायतें  तथा  आरोप  प्राप्त  हुए  हैं  जिनमें  यह
 उल्लेख  किया  गया  है  कि  संगठन  वसुन्धरा  अन्य  बातों  क॑  साथ-साथ

 कार्यकलापों  में  शामिल  हैं  जो  दत्तक  ग्रहण  के  नाम  पर
 बच्चों  क॑  बेचने  से  संबंधित  राज्य  महिला  आयाग  ने  भो  बसुन्धरा
 सहित  उड़ीसा  में  नियोजन  एजेंसियों  के  कार्यकलापों  की  जांच  के  लिए
 भो  मांग  को  सरकार  ने  भारत  सरकार  के  अधोन  उपयुक्त
 प्राधिकारियों  से इस  संगठन  के  कार्यकलापों  को  जांच  करने  और  एक
 रिपोर्ट  भेजने  के  लिए  सम्पर्क  किया  जिसको  प्रतीक्षा  राज्य
 सरकार  से  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  नहों  कहा  गया
 उनकों  इस  मंत्रालय  द्वारा  की  गई  कार्रवाई  से  सूचित  किया  गया

 मानसून  का  देरी  स ेआगमन

 753.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देरी  से  मानसून  आने  क॑  कारण  खरीफ  फसल  विशेष
 रूप  से  मुख्य  फसलों  जैसे  ज्वार  तथा  उड़द  एबं  मुंग  को  दार्लें

 प्रतिकूल  रूप  से  प्रभावित  हुई

 यदि  तो  किस  हद  तऋू  फसल  प्रभात्रित  हुई

 क्या  सुखे  क॑  कारण  पश्चिमी  महाराष्ट्र  विशेष  रूप  से
 औरंगाबाद  में  अहमदनगर  तथा  पुणे  जिले  में  भो  फसल
 प्रभावित  हुई  और

 यदि  तो  किस  हद  तक  फसलें  प्रभात्रित  हुई

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग  को

 चतुरानन  :

 यह  प्रश्न  नहों

 और  सुखे  के  कारण  प्रारम्भ  में  फसलों  का  वृद्धि  तथा
 विकास  कुछ  हद  तक  प्रभावित  हुआ  किन्तु  मौसम  अनुकूल  हो
 जाने  पर  फसलों  में  सुधार  पिछले  खरीफ  मौसम  की  तुलना  में

 उत्पादन  बेहतर  होने  को  संभावना
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 अन्तराज्यीय  परिषद

 754.  श्री  राठवा  :

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :

 श्री  प्रमोद  महाजन  :  .

 श्री  मुनियप्पा  :

 श्री  यादव  :

 क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 अनन्‍्तर्राज्यीय  परिषदों  को  अब  तक  हुई  बेठकों  तथा  इनमें
 दिय  गये  सुझावों  क॑  बारे  म॑  ब्यौरा  क्‍या

 मुख्य  मंत्रियों  क॑  बिचाराधीन  सुझाबों/अनुरोधों  सहित  उन

 अनुरोधों  का  ब्योरा  कया  है  जिन्हें  सरकार  द्वारा  स्वीकृत/अस्वोकृत
 कर  दिया  गया

 इन  सुझावों।अनुरोधों  क॑  कार्यान्वयन  के  बारे  में  अंतिम

 निर्णय  कब  तक  ले  लिए  जाने  की  संभावना

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  लेने  में  विलम्ब  कं  क्‍या

 कारण

 (F)  क्या  सरकारिया  आयोग  द्वारा  केन्द्र  राज्य  संबंधों  के  बारे

 में  की  गई  सिफारिशों  को  समीक्षा  करने  के  संबंध  में  कोई  उच्च  स्तरीय

 समिति  का  भी  गठन  किया  गया

 यदि  तो  क्‍या  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दो

 और  ॥॒

 यदि  तो  इस  संबंध  में  विलम्ब  के  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  अन्तर-राज्यीय  परिषद  की  अब  तक दो  बैठकें  हुई
 पहली  बैठक  10  1990  को  तथा  दूसरी  बैठक  ।5

 1996  को  हुई  इस  परिषद  ने  अपनी  पहली  बैठक  में  केन्द्र
 पर  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  की  जांच  तथा  केन्द्र  -  राज्य-संबंधों

 के  व्यापक  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिए  एक  उप  समिति  गठित

 करने  का  निर्णय  लिया  उप-समिति  की  रिपोर्ट  पर  अन्तर  राज्योय

 परिषद  की  अगली  बैठक  में  विचार  किया  जाना

 अन्तर-राज्यीय  परिषद  ने  अपनी  दूसरी  बैठक  में  उप  -  समिति  के

 विशेष  रूप  से  इसदो  द्वारा  अन्तिम  रूप  दो  गई  179  सिफारिशों

 को  जहां  इसमें  उप-समिति  की  सिफारिशों  को  मोटे  तौर  पर

 अनुमोदित  किया  वहीं  इसने  यह  निर्णय  भी  लिया  कि  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा

 व्यक्त  की  गई  आशंकाओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उप-समिति

 द्वारा  अन्तिम  रूप  दी  गई  179  सिफारिशों  सहित  किसी  भो  संबद्ध  मामले

 पर  अपने  अन्तर-राज्यीय  परिषद  के  सचिवालय  को  भेज

 सकती  है  ताकि  गठित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  स्थाई  समिति  द्वारा  उन
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 पर  आगे  ब्रिचार  किया  जा  स्थाई  समिति  का  गठन  विचाराधोन

 स्थाई  रकारिया  आयोग  की  विशेष  रूप  से
 कंन्द्र  सरकार  से  राज्य  सरकारों  को  वित्ताय  शक्तियां  करा  हस्तातंरण
 करने  तथा  भारत  क॑  संविधान  क॑  अनुच्छेद  356  में  अपांश्षत  परिवर्तनों
 को  जांच  करने  जैसे  महत्वपूर्ण  प्रश्नों  को  भी  समीक्षा  कर  गा  और  उसको
 अद्यतन  इस  समिति  को  अपनी  रिपोर्ट  तान  माह  के  अन्दर

 देना  होगी  तथा  इसके  बाद  परिषद  उस  पर  विचार  अन्तर-राज्योय
 परिषट  को  सिफारिशें  विचारार्थ  और  अन्तिम  निर्णय  डेल  गग्कार  को
 भेजी

 एक  स्थाई  समिति  गठित  करने  ऊ  संबंध  में  अन्तर  परिषरट
 की  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखत  :  एक्र  उच्च  स्तराय  सांमते  गठित
 करने  का  प्रस्ताव  छोड  दिया  गया  2।

 वृद्धों  की  पेंशन  का  गबन
 ह

 755.  श्री  जगत  वीर  सिंह  द्रोण  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह
 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  उत्तर  प्रदेश  के  कानपुर  क॑  कल्याणपुर
 विकास  प्रखंड  क  गांव  कंगा  में  निर्धन  दलितों  क  बृद्धों  को  पेंशन  के
 गबन  की  घटनाओं  की  जानकार

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  ने  इस  संबंध  में  जांच  करना
 स्वोकार  किया

 यदि  तो  इसके  क्‍या  परिणाम  और

 दोषों  व्यक्तियों  के  खिलाफ  क्या  कार्यत्राहो  को  गई

 कल्याण  मंत्री  बलवँत  सिंह  :  से
 सरकार  को  राष्ट्रीय  समाज  सहायता  कार्यक्रम  के
 अन्तर्गत  सरकार  तथा  इसलिए  कानपुर  जिले  के  कल्याणपुर
 विकास  खण्ड  के  केगा  गांव  को  वयोवृद्ध  पेंशन  कं  रूप  में  प्रदान  को
 गई  धनराशि  के  गबन  की  किसी  घटना  की  जानकारी  नहों

 दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  धनराशि  का  दुरूपयोग

 756.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  केन्द्र  सरकार  को  |  1996  से  आज  को
 तारीख  तक  कुछ  माननोय  संसद  सदस्यों  द्वारा  राजधानी  दिल्ली  में
 अपराध  को  घटनाओं  में  वृद्धि  के  संबंध  में  कंन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  द्वारा
 जांच  कराये  जाने  तथा  दिललो  नगर  निगम  को  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 आबंटित  को  गयी  धनराशि  का  दुरूपयोग  करने  तथा  दिल्‍लो  नगर  निगम
 के  अधिकारियों  द्वारा  तथा-कथित  अनियमितता  बरते  जाने  के  संबंध
 में  अनुरोध  प्राप्त  हुए
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 (ay  क्या  इसी  प्रकार  के  सुझाव  अथवा  अभ्यात्रेदन  दिल्लो  क॑

 कुछ  सामाजिक  संगठनों  द्वारा  भी  प्राप्त  हुए  हैं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  उक्त  मामलों  को  जांच  कन्द्रोय
 जांच  ब्यूरो  द्वारा  कराये  जाने  संबंधी  आदेश  जारी  कर  टिया  है  अथवा
 करने  का  विचार

 (=)  यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रहो  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख

 दो

 प्राकृतक  विफ्दाओं  के  लिए  सहायता

 757.  श्री  वाडियार  :

 कर  ताराचन्द  भगोरा  :

 ओऔ  मंगा  चरण  राजपूत  :

 क्र  मुनियप्पा  :

 श्रीमती  व्सुन्धरा  राजे  :

 क्या  कृथि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रत्येक  राज्य  को  19०6  -97  क॑  दौरान  विभिन्‍न  प्राकृतिक
 आपदाओं  कं  लिए  यथा  तुफान  तथा  ओला  बृुष्टि  क॑  लिए
 कितनो  धनराशि  का  आांबटन  किया  गया

 इस  उद्देश्य  कं लिए  आज  को  ताराख  तक  प्रत्यक  राज्य
 के  लिए  वास्तत्रिक  रूप  से  क्रितनों  धनराशि  जारो  को  गई

 QD)  क्या  कई  राज्य  सरकारां  न  कन्द्र  सरकार  से  uy  ०7  कं
 दौरान  प्राकृतिक  आपदाओं  से  निपटने  के  लिए  विशेष  सहायता  प्रटान
 करने  के  लिए  अथवा  सहायता  को  राशि  बढ़ाने  के  त्तिए  आग्रह  किया
 हैः

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्योरा  क्या  और

 (7)  इस  पर  कन्द्र  सरकार  क्रो  क्‍या  प्रतिक्रिया  है  2

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  से  प्राकृतिक  आफ्रैलआं  क॑  समय
 1996  -  97  के  दौरान  राहत  और  पुनर्वाप्त  संबंधा  उपाध्षों  क॒  लिए  विभिन्न
 राज्य  सरकारों  को  आपदा  राहत  कोष  से  स  निर्मक्त  को
 गई.धनराशि  आर  राज्यों  द्वारा  मांगों  गई  आतिरिक्त  धनराशि  को  दर्शाने
 बाला  एक  विवरण  संलग्न

 बिरल  गम्भोरता  वालो  आप्रटाओं  क॑  र!म-न्य  शज्य  सरकारों  को

 राष्ट्रीय  आपदा  राहत  क्रोष  से  आपदा  राहत  ईलांचਂ  क॑  अतिरिक्त  धन
 प्रदान  किया  जाता  1996-97  क॑  दौरान  बाढ़  क॑  लिए  असम  करो

 राष्ट्रीय  अपादा  राहत  कोष  से  21.00  करोड़  रुपये  अतिरिक्त  सहायता
 के  तौर  पर  मुहैया  करिए  गए  इस  कोष  से  अरुणाचल  प्रदेश  को
 3.00  करोड़  रुपये  और  बिहार  को  7.00  करोड़  रुपये  निमुंक्त  करने  का
 निर्णय  लिया  गया  आमन्ध्र  हिमाचल  उड़ीसा  और
 सिक्किम  राज्यों  के  अनुरोध  पर  इस  समय  जबियार  किया  जा  रहा
 अन्य  राज्यों  से  प्राप्त  अनुरोधों  क॑  मामले  में  यह  निर्णय  लिया  गया  है
 कि  आपदा  इतनों  गम्भोर  किस्म  को  नहों  को  कि  किसी  प्रकार  को
 अतिरिक्त  सहायता  दा

 विवरण

 .  करोड़

 राज्य  वार्षिक  आपदा  केन्द्रीय  निर्मक्त  किया  अतिरिक्त  सहायता
 राहत  कोष  अंग  कंन्द्रीय  अंग  क  लिए  अनुरोध

 2  3  4  5  6

 1...  आंध्र  प्रदश  124.19  93.14  93.140  .  2819.37

 2...  अरुणाचल  प्रदेश  7.04  5.28  3.960
 410.53

 3  असम  50.01  37.51  28  415.51

 4...  बिहार  51.96  .96  38.97  29.228  168.92
 5  गोवा  1.07  0.80  0.600

 6...  गुजरात  139.60  104.70  104.700  282  00
 7  हरियाणा  25.05  18.79  18.790  43.36  »

 ४... हिमाचल प्रदेश ह 26.95 458.37 ०५... जम्मू और कश्मोर 273.97 क्रलनटिक .85 3। .39 23 .543 न केरल 55.40 4। .550 मध्य प्रदेश 55.00
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 13...  महाराष्ट्र  68.20
 14...  मणिपुर  2.46
 15...  मेघालय  2.79

 io.  मिजोरम  127
 17...  नागालैंड  1.71

 18...  उड़ासा  49.01

 19...  पंजाब  54.15

 20...  राजस्थान  179.04

 21.  सिक्किम  4.71

 22...  तमिलनाडु  59.35

 23.  त्रिपुरा  4.49

 24...  उत्तर  प्रदेश  125.12

 25...  पश्चिम  बंगाल  $1.32

 कृषि  भूमि

 758.  श्री  सुरेश  प्रभु  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  कुल  कितनी  कृषि  योग्य  भूमि  पर  खेती  की  जा  रहो

 कितनी  और  भूमि  पर  खेती  को  जा  सकता

 ऐसो  भूमि  पर  कृषि  न  हो  पाने  के  कारण  कितना  घाटा

 हुआ  और

 इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  प्रस्तात्र  है  2

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  भृ-उपयोग  सांख्यिको  क॑  अनुसार  वर्ष

 1992-93  में  कल  कृष्य  भुमि  166.07  मिलियन

 हैक्टेयर  थी  जो  वर्ष  1950-51  क॑  146.87  मिलियन  हैक्टेयर  कृष्य

 भूमि  से  19.20  मिलियन  हेक्टेयर  अधिक

 उपलब्ध  कृष्य  बंजर  भूमि  (146  मिलियन  में  ऐसी
 क्षमता  है  जिसे  खेती  क॑  अधीन  लाया  जा  सकता

 (|).  एसी  भूमि  पर  खेतों  न  करने  से  हुए  नुकसान  कं  बारे  में

 कभो  मुल्यांकन  नहों  क्रिया

 कृष्य  बंजर  भूमि  के  सुधार  तथा  बनरोपण  और  संरक्षण  के

 कार्यक्रम  के  जारिए  और  अधिक  क्षेत्र  को  ख्ती  के  अधोन  लाने  के  लिए

 सरकार  हमेशा  प्रयासरत  रही

 जेल  के  कैदी  को  कथित  रूप  से  अंग-भंग  करना

 759.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  ।।  1996  के

 एक्सप्रेसਂ  में  तिहाड़  इनमेंट्स  हैक्ड  आफ  सेल  मेट्स
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 4  5  6

 51.15  368.  365

 1.86  1.400
 2.00  1.56%  -

 0.95  0.712
 1.28  0.960

 30.76  36.760  585.80

 40.61  30.456
 134.28  28  134.280  321.00

 3.53  3.530  43.92
 44.51  33.383  “

 3.37  2.528
 93.84  70.380  429.79
 ३8  .4०

 थम्यਂ  शोर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  आकर्षित  किया  गया

 क्या  तीन  कंदियों  ने  7  1996  को  रात  को  अपने
 सेल  में  रहने  वाले  एक  अन्य  कंदो  का  काथित  रूप  से  अंगूठा  काट  दिया
 था  तथा  उसे  शाचालय  में  बहा  दिया

 यदि  तो  क्‍या  इस  मामले  को  जांच  को  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  हे  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  तान  अभियुक्त  संबासियों  द्वारा  प्रारम्भ  में  यह  दावा
 किया  गया  बताया  जाता  है  कि  दानों  हो  कट  हाए  अंगूठे  टायलेट  में

 बहा  दिए  गए  थ  परन्तु  बाद  में  एक  कटा  जल  को  चारदांबारो
 के  परिसर  क्षेत्र  के  बाहर  से  बरामद  क्रिया  तानों  अभियुक्त
 संवासियां  क ंखिलाफ  एक  आपराधिक  मामला  पहल  हो  टर्ज  किया  जा

 चुका  जेल  प्राधिकारियों  ने  दो  जेल  अधिकारियों  को  कर्तव्य  में
 तथाकथित  लापरवाही  के  लिए  निलंबित  कर  दिया  हैं  ओर  निलंबित

 किए  गए  दानों  अधिकारियों  सहित  कुल  5  अधिकारियों  क॑  खिलाफ
 विभागोय  कार्यवराहों  शुरू  को  गई

 कृषि  क्षेत्र  हेतु  नई  तकनीक

 760.  श्री  संतोष  मोहन  देव  :  क्‍या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  दूर  दराज  और  दुर्गम  क्षेत्रों  क  किसानों  को
 उनको  आय  में  वृद्धि  हेतु  उनके  उत्पादन  को  बढ़ान  और  अपने  उत्पादां
 को  बिक्रो  का  अवसर  प्रदान  करने  हेतु  उन्हें  प्रौद्योगिकी  उपलब्ध  कराने
 को  आवश्यकता  पर  जोर  दिया
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 यदि  ना  क्‍या  सरकार  ने  कृषि  वैज्ञानिकों  से  छोटे
 उत्पादकों  को  उत्पादन  और  आय  में  वृद्धि  करने  कं  लिए
 आवश्यक्र  उचित  प्रोद्योगिको  ईजाद  करने  के  त्लिए  कहा

 यदि  तो  क्‍या  सरकार  द्वात  इस  संबंध  में  कराई
 दिशा-निर्देश  जारो  क्रिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधा  क्‍या  और

 1996  तथा  उसके  पश्चात  कृषि  संबंधों  प्रोद्योगिको  को

 कहां  लक  उन्नत  अनाया

 कृषि  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :

 से  के  साथ  हमारों  बेठकों  में  वैज्ञानिकां  द्वारा
 ग्सा  5  प्राद्यागका  वकालत  करने  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  जिसको
 आगे  चरਂ  अनुकूल  पराक्षणों  कं  माध्यम  से  मृल्यांकत  और

 परिष्कृत  :  या  जाता  है  ताकि  छोटे  किसानों  सहित  कृषि  समुदाय  को
 आवश्यकला आ  को  पूरा  किया  जा  दिशानिर्देश  जारो  नहीं  किए

 गए  2।

 प्रौद्योगिको  उन्नयन  एक  सतत  प्रकिया  है  जो  अनुवर्तो
 जानकारों  और  किसो  इलाकं।क्षेत्र  को  स्थान  विशिष्ट  आवश्यकताओं
 पर  आधारित  होतो

 कृषि  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी  निवेश

 761.  कूमारी  सुशीला  तिरिया  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  कृषि  क्षेत्र  में  अधिक  मात्रा  में

 गैर-सरकारों  निवेश  को  अनुर्मात  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  और  कृषि  में  गैर  निवेश  पर

 कोई  प्रतिबन्ध  नहों  त्रास्तव  में  सरकार  आधारभुत  सुविधाओं  में

 सुधार  एंच  ऋण  सहायता  तथा  अनुकूल  मूल्य  तथा  व्यापार  वातावरण

 के  सृजन  के  माध्यम  मस  कृषि  क्षेत्र  में  गैर  निवेश  को  बढ़ावा
 दे  रही

 ड्रिप  सिंचाई  योजना

 762.  श्री  भक्‍त  चरण  दास  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कुपा  करेंगे  कि  :  न

 वर्ष  1994-95  और  1995-96  कं  दौरान  डिप  सिंचाई

 याजना  के  लिए  उड़ीसा  को  कितनी  धनराशि  आबंटित  को

 क्या  राज्य  सरकार  ने  आंबटन  में  वृद्धि  को  मांग  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या
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 क्या  धनराशि  क॑  उपयोग  के  बारे  में  उड़ासा  से  कोई  रिपोर्ट
 मांगो  गई

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  ने  अपना  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 कर  दो  और

 इस  प्रयोजनार्थ  राज्य  सरकार  को  कितनो  अतिरिक्त
 धनराशि  आयोटल  को  गई  हैं  2

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  वर्ष  तथा  1००5-५6  के  दौरान  इस
 राज्य  को  आबंटित  धनराशि  249  लाख  और  80.25  लाख
 रुपये

 यह  प्रश्न  नहों

 राज्य  के  लय  कोई  अतिरिक्त  धनराशि  आबंटित  नहीं
 को

 763.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  30  1996  के
 मैनਂ  में  फोर  लातुर  बिक्टिम्स  साइफन्ड  आफਂ  शीर्षक  से
 प्रकाशित  समाचार  को  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  कया  कंन्द्र  सरकार  को  भारताय  और  बिदेशी
 दाताओं  द्वारा  दानस्वरूप  दी  गयी  कुल  धनराशि  को  जानकारी

 क्या  पुनवांस  संबंधा  कार्य  अभी  भो  बदतर  स्थिति  में  है
 और  कंन्द्र  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  कोई  ठोस  उपाय  करने  में
 असफल  हो  गयो  और  .

 यदि  तों  इस  पर  सरकार  की  क्‍या  प्रतिक्रियां  हे  2

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  जा

 जो

 जी  महाराष्ट्र  आफतिक  भूकम्प  पुनर्वास  कार्यक्रम
 का  कार्यान्वयन  चरणवार  रूप  से  किया  जा  रहा  जिसमें
 मानिटरिंग  और  लेखांकन  हेतु  सुस्थापित  प्रविधियां  अपनाई  जा  रही
 राज्य  सरकार  के  उच्चतम  स्तरों  पर  इस  कार्यक्रम  को  समीक्षा  को  जाती

 विश्व  बैंक  भो  कार्यक्रम  को  प्रगति  और  अपने  ऋण  के  उपयोग

 का  निर्यामत  मुल्याकंन  करता

 यह  प्रश्न  नहो
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 गैर-जमानती  वारंट

 764.  श्री  स्वामी  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 दिल्ली  स्थित  न्यायालयों  द्वारा  1996  के  दौरान  कितने
 जमानतो  वारंट  जारी  किए

 गैर-जमानती  बारंट  जारो  किए  जाने  के  परिणामस्वरूप
 कितने  लोग  गिरफ्तार  किए  और

 कितने  मामलों  में  उच्चतम  न्यायालयों  ने  स्थगन  आदेश
 जारी  किए  हैं  7

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  सूचना  एकत्र  को  जा  रहो  ह ैऔर  सभा  पटल  पर  रख

 दो

 पर्वतीय  क्षेत्रों  में  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 765.  श्री  बची  सिंह  रावत  :  क्‍या  नागरिक

 उपभोक्‍ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  उत्तर  प्रदेश  के  पर्वतीय  क्षेत्रों  मे ंउपभोक्ता  वस्तुओं
 का  भण्डारण  तथा  वितरण  ग्राम  पंचायत  तथा  खण्ड  स्तर  पर  किया

 जाता

 कया  पर्याप्त  सुविधा  के  अभान्र  में  पर्वतीय

 क्षेत्रों  के  लोगों  को  आवश्यक  वस्तुओं  यथा  मिट्टी  का  चीनी

 आदि  के  लिए  मंहीनों  इंतजार  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  इस  समस्या  पर  नियंत्रण  पाने  के  लिए  क्या

 व्यत्रस्था  की  जा  रही

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और

 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  केबल  बस्तुएं  अर्थात्‌
 खाद्य  मिट्टी  का  तेल  और  शोफ्ट  कोक  देश  भर  में

 फैली  लगभग  4.37  लाख  उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम  से  जारी  को

 जाती  है  जिनका  संचालन  सहकारी  राज्य  नागरिक  आपूर्ति
 निगमों  अथवा  निजी  खुदरा  व्यापारियों  द्वारा  किया  जाता  राज्य  स्तर

 पर  इन  बस्तुओं  का  ढुलान  और  भण्डारण  भारतीय  खाद्य  राज्य

 व्यापार  निगम  तथा  तेल  कम्पनियों  द्वारा  किया  जाता  ह ैऔर  उसके  बाद

 समुच  राज्य  में  भण्डारण/ढुलाई/वितरण  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों

 को  होता

 आर  इस  सम्बन्ध  में  कोई  किशिष्ट  शिकायत  प्राप्त

 नहीं  हुई  है  कि  पहाड़ों  क्षेत्र  क॑  लोगों  को  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली

 की  वस्तुओं  के  लिए  महीनों  इन्तजार  करना  पड़ता

 5  1918

 766.  श्री  दादा  बाबूराव  परांजपे  :  कया  पर्यावरण  और  वन
 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंग  कि  :

 क्या  सरकार  को  कतिपय  गैसें  छोड़ने  से  उद्योगों  द्वारा
 ओजोन  परत  के  क्षरण  के  कारण  त्वचा  के  कँंसर  तथा  मोतियाबिंद  की
 बीमारियों  के  बढ़ते  खतरों  के  संबंध  में  संयुक्‍त  राष्ट्र  संघ  की  एजेंसो
 की  रिपोर्ट  को  जानकारी  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  को  क्‍या  प्रतिक्रिया

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय
 नारायण  प्रसाद  :

 ओजोन  क्षीणकारी  पदार्थों  को  समाप्त  करने  के  लिए

 बहपक्षीय  कोष  से  प्रोद्योगिकी  अन्तरण  के  साथ-साथ  वृद्धिकारी  लागतों
 कं  घटक  निधियन  हेतु  सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  व्यापक  चहुंमुखो
 सलाह  के  पश्चात  एक  कमट्री  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  ओजोन
 परत  को  सुरक्षा  को  आवश्यकता  संबंधी  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए
 कदम  उंठाए  गए  हैं  और  उद्योगों  द्वारा  ओजोन  क्षीणकारी  पदार्थों  को
 समाप्त  करने  के  लिए  राजकोषोय  प्रोत्साहन  दिए  गए

 घुसपैठ

 767.  श्री  माधवराथ  सिंधिया  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  जम्मू  कश्मीर  में  हाल  ही  के  विधान  सभा  चुनावों  क॑

 दोरान  पाकिस्तानी  सेना  ने  उग्रजाद  को  उग्रवादियों  के  प्रवेश
 कराने  तथा  हथियारों  को  तस्करों  सहित  सीमा  तथा  राज्य  से  लगी
 नियंत्रण  रेखा  पर  अकारण  गोलाबारी

 यदि  तो  इस  प्रकार  की  घटनाओं  का  ब्यौरा  क्‍या
 और

 सरकार  को  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 07  से  30  1996  तक  की  जब  जम्मू  व
 कश्मीर  राज्य  में  विधान  सभा  चुनाव  हुए  के  दोरान  पाकिस्तानी
 सेनाओं  द्वारा  जम्मू  व  कश्मार  में  नियंत्रण  रेखा  तथा  अन्तराष्ट्रीय  सीमा
 पर  को  गई  अकारण  गोली  को  184  घटनाएं

 पाकिस्तानी  जम्मू  व  कश्मीर  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सोमा
 तथा  नियत्रंण  रेखा  के  साथ  -  साथ  अकारण  और  रूक-रूक़  कर
 गोली-बारी  करती  रहती  हैं  ताकि  उग्यजांदियों  को  सोमा  के  पार  से

 घुसपैठ  कराई  जा  भारतोय  सेनाएं  ऐसो  गोली-बारों  का  जवाब
 देती  हैं  तथा  पाकिस्तानी  सेनाओं  के  नापाक  इरादों  को  विफल  करने  के

 लिए  सदैव  तत्पर  रहती
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 नारियल  का  प्रति  हैक्टेयर  उत्पादन

 768.  श्री  रमेश  चेन्नित्तला  :  कया  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रौद्योगिको  मिशन  में  किन  तिलहनों  करा  शामिल
 किया  गया  और

 देश  में  विशेष  रूप  से  तमिलनाडु  और
 आन्ध्र  प्रदेश  में  नारियल  और  पाम  आयल  उत्पादकता  ओर  प्रति
 हैक्टेयर  उत्पादन  कितना  है  2?

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  प्रौद्योगिको  मिशन  के  अन्तर्गत  आने  बाले
 तिलहनों  में
 रेपसीड  तथा  अलसो  और  कसुस  शामिल  इनक  अलावा
 आयल  पाम  को  भी  शामिल  कर  लिया  गया

 नारियल  और  आयल  पाम  का  प्रति  हेक्टेयर
 उत्पादन/उत्पादकता  इस  प्रकार  है  :

 राज्य  नारियल  आयल  पाम

 उत्पादकता  उत्पादकता  ताज  फलों

 नगहहेक्टेयर  के  गुच्छे  मीटरी

 आंध्र  प्रदेश  13642  4.00

 कनटिक  5179  3-4

 करल  5888  5.85

 तमिलनाडु  12139  बागान  अभा  प्ररोहो
 अवस्था  में

 ताजे  फलों  क॑  गुच्छों  से  चोथे  त्र्ष  कं  बाद  तेल  प्राप्त  होता  है  और
 रोपण  के  आठवें  वर्ष  के  बाद  तेल  का  उत्पादन  स्थिर  हो  जाता

 गृह  मंत्रालय  का  राजभाषा  विभाग

 769.  श्री  जगदम्नी  प्रसाद  यादव  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गृह  मंत्रालय  में  कोई  राजभाषा  विभाग  है  जिसक
 लिए  माननीय  गृह  मंत्री  के  पास  समय  नहीं  है  परिणामस्वरूप  किसी  भी
 मंत्रालय  को  हिन्दी  सलाहकार  समिति  का  पुनग्गंठन  समय  से  नहों  हो
 पाता  है  और  यदि  इसका  पुनर्गठन  कर  भी  दिया  जाता  हैं  तो  इसको
 बैठक  वर्ष  में  चार  बार  नहीं  होती

 क्या  गृह  मंत्रालय  की  हिन्दी  सलाहकार  समिति  को  भा
 बैठक  वर्ष  में  चार  बार  नहीं  हुई

 क्‍या  गत  23-24  वर्षों  क॑  दौरान  कोई  भो  यहां
 तक  कि  अपवाटस्वरूप  भो  हिन्दा  के  प्रगामी  प्रयोग  क॑  संबंध  में  वार्षिक
 कार्यक्रम  के  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  में  सफल  नहीं  रहा

 क्या  राजभाषा  अधिनियम  कं  प्रात्रधानों  का  उल्लंघन
 करते  अंग्रेजी  रोमन  भाषा  में  कार्य  करने  की  सुविधा  प्रदान  करने
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 बाले  दर्जनों  उपकरण  लगाए  गए  हैं  ओर  अब  द्विभाषो  उपकरणां  को
 बातें  तो  को  जातो  हैं  लकिन  यह  नहाों  पता  कि  इनका  कौन  प्रयोग  करगा
 तथा  केस  और  किसक  ल्लिए  इनका  प्रयोग  किया
 जब  कि  सभो  फाइलें  अंग्रेजो।रोमन  भाषा  मं  तेयार  को  जाता

 (S)  क्या  सभो  मंत्रालय  हिन्दों  राज्यां  को  अपने  पत्र
 अंग्रेजो  मं  भेजते  हैं  और  इन  राज्यों  को  अपनों  योजनाएं  और  बजट
 भो  अंग्रेजो  भाषा  में  भजन  के  लिए  विवश  किया  जाता  ओर

 यदि  तो  इसकं  क्‍या  कारण

 गुह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 गृह  मंत्रालय  के  अन्य  ब्िभागों  को  तरह  राजभाषा  विभाग  का
 कार्य  माननोय  गृह  मंत्रों  जो  द्वारा  निष्यादित  किया  जाता  हिन्दो
 सलाहकार  समितियों  का  कार्यक्राल  समान्यतः  3  वर्ष  होता
 कार्यकाल  को  समाप्लि  पर  इनका  पुनर्गठन  किया  जाता  संबंधित
 मंत्रालय  द्वारा  इनको  वर्ष  में  चार  बैठक  करवानों  अपेक्षित  बैठक
 समय  पर  करवाने  क  लिए  मंत्रालयों  को  समय  समय  पर  निर्देश  दिए
 जाते

 वर्ष  1995  में  गृह  मंत्रालय  को  हिन्दों  सलाहकार  सर्माति
 को  दो  बैठकें

 वार्षिक  कार्यक्रम  में  हिन्दों  क॑  प्रगामो  प्रयोग  से  संबोधित
 विभिन्‍न  मदों  क ेलिए  अलग  -  अलग  लक्ष्य  निर्धारित  किए  जाते

 क॒छ  मर्दों  क॑  संबंध  में  लक्ष्य  प्राप्त  कर  लिए  गए  हैं  और  जिन  गदों  कं
 संबंध  में  लक्ष्य  प्राप्त  नहों  हो  पाए  हैं  उनक  लिए  भारत  सरकार  के
 विभाग  प्रयत्नशील

 कन्द्रोय  सरकार  कं  कार्यालयों  को  ये  आदेश  है  कि
 कार्यालयों  में  खरीदे  जाने  वाले  सभो  इलेक्ट्रानिक  उपकरणों  में  रोमन
 के  साथ-साथ  देवनागरी  लिपि  के  प्रयोग  की  सुत्रिधा  जहां  कहों  इन
 आदेशों  का  उल्लंघन  पाया  जाता  है  संबंधित  कार्यालय  को  इनक

 अनुपालन  क॑  लिए  लिखा  जाता  वार्षिक  कार्यक्रम  में  निर्धारित  लक्ष्यों
 को  पुरा  करने  के  लिए  इन  उपकरणों  का  प्रयोग  आवश्यक  होता

 और  योजनाएं  व  बजट  प्रस्ताव  द्विभाषा  रूप  से  तैयार

 किए  जाते  किसो  मंत्रालय  द्वारा  किसी  हिन्दी  भाषो  राज्य  सरकार  को

 इनसे  संबंधित  सूचनाएं  कंबल  अंग्रेजों  में  भेजते  के  लिए  विवश  करने
 संबंधी  कोई  मामला  सरकार  कं  ध्यान  में  नहों  आया

 राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग

 770.  सुब्बारामी  रेड्डी  :  क्‍या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  ने  राज्य  सरकारों  और
 संघ  राज्य  क्षेत्रों  क॑  मुख्यमत्रियों  से  कारागारों  के  संबंध  में  संसदीय  विधान
 को  अधिकृत  करने  के  लिए  अपने  -  अपने  राज्यों  में  आत्रश्यक  संकल्प
 पारित  करने  का  आग्रह  किया

 तो  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयोग  ने  इस  संबंध
 में  किन-किन  मुख्य  मुद्दों  का  उल्लेख  किया
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 क्या  कईनद्र  सरकार  ने  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयाग  द्वारा
 व्यक्त  किए  गए  बिचारों  पर  गोर  किया

 याद  तो  क्‍या  कदर  सरकार  इस  मुद्दे  पर  विचार  करने
 के  लिए  राज्यां  के  गृह  मंत्रियों  को  एक  बैठक  बुलाने  पर  बिचार  कर
 रहो  और

 याद  तो  यह  बैठक  कब  तक  होने  को  संभावना  है  2

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 और  राष्ट्रीय  मानवाधिकार  आयाग  के  अध्यक्ष  आयोग

 द्रारा  गठित  कोर  गुण  द्वारा  तेवार  किए  गए  आदश्ं  कारागार  विधयक्
 को  प्रात  29.6.1996  को  इस  अनुरोध  क॑  साथ  राज्य  सरकारों  क॑

 मुख्यमंत्रियों  को  भजा  था  कि  इस  तथ्य  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि
 संविधान  को  सातवों  अनुसूची  को  सूचो  ॥  का  विवरण  हे

 और  संसद  को  इस  संबंध  में  तब  तक  श्रिधायन  बनाने  को  शक्त  प्राप्त
 नहीं  जब  तक  कि  राज्यों  द्वारा  सो  गन  के  अनुच्छेद  252  क॑  तहत
 कार्रवाई  नहीं  को  जर्नाहत  म॑  कारागारों  के  संबंध  में  संसदोय
 विधान  को  प्राधिकृत  करने  के  लिए  राज्यों  द्वारा  आवश्यक  संकल्प
 पारित  किया  जाना

 से  सरकार  को  इस  संबंध  में  राष्ट्रीय  मानवाधिकार
 आयोग  से  21.11.96  को  ही  पत्र  प्राप्त  मामले  को  जांच  को  जा
 रही

 गरीब  व्यक्तियों  को ऋण

 77.  श्री  सुल्तानपुरी  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 1995-96  के  दौरान  तथा  चालू  वर्ष  के  दौरान  अनुसूचित
 जाति  महिला  और  अन्य  पिछड़ा  बर्ग  निगम  द्वारा  कितने  गरीब
 व्यक्तियों  को  ऋण  प्रदान  किया

 वित्तीय  वर्ष  1995-96  और  चालू  वित्तोय  वर्ष  के  दौरान

 ऋल  कितनों  धनराशि  ऋण  के  रूप  में  बांटी  और

 क्या  गरीब  व्यक्तियों  द्वारा  वास्तव  में  उन्हीं  चीजों  को

 खरीदने  में  धनराशि  क्रा  उपयोग  किया  गया  जिसके  लिए  यह  धनराशि
 दो  गई

 कल्याण  मंत्री  बलवन्त  सिंह  :  और
 वर्ष  1995-96  96  तथा  वर्तमान  वर्ष  के  दोरान  वितरित  को  गई  ऋण

 को  राशि  तथा  लाभान्वित  गरीब  व्यक्यों  को  संख्या  इस  प्रकार  हैः  -

 1.  राष्ट्रीय  पिछड़ा  वर्ग  वित्त  एवं  विकास  निगम

 वर्ष  वितरित  किया  गया  ऋण  लाभान्वित  व्यक्ति

 रुपए

 1995-96  2335  .92  10071

 1996-97  पं
 1380.79  698 (20.11.96
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 2.  अनुसूचिद  जाति  विकास  निगम  :

 वर्ष  बितरित  क्रिया  गया  लाभान्त्रित  व्यक्ति
 रुपए

 1995-96  54202.30  393930

 1996-97  केबल  वर्ष  1997-98  क॑  दोरान
 उपलब्ध

 वृद्ध  व्यक्तियों  क ेलिए  योजना

 772.  श्री  पिनाकी  मिश्र  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  विश्व  वृद्ध  दिवस  के  अवसर  पर  कौन-सी
 योजनाएं  और  कार्यक्रम  शुरू

 ह

 क्या  नि:सहाय  वृद्ध  व्यक्तियों  को  आवास  और  यात्रा

 सुविधाएं  प्रदान  करन  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  निःसहाय  वृद्धाओं  को  ये  सुविधाएं  प्रदान  करने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बेरोजगार  विकलांग  युवाओं  को  रोजगार

 773.  श्री  हरिन  पाठक  :  क्‍या  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 विकलांग  और  सामान्य  युवकों  में  बेरोजगारों  का  प्रतिशत
 कितना

 विकलांग  युवकों  को  लाभप्रद  रोजगार  देने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  जा  रहे

 क्‍या  विकलांगों  को  दो  जाने  वाली  परिलब्धियां  सामान्य
 श्रेणी  के  युबकों  को  दी  जा  रही  परिलब्ध्यों  से  कम

 यदि  तो  इस  अन्तर  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्‍या
 उपाय  किए  गए

 क्‍या  विकलांभां  के  संबंधियों  के  लिए  विशेष  लाभ
 अधिकार  या  रियायतें  देने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  रोजगार
 तथा  प्रशिक्षण  महानिदेशालय  द्वारा  भेजी  गई  सूचना  के  अनुसार  रोजगार
 कार्यालयों  वर्तमान  रजिस्टर  में  3,66,91,500  व्यक्तियों  में  से  32,91,700
 को  31.11.1994  तक  रोजगार  प्रदान  किया  जा  चुका  विकलांग
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 व्यक्तियों  के  लए  अनुरूप  संख्या  क्रमशः  3,40,304  तथा  52,859
 विकलांग  तथा  सामान्य  व्यक्तियों  में  बेरोजगारी  की  संबंधित  प्रतिशतता
 84.47  तथा  91.03

 विकलांग  व्यक्तियों  को  लाभप्रद  रोजगार  देने  के  लिए
 उठाए  गए  कदमोँ  को  दर्शान  बाला  संलग्न

 और  कोई  सूचना  उपलब्ध  नहीं  तथापि  न्यूनतम
 मजदूरी  1948  के  अन्तगंत  ब्रिकलांग  व्यक्तियों  के लिए
 भिन्‍न  दरें  निर्धारित  करने  का  कोई  प्रावधान  नहीं

 और  कंन्द्र  सरकार  द्वारा  दो  जा  रही  ऐसी  रियायतों  का
 संक्षिप्त  ब्यौरा  विवरण-||  में  संलग्न

 (1)  नि:ःशक्‍त.  व्यक्ति  अधिकार  संरक्षण  और

 पूर्ण  1995  को  धारा  33  के  प्रत्येक

 उपयुक्त  सरकार  प्रत्येक  प्रतिष्ठान  में  विकलांग  व्यक्तियों  अथवा
 व्यक्तियों  के  वर्गों  क ेलिए  रिक्त  पदों  का  उतना  आरक्षण  करेगी  जो
 प्रत्येक  विकलांगता  के  लिए  अभिज्ञात  पदों  में  निम्नलिखित  में  प्रत्येक
 क  लिए  तीन  प्रतिशत  से  कम  न  (1)  दृष्टिहीनता  अथवा  कम

 (2)  श्रवण  (3)  गति  विकलांगता  अथवा
 प्रमस्तिष्क  इस  अधिनियम  के  प्रभावी  होने  से  पहले  भी
 शारीरिक  रूप  से  विकलांग  व्यक्तियों  के  लिए  ३  प्रतिशत  पद  आरक्षित

 किए  जाते  रहे  हैं  जिनमें  से  श्रवण  तथा  अस्थि  विकलांगता
 प्रत्येक  के  लिए  केन्द्र  सरकार  तथा  सार्वजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  समुह

 और  के  पदों  में  एक  प्रतिशत  आरक्षण  किया  जाता  रहा

 ऋलछ  राज्य  सरकारों  द्वारा  भी  इसो  प्रकार  के  आरक्षण  किए  गए  इसकं
 विकलांग  व्यक्तियों  को  आयु  में  छूट  तथा  चिकित्सा

 मानटंडों  में  रियायत  भी  प्राप्त

 (2).  विकलांग  व्यक्तियों  को  लाभप्रद  रोजगार  प्राप्त  करने  में
 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  विकलांग  व्यक्तियों  क ेलिए  अनन्य  रूप
 से  4।  विशेष  रोजगार  कार्यालय  तथा  47  विशेष  विशेष  प्रकोष्ठों  की
 स्थापना  को  गई

 (3)...  विकलांगों  की  शेष  क्षमता  का  मूल्यांकन  उनके
 प्रशिक्षण  का  प्रबंध  करने  तथा  उन्हें  रोजगार  में  लगाने  के  लिए  सत्रह
 व्यावसायिक  पुनर्वास  कंन्‍्द्रों  की  स्थापना  को  गई

 (4)...  निम्नलिखित  क॑  माध्यम  से  स्व॒-रोजगार  को  बढ़ावा  दिया
 जाता  है  :-

 बेन्डिंग  क्योसस्‍्कों  एवं  छोटे  दुकानों  का

 भिन्‍्नात्मक  ब्याज  दर  योजना  के  अंतर्गत  राष्ट्रीयकृत
 बैंकों  से  नाम  मात्र  के  ब्याज  दरों  पर

 सार्वजनिक  टेलीफोन  बूथों  का

 पेट्रोल  मिट्टी  तेल  क॑  डिपोओं  इत्यादि  के  वितरण
 में
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 विवरण-॥

 विकलागों  के  संबंधियों/मार्गरक्षियों  को  रियायतें

 1.  यात्रा  रियायत  :

 रेल  यात्रा  :  नेत्रहीन/अस्थि  विकलांग  तथा  मानसिक्र  रूप  से
 विकलांग  व्यक्तियों  के  साथ  जा  रहें  मार्गरक्षो  मुल  किराए  में  75
 प्रतिशत  रियायत  के  लिए  पात्र  यह  ब्रिकलांग  व्यक्तियों  क॑  लिए
 रियायत  के  अतिरिक्त

 2.  शिक्षण  भत्ता  :

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  के  शारीरिक  रूप  सें  विकलांग  तथा
 मानसिक  रूप  से  मंद  बच्चों  के  संबंध  में  ट्यूशन  फोस  को  अदायगो  50
 लाख  रुपए  बढ़ा  दी  गई

 3.  आय  कर  में  छूट  :

 विकलांग  व्यक्तियों  क॑  आश्रितों  के  चिकित्सा  उपचार  के  संबंध
 में  कटौती  वह  निर्धारित  अपनी  अप्य  में  से  20,000/-  रुपए  को  कटौती
 क॑  लिए  पात्र  जिसने  स्थायो  विकलांगता  अंधापन/मानसिक
 मंदता  शामिल  से  पोड़ित  सामान्य  कार्य  क॑  लिए  विकलांग  आश्रित
 को  क्षमता  को  घटाने  के  प्रभाव  वाले  किसो  विकलांग  के
 चिकित्सा  उपचार  क॑  लिए  व्यय  किया

 जेल  सजाओं  के  विकल्पों  का  पता  लगाना

 774.  श्री  जंग  बहादुर  सिंह  पटेल  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ,+)  क्या  नई  दिल्ली  में  ।3  1992  को  मुख्य  मंत्रियों
 के  में  जेल  सजा  के  विकल्पों  का  पता  लगाने  को  सिफारिश
 क्रा  गई

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उसं  समय  जेल  सजा  के
 विकल्पों  का  पता  लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :

 से  केन्द्र  राज्य  सरकारों  को
 के  विकल्प  की  खोज  सहित  जेल  प्रशासन  के  विभिन्‍न  पहलुओं  में

 सुधार  करने  के  बारे  में  सलाह  देती  रही  कारावास  के  बदले
 में  विभिन्‍न  विकल्पों  जैसे  कि  सामुदायिक  सेवा  का  प्रावधान  करने  के

 लिए  भारतीय  दंड  संहिता  की  में  संशोधन  करने  के  एक
 प्रस्ताव  पर  विधि  आयोग  से  भी  बातचीत  कर  रही

 मत्स्यपालन  इत्यादि  के  लिये  केन्द्र
 द्वारा  प्रयोजित  योजनाएं

 775.  श्री  राठवा  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  और  आज  की  तारीख  तक

 गुजरात  में  विशेषकर  जनजातोय  बहुल  क्षेत्रों  में
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 मत्स्यन  आदि के  क्षेत्र  मे ंकौन-कौन  सी  योजनाएं  लागु  की  विधियों  के  पैकेज  के  साथ-साथ  बड़ी  संख्या  में  औषधोय  पौधों  को
 गयी  .  किसमें  पैदा  को  गयी

 सरकार  द्वारा  उक्त  अवधि  के  दौरान  इन  योजनाओं  हेतु  2...  आम  आदि  तथा  कुछ  सब्जी  फसलों  के  लिए
 अलग  कितनी  धनराशि  उपलब्ध  करायो  गई  बागवानो  फसलों  से  संबंधित  ड्रिप  सिंचाई  के  प्रयोग  के  स्तर  में

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  इसी  प्रकार  के  अन्य  सुधार  किया  गया  इसी  प्रकार  गैर-मौसमी  सब्जियों  के  उत्पादन  के

 अनुसंधान  संस्थान  ने  इन  क्षेत्रों  के ंलिए  किसी  नई  तकनीकी  को  खोज  लिए  हाउसਂ  के  प्रयोग  को  प्रौद्योगिकी
 का

 विकास  किया  गया

 को  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  जनता  को  जागरूक  बनाने  और  3...  माल्स्यिकी  क्षेत्र  के  अंतर्गत  निम्नलिखित  क्रियाकलाप

 इन  क्षेत्रों  मे ंयोजनाएं  शुरू  करने  को  बढ़ावा  देने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  अपनाये  गये  -

 गए  नर्मदा  के  विभिन्‍न  जलाशयों  का  क्स्तित  अध्ययन  कराया

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग  गया  है  और  नदी  के  परिवर्तनशील  पारिस्थितिक  प्रणाली

 चतुरानन  :  और  योजनाओं  के  नाम  तथा  विगत  में  मछलियों  के  संरक्षण  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए
 तीन  वबों  के  दौरान  गुजरात  सरकार  को  दी  गयो  सहायता  को  दर्शाने  कार्यनीति  तैयार  को

 बाला  एक  विवरण  संलग्न  सौराष्ट्र  तट  की  आयात  किस्म  की  मछलियों  की  संसाधन

 पूर्व  प्रक्रियाओं  और  प्रशोतर  गुणों  का  विकास
 किया  गया  है  जिससे  कि  घरेलू  और  निर्यात  बाजार  में
 मछलियों  के  उत्पादों  के  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी  लायी  जा

 और  औषधीय  और  सुर्गान्‍्ध  वाले  पौधों  आदि
 के  उत्पादन  के  लिए  प्रोर्धगिकों  विकसित  क्री  गया  खजर  और  केले
 को  अधिक  पैदावार  देने  वाली  किस्मों  का  बहलोकरण  करने  और
 किसानों  में  उनका  संवितरण  करने  के  लिए  चयन  किया  गया  है  जिससे
 कि  इनकी  उत्पादकता  और  गुणवत्ता  में  सुधार  लाया  जा  गुजरात  तट  के  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  महत्वपूर्ण  समुद्री

 आंवला  आदि  की  उन्नत  किस्मों  का  विकास  किया  गया  मत्स्य  संसाधनों  को  संख्या  गति  का  विस्तृत  मूल्यांकन
 है  और  उनका  प्रचार-प्रसार  किया  जा  रहा  केन्द्रीय  बागवानी  प्रयोग  करने  के  पश्चात  समुद्री  मत्स्य  भण्डार  का  अनुकूलतम

 गोधरा  द्वारा  गुजरात  को  शुष्क  जमीनों  और  अर्धशुल्क  दोहन  करने  के  लिए  प्रबन्धात्मक  रणनोति  विकसित  की

 परिस्थितियों  में  फल  वाले  पौधों  के  रोपण  के  लिए  प्रौद्योगिकी  का
 बिकास  और  प्रदर्शन  किया  गया  है  साथ  ही  साथ  इन  मृदाओं  के  लिए  केन्द्र  सरकार  प्रशिक्षण  और  विधियों  के  पैकेज

 उपयुक्त  बागवानी-चारागाह  प्रणाली  के  माध्यम  से  अवक्रमित  भूमि  के  का  प्रचार-प्रसार  करने  के  लिए  सहायता  दे  रही  है  ताकि
 विकास को  प्रौद्योगिको  विकसित  को  गयी  गुजरात  के  लिए  उपयुक्त  नई  प्रौद्योगिकोयों  का  प्रसार  हो

 मु  विवरण
 विगत  तीन  ज्यों  के  दौरान  गुजरात  राज्य  को  दी  गयी  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा

 ॥॒  रुपये

 योजना  का  नाम  केन्द्रीय  सहायता  निर्मात
 ः

 ~
 1993-94  1994-95  .  |

 ।  2  3  4  5

 मात्स्यिकी

 1.  लघु  मात्स्थिकी  बन्टरगाह  109.635  189.89  291.68

 2.  ताजा  जल  कृषि  17.00  17.00  -

 3...  समेकित  खारा  पानी  मत्स्य  फार्म  विकास  36.16  6.06  6.00

 4...  तटीय  समुद्री  मात्स्यिको  विकास  233.00  361.76  323.24

 5.  मछआरा  कल्याण  -  -  67.02

 6.  अन्तर्देशीय  मत्स्य  विपणन  का  सुदृढ़ीकरण  -  11.00  -

 7.  अन्तर्देशीय  मत्स्य  सांख्यिकी  2.18  3.50  4.00

 8...  प्रशिक्षण  एंब  विस्तार  -  -  1.00
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 बागवानी

 1.  वाणिज्यक  पुष्प  कृषि  का  विक्रास

 औषधिक  एंव  सुगन्धदुकत  पोधों  का  विकास

 शुष्क  तथा  समशोतोएण  तालाबों  का  विकास

 मसालों  का  विकास

 5.  सब्जियों  का  विकास  ८

 कृषि  में  प्लास्टिक  का  उपयोग

 Bow

 95

 7...  पान-बेल  का  विकास

 सुपर  बाजार  में  लेखा-जोख्या  प्रणाली

 776.  श्री  जय  प्रकाश  :  क्‍या  नागरिक
 उपभोक्‍ता  मामले  और  सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सुपर  बाजार  ने  विकंन्द्रीकृत  लेखा-जोखा  प्रणालो  को
 उपयोगिता  का  मुल्यांकन  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या

 कया  विकंन्द्रोकृत  लेखा-जोखा  प्रणाला  से  पूर्तिकर्ताओं
 द्वारा  भुगतान  लेने  की  समस्या  हल  होने  को  अपेक्षा  और  बढ़ो  और

 यदि  तो  क्या  पुरानी  प्रणाली  को  पुनः  आरंभ  करने  का

 विचार

 ख्वाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  आपूर्ति  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  और

 सुपर  बाजार  द्वारा  यह  सूचित  किया  गया  है  कि  बहतर

 प्रशासनिक  बिक्री  पर  निगरानी  व्यय  में  कमो  लाने  ओर
 सप्लायरों  को  समय  पर  भुगतान  करने  के  लिए  लेखा  प्रणाली  का
 विकेन्द्रीकरण  किया  गया  इससे  उनको  इस  दिशा  में  मदट  मिलो

 सुपर  बाजार  ज़े  अपने  क्षेत्रीय  वितरण  क्रय  अनुभाग
 और  भुगतान  अनुभाग  को  बिलों  पर  निर्टिष्ट  समय  सामा  के  भोतर

 कार्रवाई  करने  के  अनुदेश  जारी  किए  हैं  जिनक॑  क्रियान्वयन  की  समोक्षा
 समय-समय  पर  सुपर  बाजार  के  प्रबंधकों  द्वारा  को  जाता  सामान्यतः

 सुपर  बाजार  सप्लायरों  को  सहमत  समयावधि  क॑  अनुसार  भुगतान
 करता

 सुपर  बाजार  ने  सूचित  किया  हैं  कि  लेखाओं  का

 कम्पयुट्रीकरण  करते  समय  लेखा  प्रणालो  को  समाक्षा  को

 कृषि  क्षेत्र  को राजसहायता

 777.  कुमारी  सुशीला  तिरिया  :  क्या  कृषि  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बैंक  भारत  पर
 कृषि  क्षेत्र  में  राजसहायता  बंद

 करने  क॑  लिए  लगातार  टबाव  बनाता  जा  रहा
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 3  4  5

 1.00  0.68  1.50
 -  1.05

 60.72  40.00  -

 20.46  22.00  37.05

 12.99  03.13  08.60

 103.12  280.00  -

 01.25  01.25

 यदि  तो  क्या  इस  मामल  पर  विश्व  बैंक  के  अध्यक्ष
 से  भी  बातचीत  हुई  जब  वे  हाल  में  भारत  क॑  दौरे  पर  आए  थः

 यदि  तो  इसका  ब्योरा  क्‍या  और

 इस  संबंध  में  सरकार  कं  क्‍या  विचार

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  कृषि  क्षेत्र  मे ंराजसहायता  कं  प्रति  विश्व  बैंक
 का  सामान्य  दृष्टिकाण  यह  रहा  है  क्रि  संसाधन  संबंधी  बाधाओं  आदि
 के  कारण  बित्तीय  घटते  हुए  निवेश  पर  जो  प्रभाव  पड़ा  उसे
 देखते  हुए  राजसहायता  को  जारो  रखने  के  त्लिए  फिर  से  विचार  करने

 को  आवश्यकता

 और  विश्व  बैंक  और  उनके  दल  के  दौरे  ओर

 कृषि  मंत्रो  स  मुलाकात  क  दोरान  प्रसंगवश  इस  पहल  से  संबंधित  संदर्भ
 उपस्थित

 संसाधन  विहान  छोटे  और  सोमान्त  जा
 किसान  समुदाय  की  कूल  संख्या  क॑  लगभग  80  प्रतिशत  तक  विज्ञान
 और  प्रौद्योगिको  पहुंचाकर  उनको  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  क

 लिए  सभी  प्रयास  किये  जाने  हो  चाहिए  और  सरकार  इसके  लिए

 प्रतिबद्ध  है  ।

 डेयरी  और  पशुपालन  विकास  संबंधी  योजनाएं

 778.  श्री  भक्‍त  चरण  दास  :  क्या  पशुपालन  और  डेयरी  मंत्री
 यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  किन  राज्यों  में  विदेशी  सहायता  से  डेयरी  और

 पशुपालन  विकास  हेतु  योजनाएं  शुरू  को  गई  हैं  -

 इन  याजनाओं  कं  अंतर्गत  अब  तक  हासिल  को

 गई  उपलब्धियों  को  दर्शान  बालो  योजनाओं  का  ब्योरा  क्‍या

 और

 इन  योजनाओं  क॑  लिए  बार  कितनी  बिदेशा

 सहायता  दा  गई



 07  स्लिग्घित  उत्तर

 कृषि  मंत्रालय  में  पशुपालन  और  डेयरी  विभाग  के  राज्य  मंत्री

 रघुबंश  प्रसाद  :  पशुपालन  और  डबरा
 ल्रभाग  ने  राष्ट्रीोय  पशुप्लग  उन्मुलन  उत्तरों  कंग्ल  डयरों
 परियाजना  तथा  आपरेशन  फ्लड  नामक  तोन  विदेशों  सहायता  प्राप्त

 पार्याजनाएं  लागु  को  इनमें  से  ऑपरशन  फ्त्लड़  पूरो  हो  चुको

 इसके  अलावा  निर्म्नलखित  राज्यां  न  i>  विदेशों  सहायता  प्राप्त

 परियोजनाएं  लताग  को  हैं  :

 आंध्र  तमिलनाडु  तथा
 सिक्किम  ।

 आर  उन  जा  विदशां  से  प्राप्त  सहायता

 के  साथ  राज्य  सरकार  द्वारा  लागु  को  गई  हैं  तथा  उनको  उपलब्धियों  का
 बिवरण  ।  तथा  ॥  में  दिया  गया  आपरशन  फ्लड  तथा  कऋरल  क॑

 लिए  उत्तरों  कंरल  डयरों  परियाजना  के  तहत  राज्यवार  जारो  विदेशों
 निधियों  तथा  उपलब्धियों  का  विवरण  ||  और  |४  मं  दिया  गया

 राष्ट्रीय  पशुप्लग  उन्मूलन  परियोजना  से  संबंधित  विवरण  एकत्र  किया

 जा  रहा  है  तथा  शांप्र  हो  प्रस्तुत  कर  दिया

 परियोजना  का  नाम  1994  -०5  क  दौरान  प्राप्त

 बिदेशो  सहायता

 स्विस  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 इण्डो  स्विस  परियाजना  आंध्र  प्रदश  291.55  .55  लाख  रुपये

 इण्डो  स्विस  परियाजना  करल  54.34  लाख  रुपये

 इुण्डो  स्विस  परियोजना  उडांसा  70.67  लाख  रुपये

 डण्डा  स्विस  परियोजना  सिक्क्रिम  30.6०  लाख  रुपये

 पशुृधन  नोति  संदर्श  परियोजना  27.15  लाख  रुपये

 डेनिडा  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 पशुधन  विकास  उड़ोसा  ०५.14  लाख  रुपये

 पशृधन  बिक्रास

 तमिलनाडु  40.02  लाख  रुपय

 विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 क्रषि  विक्रास  परियोजना  ॥167.27  लाख  रुपये

 राजस्थान

 कृषि  विक्रास  परियाजना  ४77.3४  लाख  रुपये

 तमिलनाडु

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 बिक्रास  तमिलनाडु  19.06  लाख  रुपये

 खाद्य  एवं  कृषि  संगठन  सहायता  प्राप्त  परियोजना

 56.40  लाख  रुपये सिक्किम  में  परियोजना
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 स्विस  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं

 इण्डो  स्विस  आंध्र  प्रदेश

 एक  एन्ड्रोलॉजिक्रल  प्रयोगशाला  स्थापित  को

 परियाजना  न  राज्य  क्र  पशुपालन  विभाग  को  चालू  गतिविधियों
 का  संपूरित

 परियाजना  क  अंतर्गत  सामुहिक  विस्तार  प्रयास  को  सफलतापूर्वक
 पूरा  किया

 इण्डो  स्विस  सिक्किम

 दुग्ध  उत्पादन/विषणन/खपत  आदि  क॑  संबंध  में  परियोजना  को
 योजना  के  लिए  आवश्यक  सूचना  को  एकत्र  करने  का  काम  पुरा

 सेक्टर  के  संबंध  मं  निम्नलिखित  पायलट  परियोजनाएं  शुरू  को
 गई  :--

 पायलट  मक्खन  प्रसंस्करण  एकक

 किसानों  का  शामिल  करते  हुए  सांड  उत्पादन

 इण्डो  स्विस  केरल

 सहायता  प्राप्त  फार्मों  की  संख्या  :  4

 हिमित  वोय॑  का  उत्पादन  :  26  लाख  खुराकें
 प्रतिटर्ष

 हिमित  बीर्य  का  वितरण  16  लाख  खुराक
 प्रतिवर्ष

 जनशक्ति  विकास  कार्यक्रम  :  70
 अंतर्गत  प्रशिक्षित  स्टाफ

 विशिष्ट  क्षेत्रों  में  विदेशों  में  जा  ।

 प्रशिक्षित  अधिकारी

 राष्ट्रीय  कार्यशशालाओं।/सेमिनारों  ः  3
 का  आयोजन

 इण्डो  स्विस  उड़ीसा

 बिस्तार  तथा  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  शुरू  किए

 परियोजसना  क्षेत्र  मे ंपशुपालन  और  डेयरी  विकास  गतिविधियां
 को  जागरूकता  पैदा  की

 इण्डो  स्क्‍्सि  परियोजना  -  राजस्थान

 75  से  100  उत्कृष्ट  नर  बछड़े  उपलब्ध  कराने  के  लिए  ३300
 प्रजनन  योग्य  पशुओं  को  संख्या  क॑  साथ  रामसर  में  एक  आधार
 फार्म  स्थापित  किया  गया
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 ग्राम्य  स्तर  पर  बकरियों  के  निष्पादन  पर  अध्ययन  आयोजित

 किए

 *
 पशुधन  नीति  संदर्श  परियोजना

 सम्पूर्ण  क्षेत्र  के  परिस्थिति  विश्लेषण  पर  अध्ययन  पूरा  किया म्पु  पूः

 अध्ययन  के  निष्कषों  पर  चर्चा  करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय
 कार्यशाला  आयोजित  की

 दानिदा  द्वारा  सहायता  प्राप्त  परियोजना

 पशुधन  विकास  कोरापुट

 सामुदायिक  भूमि  पर  चारे  को  खेती  शुरू  की

 घर  के  नजदीक  गर्भाधान  सेवाएं  आरंभ  की

 पशुधन  विकास  पुद्धकोटटई

 भेड़ों  तथा  बछड़ों  को  कृमि  मुक्त  भेड़  तथा  बकरी  को

 जूं  मुक्त  करने  और  मुर्गियों  क ेटोकाकरण  जैसी  पशुधन  कृषकों
 को  समस्याओं  का  सामना  करने  के  लिए  314  सम्पर्क  मजदूर
 युगलों  को  प्रशिक्षित  किया

 6643  किसानों  को  प्रशिक्षित  किया

 2  चलते-फिरते  पशुचिकित्सा  इकाइथां  स्थापित  को

 कार्यालय  के  हॉस्टल  आदि  के

 लिए  भवन  का  निर्माण  किया

 विश्व  बैंक  से  सहायता  प्राप्त  परियोजना

 1)

 कृषि  विकास  परियोजना  -  राजस्थान

 वर्ण  संकरण/चुनिन्दा  प्रजनन  क॑  द्वारा  पशुओं  के  विकास  के  लिए
 940  गोपाल  एक्रक  तथा  150  स्वैच्छिक  युवाओं  के  एकक
 स्थापित  किए

 गोपशु  विकास  में  9000  महिला  कृषकों  को  प्रशिक्षित  किया

 कृषि  विकास  परियोजना  तमिलनाडु

 तमिलनाडु  में  हिमित  वीर्य  तथा  तरल  नाइट्रोजन  के  उत्पादन
 और  कृत्रिम  गर्भाधान  केन्द्रों  को  उसक॑  वितरण  को  मॉनीटर

 करने  के  लिए  एक  पशुधन  कक्ष  स्थापित  किया  गया

 10  अतिरिक्त  हिमित  वीर्य  बैंकों  को  स्थापित  किया

 घास  चारा  फली  णैध  आदि  जैसे  चारा  आदानों  को

 किसानों  में  निःशुल्क  वितर्रित  किया

 यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  से  सहायता  प्राप्त  परियोजनाएं
 भेड़  विकास  तमिलनाडु

 प्रबंध  रोग  जांच  भेड़  शैड
 आदि  को  शामिल  करते  हुए  बुनियादी  सुविधाएं  सृजित  की

 26  1996  लिखित  उत्तर  ३300

 परियोजना  क्षेत्र  में  मेमना  की  मृत्युटर  में  कमी  आयी.तथा  जनन
 क्षमता  में  वृद्धि

 सिक्किम  में  साद्य  एवं  कृषि  संगठन  द्वारा  सहायता  प्राप्त
 परियोजना

 क्षेत्र  स्‍तर  पर  जमूृनापारी  बकरी  प्रजनन  केन्द्र  को  5  यूनिटें
 स्थापित  को  गई

 कृषक  स्तर  पर  क॒क्‍्कट  लेयर  कंन्द्र  की  80  युनिटें  स्थापित  को

 गई

 ऑपरेशन  परियोजनाओं  के  तहत
 राज्यवार  जारी  निछियां

 रुपये

 संस्थान  वर्ष

 जाए

 1993-94  1994-95  .  1995-96

 ।.  2  3  4S

 1.  *  अंडमान  निकोबार  0.44  0.00  0.00

 2.  आंध्र  प्रदेश  994.78  426.11  457.86

 3...  असम  0.21  0.0  0.00

 4...  बिहार  191.73  .73  191.39  104.35

 5...  दिल्‍ली  89.27  341.84  '413375*

 6...  गोवा  55.76  24.07  25.43

 7...  गुजरात  14014.86  7958.09  6305.35

 8...  हरियाणा  557.62  373.34  1199.08

 :  9...  हिमाचल  प्रदेश  6.51  5.22  49.82

 10.  कनटिक  1097.67  508.76  979.24

 11...  केरल  327.09  240.25  401.10

 12.  जम्मू  और  कश्मीर  4.02  0.02  2.09

 13.  मध्य  प्रदेश  46.64  (42.43)...  461.22

 14...  महाराष्ट्‌  46.87  178.62  2339.12

 15.  *  मणिपुर  0.00  0.00  0.00

 16.  *  मिजोरम  0.44  0.00  0.00
 न्ख

 17.  *  नागालैंड  0.53  0.91  0.00

 18.  ,  उड़ीसा  -  45.56  68.69...  137.75
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 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 राज्य  का  नाम

 अंडमान  निकोबारਂ

 आंध्र  प्रदेश

 दिल्लो

 गोवा

 गुजरात

 हरियाणा

 हिमाचल  प्रदेश

 जम्मू  और  कश्मीर

 कनटिक

 क्ररल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर*

 मिजोरम*

 नागालैंड*

 5  1918  लिखित  उत्तर  ३02

 5  1  2  4  5

 34.23  24.  *  त्रिपुरा  0.60  0.00 -  0.00

 362.05  25.  उत्तर  प्रदेश  1219.67  1861.67  2371.73  .73

 26.  पश्चिम  बंगाल  1707.90  2658.61  1566.56

 0.10  थे  राज्य  ऑपरेशन  में  शामिल  नहीं  किए  गए

 596.66
 जनशक्ति  क॑  किसानों  को  शामिल  करने  के  कार्यक्रम  तथा

 रॉ
 गतिविधियों अन्य  त्रिकासात्मक  गतित्रिधियों  पर  कुछ  व्यय  ब्रहन  किया

 विवरण-।६

 31.3.1996  तक  विभिन्‍न  राज्यों  में  ऑपरेशन  फ्लड  के  कूछ  महत्वपूर्ण  घटकों  की  उपलब्धियों  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 कृषक
 सदस्य
 (000)

 211

 1106

 सुचित  नहां  क्रिया

 सूचित  नहां  किया

 72

 दुग्धह  #  दुग्धश  सृजित  सृजित  दूध
 प्राप्ति  डेयरी  सुखाने  को

 णन  प्रसंस्करण  क्षमता
 क्षमता

 5  6  7  8

 सूचित  नहीं  किया  5  -

 585  620  2247  -

 5  8  60  -

 155  175  586  12.50

 1096  1150  -

 23  49  75  60

 3157  1431  6660  393

 119  62  430  25

 12  15  30  -

 सूचित  नहों  किया  10  -

 1206  1136  1805  34

 321  322  525  10

 179  247  1030  30

 1896  1824  3940  -

 ।  1  -  -

 56  89  125  -

 32  29  30  -

 640  321  1410  99
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 ।  2  3  4

 2.  राजस्थान  5128  ३70

 22...  सिक्किम*  122  4

 23...  तमिलनाडु  8158  1834

 24...  त्रिपुरा*  80  4

 25...  उत्तर  प्रदेश  9845  533

 26...  पश्चिम  बंगाल  1395  हैंड

 कल  :  72744

 डयरों  सहकारी

 26  1996

 »*  नर्ष  1995-96  का  औसत

 हजार  किलाग्राम  लोटर

 लिखित  उत्तर  प््घ

 5  6  हि  घर

 420  232  1050  60

 5  5  15

 1369  1296  2421  70

 2  5  10  -

 635  376  1140  60

 123  601  1510  10

 10941  9940  26264  989.50

 -  मोटरों  टन  प्रतिदिन
 *  ये  राज्य  ऑपरेशन  में  शामित्न  नहों  किए  गए  जनशक्ति  के  किसानों  को  शामिल  करने  क॑  कार्यक्रम  तथा  अन्य  विकासात्मक्र

 गतिविधियों  पर  कूल  व्यय  खहन  किया

 हवाई  जहाजों  द्वारा  प्रदूषण

 779.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  पर्यावरण  और  वन

 मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  3  1996  के  द

 इकोनामिक  टाइम्सਂ  में  वेक्सड  बाई  पोल्युशन  टेक्स

 मृत्रਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  को  ओर  आकर्षित  किया  गया

 यदि  तो  क्या  विभिन्‍न  विमान  कंपनियों  क॑  वाययान
 बातावरण  में  प्रदूषण  को  बढ़ाने  क॑  लिए  मुख्य  कारक  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  वातावरण  में  वायुयानों  क्र

 प्रदूषण  को  नियंत्रित  करने  कं  लिए  क्‍या  कदम  उठाने  का  बिचार

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  जय

 नारायण  प्रसाद  :  से  प्रतात  होता  है  कि

 यह  समाचार  लंदन  में  प्रकाशित  एक  रिपोर्ट  कं  आधार  ल्रायुयानों
 स  उत्सर्जित  होने  बालो  एग्जास्ट  गैसों  मं  मुख्य  रूप  से  कार्बन

 हाइड्कार्बन्स  और  नाइट्रोजन  क॑  आक्साइड्स

 अलुवानां  के  आवागमन  को  विनिर्यामत  करने  वाले  राष्ट्रोय  और
 4  एप्ट्रोय  कानूनों  के  अनुसार  ए  अरलाइन्सों  से  निधांरित  और

 शोर  मानकों  का  पालन  करन  क्रो  अपेक्षा  बायुवानों  से  शार  प्रदघरण
 +  ननवयंत्रण  के  लिए  प्रक्रिया  संहिता  तैयार  को  गई

 भारतीय  ख्वाद्य  निगम

 780.  श्री  स्वामी  :  क्या  खाद्य  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 भारताय  खाद्य  निगम  का  गठन  किले  किन  उद्रश्यां  का

 लकर  किया  गया

 उन  उद्देश्य  को  पूर्ति  किस  हद  तक  हो  पाया

 क्‍या  गेहूं  कर  उत्पादों  तथा  चावल  क  बाजार
 में  बढ़ते  मुल्यों  को  उपभोक्ताओं  क॑  हित  में  नियंत्रित  करने  क॑  बजाए
 एक  बिचौलिये  के  रूप  में  कार्य  करता  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  तथा  इसकं  क्‍या

 कारण

 क्‍या  पूर्णरूप  से  उपभोक्ताओं  को  संत्रा

 करने  के  लिए  उन्मुख  करने  हेतु  इसक  कार्यकरण  को  सुचारू  बनाने  का

 कोई  प्रस्ताव

 गत  तीन  वर्षा  कर  दौरान  तथा  1996  में  आज  तक  एफ
 में  अधिकारियों  द्वारा  उनक  कतंव्यों  को  अनदखा  करन  क

 कितने  मामले  पाये  ओर

 दोषों  अधिकारियों  क॑  विरूद्ध  इस  संबंध  में  कया  कार्यवाहा
 को  गई  7

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपसोक्ता  मामले  और
 सार्बजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :  भारताय

 खाद्य  निगम  को  राह्य  निगम  के  अन्तगंत  भारत

 सरकार  का  राष्ट्रीय  खाद्य  तोति  के  लिए  निम्नलिखित  उद्दश्यां  का  प्रा

 क ्ररने  क्र  लिए  1965  में  स्थापना  का  गईं  थी  :

 (1)  क्रिसानों  क॑  हितों  को  सुरक्षा  करने  के  लिए  प्रभावकारो

 मुल्य  समर्थन  परिचालनों  .

 (2)  सार्वजनिक  बितरण  प्रणालो  क्र  लिए  देशभर  मं  खाद्यान्नां
 का  वितरण  करन  के  और

 (3)  राष्ट्रीय  खाद्य  सुरक्षा  सुनिश्चित  करन  के  लिए  खद्यान्तां
 के  परिचालनात्मक/बफर  स्टाक्र  स्तर  को  संतोषजनक
 रूप  से  बनाए  रखने  कर
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 जिस  प्रयाजन  क॑  लिए  निगम  को  स्थापना  को  गई  थी  उसे
 प्राप्त  करने  में  सफलता  को  उपलब्धि  आंकने  क  लिए  इसक  भोगोलिक

 मुल्य  समर्थन  प्रचालनों  ओर  लबो  क॑  अधीन  वसूली  करके

 बनाए  गए  स्टाक  लक्षित  समुह  क॑  लिए  खाद्य  सुरक्षा  स्कोम
 क्रियान्बरित  करने  ओर  इसो  क॑  साथ  दश  को  समूचा  खाद्य  सुरक्षा
 सुनिश्चित  करने  मं  समय  समय  पर  अदा  को  गई  भूमिका  क  रूप  में

 इसके  विकास  का  माइक्रास्तर  पर  मूल्यांकन  करना

 निम्नलिखित  आंकड़ों  स  निगम  की  गतिविधियां  में  हुईं  वृद्धि  क

 स्वरूप  का  पता  चलगा  :

 लाख  टन

 ।.  क्‍्सूली
 चावल  29.43  9५.०5

 गहं  23.67  123.26

 2.  वितरण

 चावल  1.06  115.01

 गेहूं  1.59  122.25

 दण्ड  का  स्वरूप

 (1).  बरखास्तगो/पदच्युत,  अनिवार्य  सेवानिवृत्त

 (2)  पट  में  कमा

 (3)  समय  बंतनमान  में  क्रमो

 (4).  बंतन  वृद्धि  को  वेतन  से  क्रटोता

 (5).  पदानलति  पर  रोक

 (6).  निन्‍्दा

 मैला  ढोने  वाले  व्यक्ति

 781.  श्री  माधवराव  सिंधिया  :  कया  कल्याण  मंत्री  यह  बताने

 क्रो  कृपा  करेंगे  कि  :

 चालू  तर्ष  के  प्रथम  छह  महानों  मं  मेस्ता  ढोन  वालों  क

 यूगों  पुरान  व्यक्षसाय  से  उनक  उत्थान  और  पुनवांस  के  मामले  म॑  क्या

 प्रगति  हुई  है और  इस  संबंध  में  पिछले  वर्ष  इसो  अवांध  के  आंकड़  क्या

 और

 इस  प्रक्रिया  में  सुलभ  आंदोलन  का  क्‍या  योगदान  रहा

 है  2
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 ।  2

 3.  भण्डारण  गोदाम

 क्षमता  47.90  264.10

 4.  संचलन

 भेजो  गई  मात्रा  61.00  202.53

 5.  कारोबार

 रुपयां  1265  25492

 6.  क्षेत्रों  को  संख्या  14  19

 जिला  को  संख्या  104  173

 प्रश्न  ही  नहीं

 भारतीय  खाद्य  निगम  कं  कार्यों  पर  निगरानो  रखने  क॑  लिए
 निरन्तर  प्रयास  किए  जाते  हैं  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सकं  कि

 यह  प्रभावकारों  ढंग  से  अपना  जिम्मेदारी  निभाता

 और  भारताय  खाद्य  निगम  कं  जो  अधिकारों  अपना
 जिम्मंदारियों  का  निर्वाह  करने  में  त्रुटियों  के  लिए  दाषो  पाए  गए  थे  ओर

 जिन्हें  दण्ड  दिया  गया  उनको  संख्या  निम्नानुसार  हैं  :  -

 ०७  -

 10  हे  19  17

 27  26  19  21

 38  28  50  32

 397  331  252  256

 ।  18  25  2

 190  164  9  109

 663  575  454  437

 कल्याण  मंत्री  बलवंत  सिंह  :  और
 प्रश्न  कं  भाग  तथा  संबंधा  सचना  एकत्र  को  जा  रहो

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दो

 खाद्यान्नों  का  भंडार

 782.  सुब्बारामी  रेड्डी  :  कया  खाद्य  मंत्री  यह  बताने
 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खाद्यान्नों  को  मांग  विशेषकर  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणालो  हतु  इसको  मांग  को  पुरा  करने  क॑  लिए  खाद्यान्नों  का  पयांप्त
 भंडार
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 यद्रि  तो  1996  के  अंत  तक  केन्द्र  तथा
 राज्य  सरकारों  को  प्रत्येक  एजेंसी  के  पास  बफर  स्टाक  सहित  गेहूं  तथा
 चावल  का  कुल  कितना  भंडार  उपलब्ध

 क्‍या  उक्त  भंडार  पिछले  वर्ष  को  तुलना  में  अधिक

 यदि  तो  वार  तथा  राज्य-वबार  इसकी  मात्रा

 कितनी  और

 (S)  उक्त  भंडार  में  से  गेहूँ  तथा  चावल  को  कितनी  मात्रा  तीन
 वर्ष  पुरानी  हैं  2

 खाद्य  मंत्री  तथा  नागरिक  उपभोक्ता  मामले  और
 सार्वजनिक  वितरण  मंत्री  देवेन्द्र  प्रसाद  :

 इस  समय  केन्द्रीय  पूल  में  खाद्यान्नों  का  स्टाक  सार्वजनिक  वितरण
 प्रणालो  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त

 1.10.1996  को  स्थिति  के  अनुसार  1996  के
 अन्त  में  कंन्द्रीय  पुल  में  खाद्याननों  का  स्टाक  9.34  मिलियन  टन
 चावल  और  10.36  मिलियन  टन  गेहूं  होने  का  अनुमान  कंन्द्रोय

 पूल  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  और  राज्य  सरकार  की  एजेंसियों
 द्वारा  रखे  गए  चावल  और  गेहूं  के  राज्यवार  स्टाक  को  बताने
 वाले  और  संलग्न  बफर  स्टाक  रखने
 के  मानदण्डों  के  अनुसार  सरकारी  एजेंसियों  द्वारा  पहली  अक्तुबर
 को  रखे  जाने  वाले  कूल  न्यूनतम  स्टाक  और  1.10.1996  को
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 वास्तविक  स्टाक  स्थिति  निम्नानुसार  है  :-

 टन

 1.10.1996  को  1:10.1996  को
 .  वास्तविक  स्टाक  बफर  मानदंड

 चावल  9.34  6.00

 गेहूं  10.36  10.60

 जोड़  19.70  16.60

 प्रश्न  ही  नहीं

 खाद्यान्नों  के  स्टाक  के  पुराना  होने  की  स्थिति  नीचे  दी  गई

 मिलियन  टन  में
 ््प

 दो  से  तोन  तीन  वर्ष  से
 वर्ष  पुराना  अधिक  पुराना

 चावल  0.91  0.58

 गेहूं  0.22  0.19

 1.10.1996  को  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  रखा  ख्ाद्याननों  का  राज्यवार  स्टाक

 1.  आंध्र  प्रदेश  484.11  म

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  चावल

 |  2  3

 2.  विजाग  21.04

 3.  असम  107.75

 4...  बिहार  65.82

 5...  दिल्‍ली  32.29

 6...  गोवा  4.93

 7...  गुजरात  185.94

 ४...  कांडला  + ਂ  20.54

 9...  हरियाणा  210.12

 10...  हिमाचल  प्रदेश  2.66

 11.  जम्मू  और  कश्मार  20.52

 12.  कनटिक  147.45

 टन
 का

 गेहूं  मोटे  अनाज  जोड़

 “4  5  ्ः

 34.34  0.00  518.45

 2.89  0.00  23.93

 17.23  0.00  124.98

 100.27  0.00  166.09

 92.36  0.00  124.65

 2.65  0.00  7.58

 405.37  0.00  591.34  .34

 6.69  0.00
 7

 27.23

 240.61  0.00  _450.73

 16.43  0.00  १0 /  थी  19.09

 15.89  *  0.00  36.41

 36.45  0.00  183.90
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 13.  करल

 14.  मध्य  प्रदेश

 15.  महाराष्ट्र

 16...  मणिपुर

 17...  मेघालय

 is.  मिजोरम

 19...  नागालैंड

 20...  उड़ीसा

 21...  पंजाब

 22...  राजस्थान

 23.  तमिलनाडु

 24...  संयुक्त  प्रबंधक  मद्रास

 25.  अत्रिपुरा

 26...  उत्तर  प्रदेश

 27...  पश्चिम  बंगाल

 28...  कलकत्ता

 29...  चंडीगढ़

 मार्ग  में  स्टाक
 ््ः

 सकल  जोड़

 अनन्तिम

 50  टन  से  कम

 भारतीय  खाद्य

 विवरण-॥॥
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 3  4  5  ०  6

 291.18  58.97  0.00  350.15

 613.44  170.51  0.00  783.95  .95

 362.26  392.47  0.00  754.73

 0.96  0.11  0.00  1.07

 3.47  3.41  0.00  6.86.

 1.67  2.82  0.00  4.49

 2.03  0.35  0.00  2.38

 77.52  35.81  0.00  113.33

 3084.09  1145.57  0.00  4229.66

 332.67  331.64  .64  0.00  664.31

 355.54  83.92  0.00  439.46

 7.39  0.63  0.00  8.02

 3.29  3.67  9.00.  6.96

 596.46  421.95  .95  नगण्य  1018.41

 174.07  107.78  0.00  281.85  -85

 64.43  23.89  0.00  88.32

 2.06  2.99  0.00  5.05

 210.90  240.31
 ः  ह

 0.00  gs  1.21

 7486.60...  3997.98  0.00  11484.58

 अपराध

 दिनांक  1.10.1996  को  स्थिति  के  अनुसार  राज्य

 सरकार/राज्य  एजेंसियों  के  पास  रखे  केन्द्रीय  पूल  में

 खाद्यान्नों  के  स्‍्टाक  को  बताने  वाला  विवरण

 चावल

 हु

 गेहूं

 मध्य  प्रदेश  3.48  ०.00

 उत्तर  प्रदेश  4.65  1.00

 पंजाब  5.00  53.25

 हरियाणा  5.00  9.37

 जोड़  18.13  63.62  62

 टन

 जोड

 3.48

 5.65
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 783.  श्री  प्रभु  दयाल  कठेरिया  :  क्या  गृह  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  29  1996  क
 पु

 टाइम्सਂ  में  प्रतिशत  हत्यारे  ता  पकड़े  ही  नहों  जातਂ  शोष॑क  से
 प्रकाशित  समाचार  को  ओर  गया

 यदि  तो  इसक  क्या  कारण  हैं

 क्या  दोषियों  को  शाघ्र  गिरफ्तार  करने  के  लिए  सरकार
 द्वारा  कोई  योजना  तेयार  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधों  ब्योरा  क्या

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  मोहम्मद  मकबूल  :
 से  प्रतिशत  हत्यारे  तो  पकड़  में  हो  नहीं  आतेਂ

 शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  सरकार  के  ध्यान  में  आया



 311  सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 यह  राष्ट्रीय  अपराध  रिकार्ड  ब्यूरो  द्वारा  प्रकाशित
 में  अपराध  नामक  रिपोर्ट  पर  आधारित  बताया  जाता

 इस  समाचार  में  उक्त  रिपोर्ट  में  निहित  आंकडों  का  गलत  अर्थ

 लगाया  गया  समाचार  में  गलतो  से  दरਂ  का  तात्पय॑  ,
 गिरफ्तार  व्यक्तियों  की  प्रतिशतता  से  लगा  लिया  गया  उक्त  रिपोर्ट

 क्रो  शब्दार्थिका  में  दरਂ  शब्द  क्रो  व्याख्या  प्रति  लाख

 (1,00,000)  जनसंख्या  पर  गिरफ्तारियों  को  संख्या  क॑  रूप  में  की  गई
 है  ।

 अपराहन  12.01  बजे

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 आवश्यक  वस्तु  1955  के  अन्तर्गत

 अधिसूचनाएं  और  राष्ट्रीय  बीज  निगम  लिमिटेड  और  कृषि
 मंत्रालय  के  बीच  वर्ष  1996-97  के  लिए  समझौता  ज्ञापन

 कृषि  मंत्री  चतुरानन  :  में  निम्नलिखित  पत्र  सभा
 पटल  पर  रखता  हूं  :  -

 आवश्यक  वस्तु  1955  को  धारा  3  को
 उपधारा  (6)  कं  अंतर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  को

 एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजों  :-

 जो  3।  1996  क॑

 भारत  कं  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा
 जिसमें  3।  1996  से  एक  वर्ष  को

 अवधि  कं  लिए  स्वतंत्र  देशों  के  राष्ट्रकूल
 से  भारत  में  आयातित  पोटेशियम  क्लाराईड

 का  क॑  लिए  उर्वरक  के

 विशिष्ट  विवरण  निर्धारित  करने  बाला  आदेश

 672  जो  ।  1996  कं

 भारत  क  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुआ  था  तथा

 जिसमें  1996-97  97  क॑  रबी  मौसम  कं  दोरान

 विभिन्‍न  संघ  राज्य  क्षंत्रों/बस्तु  बोर्ड

 को  उर्वरकों  क॑  स्वदेशा  विनिर्माताओं  द्वारा
 की  जाने  वालो  उर्वरक्र  को  आपूर्ति  दर्शायों  गयी

 ग्रिंथालय  में  रखो  देखिए  644/96]

 (2)  रष्ट्रोय  बीज  निगम  लिमिटेड  ओर  कृषि  मंत्रालय  के  बीच

 वर्ष  1999-97  क॑  लिए  समझौता  ज्ञापन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी

 गग्रंथालय  में  रखो  देखिए  645/96]
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 भारतीय  पेट्रोरसायन  निगम  लिमिटेड  और  रसायन  और
 उर्वरक  रसायन  और  पेट्रोरसायन  विभाग  के

 बीच  वर्ष  1996-97  आदि  के  लिए  समझौता  ज्ञापन

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्री  श्रीकान्त  :

 श्रो  शोशराम  आला  को  ओर  से  निर्मनालखित  पत्र  सभा  पटल  पर
 रखता  हूं  :-

 (1)  भारताय  पट्ोरसायन  निगम  लिमिटेड  और  रसायन  और
 उबंरक  रसायन  ओर  पेट्रारसायन  विभाग  कं
 बोच  वर्ष  1996  ०7  के  लिए  समझौता  ज्ञापन  |

 ग्रिथालय  में  रखा  देखिए  646/०6]

 (2)  हिन्दुस्तान  इन्सेक्टिसाइड्स  लिमिटेड  और  रसायन  आर
 उर्वरक  मंत्रालय  के  बोच  वर्ष  1996-97  के  लिए
 समझौता

 ग्रंथालय  में  रखा  देखिए  647/96]

 (३)  हिन्दुस्तान  आंगेनिक्र  केमिकल्स  लिमिटेड  और  रसायन
 ओर  उर्वरक  मंत्रालय  क॑  बीच  वर्ष  1996-97  क  लिए

 समझौता

 में  रखा  देखिए  648/96]

 अपराहन  12.01  '/,  बजे

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्रों  संबंधी  समिति

 पहला  प्रतिवेदन

 सत्यनारायण  जटिया  :  मैं  सभा  पटल  पर
 रखे  गए  पत्रों  संबंधी  समिति  (1996-97)  का  पहला  प्रतिवेदन

 अंग्रेजी  तथा  संबंधी  कार्यजाहो  सारांश  प्रस्तुत  करता

 अपराहन  12.01  '/,  बजे

 गृहकार्य  संबंधी  स्थायी  समिति

 पैंसीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  जगत  वीर  सिंह  द्रोण  :  मैं  कंपनी

 1996  के  बारे  में  गृह  कार्य  संबंधो  स्थायी  समिति
 के  पैंतीसवे  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 प्रस्तुत  करता
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 अपराहन  12.02  बजे

 कार्य  मंत्रणा  समिति  के  छठे

 प्रतिवेदन  के  बारे  में  प्रस्ताव

 ससंदीय  कार्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्री  श्रीकान्त  :
 में  प्रस्ताव  ऋरता  हूं  :-

 कि  यह  सभा  22  1०५०6  को  सभा  मं  प्रस्तुत
 किए  गए  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  छठे  प्रतिवंदन  से  सहमत

 हे  ।  कक

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 कि  यह  सभा  22  1०96  को  सभा  में  प्रस्तुत
 किए  गए  कार्य  मंत्रणा  सर्मात  क॑  छठे  प्रतिवेदन  से  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  मद  ७  से  ।।  का  एक  साथ

 श्री  दत्ता  मेघे  :  शुन्य  काल  क  बारे  में  क्‍या  निर्णय

 किया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  काल  कं  दौरान  हम  इस  बात  पर  सहमत

 हो  गए  थ  क्िि  शुन्य  काल  नहों  श्रो  चत्रानन  मिश्र  बक्तव्य

 अपराहन  12.04  बजे

 महोदय  पीठासीन  हुए  |)

 अपराहन  '।/,  बजे

 मंत्री  द्वारा  वक्‍तव्य

 आन्श्र  प्रदेश  में  समुद्री  तूफान  से  उत्पन्न  स्थिति

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  में  दिनांक  6-7  1996  को  आशन्श्र  प्रदेश  में

 आए  भयंकर  चक्रवात  से  उत्पन्न  स्थिति  तथा  सरकार  द्वारा  किए  गए

 राहत  एवं  पुनर्वास  उपायों  के  संबंध  में  एक  वक्तव्य  देने  क॑  लिए  सदन

 को  अनुर्मात

 दिनांक  6  199०6  को  रात्रि  9.30  आन्ध्र  प्रदेश  तट

 पर  क्राकोनाडा  से  50  दक्षिण  में  तीत्रगामी  हवाओं  के  साथ

 5  ।9।8  मंत्रों  द्वारा  वक्तव्य  ये

 भयंकर  चक्रतवात  भारत  मौसम  विज्ञान  विभाग  इस  चक्रब्नात  पर
 नजर  रखे  हुए  था  एबं  चक्रब्रात  को  संभावित  दिशा  एवं  आवात  स्थल
 के  संबंध  में  विभाग  ने  राज्य  सरकार  को  समय  पर  चेतावनो  भो
 दो  थी  ओर  दुरदर्शन  और  आकाशबाणों  से  भी  इस  चेतावनी  का  प्रसारण
 किया  गया  चक्रवातोय  जा  प्रारम्भ  में  एक  सामान्य  स्तर
 का  अल्प  समय  में  हो  एक  तांब्रगामों  हवाओं  बाला  गंभोर
 चक्रवाताय  तुृफान  बन  आनश्श्र  प्रदेश  तट  को  पार  करने  क  बाद
 यह  तृफान  पश्चिम  उत्तर  पश्चिमाय  दिशा  को  तरफ  बढ़ते  हुए  काफों
 धीमा  होने  लगा  और  7  नवम्बर  को  ग्राम  तक  यह  एक  सामान्य  निम्न
 दाब  क्षेत्र  बन  गया  और  अंततः  यह  शान्‍्त  हो

 इस  चक्रत्रात  से  आन्ध्र  प्रदेश  ने  पूर्वी  गोदाबरी  एवं  पश्चिमी
 गांदावरी  जिलों  में  भयंकर  नुकसान  एवं  विनाश  4  जिलों  अर्थात

 पुर्वी  पश्चिमों  कृष्णा  एवं  खम्माम  क॑  कल  96  मंडल
 प्रभावित  हुए  आन्ध्र  प्रदश  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  अद्यतन

 सूचना  के  अनुसार  कुल  97।  लोगों  को  मृत्यु  हुई  जिसमें  पूर्तीं  गोदाबरी
 में  ४872,  पश्चिमी  गोदाबरी  में  98  तथा  खम्माम  जिले  में  एक  को  मृत्यु

 1,77,150  लागों  को  प्रभावित  क्षेत्रों  स ेहटाकर  742  राहत  शिविरों
 में  ले  जाया  सहायता  एवं  राहत  कार्यों  क  लिए  आन्ध्र  प्रदेश
 सरकार  को  रक्षा  सेवाओं  को  सहायता  भी  उपलब्ध  कराई  वायु
 सेना  को  सहायता  से  अगम्य  क्षेत्रों  में  खाद्य  सामग्री  गिराई  रक्षा
 सेवाओं  ने  राज्य  एवं  प्रभावित  लोगों  को  सहायता  में  अपना  पूरा
 सहयोग  सूचना  क॑  अनुसार  6.47  लाख  मकानों  को  आंशिक  या

 पूर्ण  क्षति  935  चिकित्सा  दल  नियुक्त  क्रिए  गए  एवं  245  पशु
 चिकित्सा  दलों  को  भो  सवा  कार्य  में  लगाया  मृतकों  कं  संबंधियों
 को  3.52  करोड़  रुपये  राज्य  सरकार  द्वारा  अनुग्रह  राशि  क॑  रूप  में  दिए
 गए  प्रधानमंत्री  राहत  काष  से  प्रति  मृतक  को  दर  से  50,000/-  रुपये

 सहायता  उपलब्ध  कराई  गई  प्रभावित  लागों  में  चावल  एवं  मिट्टी
 के  तेल  जैसी  आवश्यक  बस्तुआं  का  बरितरण  किया  गया  है  एवं  मकानों
 को  मरम्मत  के  लिए  29.79  कराड  रुपये  को  राशि  उपलब्ध  कराई  गई

 5.11  लाख  हेक्टेयर  क॑  कुल  फसल  क्षत्र  को  नुकसान  पहुंचा
 प्रभावित  लोगों  को  समय  पर  सहायता  उपलब्ध  कराने  के  लिए  राज्य
 सरकार  ने  अपना  पूरो  प्रशासनिक  मशानरा  का  सक्रिय  कर  दिया

 प्रधानमंत्रा  न  म्त्रयं  नवम्बर  क्रो  अत्यन्त
 प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  एवं  हवाई  सर्वेक्षण  उन्होंने  मुख्यमंत्रो  एव
 विशाखापटनम  और  राजामुंदग  क्रो  जनता  के  अन्य  प्रातिनिधयों  क॑  साथ

 मुलाकात  भो  आन्ध्र  प्रदश  सरकार  द्वारा  किए  जा  रहे  राहत  एवं

 पुनर्वास  उपाय  जारी  रखने  कं  लिए  राज्य  सरकार  को  50  करोड  रुपये
 उपलब्ध  कराए  गए  कंन्द्रोय  सरकार  ने  आपदा  राहत  कोष  क
 ऋन्द्रीय  हिस्से  क्रो  चोथी  क्रिस्त  अग्रिम  रूप  में  पहले  ही  जारी  कर  दो

 भारत  सरकार  स्थिति  का  ध्यानपूर्वक  जायजा  ले  रहो  है  तथा  स्थ्थात
 को  समीक्षा  करने  एवं  राज्य  सरकार  को  सभो  आवश्यक  सहायता
 उपलब्ध  कराने  क॑  लिए  ।।  एवं  ।5  नवम्बर  को  कृषि  मंत्रालय  के
 आपातकालोन  प्रबंध  ग्रुप  को  बेठकों  क्रा  आयोजन  भी  किया
 कैबिनेट  सचिव  के  अधोन  सचिवों  को  सर्मिात  ने  भा  म्थिति  की  समोक्षा
 को  और  कैबिनेट  ने  आन्श्र  प्रदेश  की  जनता  को  तुरन्त  राहत  एंव
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 सहायता  पहंचाए  जाने  के  मुद्दे  पर  बिचार  विद्युत  आपूर्ति  एवं

 दूरसंचार  को  पुनः  बहाल  किए  जाने  संबंधी  सारे  प्रबंध  कर  लिए  गए

 राष्ट्राय  राजमार्गों  को  नाम-मात्र  को  क्षति-पहुंचो  थी  और
 रेल  संपर्क  में  कोई  बाधा  नहों  नारियल  एवं  अन्य  बागवानो
 फसलों  को  हुए  नुकसान  का  मूल्यांकन  करने  क॑  लिए  दलों  को

 प्रातनियुक्ति  की  गई  गुणवत्ता  नियमों  में  उदारता  करे  साथ  धान  को
 खरीद  के  लिए  आदेश  जारी  किए  जा  चुक॑  जन  -  वितरण  प्रणालो  के
 अंतर्गत  तदर्थ  आबंटन  के  रूप  में  50,000  टन  चावल  जारी  किया  गया

 प्रभावित  क्षेत्रों  के  लिए  10.000  किलो  लोटर  मिट॒टो  क॑  तेल  का
 अतिरिक्त  आबंटन  भी  किया  गया

 आख्ध्र  प्रदेश  क॑  मुख्यमंत्रो  ने  ।9  नवम्बर  को  मुझसे  भेंट  को  तथा

 2143  करोड़  रुपये  को  कंनन्‍्द्रोय  सहायता  को  मांग  करते  हुए  उन्होंने  मुझे
 एक  ज्ञापन  मैंने  उन्हें  सभी  संभव  सहायता  करने  का  आश्वासन

 मैंने  स्त्रयं  21  नवम्बर  को  पूर्वो  ओर  पश्चिमा  गोदावरों  जिले  क॑
 चक्रवात  प्रभावित  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  जिन  लोगों  के  घर  और  फसलों

 का  नुकसान  हुआ  उनको  दुर्दशा  हदय  विदारक  दोरा  करने  के

 याट  मैंने  आन्ध्र  प्रदेश  क॑  मुख्यमंत्रो  तथा  हैदराबाद  में  सभो  राजनातिक
 पार्टियों  के  प्रतिनिधियों  से  मुलाकात  की  तथा  स्थिति  और  लोगों  को

 सहायता  देने  क॑  लिए  किए  जाने  वाले  उपायों  पर  विचार-विमर्श

 इस  ज्ञापन  के  प्राप्त  होने  कु  बाद  नुकसान  का  विस्तृत  जायजा  लेन  क

 लिए  केन्द्रीय  दल  शीघ्र  हो  राज्य  में  नेनात  किया

 चक्रवात  से  पांडिचेरी  संघ  शासित  प्रदेश  के  एक  भाग  यानम  में

 जान  माल  को  काफो  क्षति  पहुंचा  लोगों  क॑  मरने  के  तथा  76

 लोगों  क॑  लापता  होने  को  सूचना  मिलो  चक्रवात  तथा  वर्षा  से  780
 हेक्टेयर  में  धान  और  नारियल  जलमग्न  हो  गया  है  तथा  इससे
 सार्वजनिक  संपत्ति  को  नुकसान  हुआ  पांडिचेरी  सरकार  ने  प्रभावित

 लोगों  को  राहत  देने  क॑  लिए  आवश्यक  उपाय  किए  संघ्र  शासित

 क्षेत्र  प्रशासन  से  68.00  करोड़  रुपये  को  सहायता  की  मांग  करते  हुए
 एक  ज्ञापन  प्राप्त  हुआ  नुकसान  का  विस्तृत  जायजा  लेने  के  लिए
 यानम  में  एक  केन्द्रीय  टल  तेनात  किया

 मैं  सदन  क॑  सदर्स्यों  को  आश्वस्त  कर  सकता  हूं  कि  गंभार

 प्राकृतिक  आपदा से  ग्रस्त  क्षेत्रों  के  लागों  का  सहायता  करने  में  किसी
 :

 प्रकार  की  कोताहो  नहीं  बरतों

 अपराहन  12.10  बजे
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 आन्ध्र  प्रदेश  में  समुद्री  तूफान  से  उत्पन्न  स्थिति

 श्री  उपेन्द्र  :  मानमाय  मंत्रो  द्वारा  दिया

 गया  व्यक्तव्य  अधुरा  है  और  यह  बिल्कुल  उत्साहवर्धक  नहां

 उन्होंने  आन्श्र  प्रदेश  में  पहल  आये  समुद्रो  तुफानों  क॑  संबंध  में  कई  व्यौर
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 छोड़  दिए  हैं  जो  रायल  सीमा  नेल्लौर  तथा  प्रकाशम  जिलों  में
 आया  इस  वक्तव्य  में  निकटता  से  निगरानी  रख  रहा  है  और
 सभो  संभव  सहायता  प्रदान  को  जायेगीਂ  जैसे  खोखले  शब्दों  के
 अतिरिक्त  इस  बारे  में  कुछ  नहों  है  कि  केन्द्र  सरकार  क्या  हम
 इन  सामान्योक्तियों  को  सुनते-सुनते  परेशान  हो  गये

 पिछले  समुद्रो  जिसे  अब  चक्रवात  कहा  जाता  है  क्योंकि

 इसको  गति  200  प्रति  घन्टा  तथा  यह  हाल  में  आया  तूफान

 वर्ष  1997  के  समुद्रो  तुफान  और  कृष्णा  जिले  में  ज्वारीय  लहर
 के  यह  आश्ध्र  प्रदेश  में  सर्वाधिक  भयंकर  आन्श्र  प्रदेश  क॑
 तट  पर  27-28  1996  से  आने  वाला  यह  छठा  समुद्री  तुफान

 इस  वर्ष  आन्श्र  प्रदेश  में  समुद्री  तृुफान  आये  उनमें  से  दो
 भंयकर  न  केवल  पूर्वो  तथा  पश्चिमों  गोदावरी  के  दो  जिले  बुरी  तरह
 से  प्रभावित  बल्कि  कृष्णा  और  खम्माम  जिले  भी  आंशिक  रूप
 से  प्रभावित  हुए  किसानों  को  इस  धक्के  से  उबरने  में  कम  से  कम
 बीस  वर्ष

 मंत्री  जी  ने  क्षत  को  कंबल  रूपरेखा  हैं  लेकिन  यदि  आप  ब्योरा
 देखेंग  तो  क्षति  बहुत  अधिक  प्रतात  होतो  यहां  तक  कि  मौतों  का
 भो  उचित  रूप  से  आकलन  नहीं  किया  गया  यद्यपि  सरकारी  आंकडे
 9०97  लोगों  क॑  मरने  और  925  लागों  के  लापता  होने  के  आंकड़े  इससे
 कहों  अधिक  होने  चाहिए  और  अब  तक  कोई  भो  व्यक्तियों  के  मरने
 का  आंकलन  नहीं  कर  नारियल  के  वृक्ष  30000  हैक्टेयर  क्षेत्र
 में  गिरे  इस  क्षति  को  पूतिं  नहों  हो  सक्रती  क्योंकि  जैसा  कि  आप
 जानते  हैं  कि  एक  बार  नारियल  का  पेड़  मिरने  नये  वृक्ष  क॑  लगने
 तथा  फल  देने  में  त्रषों  लग  बागवानों  फसलों  को  भी  क्षति

 पंहुचो  अकेले  नारियल  को  फसल  को  300  करोड़  रुपये  को  क्षति
 यदि  आप  बागवानी  को  समग्र  रूप  से  तो  कुल  क्षति  4136

 करोड़  रुपये  मंत्री  जो  ने  कहा  है  कि  लगभग  6.5  लाख  मकान

 पुर्णयया  अथवा  आंशिक  रूप  से  क्षतिग्रस्त  फिर  गन्ना  और
 अन्य  फसलों  को  भी  क्षति  पहुंची  है  जो लगभग  400  करोड़  रुपये  को

 फिर  लघु  सिंचाई  आपूर्ति  प्रणाली  भी  काफी  बड़ें
 क्षेत्र  में  क्षतिग्रस्त  हुए  मुर्गी  फार्मो  को  भी  क्षति  हुई

 हजारों  मछलो  पकड़ने  वाले  पोत  और  जाल  या  तो  गुम  हो  गये
 अथवा  क्षतिग्रस्त  हो  बुनकरों  को  अत्यधिक  क्षति  हुई  क्योंकि
 उनक॑  करघे  बाढ़  क॑  पानी  में  डूब  काफी  बड़ो  संख्या  में
 कारीगर  तथा  छोटे  उद्योगों  को  अत्यधिक  हानि  मुझे  इस  बात  को

 जानकारी  नहीं  है  कि  क्या  उचित  आकलन  किया  गया  है  अथवा

 यह  दुभ्यपूर्ण  है  कि  राज्य  सरकार  द्वारा  दिए  गये  जो

 हमें  अपर्याप्त  लगते  उन  पर  प्रधानमंत्री  तथा  कृषि  मंत्री  द्वारा  शक
 किया  जाता  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  कि  राज्य  सरकार  के  पास
 कौन  सा  तन्‍्त्र  था  जब  उन्होंने  कहा  कि  50  लाख  नारियल  के  पेड़ों  को

 क्षति  हुई  लेकिन  प्रधानमंत्री  और  कृषि  मंत्री  कहते  हैं  कि  यह  क्षति

 इतनी  अधिक  नहीं  हो  यदि  50  लाख  वृक्ष  नहीं  तो  फिर
 कितने  वृक्ष  मुझे  इस  बात  को  जानकारी  नहीं  है  कि  उचित
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 आकलन  के  अभाव  में  किस  आधार  पर  प्रधानमंत्री  राज्य  सरकार  द्वारा
 दिए  गये  आंकडों  पर  शक  कर  ते

 जहां  तक  किए  गये  एहतियाती  उपायों  का  संबंध  मंत्री  के
 वक्तव्य  में  कहा  गया  है  कि  मौसम  विभाग  द्वारा  अग्रिम  चेतावनी  दी
 गई  यद्यपि  कई  बार  रिकार्डों  पर शक  किया  जाता  कितने  दिन

 पूर्व  चेतावनी  दी  गई  तथ्य  दर्शाते  हैं  कि कई  वास्तव  में

 सैकड़ों  अथवा  चेतावनी  देने  से  पूर्व  हो  समुद्र  में  चले  गये

 यद्यपि  कई  दिनों  से  समुद्री  तृफान  को  आशा  उचित  समय  पर
 चेतावनी  नहीं  दी  गई  यह  प्रभावित  लोगों  को  नहों  दी  गई  आप
 अशिक्षित  लोगों  स ेयह  आशा  नहीं  कर  सकते  कि  बे  सारा  दिन  रेडियो

 सुनते  रहेंगे  और  इसका  पता  ला  लेंगे  कि  कया  होने  जा  रहा  उनको
 सचेत  करने  के  लिए  कुछ  तन्त्र  होना  या  तो  ग्राम  सरपंच  को

 इसके  बारे  में  बताने  क ेलिए  कहा  जा  सकता  था  अथवा  माईक कं  द्वारा
 इसकी  घोषणा  की  जा  सकती  मासूम  मछआरों  को  इसको  सूचना
 दी  जानी  चाहिए  फिर  सिर्फ  यह  कहना  पर्याप्त  नहीं  है  कि  इसकी

 सूचना  रेडियो  तथा  टेलीविजन  पर  निरन्तर  दी  गई  जिला  प्रशासन
 की  भी  प्रतिक्रिया  पर्याप्त  नहीं  जैसाकि  मुख्यमंत्री  ने  स्वीकार  किया

 क्योंकि  उनमें  से  कोई  भी  कई  दिनों  तक  उस  स्थान  पर  नहीं
 स्वयं  मुख्यमंत्री  न ेकहा  कि  जब  वह  घटना  स्थल  पर  तब  तक
 जिला  अधिकारी  वहां  नहीं  पहुंचे  कुछ  अधिकारियों  के  विरुद्ध  कुछ
 कार्यवाही  भी  की  गई  और  इसे  भी  न्‍्यायोचित  ठहराया  जा  सकता
 अब  वे  कहते  हैं  कि  उन्होंने  कई  लाख  लोगों  को  दूसरे  स्थानों  पर

 पहुंचाया  है  लेकिन  रिकार्ड  से  यह  पता  नहीं  लगता  कि  काफी  व्यक्तियों
 को  दूसरे  स्थानों  पर  पहुंचाया  गया  अन्यथा  जीवन  की  हानि  इतनी
 अधिक  नहीं

 जहां  तक  राहत  का  संबंध  यद्यपि  राज्य  सरकार  ने  अपना

 भरसक  प्रयास  फिर  भी  संसाधन  सीमित  थे  और  राहत  लोगों  के

 पास  समय  पर  नहीं  पहुंच  यद्यपि  चावल  का  वितरण  आदि  के

 रूप  में  कछ  किया  गया  इससे  कहीं  अधिक  किया  जा  सकता
 उन  लोगों  की  गिनती  के  बारे  में  शिकायतें  थीं  जिनको  क्षति

 राहत  पहुंचाने  राजनैतिक  भेदभाव  के  बारे  में  शिकायतें  यद्यपि

 ऋूछ  चावल  और  मिट्टी  का  तेल  प्रदान  किया  गया  था  और  क्षतिग्रस्त

 मकानों  के  लिए  कुछ  धन  भी  प्रदान  किया  गया  यह  पर्याप्त  नहीं

 लघु  और  सीमान्त  किसानों  को  आदान  राजसहायता  के  रूप  में

 1250  रुपये  प्रति  हैक्टेयर  प्रदान  किए  गये  वह  भी  पर्याप्त  नहीं

 अब  फसल  ऋण  के  भुगतान  समय  में  परिवर्तन  किया  गया  है

 और  नये  ऋण  मंजूर  किए  गये  लेकिन  फिर  भी  इस  संबंध  में

 शिकायतें  हैं  कि  समय  परिवर्तन  की  सूचना  किसानों  को  नहीं  दी  गई

 दुकानदारों  को  भी  काफी  क्षति  हुई  ह ैऔर  उनको  कोई  क्षतिपूर्ति  प्रदान

 नहीं  की  गई  वे  कहते  हैं  कि  125  करोड़  रुपये  की  धनराशि  की

 केवल  राहत  प्रदान  करने  के  लिए  आवश्यकता  लेकिन  केन्द्र  की

 सहायता  बहुत  सीमित  रही  है  और  राज्य  सरकार  का  उत्तर  इस  अर्थ

 में  पर्याप्त  नहीं  रहा  है  कि  उन्हें  धन  नहीं  मिला  और  स्वयं  मुख्य  मंत्री

 कहते  रहे  हैं  कि  केन्द्र  राज्य  के  प्रति  बहुत  दयालु  नहीं  रहा  उन्होंने
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 यह  भी  कहा  है  कि  राज्य  सरकार  की  सहायता  के  लिए  आने  में  केन्द्र
 की  ओर  से  कुछ  हिचक  यद्यपि  मुख्यमंत्री  ने  बाद  में  अपने  वक्तव्य
 को  वापस  ले  लिया  उन्होंने  यहां  तक  कहा  था  क्रि  कंन्द्र  का

 दृष्टिकोण  बहुत  कठोर  तथा  असहयोगपूर्ण  था और  उसका  भी  अब
 तक  प्रदान  की  गई  सहायता  आंकडों  से  पता  लगता

 राज्य  सरकार  1978  के  द्वि-दिवसीय  समुद्री  तुफान  के  पश्चात
 तैयार  की  गई  समुद्री  तूफान  आकस्मिकता  कार्य  योजना  द्वारा  निर्धारित
 मार्ग  निर्देशों  का  अनुपालन  करने  में  भी  असमर्थ  रही  सरकार  को
 लोगों  को  दूसरे  स्थानों  पर  ले  जाना  चाहिए  संवेदनशील  क्षेत्रों  में

 राहतकर्मियों  को  राहत  सामग्री  प्रदान  करना  तथा  निचले  क्षेत्रों
 से  लोगों  को  अन्य  स्थानों  पर  ले  जाने  का  कार्य  किया  जाना  चाहिए
 लेकिन  वर्ष  1977-78  में  निर्धारित  मार्गनिरदेशों  के बावजूद  राज्य  सरकार
 द्वारा  वह  कार्य  नहीं  किया

 अब  तक  व्यय  किया  गया  धन  का  जहां  तक  संबंध  वर्ष

 1996-97  के  लिए  आपदा  राहत  निधि  के  लिए  वार्षिक  कुल  परिव्यय

 124.19  करोड़  रुपये  था  जिसमें  केन्द्र  को  93.14  करोड़  रुपये  देने

 राज्य  ने  पहले  कुछ  अग्रिम  धनराशि  प्राप्त  की  हैं  और  अब  केवल

 100  करोड़  रुपये  को  धनराशि  उपलब्ध  है  और  भारत  सरकार  ने  21

 करोड़  रुपये  जारी  किए  कुल  राशि  कंबल  2।  करोड़  रुपये
 राज्य  ने  पहले  ही  143  करोड़  रुपये  व्यय  कर  दिए  हैं  और  राहत
 कार्यो  पर  खर्च  करने  के  लिए  राज्य  सरकार  के  पास  कुछ  भो  नहीं
 बचा

 प्रधानमंत्रो  न ेएक  स्थान  पर  कहा  है  कि  यह  एक  राष्ट्रीय  आपदा

 मुझे  नहीं  पता  कि  राष्ट्रीय  आपदा  की  परिभाषा  क्या  है और  इसको
 आपदाਂ  परिभाषित  करके  राज्य  को  क्‍या  लाभ  इस  शब्द

 का  बहुत  ही  साधारण  अर्थों  में  प्रयाग  किया  जा  रहा  है  कि  एक

 राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  किया  जाना  स्वयं  प्रधानमंत्री  ने  यह

 कहा  उनके  दिल्‍ली  वापस  आने  प्रधानमंत्री  कार्यालय  ने

 एक  स्पष्टीकरण  जारो  किया  कि  राष्ट्रीय  आपदाਂ  कुछ  नहीं  ह ैऔर  यह
 शब्द  गलती  से  प्रयोग  हुआ  वे  राष्ट्रीय  विपत्तिਂ  शब्दों  का
 प्रयोग  कर  रहे  मुझे  इस  बात  को  जानकारी  नहीं  है  कि  इन  शब्दों
 का  क्या  अर्थ  लेकिन  राज्य  सरकार  ने  आपदा  राहत  निधि  में  से

 2142  करोड़  रुपयों  की  सहायता  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  ज्ञापन  दिया

 है

 लेकिन  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  केन्द्र  सरकार
 कितना  ऋण  देने  जा  रहों  अब  तक  उन्होंने  50  करोड़  रुपये  दिए
 हैं  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  के  व्यक्तव्य  से  पता  लगता  और  कुछ

 यह  भी  अग्रिम  के  रूप  में  ।  वे  कहते  हैं  कि  वे  क्षतिग्रस्त  नारियल
 के  वृक्षों  तथा  अन्य  चीजों  को  हटाने  के लिए  कछ  और भो  दे  रहे
 मेरे  विचार  से  वे  50  करोड़  रुपये  अथवा  ऐसी  ही  धनराशि  मुझे
 इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  यह  अनुदान  होगा  अथवा  अग्रिम

 यह  जो  भी  केन्द्र  को  अनुदौण  के  रूप  में  ही  धनराशि  देनी
 चाहिए  न  कि  ऋण  तथा  अग्रिम  धनराशि  कं  रूप  राज्य
 ऋणों  की  अदायगी  नहीं  कर
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 हाल  ही  में  माननीय  कृषि  मंत्रो  जी  ने  स्वयं  एक  वक्तव्य  में  कहा
 है  कि  राज्य  सरकार  को  कर्ज  नहीं  लेना  चाहिये  क्योंकि  इसस  उनको
 वाष्ट्चि  योजनाओं  पर  प्रभाव  उनको  लेने  के
 स्थान  पर  अन्य  स्रोतों  स ेसाधन  जुटाना  मुझे  जानकारों  नहों  हैं
 कि  स्रोतों  से  उनका  क्या  तात्पयं

 अब  तक  दान  का  पूर्णतः  मुक्त  रखा  गया  कंन्द्र  सरकार
 का  यह  कदम  सराहनोय  अपितु  यह  पर्याप्त  नहों  है  क्योंकि  वांछित
 टानरार्शि  प्राप्त  नहीं  हो  रहो  क्षतिग्रस्त  मकानों  क  पुनर्निर्माण  हेतु  जो
 त्वगभग  6.48  लाख  इंदिरा  आवास  योजना  कं  अन्तर्गत  राज्य  सरकार
 का  कराब  1042  करोड़  रुपए  को  आवश्यकता  नारियल  विकास
 या  कार्य  कर  रहा  मुझे  इस  बोर्ड  का  प्रयोजन  मालूम  नहों  यह
 बोर्ड  नारियल  उत्पादकों  को  सहायतार्थ  नहीं  आया  बोर्ड  ने  अब
 तक  उस  क्षेत्र  के  निवासियों  क॑  पुनर्वास  हेतु  अथवा  उत्पादकों  को
 सहायतार्थ  कुछ  भी  नहीं  किया

 माननौय  प्रधान  मंत्री  ने  ।0  नवम्बर  को  अपने  आन्श्र  प्रदेश  क॑  दोरे
 क॑  दौरान  कार्य  का  उल्लेख  किया  उन्होंने  कहा  था  कि
 कन्द्र  एक  कार्य  बना  रहा  उन्होंर  कार्य  का  न  तो
 ब्योरा  दिया  था  और  न  हो  इसके  प्रयोजन  का  उल्लेख  किया
 जैसांकि  मैंने  उल्लेख  किया  मुख्य  मंत्री  ओर  राज्य  सरकार  ने  अपना
 असंतोष  प्रकट  किया  मंत्रिमण्डल  ने  माननाय  प्रधान  मंत्रो  को
 प्रस्तावित  योजना  को  एक  संकल्प  पारित  करकं  अम्बकार  दिया
 है  क्योंकि  इससे  राज्य  को  कोई  लाभ  नहां  राष्ट्रीय  आपदा
 राहत  निधि  क  संबंध  में  टसर्व  वित्त  आयोग  ने  ऋछ  प्रतिमान  निर्धारित
 किये  इन  प्रतिमानों  को  अब  बदलने  की  आवश्यकता  हैं  क्योंकि
 कोर्ड  भी  राज्य  सरकार  ऐसी  आपटਂ  का  स्ममना  बिना  कंनद्र  सरकार  को

 प्रचर  सहायता  के  अभाव  में  नहों  कर  सकता

 जहां  तक  अंतराष्ट्रीय  सहायता  का  मामला  विश्व  बेंक  राज्य
 का  बहुत  सहायता  कर  रहा  उन्हांन  अब  तक  न्यूनतम  ब्याज  दरों
 पर  380  करोड़  रुपये  का  कजं॑  दन  का  वचन  दिया  है  जिसको  40  वर्षों
 में  वापस  करना  वे  उस  क्षत्र  को  पुनर्वार  और  पुनर्निर्माण  को
 आवश्यकता  का  अनुमान  लगाने  हतु  एक  दल  को  भारत  भेज  रहे
 विश्व  बैंक  में  इंडिया  कन्टद्रीਂ  विभाग  ऋ  श्री  हैन्‍ज  वर्गिन  ने
 बताया  है  कि  वर्ष  1990  में  200  मिलियन  डालर  को  तुफान  क्षति  हंतु
 सहायता  का  प्रभावकारी  ढंग  से  उपयोग  किया  वे  पुनः
 सहायता  देने  क॑  लिय  उत्साहित

 वर्ष  1977-78  में  भी  राज्य  सरकार  ने  सढ़ायता  का  प्रभावो  ढंग
 से  उपयोग  किया  बाद  कं  मुख्यमंत्रियों  न॑  भा  जघ  1990  में  इस
 सहायता  राशि  का  भरपुर  उपयाग  किया  विश्व  बैंक  को
 राज्य  का  सहायता  करने  में  काई  संकोच  नहीं  मरा  विश्वास  है  कि
 विश्व  बैंक  बहुत  सहायता  दन  बाला  कंन्द्र  का  हर  प्रकार  से  कर्ज
 पर  गांरटी  देनो  कन्द्र  के  अनुराध  पर  वे  1000  करोड़  रुपये  तक
 टे  सकते  यह  केन्द्र  सरकार  का  दायित्त्र  है और  बातचीत  को

 जिम्मेदारी  सिफ  राज्य  सरकार  पर  नहीं  छोड़ी  जानी  इस  संबंध
 कंन्द्र  सरकार  को  भरपुर  सहायता  देनी
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 प्रभावित  व्यक्तियों  को  सहायतार्थ  स्वयंसेवी  संस्थाएं  बहुत
 सहायता  दे  रही  उन्हों  लाभांवितों  को  यह  सुहायता
 सामग्री  भो  दी  जा  रही  कुछेक  व्यक्ति  हो  ब्रिभिन्‍्न  जगहों  पर  जाकर

 इन  चीजों  का  लाभ  उठा  रहे  इसको  उचित  निगरानों  नहीं  हो  पा  रहो
 हमने  मुख्यमंत्री  से  गैर-सरकारी  संस्थाओं  द्वारा  दो  जा  रहो  सहायता

 की  भी  निगरानी  करने  का  अनुरोध  किया  कंन्द्र  सरकार  के
 कमंचारियों  का  एक  दिन  को  बेतन-राशि  का  दान  देने  का  कदम  अत्यंत

 सराहनीय  यह  राशि  200  करोड़  रुपये  क॑  लगभग  विभिन्‍न
 व््मकयों  न  सहायता  दी  है  जिसमें  संसद  सदस्य  भी  आते  हैं  जिन्होंने

 एक  पाह  कऋ  बेतन  दान  दें  दिया  उनको  यह  कदम  सराहनीय
 मैं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  लाभ  अर्जित  करंने  वाले  सरकारी  उपक्रमों
 को  राज्य  को  बहुत  सहायता  करनी  गुजरात  और

 जम्मू-कश्मीर  ने  काफी  सहायता  उपलब्ध  कराई  है  किन्तु  अन्य  राज्यों
 ने  कुछ  भी  उल्लेखनोय  नहीं  किया  पश्चिम  बंगाल  ने  भी  2  करोड़
 रुपये  दिये  अन्य  राज्य  सरकारें  भो  प्रभावित  लोगों  हेतु  सहायता  दे
 सकती

 अब  में  वहां  पर  किये  जाने  वाल  कार्यों  के  संबंध  में  कुछ  सुझाव
 देना  चाहता  सर्वप्रथम  पूर्व  मे ंआए  तूफानों  क॑  दौरान  निर्माण  किये

 गए  तुफान  आश्रय-स्थलों  के  संबंध  में  बोलना  चाहता  वर्तमान  में

 इनका  उपयोग  नहीं  हो  रहा  है  और  ये  जीर्ण-शार्ण  अवस्था  में  बहुत
 थोड़ी  राशि  से  इनका  पुनर्निर्माण  कर  इन्हें  पुनः  उपयोग  में  लाया  जा
 सकता  तुरन्त  इनका  पूनर्निर्माण  क्रिया  जाना

 इसी  तटीय  क्षेत्रां  में  संचार-तंत्र  को  बेहतर  बनाया  जाना

 चाहिये  ताकि  समय  पर  पूर्वसूचना  दी  जा  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंफसल

 पद्धति  बदली  जा  सकती  नारियल  के  वृक्षों  क॑  संबंध
 में  सुझाव  दिया  गया  था  कि  कम  ऊंचाई  वाल  पेड़ों  को  लगाना

 चाहिये  ताकि  तूफान  और  चक्रवात  के  समय  वृक्षों  को  कोई  नुकसान

 जैसा  कि  हम  चर्चा  करते  रहते  एक  व्यापक  फसल  बोमा

 योजना  होनो  अब  किसानों  को  सहायता  राशि  आबंटित
 करने  के  दौरान  कोई  लाभ  नहीं  मिला  मकानों  के  पुनर्निर्माण  आदि
 के  लिये  सहायता  दी  जा  रहो  किन्तु  किसानो  को  नुकसान  की  भरपाई
 नहीं  को  जा  रही  इसके  एक  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  को

 आवश्यकता  हम  निरंतर  दोनों  सदनों  में  काफी  समय  से  फसल

 बीमा  योजना  की  प्रयोजनार्थ  गांव  को  इकाई  मानने  का  अनुरोध  करते
 आ

 रह  परन्तु  अब  तक  इसे  स्वीकार  नहों  किया  गया  वास्तत्र

 किसानों  को  व्यक्तिगत  स्तर  पर  बीमा  कराने  अथवा  फसलों  का
 बोमा  कराने  की  सुविधा  उपलब्ध  होनी  जिस  प्रकार  से  जीवन
 बीमा  निगम  प्रत्येक  व्यक्ति  का  बीमा  करता  उसी  प्रकार  से  प्रत्येक
 किसान  को  भी  फसल  का  बीमा  कराने  को  सुविधा  उपलब्ध  हांनी

 इसी  मछआरों  और  बुनकरों  के  लिये  भी  व्यापक  बोमा
 योजना  होनी

 प्रतिमानों  का  संदर्भ  दिये  बिना  क्षतिग्रस्त  नारियल  के  पेड़ों  हेतु  नए
 पौधों  को  आपूर्ति  और  आदानों  के  लिए  उचित  सहायता  दी  जानी
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 मेरा  मानना  है  कि  सिर्फ  इस  प्रयोजनार्थ  250  करोड़  रुपये  को
 आवश्यकता  अब  तक  क्षतिग्रस्त  वृक्षों  को  हटान  हेतु  50  करोड़

 वह  भो  विलम्ब  दिये  गये

 जहां  तक  तटीय  क्षेत्रों  मे ंमकानों  का  मामला  मछअमरों  कोलिये
 भो  पक्‍क  मकान  बनाए  जाने  हमने  देख  लिया  है  कि  जहां  कहीं
 भी  पकक्‍के  मसक्कान  जान  का  न्यूनतम  नुकसान  हुआ
 तटीय  क्षेत्रों  मे ंबड़े  पैमाने  पर  आबास  निर्माण  कार्यक्रम  आरम्भ  किया
 जाना

 अब  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  प्रभावित  क्षेत्रों  स ेबदरंग  धान  को
 खरीदने  का  निर्णय  लिया  मैं  राज्य  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता

 हूं  कि  कडप्पा  और  चित्तुर  जिलों  को  जो  पूर्व  में  प्रभावित  हुए
 इस  की  योजना  के  तहत  लाना  चाहिये  ताकि  इन  जिलों
 में  उपलब्ध  धान  को  भी  वह  खरीद  द्वारा  ब्याल्डਂ
 चावल  को  खरीद  पर  दी  जा  रही  छूट  पूरे  राज्य  में  मिलनो  जैसा
 कि  मैंने  चेतावनी  देने  क॑  बारे  में  कहा  तटीय  क्षेत्रों  मे ंलोगां  तक
 इसकी  जानकारी  पहुंचान  के  लिये  गांव  क॑  सरपंच  को  उत्तरदायां  बनाया
 जाना  उन्‍नत  करघे  ओर  सूत  क॑  संबंध  में  कंन्द्र  को

 बुनकरों  को  उदार  पैकेज  देना

 इन  क्षेत्रों  में  पुरर्वास  उपायों  की  निगरानी  हेतु  नारियल  विकास  बोर्ड
 को  चुस्त  बनाना  सहायता-राशि  के  वितरण  पर  निगरानी  रखने

 हेतु  एक  पैनल  होना  मुख्यमंत्री  इससे  सहमत  माननीय
 प्रधानमंत्री  ने  भी मुलाकात  क  दौरान  राज्य  स्तर  पर  एक  पैनल  के  गठन
 का  सुझाव  दिया  था  ताकि  सहायता  राशि  के  वितरण  पर  निगरानो  रखी
 जा  सके  और  भेदभाव  के  आरोप  सामने  नहीं  यह  तुरन्त  किया
 जाना

 पूर्व  में  गुन्तुर  और  विशाखापत्तनम  में  कंन्द्रीय  भण्डारगृहों  का
 निर्माण  करने  का  सुझाव  दिया  गया  था  ताकि  तूफान  अथवा  प्राकृतिक
 आपदाओं  के  दौरान  प्रभावित  क्षेत्रों  में  तत्काल  सामग्री  पहुचाई  जा

 यह  सुझाव  पूर्व  में  दिया  गया  गुन्त्र  और  विशाखापत्तनम  में
 दो  भण्डारगृहों  का  निर्माण  किया  जाना  यह  कार्य  अब  तक  पूर्ण
 नहीं  हुआ

 एक  सुझाव  राष्ट्रीय  आपदा  प्रबंधन  संस्थान  क॑  गठन  के  बारे  में

 भो  दिया  गया  यह  1990  में  दिया  गया  परन्तु  अब  तक  इस
 पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  उपर्युक्त  संस्थान  को  गठित
 करने  का  उपयुक्त  समय  आ  गया  है  ताकि  सभी  प्राकृतिक  आपदाओं
 के  बारे  में  अनुसंधान  किया  जा  सके  और  लोगों  की  कठिनाइयों  को  कम

 करने  के  बारे  में  एक  व्यापक  योजना  तैयार  की  जा  आखिर  पूर्ण
 जिम्मेदारो  सरकार  की  माननीय  मंत्री  जी  ने  उचित  ही  कहा  है  कि
 राज्य  को  कर्ज  से  कोई  लाभ  नहीं  मिलेगा  और  राज्य  ऋण-जाल  में  फंस

 आपने  स्वयं  कहा  है  कि  इससे  भविष्य  की  योजनाएं  प्रभावित

 केन्द्र  को  राज्य  की  सहायता  करनो  चाहिये  और  यदि
 आश्श्यक  तो  नियम  भी  बदले  जाने  यह  कोई  संविधान

 नहीं  है  कि  इसमें  संशोधन  नहीं  हो  सकते  सरकार  ने  ये  नियम  बनाए
 हैं  और  सरकार  ही  इन  नियमों  में  सैशोधन  कर  सकती  है  और  आपको
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 राज्यों  को  सहायता  प्रदान  करने  हंतु  नियमों  में  संशोधन  करने  हो
 आन्ध्र-प्रशश  को  और  सहायता  को  आवश्यकता  मुझे

 आशा  है  कि  सदन  के  सभो  सदस्य  प्रदेश  के  लोगों  को  इस-मांग
 का  समर्थन  करेंगे  और  उद्धारनापुर्बक  राज्य  की  सहायता  हेतु  आगे

 कुमारी  उमा  भारती  :  माननोय  उपाध्यक्ष
 आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  इसके  लिए  में  आभारी  अभोा
 मंत्री  जो  ने  सदन  में  जो  वक्तव्य  में  अपनो  बात  बहों  से  शुरू
 करूंगो  जिसमें  उन्होंने  कहा  है  कि  राज्य  सरकार  को  बार-बार  इस
 तुफान  के  संबंध  में  चतावनो  दो  गई  इस  संबंध  में  मुझ  एक  कहानो
 याद  आ  रही  है  यद्याप  हम  यहां  एक  बहुत  गम्भार  घटना  पर  चर्चा  कर
 रहे  एक  बहुत  बड़ा  त्रासदी  हुई  है  जिस  पर  यहां  चर्चा  करकं  हम
 तो  मुक्त  हो  जाएंगे  लकित  जिन  परिवारों  क॑  लोग  इस  घटना  में  मारे  गए

 उनमें  जा  भी  लोग  बच  ब ेकम  से  कम  अपने  पूरे  जोबन  में
 इस  घटना  से  मुक्त  नहों  हो

 एक  पति  और  पत्नी  घर  में  सो  रहे  उनके  घर  में  एक  चोर  आ
 प्रत्नी  ने  पति  से  कहा  कि  घर  में  चोर  आया  है-पति  ने  कहा  कि

 मुझे  मालूम  फिर  पत्नी  ने  कहा  कि  चोर  ने  दरवाजा  तोड़  दिया  -

 पति  ने  कहा  कि  वह  भी  मुझे  मालूस  फिर  पत्नी  ने  कहा  कि  चोर
 चोरी  कर  रहा  है  -  पति  ने  कहा  कि  तह  भी  मुझे  मालूम  फिर  पत्नी
 ने  कहा  कि  चोर  चोरी  करके  चला  भी  गया  -  पति  ने  कहा  कि  वह
 भी  मुझे  मालूम

 मुझे  माननीय  मंत्री  जो  यह  पुछना  हे  कि  जब  केन्द्र  सरकार  ने  राज्य
 सरकार  को  तूफान  को  चेतावनो  टे  दो  वह  कब  दी  थी  और  क्‍या
 राज्य  सरकार  ने  इस  बात  को  पांष्ट  को  थो  कि  उसे  यह  वार्निंग  मिल
 गई  घटना  के  कितनी  देर  पहले  यह  वार्निंग  दी  गई  थो  और  किस
 प्रकार  की  सूचना  टी  गई

 उपाध्यक्ष  जानते  हैं  कि  आन्ध्र  प्रदेश  तथा  देश  के  अन्य
 राज्यों  में  इस  प्रकार  को  घटनाएं  पहले  भो  घटतो  रहो  1978  में  इससे
 भी  बडी  ह्यूमन  ट्रेजिडो  हई  थी  ज्यौर  उस  समय  यह  निर्णय  लिया  गया
 था  कि  आगे  इस  प्रकार  क्री  घटना  न  घटे  इसलिए  पहले  से  ऐसी
 घटनाओं  को  जानकारी  ले  ली  जाएगी  और  लोगों  को  चेताबनी  दे  दी

 अभी  उपेन्द्र  जी  ने  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  कही  कि  चेतावनी
 तो  मिल  जातो  है  लेकिन  हमारा  देश  अमेरिका  नहीं  है  जहां  हर  नाविक
 अपने  साथ  एक  छोटा  सा  रेडियो  लेकर  चलता  हो  और  उन्हें  बैदर
 फोरकास्ट  की  जानकारी  मिलती  रहती  यहां  तो  लोगों  को  खाने  को
 नहों  हर  नाबिकः  कहां  से  आने  पास  रेडियो  रख
 इसलिए  खास  तौर  से  क्रोस्टल  एरि  एल  साइकत्लोन  प्रोन  एरियाज
 कोस्टल  बैल्ट  में  रहने  चले  लागों  के  लोथ  किरा  प्रकार  ऐसो  सूचना
 समय  रहते  पहुंचाई  जा  ध्योंक्रि  1978  में  जब  ऐसी  हो  त्रामदो  हुई

 उस  समय  भो  विचार  हुआ  था  लेकिन  तब  से  लेकर  आज  तक
 क्या  व्यवस्था  ऐसी  जानकारों  भी  मिलो  है  कि  केन्द्र  सरकार  ने
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 इसके  लिए  भारी  राशि  खर्च  को  थी  ताकि  ऐसो  किसी  भी  आने  वाली  स्वयंसेवी  संस्थाएं  और  स्वयंसेवी  संस्थाओं  में  भी  राष्ट्रीय  स्वयंसेवक
 विर्षत्ति  की  तत्काल  खबर  कोस्टल  बैल्ट  में  रहने  वाले  लोगों  को  मिल
 सके  और  उन्हें  समय  रहते  सुरक्षित  स्थ्वानों  पर  ले  जाया  जा  सके  लेकिन

 बह  व्यवस्था  कहां  बोच  में  लटक  कर  रह  उसका  अंदाज  इस  समय

 नहीं

 अभो  मैं  ऐसा  नहों  कहना  चाहतो  कि  केन्द्र  सरकार  के  कहने  पर

 तुफान  तूफान  के  लिए  कंन्द्र  सरकार  जिम्मेदार  नहीं  राज्य
 सरकार  ने  भी  कोई  इन्विटेशन  कार्ड  तूफान  को  नहीं  भेजा  कि  आप

 आईए  और  डेढ़  हजार  लोगों  को  लोल  जब  भी  हमारे  यहां  कोई

 दुर्घटना  घटती  कोई  रेल  दुर्घटता  हो  जातो  नेचुरल  कैलेमिटी
 आतो  है  तो  हमें  पक्के  तौर  से  पता  ही  नहीं  चलता  कि  कितने  लोग
 उसके  शिकार  हुए  हैं  क्‍योंकि  संख्या  धीरे-धीरे  बढ़तो  रहती  राज्य
 सरकार  को  संख्या  अलग  होती  स्थल  पर  गए  लोगों  को
 संख्या  कुछ  दूसरी  होती  है  और  जो  पत्रकार  सूचना  एकत्र  करके
 लाते  वे  तीसरी  संख्या  बताते  लगभग  हर  दुर्घटना  के  बाद  ऐसी
 ही  स्थिति  समाने  आती  हर  बार  अलग  प्रकार  को  संख्या  बताई  जाती

 आन्श्र  प्रदेश  तुफान  के  बारे  में  कहा  गया  कि  एक  हजार  से  ज्यादा
 लोग  मरे  लेकिन  हजार  से  कितने  ज्यादा  लोग  उनको  संख्या  1300
 थी  या  1500  किसी  को  पता  नहों  है  और  भविष्य  में  भी  पता  नहीं
 लग  इसलिये  जब  इतनी  बड़ों  दुर्घटना  की  जानकारी  आपको

 हो  चुकी  थी  तो  उसके  लिए  आपने  क्या  व्यवस्था  क्योंकि  जैसा
 मैंने  कहा  कि  हर  नाविक  के  पास  रेडियो  हो  नहों  सकता  लेकिन  नगाड़े
 पीट  कर  उन्हें  चेतावनी  अवश्य  दी  जा  सकतो  आप  कह  सकते  हैं
 कि  नगाड़े  पीटने  की  प्रथा  बहुत  प्राचीन  लेकिन  पहले  भो  ऐसा  ही
 होता  रहा  है  और  जब  हमारे  पास  कोई  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  तो  नगाड़े
 पोटने  की  व्यवस्था  को  ही  आगे  भी  चलाए  रखें  लेकिन  हमें
 एक-न-एक  दिन  ऐसी  व्यवस्था  अवश्य  करनी

 मेरा  कहना  है  कि  यहां  पर  सभो  राजनैतिक  दलों  के  सदस्य  बैठे

 हुए  मुझे  लगता  है  कि  हम  इस  प्रकार  की  घटनाओं  के  प्रति

 संवेदनहीन  हो  गए  इसलिए  हमें  इस  प्रकार  की  घटनाओं  से  निपटने
 के  लिए  जो  तैयारी  करनी  वह  हम  जहां  करते

 उपाध्यक्ष  लाटुर  की  घटना  अमरनाथ  को  घटना
 अभी  कुछ  दिन  पहले  दो  बिमान  भाग्त  क॑  आकाश  में  आपस

 में  टकराने  के  कारण  भयंकर  दुर्घटना  हुई  जिसमें  अनेक  लोग
 उसमें  स्वयंसेजी  संस्थाएं  सबसे  पहले  यानो  हमारे  देश  में  न  तो
 चेतावनी  को  व्यवस्था  ठीक  है  और  न  हो  घटना  घटने  क॑  बाद  उससे
 निपटने  की  व्यवस्था  ठोक  यह  तो  यही  बात  हो  गई  कि  चोर
 चोरी  चला  वह  लेटा  रहा  और  पत्नों  सूचना  देती  यानी

 तूफान  की  सूचना  दी  लेकिन  उस  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया

 यदि  सूचना  दी  तो  कब  दी  गई  2  मैं  खरकार  से  एग्जैक्ट  टाइम  और
 डेट  जानना  चाहती

 दूसरी  बात  यह  है  कि  हमारे  यहां  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  जो
 तत्काल  व्यवस्था  होनी  वह  नहीं  होती  जो  डिस्सस्टर
 मैनेजमेंट  होना  वह  नहीं  होता  अभो  एयः”क्रैश  उसमें

 संघ  सबसे  पहले  जबकि  प्रशासनिक  व्यवस्था  जिस  प्रकार  की
 होनी  चाहिए  वह  नहीं

 बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  अभो  जानकारी  मिलो  है  जैसा  कि  उपेन्द्र
 जी  ने  बताया  कि  इस  तूफान  से  निपटने  के  लिए  और  सहायता  कार्यों
 के  लिए  विश्व  बैंक  हमें  200  मिलियन  डालर  देने  के  लिए  तैयार
 मेरा  प्रस्ताव  यह  है  कि  यदि  केन्द्र  सरकार  इस  प्रस्ताव  पर  अपनी

 स्वीकृति  की  मोहर  लगाने  के  लिए  तैयार  तो  केन्द्र  सरकार  की  क्या
 जरूरत  है  और  वित्त  मंत्रालय  को  क्या  जरूरत  यदि  ऐसा  ही
 तो  फिर  राज्यों  को  सीधे  विश्व  बैंक  से  संबंध  रखने  के  लिए  स्वतंत्र  कर

 फिर  यहां  केन्द्र  मे ंकिसी  सरकार  और  वित्त  मंत्रालय  की

 कोई  आवश्यकता  क्‍या  फिर  तो  केन्द्रीय  स्तर  पर  किसी
 फायनेंश्यल  मैनेजमेंट  और  वित्त  मंत्रालय  की  कतई  आवश्यकता  नहीं
 है  2

 उपाध्यक्ष  मैं  खलील  जिब्रान  की  कविता  की  एक  लाइन
 केन्द्र  सरकार  के  मंत्री  श्री  चतुरानन  मिश्र  को  सुनाना  चाहती  हालांकि
 कविता  बहुत  बड़ी  है--“वह  राष्ट्र  दया  और  ग्लानि  का
 पात्र  होता  है  जिस  राष्ट्र  को  टुकड़ों  में  बंटा  पाता  हूं  और  हर  टुकड़ा
 अपने  को  एक  अलग  राष्ट्‌  समझता  यदि  आज  आंध्च  प्रदेश  में

 प्राकृतक  आपदा  आई  है  और  उससे  निपटने  के  लिए  आप  उसे  विश्व
 बैंक  से  सहायता  लेने  की  अनुमति  देते  तो कल  कोई  दूसरा  राज्य

 इस  प्रकार  को  सहायता  लेने  लग  फिर  केन्द्र  सरकार  और

 केन्द्रीय  स्तर  पर  वित्त  मंत्रालय  की  जरूरत  क्या  फिर  तो  केन्द्र
 सरकार  की  भी  जरूरत  नहीं  है  और  न  केन्द्रीय  स्तर  पर  वित्त  मंत्रालय
 की  जरूरत

 माननीय  उपाध्यक्ष  मेरा  केन्द्रीय  सरकार  से  और  मंत्री

 महोदय  से  निवेदन  है  कि  भीख  का  कटोरा  लेकर  दरवाजे-टरकाजे  घूमना
 बन्द  अगर  आपके  ऊपर  इतनी  बड़ी  विपत्ति  आई  तो  यह
 विपत्ति  राष्ट्रीय  शोक  का  विषय  लेकिन  अगर  आप  भीख  का  कटोरा

 लेकर  तो  यह  राष्ट्रीय  शर्म  का  विष्य  हो  जाएगा  कि  हम  इस
 विपत्ति  से  स्वयं  निपटने  में  अक्षम  इसलिए  आप  हमें  200  मिलियन

 डालर  भीख  में  दें  ताकि  हम  उससे  निपट  टहेन्द्रीय  सरकार  को

 चहिए  कि  राज्य  सरकार  के  साथ  बैठकर  आपस  में  बातचीत  करके  इस
 गंभीर  स्थिति  से  निपटने  का  रास्ता  अभी  जैसा  तय  हुआ  है
 केन्द्र  सरकार  राज्य  सरकार  को  50  करोड़  रुपए  और  वह  धन  बह
 बेज  एंड  मीस  में  से  यह  कर्ज  के  रूप  में  देगी  या  अनुदान  के

 रूप  में  इस  प्रकार  की  प्राकृतक  आपदा  के  समय  केन्द्र
 सरकार  को  राज्य  सरकार  को  कर्ज  नहीं  बल्कि  अनुदान  देना

 चाहिए  क्योंकि  यह  क्षति  राज्य  को  क्षति  नहीं  यह  राष्ट्रीय  क्षति  है

 और  जब  राष्ट्रीय  क्षति  तो  इससे  राष्ट्रीय  स्तर  पर  ही  निपटा  जाना

 उपाध्यक्ष  मेरा  कहना  इस  बारे  में  यह  है  जैसा  अभी  उपेन्द्र
 जी  कह  रहे  थे  कि  अभी  तक  यह  अंदाज  ही  नहीं  है  कि  कितने  नारियल

 के  पेड़  नष्ट  हुए  कुछ  का  कहना  है  कि  50  लाख  नारियल के  पेड़
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 नष्ट  हुए  करीब  पांच  लाख  एकड़  जमीन  जो  कृषि  योग्य  पूरी
 तरह  से  अव्यवस्थित  हो  गई  है  जिसे  व्यवस्थित  करने  में  बहुत  समय

 इसलिए  एक  ऐसी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  कि  जितनों  भी

 साइक्लोनप्रोन  कोस्टल  बैल्ट  है  उसमें  जो  कृषि  योग्य  भूमि  है
 उसके  बाीमे  को  व्यव्स्था  होनो  जो  नाविक  जाते  उनको
 नाव  को  और  उनके  जीवन  के  लिए  भी  बीमे  को  व्यवस्था

 होगी  अगर  उनके  साथ  कोई  दुर्घटना  घट  जाए  तो  उसको

 क्षतिपूर्ति  हो

 उपाध्यक्ष  सबसे  बड़ी  बात  तो  यह  है  कि  हम  यह  मानते

 हैं  कि  हम  भगवान  महावीर  के  देश से  महात्मा  बुद्ध  के  देश  से

 हम  यह  मानते  हैं  कि  सत्य  और  करूणा  का  उपदेश  देने
 वाले  देश  हैं  ओर  यह  सही  है  कि  भगवान  महावीर  हमारे  यहां  पैदा

 भगवान  बुद्ध  हमारे  यहां  पैदा  इन्होंने  अहिन्सा  सत्य  प्रेम

 का  और  करूणा  का  संदेश  पुरे  संसार  को  दिया  लेकिन  मैंने  स्क्‍यं

 देखा  है  कि  अमरीका  जेसे  जिनके  बारे  में  कई  बार  आरोप  लगते

 हैं  वे  प्रेम  और  करूणा  के  उपदेशक  नहीं  वहां  पर

 अगर  सड़क  पर  घायल  कबूतर  पड़ा  तो  सारा  ट्रैफिक  जाम  हो  जाता

 है  और  उस  घायल  कबूतर  को  अस्पताल  पहुंचाया  जाता  लेकिन

 मुझे  यह  लगता  है  कि  भगवान  महावीर  और  भगवान  बुद्ध  का  हमारा

 भारत  देश  अब  मानवीय  संवेदना  से  उतना  भरा  हुआ  नहीं

 इसलिए  इस  प्रकार  की  घटनायें  हमारे  देश  में  लगातार  घटती  हैं

 और  हमें  मालूम  है  कि  जे  घटनायें  कहां-कहां  पर  घटती  हैं  और  वे

 एरियाज  कौन-कौन  से  जैसे  लातूर  में  भूकम्प  की  घटना  घटी

 लेकिन  लातूर  में  भूकम्प  की  घटना  घटती  है  और  इस  प्रकार  को

 आवाजें  धरती  के  नीचे  से  आ  रही  इसकी  जानकारी  पहले  से  थी

 और  आस-पास  के  गांव  के  लोग  इसके  बारे  में  जानकारी  दे  रहे

 अभी  उस  एरिया  से  लगा  हुआ  जो  हमारा  मध्य  प्रदेश  का  एरिया

 खण्डवा  का  हिस्सा  है  वहां  पर  जमीन  के  नीचे  से  इस  प्रकार  की  आवाजें

 आती  हैं  और  वहां  के  किसान  लगातार  बता  रहे  हैं  कि  हमें  इस  प्रकार

 की  आवाजें  आती  हैं  यानी  कि  हमें  पक्का  पता  है  क्‍योंकि  हमारा  देश

 बहुत  बड़ा  हमारे  देश  में  अलग-अलग  मौसम  के  अलग

 प्रदेशों  में  अलग  प्रभाव  होते  हम  अनेकों  राज्यों  बाले  देश

 हम  कई  प्रकार  के  मौसम  वाले  देश  कई  प्रकार  का  मौसम  होना

 हमारे  लिए  गौरव  की  बात  है  लेकिन  कई  बार  मौसम  अपने  साथ  सुखद

 संदेशा  नहीं  कई  बार  अलग-अलग  प्रकार  के मौसम  अलग

 प्रकार  की  विपत्तियां  भी  हमारे  लिए  लाते  हमें  मालूम  है  कि  किस

 मौसम  में  कौन  से  राज्य  की  कौन  सी  जगह  पर  किस  प्रकार  को  विपत्ति

 आने  की  संभावना  रहती  है  और  जब  वह  विपत्ति  आती  है  तो  उसमें

 हजारों  लोग  मर  जाते  अरबों  रुपये  को  राशि  की  क्षति  भी

 होती  है  लेकिन  इसके  बावजूद  हमें  सारी  जानकारी  होते  हुए  भी  हमने

 पहले  से  उन  विपत्तियों  को  चेतावनी  नहीं  हमारे  यहां  आस-पास

 के  कई  देश  ऐसे  हैं  जिनमें  चौबीस  घंटे  वैदर  फोर  कॉसट  के  चैनल  चलते

 बे  लगातार  बताते  रहते  हैं  कि  कहां  पर  किस  प्रकार  का  मौसम

 आएगा  और  कहां  पर  किस  प्रकार  की  विपत्ति
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 उपाध्यक्ष  यह  चर्चा  प्रासंगिक  हो  सकती  है  लेकिन  इस
 प्रसंग  में  यह  रेलेबेण्ट  नहों  हम  भारत  को  आगे  बढ़ाना  चाहते

 इसक  लिए  हम  मिस  वर्ल्ड  जैसी  प्रतियोगिताओं  का  तो  आयोजन
 करते  हैं  लकिन  इस  प्रकार  की  जो  घटनायें  घटतो  हैं  जिसमें  इतनो  बड़ी

 ह्यूमन  ट्रेजडो  होती  उसमें  क्या  हम  भारत  का  डेवलपमैंट  आगे  नहीं

 बढ़ाना  चाहते  हैं  7  क्या  उसमें  हम  भारत  का  विकास  नहीं  बढ़ाना
 चाहते  2  क्‍या  उसमें  हम  देश  को  आगे  नहीं  बढ़ाना  चाहते  हैं  क्रि  इस
 प्रकार  की  घटनाओं  के  घटने  से  पहले  ही  हमें  इसकी  जानकारी  हो

 कुछ  घटनायें  ऐसी  होती  हैं  जैसे  लातुर  का  चलिये  हम
 मान  सकते  हैं  कि  वह  अचानक  हुआ  और  अचानक  इसको  रोका  नहीं
 जा  सकता  लेकिन  साइक्लोन  जितने  भो  आते  इसका  पता  मौसम

 वैज्ञानिकों  को  हो  जाता  उसको  इंटेन्सिटी  का  पता  लगे  या  न  लगे
 लेकिन  इस  प्रकार  का  तूफान  आने  वाला  इसका  पता  मौसम

 वैज्ञानिकों  को  हो  जाता  उसके  बारे  में  तात्कालिक  व्यवस्था  इसलिए
 नहीं  हो  पाती  क्योंकि  उन  जिलों  का  प्रशासन  खासकर  जो  साइक्लोन
 प्रोन  जिले  होते  जितने  भो  कोस्टल  बैल्ट  के  साइक्लोन  प्रोन

 एरियाज  हैं  वहां  क॑  डिस्ट्रिक्ट  एडमिनिस्ट्रेटिव  और  जो  अथॉरिटोज  है
 यानी  क्लैक्टर  और  क्या  इस  बात  के  लिए  टैंड  होते
 हैं  कि जब  इस  प्रकार  को  कोई  विपत्ति  आए  तो  वे  उस  विपत्ति  से  किस
 प्रकार  से  क्‍या  इस  प्रकार  उनको  विशेष  रूप  से  जब  उस  जिले
 में  एप्बाइंट  किया  जाता  है  तो  कया  यह  जानकारी  रखी  जाती  है  कि

 इस  प्रकार  की  विपत्ति  आने  पर  वे  उससे  निपट  पायेंगे  या  नहीं  निपट

 मुझे  तो यह  जानकारी  मिली  है  कि  जिस  जिले  में  सबसे  ज्यादा

 तुफान  ईस्ट  और  वैस्ट  गोदावरी  जिले  में  घटना  घटी  उस  जिले  के

 कलैक्टर  और  वहां  पर  मौजूद  नहीं  थे  यानी  उन्हें  बैदर  फोर

 कॉस्ट  की  जानकारी  नहीं  थी  जबकि  हमारे  मंत्रो  महोदय  कह  रहे  हैं  कि

 हमें  जानकारी  सैंटर  गवर्नमेंट  को  जानकारी  थी  लेकिन  डिस्ट्रिक्ट
 कलैक्टर  को  जानकारी  नहीं  थी  तो  उसको  यह  जानकारी  क्‍यों  नहीं

 डिस्ट्रिक्ट  एडमिनिस्ट्रेटिब  जो  अथॉरिटीज  होती  जब  ऐसे
 साइक्लोन  प्रोन  एरियाज  में  उन्हें  एप्वाइंट  किया  जाता  है  तो  यह

 जानकारी  क्‍यों  नहीं  दी  जाती  है  कि  उनको  इस  प्रकार  को  ट्रेनिंग  हैं  या

 इसलिए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  यह  पूछना  चाहतो  हूं  और  मैं  यह  भो

 कहना  चाहती  हूं  कि  यह  राष्ट्रोय  शर्म  का  विषय  होगा  कि  विर्षात्त

 से  निपटने  के  लिए  हम  हाथ  में  भोख  का  कटोरा  लेकर  200  मिलियन
 डालर  की  भीख  श्री  चतुरानन  मिश्र  यह  देश  इस  प्रकार  को
 विपत्तियों  से  निपटने  में  सक्षम  आए  थोडा  कम्यूनिकंशन  ठीक

 केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों  का  कम्युनिकशन  ठोक

 फाइनेंसियल  मैनेजमेंट  हमारा  ठीक  हो  और  हमारे  देश  का  प्रधान  मंत्रों

 और  हमारे  देश  की  सरकार  अपनी  कुर्सी  बचाने  को  वजाय  थोड़ा  देश
 और  गरीबों  को  बचाने  में  अगर  ईमानदारी  से  अपना  समय  लगायें  तो
 ठोक  जो  डेढ़  हजार  लोग  मर  हमें  तो  कि  1978  में

 15  हजार  मरे  थे  और  1978  में  मरे  हुए  ।5  हजार  को  टुजना  में  1996
 में  मरे  हुए  डेढ़  हजार  लोग  कम  पड़ते  लेकिन  जिरूक  पर  में  मृत्यु
 हो  गयी  उस  विधवा  स्त्री  से  पूछियेगा  कि  उसको  क्या  सि्थात  उस
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 बालक  से  पूछियेगा  जो  माता-पिता  से  होन  हो  गया  है  कि  उसको  क्‍या
 स्थिति  है  और  उस  मां  से  पुछियेगा  जिसको  गोदी  बा  लाल  छिन  गया

 हो  कि  उसको  क्या  स्थिति  इशलिए  इन  सारी  स्थितियों  से  निपटने
 के  लिए  केन्द्र  सरकार  आगे  क्या-क्या  उपाय  इसके  बारे
 में  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछता  चाहतो  मुझ  जानकारी  मिली  है
 कि  72  घंटे  पहले  जानकारी  हो  गया

 माननोय  उपाध्यक्ष  में  श्रो  चतुरानन  मिश्र  से  पूछना  चाहतो

 हूं  कि  आपको  कंन्द्र  सरकार  को  इसको  कब  सूचना  लगो  और  आपने

 राज्य  सरकार  को  कब  सूचना  मौसम  वैज्ञानिकों  को  कब  सूचना
 मिली  और  फिर  राज्य  को  सरकार  तऋ  कब  तक  सूचना  पहुंचाई
 इसके  बारे  में  मुझे  एग्जेक्ट  समय  राज्य  सरकार  को  जो

 आप  50  कराड़  दन  वाले  क्या  त्रए  कर्ज  के  रूप  में  दंगे  या  अनुदान
 राशि  क॑  रूप  में  देंग  जिसने  भो  साइक्लोन  प्रान  कास्टल  बेल्ट

 एरियाज  में  नारियल  को  खेता  करने  वाले  लाग  हमार  देश  का  बहुत
 बड़ा  दुर्भाग्य  में  फिर  एक  अप्रांसगक  बात

 माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे  पंजाब  का  आतंकवाद  का  समय

 याद  उस  समय  भी  मेंने  टेखा  था  कि  गगोब  लोग  ज्यादा  मरे  गरीब
 लोग  ऊपर  से  भी  मरते  हैं  और  नोचे  से  भा  मरते  हैं  !  एक्र  तो  वे  भगवान
 को  तरफ  से  गरोबो  को  मार  भुगतते  हैं  और  दूसर  जब  भो  हमारे  देश
 में  इस  प्रकार  को  घटनाएं  घटता  हैं  तो  उसमें  मजदुर  ज्यादा  मरते

 किसान  ज्यादा  मरते  दलित  तबके  कं  लाग  ज्यादा  मरते  गरोब
 तबक  कं  लाग  ज्यादा  मरते  अब  जो  तुफान  आया  उसमें

 गरोब  तबक॑  क  लाग  ज्यादा  मरे  याद  पचास  लाख  नारियल  क॑  पड़
 हो  नष्ट  हुए  हैं  तो  उसपर  कितने  परिवार  डिपैंड  करते  होंगे  और  उसको

 बजह  से  वे  कितने  समय  तक  भुखमरा  क  शिकार  इसलिए  आप

 मुझे  बताएं  कि  वहां  पर  जितनी  भो  कृषि  योग्य  नारियल  क॑  पेड़
 और  नाव  चलाने  वाले  नावबिक  उनके  लिए  तत्काल  बोमे  को  क्‍या

 व्यवस्था  होगो  2  आपको  सूचना  कब  मिल  गई  था  और  कब  आपने

 राज्य  सरकार  को  सूचना  दो  आप  पचास  करोड़  रुपये  को  राशि

 अनुदान  कं  रूप  में  देंगे  या  कर्ज  के  रूप  में  देंगे  जा  दो  सौ  मिलियन

 डालर  को  वर्ल्ड  बैंक  को  चर्चा  राज्य  सरकार  के  साथ  हुई  उस  भाख

 मांगने  के  बारे  में  कन्द्र  सरकार  को  क्‍या  राय  हैं  7  क्या  आप  भा  उस

 भाख  के  कटोरे  के  मामले  में  अपना  हाथ  नाच  न्तगाने  के  लिए  तैयार
 हैं  हमें  इन  प्रश्नों  का  उत्तर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रो

 श्री  वेंकटरामी  रेड्डी  अनन्था  :  उपाध्यक्ष

 हम  वहुत  महत्वपूर्ण  मामले  पर  विचार  कर  रह  कृपया  प्रधानमंत्रो

 जो  से  अनुरोध  करें  क्रि  ते  सदन  में  उपस्थित  अन्यथा
 विचार  का  उपयांग  ही  क्‍या

 26  1096  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  328

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  से  मंत्रीगण  उपस्थित  हैं  ।

 कुमारी  उमा  भारती  :  प्रधानमंत्री  जी  को  यहां  होना
 चाहिए  ।

 राजशेखर  रेड्डी  :  क्या  प्रधानमंत्री
 सदन  में  कंबल  तभी  उपस्थित  रहते  हैं  जब  कर्नाटक  राज्य  के  बारे  में
 कोई  विचार  हो  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  केवल  कृषि  मंत्री  हो  नहीं  अन्य  सभा  मंत्री
 भी  सदन  उपस्थित

 राजशेखर  रेड्डी  :  क्या  बे  सारे  देश  क॑  प्रधानमंत्रो
 हैं  या कंबल  कर्नाटक  राज्य

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपको  भावनाएं  उन  तक  पहुंचा  दो

 कृपया  बैठ

 श्री  बेंकटरामी  रेड्डी  अनन्था  :  मंत्री  महोदय  ने  अपने  वक्तव्य
 में  रायलसोमा  का  उल्लेख  नहों

 राजशेखर  रेड्डी  :  क्या  प्रधानमंत्री  का इस  सदन
 के  प्रति  और  सम्पूर्ण  राष्ट्र  क॑  प्रात  कोई  दायित्व  नहों  क्या  वह
 कंबल  कर्नाटक  कं  बार  में  हो  चिन्ता  करते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ

 श्री  साम्बासिवा  राव  :  मंत्री  जी  ने अपने  वक्तव्य
 में  प्रकाशम  और  मेल्लोर  जिलों  का  उल्लेख  नहों

 श्री  बेंकटरामी  रेड्डी  अनन्था  :  अपने  वक्तव्य  में  मंत्री  जो  ने
 रायलसोमा  का  उल्लेख  नहीं  न  ही  अनन्तपुर  जिले  का  ही  कोई
 उल्लेख  किया  ह

 राजशेखर  रेड्डी  :  मंत्री  जो  ने  अपने  बकतत्य  में
 मेललोर  और  कडप्पा  जिलों  का  कोई  जिक्र  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  श्री  पासवान  की  बात  सुनिए  वह  इस
 बारे  में  कछ  कहना  कऋहते

 राजशेखर  रेड्डी  :  सरकार  को  देश  का  कोई  फिक्र

 नहों

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनकी  बात  क्‍यों  नहीं
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 रेल  मंत्री  राम  विलास  :  उपाध्यक्ष  यह  विषय
 लिस्ट  आफ  बिजनेस  में  ग्यारहवें  नम्बर  पर  उसक  मुताबिक  यह
 उम्माोद  था  कि  तान  बजे  क॑  बाद  फिनलैंड  क  राष्ट्रपति  आए

 हुए  प्रधानमंत्री  जो  उनके  साथ  हैं  और  एक  बजे  उनक॑  साथ  लंच

 यदि  किसो  देश  का  राष्ट्राध्यक्ष  आता  है  तो  प्रधानमंत्रो  का  कुछ  फर्ज
 बनता  है  पहले  सून  तो

 श्री  वेंकटरामी  रेड्डी  अनन्था  :  यह  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  यदि  बह  दुर्भाग्यपूर्ण  है  तो  मैं  क्‍या

 कर  सकता  कृपया  मेरी  बात  प्रधानमंत्री  जी  फिनलैंड  के

 राष्ट्पत  क॑  साथ  व्यस्त  बह  तोन  बजे  क  बाद

 श्री  येल्लैया  नंदी  :  आन्श्र  प्रदेश  पूरा  बर्बाद  हो

 --

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  श्रो  येल्लेया  नन्‍्दी  आप  तो

 सीनियर  मैम्बर

 राजशेखर  रेड्डी  :  समुद्री  तूफान  तो  दो  चरणों  में

 आया  परन्तु  सरकार  तो  एक  ही  चरण  को  चर्चा  कर  रही  तूफान
 पहला  बार  19  अक्टूबर  को  फिर  7  नवम्बर  को  मंत्री  जी  तो

 पहले  बार  आए  तूफान  कं  बारे  में  भो  पूरो  तरह  अवगत  नहों

 आखिर  बात  क्‍या  हे  7

 श्री  राम  विलास  पासवान  :  आपका  प्रश्न  वह  नहीं  आपका

 प्रश्न  यह  है  कि  प्रधानमंत्री  को  हाऊस  में  रहना  लीडर  आफ

 दी  हाऊस  की  हैसियत  से  हम  भी  यह  महसूस  करते  हैं  कि  प्रधानमंत्री

 को  रहना

 राजशेखर  रेड्डी  :  उन्हें  ऐसो  किसो  घटना  को

 जानकारी  नहीं  सरकार  को  किसी  मामले  को  जानकारो  नहीं

 श्री  राम  बिलास  पासवान  :  एक  देश का

 दोनों  मामलों  पर  एक  साथ  विचार  मैं  क्या  कर  सकता  हूं
 मैं  समझ  पाने  में  असमर्थ  सम्बद्ध  मंत्री  जो  उपस्थित

 गृह  मंत्रो  जी  उपस्थित  सदन  के  नेता  उपस्थित
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 श्री  सुलतान  सलाउद्दीन  ओवेसी
 डिसकशन  शुरू  उस  वक्‍त  अगर  आप  बोल  देते  तो  हम

 डिसकशन  को  कल  अगर  प्राइम  मिनिस्टर  के  पास  आऊ  वक्‍त

 नहों

 ४  जेब  यह ध

 राजशेखर  रेड्डी  :  यह  सरकार  उत्तर  नहीं

 इसको  तो  यह  भा  अन्दाजा  नहीं  कि  चक्रवात  से  आन्ध्र-प्रदश  ५  +क्तना

 नुकसान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्रो  मूर्ति  को  बोलने

 श्री  सुलतान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  आप  उस  वक्‍त  उठकर  बाल

 दत  ता  मामला  खत्म  हा

 कृपया  बैठ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  अपनी-अपनो  सीट  पर

 |  शी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  आपको  फोलिंग्स  को  कद्र॒  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  से  ठोक  नहीं  आपको  फोलिंग्ज
 कनन्‍्बे  कर  दी

 श्री  सुलतान  सलाउद्दीन  ओवेसी  :  जब  तक  प्राइम  मिनिस्टर
 आते  हम  डिस्कशन  नहों  करना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  किसी  को  तो  बालन

 श्री  मूर्ति  को  बालने  दें

 राजशेखर  रेड्डी  :  मझे  एक  सः्टोफरण  चाहिए  .
 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  मे  चक्तनबात  दो  नाए

 ..  हम  आपके  माध्यम  से  माननोय  प्रधान  सा  ता

 से  जानना  चाहते  चक्रत्नात  दो  बार  वह  हा
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 केवल  दूसरो  बार  आए  चक्रवात  से  परेशान  पहले  आए  चक्रवात
 को  बात  तो  वह  भूल  हो  गए  कया  कुछ  गड़बड़

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  चन्द्रशेखर  बोलना  चाहते

 श्री  चन्द्रशेखार  :  उपाध्यक्ष  सबको  पता  है  कि

 यह  राष्ट्रीय  आपदा  मेरे  बिचार  से  इस  मसले  पर  हमारे  विचार
 भिन्‍न  नहों  होने  मुझे  नहीं  पता  कि  सबको  आपसी  क्‍या

 समझ-बूझ  परन्तु  अगर  सदस्यों  को  यह  लगता  हैं  कि  प्रधानमंत्री
 जी  को  सदन  में  उपस्थित  होना  ही  तो  इसमें  कुछ  गलत

 नहों

 दूसरा  आक्षेप  यह  है  कि  कृषि  मंत्री  जी  ने  पहले  आए  चक्रवात
 का  अपने  वक्तव्य  में  उल्लेख  नहीं  इसे  भा  शामिल  किया  जा
 सकता  यदि  प्रधानमंत्री  जो  तोन  बजे  तक  व्यस्त  हैं  तो  कोई  बात

 हम  तीन  बजे  इस  मसले  को  उठा  सकते  हम  इस  पर
 तीन  बजे  ही  चर्चा  हम  हर  बात  पर  झगड़ते  ही  क्‍यों

 रहें  2...  सदन  में  हर  सदस्य  खड़ा  यह  उचित  नहां

 उपाध्यक्ष  मेरा  आपसे  यह  नित्रेदन  हे  कि  यदि  सदन  के
 नेता  को  कोई  आपति  न  तो  तीन  बजे  जब  प्रधानमंत्री  जो  आएं
 तब  हम  इस  मामले  पर  चर्चा  कर  सकते  चर्चा  शुरू  करने  से

 पूर्व  ही  कृषि  मंत्रो  यदि  पहले  आए  चक्रवात  क॑  विषय  में  कुछ
 कहना  चाहें  तो  कह  सकते  मामला  अपने  आप  सुलझ

 कृषि  मंत्री  और  डेयरी  विभाग

 चतुरानन  :  वह  मात्र  चक्रवात  नहों  प्रकाशम  तथा  अन्य
 जिलों  में  हवा  के  दबाव  में  कमो  आ  गई  थी  जिसकं  बाद  बाहां  भारी
 वर्षा

 मैं  उन  सब  स्थानों  पर  गया

 श्री  सनत  मेहता  :  श्रो  चतुरानत  डिप्रेशन  तो  बहां  लगता

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  आप  सुनिए  ऐसा  न  हो

 जाए  |.  हमका  जरा  बालने

 तरह  चक्रव्ात  नहों  वहां  हज़ा  के  दबाव  में  क्रमो  जिसके

 फलस्वरूप  बहां  भारी  वर्षा  हुई  और  इस  कारण  कटाब  हो

 श्री  बेंकटरामी  रेड्डी  अनन्था  :  हवा  क॑  दवाब  में  वह
 क्या  होता  है

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  अन्यथा  आप  शब्दकोष  देख  सकते

 परन्तु  कहने  का  तात्पर्य  यह  नहीं
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 उपाध्यक्ष  बहुत  ज्यादा  बारिश  जिसकी  वजह  से

 रिजर्व  किए  पानी  का  बांध  टूट  गया  और  एक्सेस  फ्लड

 इसलिए  ज्यादा  मछआरे  मारे  गए  और  समुद्र  किनारे  रहने  वाले  लोग

 ज्यादा  मारे  हमने  सारे  फैक्ट्स  आपके  सामने  रखे
 आप  तो एक  बार  कई  बार  इस  पर  डिसकस  कर  सकते

 हम  तैयार

 राजशेखर  रेड्डी  :  पहले  आए  चक्रवात  के  दौरान
 400  लोग  मारे  क्‍या  आप  इसको  पूरी  तरह  उपेक्षा  करना  चाहते

 क्या  आपको  400  लोगों  के  जाबन  को  कोई  फिक्र

 श्री  उपेन्द्र  :  मंत्री  जी  एक  अनुपूरक
 बकक्‍तव्य  दे  सकते

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  में  समझ  सकता  परन्तु  आपको

 हवा  के  दाब  में  कमी  आए  और  चक्रवांत  में  अन्तर  पता  होना

 श्री  उपेन्द्र  :  चक्रजात  हमेशा  हवा  के  दाब  में  कमी  के  बाद
 हा  आता

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  में  प्रकाशम  जिले  में  गया  मैं  वहां  से

 रिपोर्ट  और  अन्य  सारे  टसस्‍्ताबवेज  लेकर  आया

 राजशेखर  रेड्डी  :  कुरनुल

 गुण्ट्र  और  अनन्तपुर  जिलों  का  क्‍या  हाल  आपने  अपने  वक्तव्य

 में  इन  जिलों  की  पूर्ण  रूप  से  उपेक्षा  को  में  चाहता  हूं  कि  एक  पूरक
 वक्तव्य  इसमें  अवश्य  जोड़ा  जाए  |...

 श्री  सुल्तान  सलाउद्दीन  ओबवेसी  :  हजारों  लोग  डूब
 मकानात  तबाह  हो  अब  आए  तकनीकी  बातों  को  ले  रह

 श्री  श्रीबललभ  पाणिग्रही  :  भारी  वर्षा  और  बाढ़  के

 परिणामस्वरूप  पैदा  हुई  स्थिति  को  भी  इसमें  जोड़ा  जाना

 श्री  उपेन्द्र  :  आप  अपने  पूरक  बक्तव्य  में  कृपया  इसे  भी

 शामिल
 ह

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  में  एंसा  करने  क॑  लिए  तैयार  हूं

 राजशेखर  रेड्डी  :  यह  ठीक  चक्रवात  के

 फलरवरूप  400  लोग  मारे  गए  और  करोड़ों  रुपए  की  सम्पत्ति  नष्ट  हो

 गई
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  विषय  को  तीन  बजे  डिसकस
 तब  शायद  प्रधानमंत्रो  भो  आ  दो  बजे  दूसरा  बिजनैस

 अब  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए  अपराह्न  2.00  बजे

 पुनः  समवेत  होने  के  लिए  स्थागित  होती

 अपराहन  12.58  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  लिए
 अपराह्न  2.00  बजे  तक  के  लिए  स्थगित

 अपराह्न  2.07  बजे

 लोक  सभा  मध्याहन  भोजन  के  पश्चात्‌  अपराह्न
 2  बजकर  7  मिनट  पर  पुनः  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 श्री  राम  नाईक  :  उपाध्यक्ष  मुझे  कुछ
 कहना  जब  आपने  यह  बात  कहीं  -  जब  तक  प्राइम  मिनिस्टिर  नहीं

 तब  तक  दूसरा  एजेंडा  हाथ  में  लिया  जाएगा  -  उस  समय  में  सदन

 में  नहीं  इन  शब्दों  में  या  इस  प्रकार  की  रूलिंग  आपने  उसक

 जो  परिणाम  मैं  उनके  बारे  में  दो मिनट  में  आपनी  बात  कहना

 चाहता  यदि  यह  हम  करते  तो  बाद  में  नियम  377  क॑  मामले

 हो  जायेंगे  ओर  उसमें  कोई  तकलीफ  नहीं  लेकिन  उसके  बाद

 यह  कान्स्टीट्यूशन  बिल  डि-लिमिटंशन  से  संबंधित  इतना

 महत्वपूर्ण  संविधान  संशोधन  बिल  और  सदन  को  इस  प्रकार  को

 जानकारी  नहों  और  अचानक  उसके  ऊपर  चर्चा  शुरू  इससे  मुझे
 लगता  है  कि  कठिनाई  मैं  अपने  दल  का  चीफ-व्हीप  हूं  और  मुझे
 अपने  दल  के  सदस्यों  के  नाम  देने  होते  हैं  कि  कौन  पहले  और  फिर

 दुसरे  सदस्य  इस  पर  अधिक  गंभीरता  से  बिचार  करना  या  चर्चा

 करना  आवश्यक  नहीं  इसलिए  मुझे  लगता  है  कि  इसमें  कछ  रास्ता

 निकालना  चाहिए  और  क्या  रास्ता  वहेँ  आपको  देखना

 प्रधान  मंत्री  जो  यहां  नहों  चर्चा  नहीं  हो  सकती  इसलिए

 डि-लिमिटेशन  जैसे  महत्वपूर्ण  विषय  पर  चर्चा  शुरू  उसमें  उस

 चर्चा  का  स्तर  और  सारी  चर्चा  ठाक  नहों  इसलिए  मुझे  लगता

 है  कि  आप  इस  पर  विचार

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  स्थिति  के  बारे  में  फेसला  नियम  377  के

 बाद  सदन  पहले  यह  भो  फैसला  हो  चुका  है  कि  आवर  नहीं

 यह  भी  फैसला  हो  चुका  है  पहले  कि  जब  प्रधान  मंत्री

 तीन  बजे  तक  उम्मीद  सब  आप  इजाजत  तो  जीरो-आवर

 पहले  कर
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 श्री  श्रीबललभ  पाणिग्रही  :  उपाध्यक्ष  नियम
 377  के  अर्न्तगत  हम  अपराह्न  3.00  बजे  तक  शून्य  काल  रख  सकते

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  थोड़े  समय  में  नियम  ३377  हो  फिर
 उसके  बाद  जीरो  आवर  कर

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्री  श्रीकान्त  :

 यह  उचित  नहीं  चर्चा  जारी  रखा  जा  प्रधानमंत्री
 जो  तीन  बजे  तक  आ  ही  रहे  फिनलैंड  क॑  राष्ट्रपति  दिल्‍लो  आए
 हुए

 चह  बाहां  व्यस्त

 भ्यक्ष  महोदय  :  वह  एग्री  करें  तो  बात

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  अतः  इस  समय  फिर  से  शून्यकाल  प्रारम्भ
 करना  उचित  नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उनको  तोन  वजे  कहा  हुआ  वह
 यहां  मौजूदा  नहीं  है जिगको  एतराज  था  कि  जब  तक  पाइम  मिनिस्टर

 नहों  आएंगे  तब  तक  हम  इस  पर  बहस  नहों  चलने  ah,

 रासा  सिंह  रावत  (  :  जिन  लोगों  ने  आपत्ति
 को  वह  तो  यहां  मौजूद  नहां

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  वे  यहां  जहीं

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  यह  गलत  दृष्टान्त  बन  चाह  मुझ
 इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  परन्तु  यह  गलत  दुृष्टान्त  बन

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  दोनों  हो  रोंग  कोई  रास्ता  ता
 बीच  में  से  निकालना  ही

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  परन्तु  उन्होंने  घोषणा  को  है  कि
 चर्चा  तोन  बजे  शुरू  को  जाएगा

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  समस्या  उन्होंने  उठाई
 यह  उचित  विधेयक  पर  बहस  शुरू  को  जा  सकता  इस  पर
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 मतदान  और  शेष  कार्य  कल  पूरे  किए  जा  स़कते  इसमें  क्‍या

 कांठनाई  है  2

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अभी  तक  बोलने  वालों  क॑  नाम  भी  नहों

 श्री  राम  नाईक  :  कठिनाई  यह  हैं  कि  हमें  विषय  की  महत्ता  के

 अनुसार  वक्‍ताओं  को  समये  देना  सुबह  जब  यह  निर्णय  लिया  गया
 था  कि  चर्चा  सारा  दिन  जारी  तो  तदनुसार  ही  त्रक्‍्ताओं
 क्रो  समय  दिया  यह  समस्या  आपके  लिए  भी  रहेगी  और  मेरे  लिए
 भो

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  मैं  इस  स्थिति  को  समझ  सकता

 श्री  राम  नाईक  :  प्रश्त  समस्या  को  समझने  का  प्रश्न  यह

 है  कि  कार्यकही  क्रिस  तरह  चलाई  जानो

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  आपकी  पार्टी  के  सदस्य  इस  तरह
 तैयार  क्‍यों  नहीं  ह ैजबकि  आपने  विधेयक  को  सदन  में  प्रस्तुत  करने
 को  सूचना  से  पहले  अवगत  करवा  दिया

 श्री  राम  नाईक  :  हम  कंवल  इस  तरह  बातें  कर  सकते  हैं

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  वैसे  तो यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 श्री  राम  नाईक  :  हम  विधेयक  पर  चर्चा  के  लिए  तैयार  परन्तु
 जिन  सदस्यों  को  हमने  तैयार  होकर  आने  को  कहा  वे  सभा  में

 उपस्थित  नहीं

 श्री  निर्मल  कान्ति  चटर्जी  :  इसे  कार्य  सूची  में  शामिल  किया  गया

 कुछ  गड़बड़  आज  सुबह  हुई  वह  विषय  कार्य  में '
 सम्मिलित  अतः  आपको  इसको  तैयारो  कल  हो  करक॑  रखनी

 चाहिए

 श्री  राम  नाईक  :  में  आपको  तरह  बात  नहीं  करना  चाहता
 क्योंकि  मुझे  लगता  है  कि  यह  सदन  की  प्रतिष्ठा  क॑  अनुरूंप  नहीं
 हमें  चर्चा  के  लिए  तैयारी  रहना  ही  चाहिए  परन्तु  जिस  सदस्य  को

 हमने  पहले  बोलने  कं  लिए  तैयार  किया  था  वह  सभा  में  नहों
 क्योंकि  सुबह  यहां  निर्णय  हुआ

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  वह  सदन  में  उपस्थित  नहों

 श्री  राम  नाईक  :  उन्हें  सदन  में  होना  चाहिए

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मंत्री  जी  को  बालने

 श्री  राम  नाईक  :  पहले  मंत्रो  जी  बोल  सकते  फिर  आप  अन्य

 बातों  पर  विचार  कर  सकते

 श्री  मधुकर  सरपोतदार  :  मंत्रो  जो  को

 विधेयक  पेश  कर  सकते
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 श्री  राम  नाईक  :  मंत्री  जो  विधेयक  पेश  कर  सकते

 श्री  मधुकर  सरपोतदार  :  चर्चा  जारी  नहों  रखो  जानो

 श्री  राम  नाईक  :  चर्चा  शुरू  नहीं  होनी

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  सदन  में  प्रदेश
 में  चक्रवात  जैसे  गम्भीर  विषय  पर  अधुरो  चर्चा  नहीं  होनो

 हम  संविधान  संशोधन  विधेयक  जैसे  गम्भीर  विषय  पर  भी

 तुरन्त  बिचार  हम  20  मिनट  अथवा  30  मिनट  के  अन्तराल  क

 पश्चात्‌  इस  विषय  पर  चर्चा  करेंगे  यह  उचित  भो  नहों

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  मेटर  को  सोरियस  मानते  हुए  उन्होंने
 कहा  था  कि  जब  तक  प्राइम  मिनिस्टर  नहीं  होंगे  तब  तक  हम  इसे  नहों
 चलने  उसको  सीरियसनेस  को  और  ज्यादा  गहरा  बताते  हुए  उन्होंने
 कहा

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  प्रश्न  यह  है  कि  स्थत्रयं  प्रधानमंत्री  द्वारा
 गम्भोरता  प्रदान  को  गई  प्रश्न  यह  यह  फेसला  किया
 गया  था

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ये  सब  आर्गुमेंटस  उनको  दे  दिए  यह  भो

 कहा  था  कि  उनक  अलाबा  ओर  भा  मिनिस्टर्स  यहां  बैठे  यह  जरूरा
 नहों  है  कि  प्राइम  मिनिस्टर  हो  वहां  हों  लकिन  फिर  भो  उन्होंने  इनसिस्ट
 किया  कि  प्राइम  मिनिस्टर  के  बगेर  हम  इसको  नहों  चलने

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  आपने  यह  भी  निर्णय  दिया  था  क्रि  आन्ध्र

 प्रदेश  में  आए  समुद्री  तुफान  पर  चर्चा  सायं  3  बजे  आरम्भ  को
 अतः  मंत्री  विधेयक  प्रस्तुत  कर  सकते

 श्री  राम  नाईक  :  में  यह  नहों  लेकिन  मंत्रो  जो  भो

 उपस्थित  नहीं

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  हम  नियम  377  के  अधीन  मामलों  को

 इसे  लिया  जा  सकता  बह  कहते  हैं  कि  नियम  377  के  अधीन
 मामले  लिए  जा  सकत  हमें  नियम  ३77  के  अन्तर्गत  मामले  लेने

 हु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  नियम  ३77  कं  बाद  जो  टाइम  बचेगा  उसमें

 क्या

 श्री  राम  नाईक  :  इस  बिल.पर  विचार  करना  है  और  यहां
 मिनिस्टर  भो  मोजुद  नहों
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 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  मंत्रो  भो  यहां  नहों

 श्री  श्रीकान्त  जेना  :  सारा  मामला  यह  कि  इसकी  घोषणा  को

 गई  इस  किया

 श्री  राम  नाईक  :  फिर  हम  इस  पर  भा  बल  टेंगे  क्रि  ऋंबोनेट  मंत्रों
 को  वहां  होना  हमें  सटन  का  इस  तरह  चलाने  का  प्रयास  नहीं
 करना  कृषि  मंत्रो  यहां  नहों  वाट  विवाद  जारा  नहों

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  नियम  377  क॑  आप  हमें  कतिपय

 महत्त्रपूर्ण  मुद्दे  उठाने  को  अनुर्मात  प्रदान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  में  भा  बहा  चाहता

 मेरे  पास  जीरो  ऑबर  के  नॉटिस  हैं  लेकिन  सृबह  यह  तय  हुआ
 था  कि  आज  जोरों  ऑबर  नहीं

 श्री  श्रीबललभ  पाणिग्रही  :  वर्तमान  स्थिति  हमें  इसको  बदलना
 है  ।

 हु

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  नियम  ३77  के  बाद  जीरो  ऑवर  टेक

 अप  कर

 श्री  रूप  चन्द  पाल  :  हम  इस  स्थिति  का  सामना

 इसलिए  कर  रहे  हैं  क्योंकि  माननोय  अध्यक्ष  ने  सुबह  यह  बताया  था

 कि  कोई  शुन्य  काल  नहीं  होगा  और  आप  माननाय  अध्यक्ष  के  निर्णय

 को  बदल  रह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  इस  स्थिति  क॑  कारण

 श्री  मधुकर  सरपोतदार  :  कृपया  पहल  नियम  377  क॑  अंतर्गत

 मामला  लीजिए  और  फिर  शृन्य  वह  बेहतर

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  क्या  प्रस्ताव  करते

 श्री  राम  नाईक  :  कृपया  नियम  377  के  अधान  मामल

 उसके  पश्चात्‌  तीन  बजे  तक  शून्यक्राल  होना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  हम  नियम  ३77  के  अधीन  मामले  ले  रह

 नियम  ३77  के  अधीन  338

 2.16  बजे

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 पृथक  छत्तीसगढ़  राज्य  बनाने  के  प्रस्ताव  को  शीघ्र

 स्वीकृति  दिए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  पुन्नू  लाल  मोहले  :  उपाध्यक्ष  मध्य
 प्रदश  से  पृथक  कर  नए  छत्तासगढ़  राज्य  बनाने  को  काफी  लम्बे
 समय  से  चलो  आ  रहो  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पृथक  छत्तोसगढ़
 राज्य  निर्माण  को  स्वोकृति  हेतु  मध्य  प्रदेश  से  जिला
 राजनंद  शहडोल  ओर  दुर्ग  जिलों  को  अलग  कर

 पृथक  छत्तोसगढ़  राज्य  बनाने  हेतु  विधान  सभा  में  सर्व॑सम्मात  से  संकल्प
 प्रस्ताव  पास  कर  केन्द्र  सरकार  को  भजा  जा  चुका  है  लेकिन  अभो  तक
 राज्य  सरकार  द्वारा  कोई  कायंवाहो  नहों  को

 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  पृथक  छत्तीसगढ़  राज्य  बनाने
 को  अनुमति  शाप्र  प्रदान  करने  का  कष्ट

 राजस्थान  में  एक  निर्यात  प्रसंस्करण  क्षेत्र  स्थापित

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्रीमती  वसुन्धरा  राजे  :  महोदय  राजस्थान  से

 इजोनियरिंग  तथा  इलेक्ट्रॉनिक  रेडीमेड  कालोन
 तथा  कोमती  पत्थर  तथा  प्लास्टिक  तथा
 संगमरमर  तथा  ग्रेनाइट  तथा  हस्तशिल्प  क॑  निर्यात  को  अत्यधिक
 संभावना  इस  अत्यधिक  निर्यात  संभावना  के  देश  के
 निर्यात  में  राज्य  का  अंशदान  केबल  1.6  प्रतिशत

 राजस्थान  सरकार  ने  कई  बार  राज्य  में  एक  निर्यात  प्रसंस्करण  क्षेत्र
 स्थापित  करने  की  मांग  को  है  लकिन  किसी-न-किसी  क्रारण  राज्य
 सरकार  के  अनुरोध  पर  अब  तक  बिचार  नहीं  क्रिया  एक  बार
 राज्य  में  निर्यात  प्रसंस्करण  क्षत्र  को  स्थापना  हो  जाने  क॑  उस
 राज्य  से  निर्यात  बढ़ाने  में  यह  काफी  सहायक  लघु  तथा  कुटीर

 तथा  इन  बसस्‍लुओं  का  उत्पादन  करने  बाले  प्रमुख  तथा  मध्यम
 उद्योगों  फो  अपना  व्यापार  तथा  उद्योग  का  संवर्द्धन  करने  में  सहायता

 में  यह  मांग  करतो  हूं  कि  बिना  ओर  ब्िलम्ब  किए
 राजस्थान  के  लिए  एक  नियांत  प्रसंस्क्ररण  क्षत्र  को  स्थापना  को

 बन  संरक्षण  1980  के  अन्तर्गत  गुजरात
 सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गये  प्रस्तावों  को  शीघ्र

 स्वीकृति  दिये  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  राठवा  :  गुजरात  राज्य  क॑  पिछड़े
 एबं  ग्रामीण  क्षेत्रों  में स्थित  पंचायतों  में  सड़कों  का  निर्माण  कराए  जाने
 के  लिए  ओर  खानों  से  खनिज  पदार्थों  को निकालने  को  अनुमति  दिए
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 जाने  के  लिए  एवं  गोधरा  जिला  पंचमहल्स  के  छोटा  जिला

 बडोदरा  में  गुजरात  राज्य  विद्युत  बोर्ड  के  द्वारा  लोटेंशन

 लाइन  स्थापित  किए  जाने  के  लिए  गुजरात  राज्य  के  रोड  एवं  बिल्डिंग
 खान-खनिज  विभाग  एवं  विद्युत  विभाग  ने  केन्द्रीय  बन  एवं

 पर्यावरण  मंत्रालय  को  फोरेस्ट  कंजर्वेशन  एक्ट  1980  के  अन्तर्गत
 स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  हेतु  कई  प्रस्ताव  भेजे  लेकिन  केन्द्र  सरकार
 ने  अब  तक  इन  प्रस्तावों  पर  कोई  निर्णय  नहों  लिया  तथा  न  हो  कोई
 कार्यवाहों  को  जिसके  कारण  रांज्य  क  ॑  ग्रा्माण  क्षेत्रों  मे ंविकास  सम्बन्धी
 कार्य  ठप्प  पड़े  हुए

 मेरा  कंन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  केन्द्रीय  बन  एवं  पर्यावरण
 मंत्रालय  क॑  पास  गुजरात  सरकार  के  उपरोक्त  विभागों  से  फॉरेस्ट

 कंजर्वेशन  एक्ट  1980  के  अधीन  स्वीकृति  प्रदान  किए  जाने  हेतु  जो
 प्रस्ताव  आए  उनके  सम्बन्ध  में  शीघ्र  निर्णय  लेकर  स्वीकृति  प्रदान
 करें  ताकि  राज्य  के  उपर्युक्त  क्षेत्रों  मे ंविक्रास  सम्वन्धी  कार्यों  में  शीघ्ता
 आ

 पटसन  का  न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  2000  रुपये  प्रति
 क्चयिंटल  निर्धारित  करने  की  आवश्यकता

 श्री  सुखदेव  पासवान  :  उपाध्यक्ष  जूट  का

 मुल्य  कुछ  वर्ष  पुर्व  ।5  से  22  रुपये  प्रति  कुनन्‍लल  लगभग  दो  माह
 से  600  रुपये  से  750  रुपये  प्रति  कुन्तल  मौजुदा  स्थिति  में  बिक

 रहा  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  ने  किशनगंज  को  सभा  में
 कहा  था  कि  जुट  का  मुल्य  किसानों  के  हित  में  बढ़ाया
 मैं  जानता  हूं  कि  जुट  को  फसलों  से  ज्यादा  पूंजो  एवं  समय

 लगता

 मैं  कन्द्र  सरकार  से  अंनुरोध  करता  हूं  क्रि  जुट  का  मुल्य
 1500  रुपये  से  2000  रुपय  प्रति  ऋततनत  परन  को  आवश्यक्रता  है
 ao?  किसानों  को  लागत  सम  -॥  बापस  मिल

 असम  में  हाल  में  आई  बाढ़  और  वर्षा  से  क्षतिग्रस्त

 हुए  राष्ट्रीय  राजमार्गों  की  दशा  में  सुधार  किए  जाने
 की  आवश्यकता  ः

 श्री  उधव  बर्मन  :  असम  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजमागाँ

 को  हालत  बहुत  खराब  कई  स्थानों  पर  राजमार्ग  बुरो  तरह  क्षतिग्रस्त

 हा  गए  हैं  तथा  यहां  वहां  काफो  बड़े  गढ़ढे  हो  गए  काफी  लम्बे  समय

 से  रखरखाब  कार्य  को  उपेक्षा  करने  हाल  ही  में  हुई  भारी  वर्षा  तथा

 बाढ़  क॑  कारण  राष्ट्रीय  राजमार्ग  क्षतिग्रस्त  हो  गए  असम  में  राष्ट्रीय
 राजमार्ग  न  कंबल  असम  राज्य  क॑  बल्कि  समस्त  उत्तर  पूर्व  क्षत्र  कं  लिए

 सड़क  द्वारा  आन-जाने  की  जावन  रेखाएं  राष्ट्रीय  राजमागों  को  इस
 खराब  हालत  से  समस्त  क्षेत्र  को  अर्थव्यवस्था  तथा  आर्थिक  त्रिकास

 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता
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 उपरोक्त  को  देखते  में  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  क्रि

 वह  राष्ट्रीय  राजमार्गों  को  हालत  में  सुधार  लाने  के  लिए  प्रार्थमकता
 के  आधार  पर  असम  सरकार  को  मदद  करे  और  इस  तरह  उत्तर
 क्षेत्र  के  आर्थिक  घिकास  को  प्रोत्साहन  प्रदान

 तमिलनाडु  के  कन्याक्‌ूमारी  जिले  के  पश्चिमी  तट  के
 -  साथ  मत्स्य  पत्तन  और  मत्स्य  उतराई  केन्द्र  स्थापित

 किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  डेनिस  :  कन्याकुमारी  जिले  का  अरब
 सागर  का  तट  देश  के  मुख्य  मछलो  उत्पादन  केन्द्रों  में  स ेएक  यहां
 काफो  बड़ो  संख्या  में  मछआरे  रहते  वे  पूर्णतया  मछलो  पकड़ने  पर

 निर्भर  यह  उनका  परम्परागत  तथा  एकमात्र  व्यवसाय

 समुद्र  कं  जल  से  बार-बार  भूमि  कटाव  होने  के  कारण  मछली  उतारने
 तथा  मछली  पकड़ने  वाली  नौकाओं  को  ठहराने  के  प्राकृतिक  स्थान  या
 तो  बह  गये  हैं  या  उन्हें  काफो  क्षति  पहुंची  है  जिसके  कारण  वर्षा  ऋतु
 में  मछलो  पकड़ने  के  कार्य  में  कठिनाई  होतो  इस  तरह  इन  पांच

 महीनों  अशांन्त  शक्तिशालो  तरंगों  और  पवनों  के  वे

 समुद्र  में  मछलो  पकड़ने  को  नौकाओं  को  नहीं  चंला  इन

 प्रतिकूल  परिस्थितियों  में  मछआरों  को  संरक्षण  भी  दिया  जा  सकता  है
 यंदि  कन्याकुमारो  जिले  के  पश्चिमी  तट  के  साथ-साथ  मछली  पकड़ने
 के  पत्तन  तथा  मछली  उतारने  के  कंन्द्र  स्थापित  किए  जायें  ताकि

 मछआरे  अपनी  मछली  पकड़ने  की  नौकाओं  को  वहां  ठहरा  सकें  तथा
 '
 उनका  परिचालन  कर  लेकिन  मछली  पकड़ने  के  पत्तन  तथा
 पछलो  उलारने  के  केन्द्र  यहां  स्थापित  नहीं  किए  गये  ते

 देश  भर  में  अन्य  राज्यों  क॑  तटोय  गांब  जाते  हैं  जहां  उन्हें  स्थानोय

 मछुआरों  क॑  कड़े  तंग  करने  तथा  अपमान  का  सामना  करना

 पड़ता  इस  उनका  जोवित  रहना  खतरे  में

 मैं  सरकार  से  तमिलनादु  में  कन्याक्रमारी  जिले  के  पश्चिमी
 तट  के  साथ-साथ  मछली  पकड़ने  के  पत्तन  तथा  मछलो  उतारने
 के  कंन्द्र  स्थापित  करने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाने  का  अनुरोध  करता

 उच्य  शिक्षा  प्राप्त  करने  वाले  छात्रों  के  लिए
 गाजियाबाद  में  एक  छात्रावास  खोले

 जाने  की  आवश्यकता

 रमेश  चन्द  तोमर  :  उपाध्यक्ष  गाजियाबाद

 जनपद  उत्तर  प्रदेश  का  एक  प्रमुख  औद्योगिक  नगर  इस  जनपद  क॑

 गांवों  में  काफो  समय  से  अनुसूचित  जाति  क॑  लोग  रहते  गाजियाबाद
 में  एक  अम्बेडकर  छात्रावास  खोलने  को  मांग  पिछले  ऋष्फा  समय
 से  की  जा  रहो  क्योंकि  छात्रात्रास  म  होने  क॑  त्कारण  यहां  ग्रामीण  क्षेत्रों
 से  दर  कं  गांबों  के  लोगों  को  अपने  बच्चों  को  ऊंची  शिक्षा  देने
 में  कठिनाई  आतो  जिसके  कारण  काफो  बच्चे  पूर्व  शिक्षा  ५<  कर
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 देते  दूर  गांवों  स ेरोज  बसों  से आने-जाने  का  किराया  या  फिर.शहर
 में  किराये  पर  कमरा  लेकर  रहने  के  लिये  इन्हें  वित्तीय  संकट  का  सामना
 करना  पड़ता  है  और  ये  लोग  शहर  में  कमरे  का  किराया  बहन  नहीं  कर

 जिसके  कारण  क्षेत्र  में  शिक्षा  के  प्रतिशत  में  बढोत्तरी  नहीं  हो  पा

 रही

 अत  मेरी  कंद्र  सरकार  से  मांग  है  कि  गाजियाबाद  में  एक
 अम्बेडकर  छात्रावास  खोलने  की  स्वीकृति  तत्काल  प्रदान

 उड़ीसा  के  धेनकनाल  जिले  में  सूखे  की  समस्‍या  से
 निपटने  के  लिए  रैंगाली  सिंचाई  और
 से  सहायता  प्राप्त  जल  आपूर्ति  परियोजनाओं  को  शौघ्र
 क्रियान्वित  किए  जाने  की  आवश्यकता

 श्री  सिंह  देव  :  इस  समय  उड़ीसा
 राज्य  भीषण  सूखे  को  चपेट  में  उडीसा  राज्य  सरकार  ने  प्रथम  फसंल

 कटाई  रिपोर्ट  के  अनुसार  राज्य  के  30  जिलों  में  से  ।2  जिलों  को  सूखा
 प्रभावित  जिला  घोषित  कर  दिया  लेकिन  कई  और  जिलों  में  भी

 भीषण  सूखा

 पश्चिम  उड़ीसा  में  स्थिति  बहुत  सोचनीय  जन-जातिय  बहुल
 जिलों  के  लोग  नौकरी  की  तलाश  में  पलायन  कर  पड़ौसी  राज्यों  में  जा

 रहे

 अविभाजित  ढेंकानाल  जिले  में  भी  स्थिति  बहुत  चिन्ताजनक  है

 क्योंकि  वहां  जिला  गम्भीर  सूखा  की  समस्या  का  सामना  कर  रहा
 ढेंकानाल  क्षेत्र  मे ंकम्न  वर्षा  क ेकारण  सितम्बर  में  स्थिति  बदतर  हो  गई

 वर्षा  केवल  30  मिली  मीटर  उस  जिले  में  लगभग  50  प्रतिशत

 लोग  खेती  के  लिए  वर्षा  पर  निर्भर  लेकिन  कम  वर्षा  के  कारण

 ठेंकानाल  निर्वाचन  क्षेत्र  मे ंकिसान  गम्भीर  सूखा  को  समस्या  का  सामना

 कर  रहे  अतः  सारे  जिले  तथा  क्षेत्र  को  सूखा  प्रभावित  घोषित  किया

 जाना  जब  तक  ररेंगाली  सिंचाई  परियोजना  को  पूरा  करने  तथा

 समुद्रपार  आर्थिक  सहयोग  निधि  द्वारा  ढेंकानाल  में  सहायता  प्राप्त

 आपूर्ति  परियोजना  को  कार्याम्वित  नहीं  किया  जाता  तब  तक

 सूखे  की  स्थिति  को  नियन्‍्क्रण  में  लाना  बहुत  कठिन  इसकें

 साथ-साथ  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  यह  अनुरोध  है  कि  सूखे  से  प्रभावित

 ढेंकानाल  तथा  अन्य  जिलों  के  किए  पर्याप्त  धनराशि  उपलब्ध  कराई

 जाये  ताकि  वहां  श्रम  गहन  कार्य  तथा  पेयजल  की  आपूर्ति  के  लिए

 परियोजनाओं  को  बड़े  पैमाने  पर  शुरू  किया  जा  ढेंकानाल  जिले

 में  सभी  चालू  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अविलंब  धनराशि
 मंजूर  की

 श्री  संतोष  कुमार  गंगवार  :  उपाध्यक्ष  आपको

 धन्यवाद  कि  आपने  मुझे  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  विषय  उठाने  की
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 अनुमति  सुबह  प्रश्नकाल  में  गन्ना  मूल्यों  के  संदर्भ  में  कुछ  सदस्यों
 ने  अपनी  बात  उठाई  थी  जबकि  वह  प्रश्न  चीनी  मिलों  से  संबंधित
 उस  समय  भी  माननीय  खाद्य  मंत्री  सही  जवाब  नहों  दे  पाए  और  जहां
 तक॑  मेरी  जानकारी  है  क्रि  अकेले  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ना  किसानों  का  साढ़े
 सात  सौ  करोड़  रुपए  का  बकाया  शेष  हैं  और  चीनी  मिलें  पूरे  उत्तर  प्रदेश
 में  इस  महीने  क॑  सप्ताह  में  22  तारीख  को  प्रारंभ  हुई  है  और

 कुछ  चीनी  मिलें  अभो-भी  शुरू  नहीं  हुई  किसान  को  एक  महोने
 का  नुक्सान  हुआ  कि  उसका  खेत  खाली  नहीं  हुआ  और  दुसरी  संभावना

 यह॑  है  कि  चीनी  मिल-मालिक  भी  अपनो  चोनी  मिलों  को  सहो  ढंग

 से  चलाने  के  लिए  टाल-मटोल  कर  रहे  आनाकानी  कर  रहे  बह

 इस  बात  की  गारंटी  नहों  दे  रहे  हैं  कि  सारा  गन्ना  लिया  जाएगा  और
 वास्‍्तत्र  में  ये  सारी  बातें  सरकार  को  अदूरदर्शितापूर्ण  नीति  के  कारण  हो
 रहो  हैं  कि  गन्ना  किसान  उत्तर  प्रदेश  में  खास  तौर  से  बिल्कुल  ऐसे
 परेशान  हाल  में  है  उसकी  आर्थिक  स्थिति  आने  वाले  समय  में  बहुत
 खराब  होने  वाली  है  जबकि  यह  माना  जाता  था  कि  गन्ना  एक  केश

 क्रॉप  गन्ने  का  किसान  को  पैसा  मिलता  उससे  उसकी  समस्याएं
 हल  हो  जाती  पर  अब  लागत  बढ़तो  जा  रही  हैं  और  गन्ने  का
 उचित  मूल्य  नहीं  मिल  रहा  मुझे  लगता  है  कि  केन्द्र  सरकार
 निश्चित  रूप  से  उद्योगपतियों  से  मिली  हुई  ह ैऔर  उसे  देश  के  किसानों

 ,  की  चिन्ता  नहीं  प्रधान  मंत्री  यद्यपि  अपने  आपको  किसान  का

 हितचिन्तक  मानते  पर  उन्होंने  भी  इस  समस्या  का  समाधान  नहीं

 बे  उत्तर  प्रदेश  भी  गए  और  उनके  चुनावी  वायदे  करने  के  बाद
 भी  किसान  की  समस्या  ज्यों  की  त्यों  .

 मेरा  आपके  माध्यम  से  केन्द्रोय  सरकार  से  आग्रह  है  कि  इस

 संमस्या  का  एक  निश्चित  स्थायी  हल  अगर  इस  वर्ष  हमने  समस्या
 का  समाधान  नहों  किया  तो  अगले  साल  चोनी  मिलें  भी  नहीं  चलेंगी

 और  किसान  निश्चित  रूप  से  इस  बार  अपना  गन्ना  जलाना

 सरकार  यह  सुनिश्चित  करे  कि  इस  बार  सारा  का  सारा  गन्ना  लिया

 .  जाएगा  और  पुराना  बकाया  जितना  शेष  इसी  सत्र  में  उसका  भुगतान
 किया  नहों  तो  निश्चित  रूप  से  उत्तर  प्रदेश  के  किसानों  के  लिए

 बहुत  ही  कष्ट  की  बात  होगी  और  यह  बात  जब  से  सरकार  आई
 तब  से  हम  लोग  निरंतर  उठा  रहे  पर  दुर्भाग्य  यह  है  कि  सरकार
 द्वारा  इस  पर  कोई  स्पष्ट  दिशा  निर्देश  तय  नहीं  किया  जा  रहा
 मैं  चाहता  हूं  कि  आप  सरकार  को  इस  मामले  में  निर्देश  एक
 सही  जामंकारी  उत्तर  प्रदेश  के  और  देश  के  किसानों  के  सामने  रखी
 आपने  मुझे  समय  इसके  लिए  बहुत-बहुत  ,

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जिनके  नोटिस  आए  मैं  उनमें  से  हो

 श्री  रामाश्र्य  प्रसाद  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  आपक

 माध्यम  से  एक  अत्यावश्यक  विषय  उठाना  चाहता  अभो  कूछ
 समय  पहले  दिल्ली  में  बहुत  से  लोगों  के मकान  ढहाए  वे  लोग

 बेघर  होकर  सड़कों  पर  आ  गए



 जबते  '26  1996  उक्ब

 आज  40  दिन  से  जन्तर  मन्तर  रोड  पर  जे  लोग  धरने  पर  बेठे  हुए

 अब  सबसे  पहलो  बात  तो  मुझे  सरकार  से  यह  क्रहनो  है  कि  दिल्ली
 सरकार  को  बह  जमान  बहुत  टिनों  से  वह  सरकारो  जमोान  थी।.उनक॑

 मकान  बने  हुए  20-30  साल  हा  गये  जब  मकान  बन  रहे  थे  उस
 वक्‍त  सरकार  को  सोचना  चाहिए  जब  जमान  उनको  उनकं  सार
 अफसरान  मौजूद  सारे  उनक  विभाग  क्राम  कर  रहे  थ  ता  उसको  क्‍यों

 नहों  रोका  गया  ओर  वह  इस  तरह  को  बात  हो  रहो  है  क्ति  जमोन

 मालिक  ने  पहल  बह  जमान  सरकार  क  हाथ  में  बच  दिया  ओर  फिर
 40  साल  गुजर  जाने  के  बाट  सरकार  न  कुछ  नहों  तो  ऐसे  गरोब
 लोगों  को  बहो  जमान  जिसका  नताजा  यह  हुआ  कि  जो  गरोब
 लोगां  ने  लो  थो  मकान  बता  लिय  और  उसके  बाद  सरकार  को

 नींद  इस  सरकार  ने  हजारों  मकानों  को  ढहा  हजारों  लोग

 सड़कों  पर  चल  आये  और  आज  40  दिन  से  लोग  जन्तर  मन्तर  रोड
 पर  धरने  पर  बैठ  हुए  तो  सेरा  आपसे  यह  नित्रेदन  है  कि  जो  लोग
 धरने  पर  बेठे  हुए  हैं  क्या  सरकार  यहां  पर  जवाब  देगी  कि  जा  लोग  बेठ

 हुए  हैं  और  मकान  नहों  गिराये  जायेंगे  और  जो  मकान  गिराये  गय  हैं
 उनको  अलग  स  मुआवजा  दिया  वहां  बहुत  सो
 बच्चे  और  नौजबान  सभा  वहां  हजारों  को  संख्या  में  बंठे  हुए  हैं  मेरा

 सरकार  से  निवेदन  है  कि जब  सरकार  कहतो  है  कि  वह  गरोबों  की

 सरकार  हम  हो  गरोबों  को  रक्षा  करेंगे  तो आज  जिनके  मकनन  ढहाये
 गये  हैं  व  क्‍यों  ढहाय  गये  दिल्‍ली  को  सरकार  तो
 किसो  काम  को  सहाँ  ४3  ४7  |  ४  का  आ

 तो  में  यह  चाहता  हूं  कि  कंन्द्रीय  सरकार  जो  कि  गरोबों  को  सरकार

 होन  का  दावा  करतो  तो  इस  दावे  को  इसों  सदन  में  सत्यता  को

 क्रसोटो  पर  जांचा  जाए  बह  वास्तव  में  गरीबों  की  सरकार  है  या  नहों  !

 अगर  गरीबों  को  सरकार  हैं  तो  वह  ध्यान  दे  कि  वह  एसा  नहीं ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  किसो  चोज  को  दोहराइये  किसी  का

 नाम  होगा  तो

 श्री  राम  नाईक  :  उपाध्यक्ष  रेल  मंत्री  श्री

 ग_सवान  जी  ।6  नवम्बर  को  अहमटदाबाट  गये

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ऐसे  नहों  आपका  नाम  होगा  ता

 ऐसे  तो  सब  बोलना  शुरू  कर  कृपया  बैठ

 श्री  नवल  किशोर  राय  :  उपाध्यक्ष  यह

 बहुत  जरूरी  बात  गराब  लागों  का  40  दिन  से  धरना  चल  रहा

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क॒छ  भो  रिकार्ड  नहों  किया  इसे

 रिकार्ड  नहों  किया

 *  कार्यत्राही  वृक्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया

 ह

 श्री  राम  कृपाल  यादव  :  आप  सरकार  को  डाइरेक्टिव
 टोजिए  |...

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्‍या  आपका  नाम  दिया  हुआ  हैं  7  आप  बैठ

 श्री  राम  कृपाल  यादव  :  यस  हमने  दिया  हुआ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  लिस्ट  मं  नहों

 श्री  राम  नाईक  :  उपाध्यक्ष  16  तवम्बर  को  रल  मंत्री  श्रो
 राम  घिलास  पासवान  जी  अहमदाबाद  आये  थे  और  उन्होंने  वहां  घांषणा
 को  कि  पश्चिम  रेलवे  का  मुख्यालय  जो  आजकल  मुंबई  में  प्रारंभ
 से  मुंबई  में  वह  अहमदाबाद  ले  जाया  इस  प्रकार  को  घोषणा
 उन्होंने  16  नवम्बर  को  मुंबई  एक  महत्वपूर्ण  व्यापारिक  और
 ऑद्योगिक  शहर  है  ओर  वहां  से  इस  प्रकार  से  हँडक्वार्टर  उठाये  जाने
 को  खबर  क  बाट  मुंबई  में  बडा  असंताष  पैदा  हुआ  है  और  में  सरकार
 को  यह  बताना  चाहता  हुं  कि  व्यापारिक  उद्योग  को  ख्याल  में  रखते  हुए
 उन्हें  इस  प्रकार  का  काम  नहों  करना  आवश्यकता  हो  त्ते
 अहमदाबाद  के  लिए  नई  डिव्राजन  या  और  कोई  भी  बात  हो  सकतो

 लेकिन  मुंबई  से  मुख्यालय  हटाना  बराबर  नहीं  साथ  ही  साथ
 हमारी  मांग  तो  यह  है  कि  उपनगरीय  रेल  के  लिए  नया  जोन  बनना

 वह  तो  नहीं  हो  रहा  है  और  यहां  से  बैस्टर्न  रेलवे  का
 हैडक्वार्टर  ले  जा  रहे  हैं  जो  कि  ठीक  नहीं  मुंबई  को  जनता  इसका

 ,  डटकर  विरोध  करेगा  और  हमें  भो  इसके  बारे  में  आंदोलन  करने  को

 मजबूर  होना  तो  मैं  चाहता  हूं  कि  रेल  मंत्री  मुंबई  के
 के  साथ  इसक  बारे  में  चर्चा  करें  और  बाद  में  कोई  कदम  इस
 प्रकार  को  में  मांग  करता  हूं  और  रेल  मंत्री  को  यहां  पर  इसकी  संबंध
 में  बकक्‍तव्य  देना  यह  भो  मैं  आग्रह  करता

 श्री  श्रीयललभ  पाणिग्रही  :  उपाध्यक्ष  जैसा  कि
 आप  अवगत  भारत  राष्ट्रों  क॑  मध्य  एक  प्रतिष्ठित  राष्ट्र  यद्यपि

 इसके  पास  अपनी  गरीबों  को  समस्या  और  यह  अन्‍्तरोष्ट्रीय  मामलों
 में  भा  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाता  विशेषकर  विश्व  शांति  क॑
 संबंध  कई  देश  इस  संबंध  में  भारत  को  ओर  नेतृत्व  क॑  लिए  देखते

 लेकिन  यह  चिन्ता  का  विषय  है  क्रि  भारत  ने  सथुकत  राष्ट्र  सुरक्षा
 परिषद  की  अस्थायी  सोट  कं  करिए  हाल  ही  में  हुए  चुनाव  में  बहुत
 अपमानजनक  हार  का  सामना  इससे  हमारे  राष्ट्र  को  प्रतिष्ठा
 और  सम्मान  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  ह ैऔर  निश्चय  हो  उसके  लिए
 भारत  सरकार  को  इस  संसद  के  माध्यम  से  राष्ट्र  क॑  लोगों  को
 स्पष्टीकरण  देना

 विदेश  मंत्रालय  द्वारा  इस  विषय  में  हमें  एक  भिन्‍न  प्रभाव

 दिया  था  कि  जहां  तक  इस  चुनाव  का  संबंध  भारत  बहुत  अच्छी
 स्थिति  में  के  संबंध  भारत  सरकार ने  बहुत  अच्छा
 रूरण  अपनाया  और  उसकी  भी  विभिन्‍न  भागों  में  प्रतिक्रिया  भारत

 विशेषकर  विदेश  को  इस  चुनाव  फं  अम्नंकलन  ऊ  बारे

 में  बहुत  सावधान  होना  चाहिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  कैसे
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 कूटनीतिक  क्षेत्र  में  हम  इतनी  बुरी  तरह  असफल  हुए  कि  भारत

 इस  चुनाव  में  सफल  नहीं  हो  हम  इस  चुनाव  में  सफल  ही  नहीं
 हो  सके  बल्कि  हमें  विभिन्‍न  राष्ट्रों  से  भी बहुत  क्रम  समर्थन  मिला  और
 निश्चय  हो  यह  भारत  जेसे  राष्ट्र  के  लिए  अपमानजनक

 इसे  हल्के  रूप  में  नहीं  लिया  जाना  हम  यह  जानना
 चाहते  हैं  कि  ऐसा  क्‍यों  किन  परिस्थितियां  में  इस  तरह  को  स्थिति

 इसके  लिए  कौन  उत्तरदायो  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रहो  हैं
 ओर  अब  इसको  ओर  भारत  सरकार  का  कया  दृष्टिकोण  यह  राष्ट्र
 को  बहुत  स्पष्ट  शब्दों  में  बताया  जाना  विशेषकर  संसद

 मैं  आप  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  आप  भारत  सरकार  को  यह
 निर्देश  दें  कि  इस  संबंध  में  एक  विस्तृत  व्यक्तव्य  के  साथ  आगे

 संसदीय  कार्य  मंत्री  तथा  पर्यटन  मंत्री  श्रीकान्त  :

 उपाध्यक्ष  विदेश  मंत्री  ने  इस  संबंध  में  एक  पत्र  लिखा  हें  और

 बह  इस  विषय  पर  एक  वक्तव्य  कार्य  मंत्रणा  समिति  में  भो  इस
 पर  चर्चा  की  गई  थी  और  हम  इस  विषय  पर  यहां  भी  चर्चा  कर  सकते

 श्री  श्रीबयललभ  पाणिग्नही  :  इस  पर  चर्चा  होनी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  चर्चा

 श्री  दादा  बाबूराव  परांजपे  :  उपाध्यक्ष

 भारतवर्ष  में  रक्षा  उत्पादन  के  39  कारखाने  कार्यरत  हैं  जिनमें  लाखों  को

 संख्या  में  श्रमिक  काम  करते  विगत  कुछ  वर्षों  से  इन  रक्षा-उत्पादन

 कारखानों  में  ओवरटाइम  बंद  कर  दिया  गया  ८  rac  51४१  श्रमिकों

 को  हालत  बहुत  खराब  हो  गई  इन  कारखानों  में  कुछ  साहूकार
 कर्मचारी  भी  काम  करते  हैं  जो  प्रति  माह  10  12  परसेंट  या  ।5
 परसेंट  ब्याज  पर  कर्मचारियों  ओर  श्रामकों  को  पैसा  उधार  देते

 उनका  पैसा  बसूलने  का  तरीका  बहुत  खतरनाक  तनख्वाह  मिलने

 बाले  जैसे  ही  मजदूर  कारखाने  के  बाहर  निकलता  उससे  रुपया

 छीन  लिया  जाता  इसके  कारण  अनेक  श्रमिक  आत्महत्या  कर  चुके

 जबलपुर  में  पिछले  एक  महीने  में  ऐसी  5  आत्महत्या  की  घटनाएं

 सामने  आई  सारे  देश  में  साहूकार  कर्मचारियों  ने  इसो  प्रकार  का

 माहोल  चला  रखा

 मैं  चाहूंगा  कि  रक्षा  मंत्रालय  इस  स्थिति  पर  ध्यान  दे  और  कोई  ऐसो

 नीति  निर्धारित  करे  ताकि  साहुकार  कर्मचारियों  को  कारखाने  से  बाहर

 किया  जा  सके  और  मजदूरों  को  आत्महत्या  से  बचाया  जा  मेरा

 आपसे  यही  विशेष  अनुरेध

 श्री  भगवान  शंकर  रावत  :  उत्तर  प्रदेश

 पिछले  दिनों  राजस्थान  गोवर्धन  नाले  के  टूटने  से  भारी  बाढ़  आई

 हरियाणा  से  भी  उसमें  पानी  छोड़ा  गया  था  जिसके  कारण  आगरा

 और  फिरोजाबाद  जिलों  में  बड़ा  कहर  राहत  कार्य  क॑  लिए  उत्तर

 प्रदेश  शासन  ने  लगभग  300  करोड़  रुपए  की  तात्कालिक  एवं

 दीर्घकालीन  योजना  प्रस्तुत  की  थी  मगर  आज  तक  केन्द्र  सरकार  ने  उस

 परियोजनः  को  पूरां  करने  के  लिए  कोई  धन  नहों  दिया  है  और  केवल

 एकमुश्त  राहत  के  लिए  आपदा  कोष  से  दिए  जाने  वाले  धन  से  उपाय
 करने  की  बात  कहीं  उत्तर  प्रदेश  सरकार  धनाभाव  अनुभव  करती
 है  जिसके  कारण  अभी  तक  वहां  तात्कालिक  और  दोर्घकालीन  योजना
 पर  कोई  कार्य  प्रारम्भ  नहीं  हुआ  धनाभान  के  कारण  प्रभावित  क्षेत्रों
 में  राहत  का  कोई  काम  नहों  हो  पाया

 आगरा  फतेहपुर-सीकरी  मुख्य  राजमार्ग  पर  महुआ  गांव  के  निकट

 एक  पुलिया  टूटो  पड़ी  है  जिसका  निर्माण-कार्य  आठवों  पंचवर्षोय
 योजना  में  सम्मिलित  उसके  एस्टीमेट्स  यहां  भूतल  परिवहन
 मंत्रालय  के  पास  स्वोकृति  हेतु  लम्बित  यदि  पुलिया  का  निर्माण
 अब  तंक  करा  दिया  गया  होता  तो  आज  आगरा  के  ग्रामोण  अंचलों
 में  बाढ़  से  भीषण  तबाही  न  हुई  होती  क्योंकि  उस  पुलिया  के  कारण

 एक  ओर  पानी  आगे  नहों  जा  सका  जिससे  सैंकड़ों  एकड़  भूमि  जलमग्न

 हो  बाढ़  क॑  कारण  सारा  राजमार्ग  क्षतिग्रस्त  हो  गया  है  जिससे
 पर्यटकों  और  राहगारों  के  आवागमन  में  बाधा  आ  रहो  वहां  प्रतिदिन
 अनेकों  दुर्घटनाएं  हो  रहो

 आगरा  में  बाढ़  के  कारण  अछेनरा  नगर  को  भारों  दुर्दशा  हो  गई
 नागरिक  व्यवस्थाएं  और  ममस्त  प्रणालियां  भंग  हो  गई

 आगरा  नगर  में  अतिवृष्टि  के कारण  जनजीबन  को  भारी  हानि  हुई
 सारा  सड़क  मार्ग  क्षतिग्रस्त  है  और  पूर  नगर  में  गंदगी  भर  गई  अभी
 तक  कोई  राहत  उपाय  नहीं  किए  गये

 मेरी  भारत  सरकार  से  मांग  है  कि  उत्तर  प्रदेश  में  इस  वर्ष  आई  बाढ़
 से  पीड़ित  लोगों  को  राहत  पहुंचाने  तथा  तात्कालिक  एवं  दोर्घकालान

 7  को  कार्यान्वित  करने  क॑  लिए  आर्थिक  संसाधन  उपलब्ध  कराए  !

 इसके  साथ-साथ  उत्तर  प्रदेश  शासन  को  इस  परियोजना  को  समयबद्धता
 के  साथ  क्रियान्वित  करने  के  निर्देश

 मैं  इस  अवसर  पर  यह  भी  जोड़ना  चाहूंगा  कि  इसी  सदन  में
 प्रधानमंत्री  जी  ने  घोषणा  की  थी  कि  पूर्वी  भारत  एवं
 राजस्थान  आदि  में  जो  अप्रत्याशित  बाढ़  आई  उसक  अध्ययन  क॑

 योजना  आयोग  के  एक  प्रतिनिधि  के  साथ  एक  दल  भेजा  जाएगा
 लेकिन  अभी  तक  मथुरा  और  आगरा  को  बाढ़  की  समस्या  क॑  अध्ययन
 के  लिए  कोई  केन्द्रीय  टल  नहीं  भेजा  गया

 मैं  प्रधानमंत्री  जो  से  आग्रह  करूंगा  कि  लोक  सभा  में  को  गई
 घोषणा  के  अनुरूप  वे  शीघ्र  केन्द्रीय  दल  वहां  भेजें  ताकि  दोर्घकालान
 उपाय  किए  जा  आज  वहां  स्थिति  बहुत  गम्भीर  बनो  हुई

 श्री  निजय  गोयल  :  में  आपके  माध्यम
 से  सदन  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  में  आज  लाखों  मजूदरों
 का  भविष्य  अंधकारमय  उन्हें  सूझ  नहीं  रहा  है  कि  क्या  किया
 पिछले  दिनों  सुप्रोम  कोर्ट  ने एक  आदेश  क  दारा  दिल्‍ली  के  166
 औद्योगिक  संस्थानों  को  31  दिंसम्बर  तक  बंद  करने  क॑  आदेश  दिए  थे
 और  उन्हें  सलाह  दी  गई  कि  वे  अपने  यूनिटस  रोल्नाऋट  या  शिफ्ट
 जब  तक  बे  यूनिट्स  रीलोकेट  या  शिफ्ट  नहीं  एक  साल  तक
 लगातार  इन  मजदूरों  को  तनख्वाह  जारी  रहनो  लेकिन  मुझे  खेद
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 के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  जिन  औद्योगिक  संस्थानों  न ेइस  बात  का
 बचन  दिया  था  कि  वे  अपने  यूनिट  को  रीलोकेट  शिफ्ट
 अब  वे  अपने  वचन  से  मुकर  रहे  हैं  और  अपने  यूनिट  को  रोत्नोकेट
 या  शिफ्ट  करने  नहीं  जा  रहे  यह  भो  तय  किया  गया  था  कि  इन
 औद्योगिक  संस्थानों  क॑  पास  जितनी  भूमि  दिल्ली  में  उसके  68  परसेंट

 हिस्से  को  सरकार  रखेगी  और  शेष  32  परसेंट  भूमि  पर  वे  कौमर्शियल
 बिल्डिंग  बना  सकेंगे  जिसके  लिए  उन्हें  डेढ़  गुना  ज्यादा
 दिया  गया  परन्तु  यूनिट्स  के  रीलोकेट  न  होने  के  उनमें
 काम  करने  वाले  मजदूर  बेघरबार  हो  गए  उन्हें  इस  बात  की  चिन्ता
 सता  रही  है  कि  अब  उनकी  रोजी-रोटो  का  क्या

 आप  जानते  हैं  कि  भूमि  का  मामला  केन्द्र  सरकार  के  अधोन

 दिल्‍ली  को  सरकार  और  दिल्‍ली  विधान  सभा  को  टूटे-फूटे  अधिकार

 दिए  गए  मैं  चाहता  हूं  कि  गृह  मंत्री  इस  मामले  पर  यहां  बयान

 हम  पिछले  दिनों  प्रधानमंत्रो  जी  से  मिले  थे  परन्तु  उनको  तरफ  से
 आशाजनक  उत्तर  न  आने  के  कारण  इसमें  दिक्कत  आ  रहा

 सुप्रीम  कोर्ट  के  आदेश  पुरी  दिल्‍ली  में  बसो  लगभग  एक  लाख

 यूनिट्स  को  पौल्यूशन  के  नाम  पर  कहा  गया  है  कि  वे  अपने  यूनिट्स
 टिल्ली  के  बाहर  ले  बाहर  ले  जाने  के  लिए  उन्हें  भूमि  देने  को

 बात  कही  गई  परन्तु  अभी  तक  इस  कार्य  के  लिए  कोई  भूमि  एलॉट
 करके  वितरित  नहीं  की  गई  मैं  चाहता  हूं  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस
 संबंध  में  मास्टर  प्लान  में  चेंज  यदि  मास्टर  प्लान  में  चेंज  नहीं
 किया  जा  सकता  तो  30  नवम्बर  से  पहले  सुप्रोम  कोर्ट  क॑  अंदर  उसे

 जादी  बनकर  जाना  चाहिए  और  वहां  इस  बात  को  रखा  जाना  चाहिए
 कि  मजदूरों  के  भविष्य  का  क्‍या

 मेरी  खुद  को  सदर  कांस्टीटुएंसी  में  5  टैक्‍्सटाइल  मिल
 अयोध्या  बिरला  सिल्क  स्वतंत्र  भारत  मिल  और

 और  इन  सभी  मिलों  के  मजदुर  पिछले  काफो  समय  से

 आन्दोलन  पर  उतारू  हैं  और  आन्दोलन  कर  रहे  उनकी  मांग  बहुत
 जायज  यदि  उनके  भविष्य  के  बारे  में  विचार  नहीं  क्रिया  गया  तो

 उससे  बहुत  बड़ी  समस्या  पैदा  होने  वाली  इसके  अलावा  हमारे  यहां
 जो  छोटी  यूनिट्स  लगी  उनमें  से  कुछ  कन्फर्मिंग  एरियाज  में

 लगी  कुछ  नॉन-कन्फर्मिग  एरियाज  में  लगी  थी-जो  यूनिट्स
 कन्फर्मिंग  एरियाज  में  लगी  इसमें  उनको  कोई  गलती  नहीं  फिर

 उन्हें  क्‍यों  शिफ्ट  किया  जा  रहा  मैं  चाहता  कि  केन्द्र  सरकार

 तुरन्त  एक  सर्माित  बनाकर  मामले  को  समीक्षा  करे  और  सदन  में  बयान

 दे  कि  इन  मजदूरों  क॑  भविष्य  का  क्‍या

 इनको  एक  बहुत  बड़ा  फायदा  पहुंच  रहा  जो  जमीन  उनको

 रालो  मिली  उसको  आज  बहुत  बड़ो  कीमत  इससे  इन  संस्थानों  को

 बहुत  बड़ा  लाभ  हो  जाएगा  और  मजदूर  बेघर  हो  मैं  बस  इतना
 हो  कहना  चाहता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  बारे  में  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 सुप्रीम  कोर्ट  का  जो  फंसला  है  उसको  तो  इम्प्लीमेंट  करना  ही

 दूसरे  यह  बात  भी  कोई  नहीं  चाहेगा  कि  दिल्ली  में  प्रदूषण
 इसलिए  जो  एक  लाख  फैक्ट्रियां  दिल्ली  में  चल  रही  हैं  या  जो  फैक्ट्रियां

 छोटे-छोटे  घरों  में  चल  रही  हैं  उनको  तो  दिल्ली  से  बाहर  भेजना  हो

 इसलिए  सरकार  को  कोई  ऐसो  व्यवस्था  करनो  होगी  कि  सुप्रीम
 कोर्ट  के  फैसले  का  भी  इम्प्लीमेंटेशन  हो  दिल्लो  में  प्रदूषण  भी
 न  फैले  और  जो  लोग  फैक्ट्रयों  में  काम  करते  हैं  बे  बेकार  भी  न  हो

 सरकार  को  कोई  टाइम  निश्चित  करना  चाहिए  और  बीच
 का  रास्ता  निकालना

 श्री  विजय  गोयल  :  उपाध्यक्ष  क्या  मंत्रो  इस  पर

 कोई  स्टेटमेंट

 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 श्री  वीरेन्द्र  कुमार  सिंह  :  उपाध्यक्ष  आपने

 हमें  मौका  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  मैं  औरंगाबाद
 की  उन  100  ग्राम  पंचायतों  की  ओर  आपका  ध्यान  आकृष्ट

 कराना  चाहता  हूं  जिनमें  आज  अकाल  को  स्थिति  हो  गई  बिहार
 का  नाम  इसलिए  लिया  क्योंकि  एक  ओरंगाबाट  महाराष्ट्‌  में  भी

 बिहार  में  जो  औरंगाबाद  है  वह  पिछड़ा  जिला  है  और  हमारे  यहां  100
 पंचायतों  में  वर्षा  न  होने  क ेकारण  बिलकुल  अकाल  पड़  गया  खेती

 बिलकूल  सूख  गई  धान  मर  गया  वहां  पर  लोग  खाने  के  लिए
 दाने-दाने  को  तरस  रहे  दाने-दाने  को  मोहताज  धान  रोप
 लेकिन  पानी  नहीं  मिला  जिसके  कारण  धान  मर

 अभो  मंत्री  जी  उड़ीसा  के  बारे  में  बहुत  चिन्ता  व्यक्त  कर  रहे  थे

 और  बहुत  गंभीर  दिखाई  दे  रहे  लेकिन  मैं  उनसे  कहना  चाहता  हूं
 कि  हमारे  जिले  की  100  पंचायतों  में  सूखा  पड़  गया  चूंकि  ऐसी
 पंचायतों  के  ऐसे  गांवों  के  लिए  सरकार  की  कोई  विस्तृत  और

 बृहद्‌  योजना  नहीं  होता  इसलिए  वे  उपेक्षित  रह  जाते  अतः  मैं
 उनको  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  मैंने  इस  बारे
 में  लिखकर  भी  दिया  यहां  भी  मैं  मांग  करना  चाहता  हूं  कि  उनको
 अकाल  पोड़ित  घोषित  किया  जाए  और  उनकी  मालगुजारी  माफ  की

 जाए  तथा  उन  पंचायतों  में  राहत  कार्य  चलाए

 ओम  पाल  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं
 आपका  आमभारी  हूं  कि  आपने  मुझे  अपने  क्षेत्र  की  जो  मुख्य  समस्या

 है  उसके  बारे  में  सदन  क॑  माध्यम  से  टेश  का  ध्यान  आकर्षित  कराने
 का  अवसर  प्रदान  किया  मेरे  यहां  भी  माननीय  सुप्रीम  कोर्ट  के  -

 माध्यम  से  एक  निर्णय  हुआ  है  जिसमें  तमाम  औद्योगिक  संस्थान  या  तो

 बन्द  कर  टिए  गए  हैं  या  बन्द  कराए  जा  रहे  लेकिन  उसमें  एक  दूसरा

 पहलू  भी  जब  यह  चीज  हमारे  यहां  थोपी  जा  रही  थी  तो  उस  समय

 यह  भो  कहा  था  कि  वैकल्पिक  ऊर्जा  के  रूप  में  हमारे  क्षेत्र  को  यानी

 एटा  और  मथुरा  को  24  घंटे  बिजली  दी  जाएगी
 और  सभी  संस्थानों  को  तब्रिना  रूकाबट  के  गैस  सप्लाई  को

 लेकिन  आज  तक  एक  भी  कारखाने  को  गैस  की  सप्लाई  प्रारंभ  नहीं

 हुई  है  और  24  घंटे  बिजली  की  बात  तो  मेरे  अपने  निवास

 जहां  सर्वाधिक  कारखाने  वहां  बिना  किसी  के

 सहयोग  के  चलते  बिना  विदेशी  सहायता  के  चलते  सरकार  ने

 आज  तक  कोई  सहायता  की  हो  तो  वहां  24-24  दिन  बिजली

 नहीं  24  घंटे  की  बात  को  तो
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 मेरा  आपके  माध्यम  से  एक  नम्न  निवेदन  है  कि  सरकार  सुप्रीम
 कोर्ट  का  यह  नियम  आदेश  लागू  करते  हैं  कि  कारखाने  बंद  हों  तो  जो

 दूसरा  भाग  है  कि  गैस  की  सप्लाई  नियमित  हो  और  बिजली  24  घंटे
 वह  इसको  भी  लागू  करें  क्योंकि  जब  तक  यह  लागू  नहीं  होगा

 तब  तक  जो  लाखों  मजदूर  वहां  बेरोजगार  हो  गये  हैं  उनको  थोड़ी  बहुत
 जो  आशा  बंधी  गैस  पर  आधारित  उद्योग  के  माध्यम  वह  भा

 पूरी  नहीं  मैं  यहां  पर  खड़े  होकर  एक  उदाहरण  दे  रहा  अकंल
 फिरोजाबाद  में  लाखों  मजदूर  वहां  पर  बेरोजगार  हुए  हैं  बाको  जो

 साड़ी  उद्योग  या  दूसरे  उद्योग  वे  तो  अलग  इसलिए
 सरकार  तत्काल  प्रभाव  से  सुप्रीम  कोर्ट  के  त्तिर्णप्न  को  लागु  करे  और
 वहां  हर  10-20  किलोमीटर  के  एरिया  में  छोटे-छोटे  बिजली  के  स्टेशन
 स्थापित  कारखानों  तक  गैस  अतिशीघ्र  यह  मेरा  आपक
 माध्यम  से  अनुरोध

 '

 श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :  माननीय  उपाध्यक्ष
 मैं  आपका  ध्यान  आज  की  अखबारों  में  जो  न्यूज  सुर्खियों  में
 उसकी  ओर  दिलाना  चाहता  हूं--बिहार  का  चारा  आजकल
 तो  आये  दिन  अखबारों  में  घोटालों  क ेअलावा  कोई  और  खबर  ही  नहों

 राजनीति  में  उच्च  पदों  पर  बैठे  हुए  लोग  या  उच्च  पदों  पर  बैटे

 हुए  अधिकारी  सभी  भ्रष्टाचार  में  लिप्त  हो  चुके  कुछ  बेनकाब  हो

 चुके  हैं  और  कुछ  अभी  नकाब  ओड़े  हुए  मैं  आपके  माध्यम  से

 सरकार  से  अनुरोध  कर  रहा  हूं  कि  जो  अभी  नकाब  ओड़े  हुए  लोग  हैं
 उनको  भी  बेनकाब  करने  का  काम  मेरा  एक  सुझाव  है  कि  सरकार

 के  द्वारा  वर्तमान  भूतपूर्व  राज्यपालों  तथा

 जितने  भी  अधिकारी  जितने  भी

 न्यायधीश  उनकी  सम्पत्ति  की  जांच  कराई  जाये  कि  वे  सम्पत्ति  कहां

 से  आई  उसका  बे  ब्यौरा  यह  जांच

 माननीय  उपाध्यक्ष  आज  न्यायपालिका  भी  भ्रष्टाचार  से

 अछूती  नहीं  रही  एक  भूतपूर्व  न्यायाधीश  फरा  कानून  में  पकड़े
 गये  जब  न्यायाधीश  भ्रष्टाचार  से  अछूते  नहीं

 अधिकारी  पहले  से  भ्रष्टाचार  में  लिप्त  वे इसलिए
 लिप्त  हैं  क्‍योंकि  हमारे  मंत्री  भ्रष्टाचार  में  लिप्त  जब्  देश  का  नेता

 रिश्वतं  लेकर  भ्रष्टाचार  करेगा  तो  अधिकारियों  को  हम  भ्रष्टाचार  से

 नहीं  रोक  यह  गंभीर  मामला  है  और  इस  पर  सदन  को  गंभीरता

 से  वियार  करना  चाहिए  और  सरकार  को  भी  विचार  करना  चाहिए  कि

 सुप्रीम  कोर्ट  के  माध्यम  से  कितने  भ्रष्ट  नेताओं  को

 बेनकाब  कर  चुकी  लेकिन  हमारी  सरकार  ने आज  तक  एक  भी

 भ्रष्ट  मंत्री  को  नहीं  पकड़ा  एक  भी  भ्रष्ट  अधिकारी  को  नहीं  पकड़ा

 इसका  क्‍या  कारण  क्या  देश  में,फ्रष्टाचार  नहीं  हो  रहा  क्या

 इस  समय  भ्रष्टाचार  नहीं  हो  रहा  है  ?  इस  समय  भी  भ्रष्टाचार  हो  रहा

 सरकार  क्यों  मौन  साधे  हुए  हमारे  माननीय  मंत्री  राम  बिलास

 पासवान  जी  यहां  बैठे  हुए  रेलवे  जैसा  महत्वपूर्ण  विभाग  उनके  पास

 उस  विभाग  में  भी  भ्रष्टाचार  वे  बतायें  कि अभी  तक  कितने

 मामले  गये  कितने  अधिकारियों  को  सजा  दी  गयी

 #  अध्यक्षपीठ  को  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  से  निकाल  दिया

 हमारे  जैना  ही  यहां  बैठे  हुए  क्या  कारण  है  कि  मंत्रियों  को
 अपने  विभार्गों  में  एक  भी  अधिकारा  भ्रष्ट  नजर  नहीं  क्‍या  ये

 एक  टारगैट  फिक्स  नहीं  कर  सकते  कि  इतन  भ्रष्ट  अधिकारियों  को

 हम  प्रतिदिन  कटघरे  में  खड़ा

 चूंकि  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  का  संकल्प  लेना  है  इंसलिए  सबको
 '  प्रयास  करना  देश  की  जनता  के  सामने  यह  अहम  मुद्दा  बत  गया

 अब  हम  लोग  खादी  पहनकर  बाहर  निकलते  हैं  तो  लोग  लाना
 कसते  हैं  कि  वह  देखो  सुखराम  जा  रहा  एक  समय  था  जब  खादी
 सम्मान  का  प्रतीक  हुआ  करती  लेकिन  अब  उसको  इस  तरह
 अपमानित  होना  पड़  रहा  इसलिए  इस  महत्वपूर्ण  मामले  पर  सदन
 को  और  सरकार  को  गम्भीरता  से  विचार  करना  आप  बताएं
 कि  भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कदम  उठाने  जा  रही
 है  2

 मैं  एक  बात  और  कहना  चाहता  लोकपाल  विधेयक  आ  रहा
 उसमें  भी  किसी  न्यायाधीश  को  शामिल  नहीं  किया  जा  रहा

 आज  जिलों  में  न्याय  बिक  रहा  अमीर  लोग  खरीद  रहे  हैं  और  गरीब
 को  न्याय  नहीं  मिल  रहा  अकेले  सुप्रीम  कोर्ट  बची

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  बेठ  आपके  कुछ  शब्द  मेरे
 नोटिस  में  लाए  गए  मैं  उनको  देखना

 श्री  गंगा  चरष्ण  राजपूत  :  मैं  चाहता  हूं  कि सरकार  की  तरफ  से

 कोई  उत्तर

 श्री  चमन  लाल  युप्त  :  उपाध्यक्ष  में  सदन  का

 ध्यान  एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  पूरे  को  ओर  दिलाना  चाहता  पिछले
 चार  सालों  से  पाकिस्तान  ने  किसी  भी  सिर्त्र  को  जो  कश्मीर  का  रहने
 वाला  वीजा  नहीं  लिशेक्कर  ४हां  पर  ननकाना  साहिब  में  हमारे

 तीर्थ  यात्री  जाते  उसके  लिए  उन्होंने  जब  एप्लाई  किया  तो
 पाकिस्तान  ने  यह  कहकर  कि  यह  कश्मीर  को  बिलांग  करते  हैं  और

 वह  एक  विजाटपग्रस्त  क्षेत्र  इसलिए  उनको  इजाजत  नहीं  हालांकि
 पिछले  तीस  सालों  से  यहां  के  लोग  बाकायदा  ननकाना  साहिब  जा  रहे

 लेकिन  जब  से  इंसजेंसी  चालू  हुई  वे किसी  भी  सिख  तीर्थ  यात्री
 को  ननकाना  साहिब  जाने  के  लिए  एलाऊ  नहीं  कर  रहे  फकिस्तान

 हमारे  धार्मिक  स्थानों  पर  हमारे  लोगों  को  बिजिट  करने  की  अनुमति
 नहीं  दे  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  क्या  सोचती  है  और  क्यों  नहीं
 इसको  इंटनेंशनल  फोरम  द्वारा  हल  कराती  कि  कम  से  कम  ज्ओ  हम्मरे
 सिख  तीर्थ  यात्री  उनको  जहां  जाने  की  अनुमति

 ओऔ  संत्लोेष  मोहन  देल  :  हमें  इस
 बात  पर  प्रसन्नता  है  कि  यद्यपि  हम्शरे  प्रधान  मंत्री  बहुत  व्यस्त  फिर
 भी  उन्होंने  हाल  ही  में  पूर्वोत्तर  राज्यों  का  दौरा  किया  यही
 उन्होंने  पूर्वोत्तर  क्र  के  ल्‍्केमों  को  6100  करोड़  रुपये  अथणा  इसी  प्रकार
 का  एक  ब्िशेष  पैकेज  दिया  हमें  कूछ  नहीं  म्ल्ल्तरि  क्योकि  हस  जराक
 भरी  से  हमें  रेल  ब्रजट  में  हमारे  रेल  मंत्री  द्वारा  एक  रेल  लाइन  के
 अतिरिक्‍त  कुछ  नहीं  मिला
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 लेकिन  जब  हम  हाल ही  में  प्रधान  मंत्रो  स ेमिले  तो  मुझे  आशा
 थी  जे  इसको  ठीक  लेकिन  माननीय  प्रधान  मंत्री  क्र एक  व्रक्तव्य
 से  असम  के  भाषाई  तथा  धार्मिक  अल्पसंख्यकों  में  काफी  अप्रसन्‍नता
 औओए  भ्रम  के  साथ-साथ  भय  उत्पन्न  किया  माननाय  प्रधानमंत्री
 ने  गह  घोषणा  को  है  कि  वह  अधिनियम  को  निरस्त
 करने  जा  रहे  अधिनियम  एक  ऐसा  अधिनियम  हे
 जो  न  केबल  विदेशियों  का  पता  उनको  सूचो  बनाने  अथवा

 उनका  देश  से  बाहर  भेजने  क॑  संबंध  में  बल्कि  यह  भारत  के
 वास्तविक  नागरिकों  को  सुरक्षा  प्रदान  करन  के  लिए  एक  सुरक्षा  कबच
 a  है  जिन्हें  पुलिस  द्वारा  तंग  किया  जा  सकता

 अणएराहन  3.0०  बजे

 देश  के  किसी  भो  भाग  यदि  कोई  विदेशों  हैं  तो  बह  विदेशियों
 विषयक  1946  कं  अन्तर्गत  आता  इस  बात  का  सिद्ध
 करने  का  उत्तरदायित्व  आरोप  लगाये  गये  व्यक्ति  पर  है  कि  वह  बिदशो
 नहों  कि  वह  भारतीय  लेकिन  अधिनियम  के
 अन्तर्गत  यदि  कोई  आरोप  अन्य  पक्ष  अथवा  सरकार  द्वारा  लाया  जाता

 ता  यह  सिद्ध  करना  भो  उसका  कर्त॑व्य  है  कि  वह  व्यक्ति  विदेशों
 कि  वह  1971  के  पश्चात  पासपोर्ट  के  वीजा  क॑  बिना  अवैध

 रूप  से  भारत  में  आया  अथवा  यहि  वह  पासपोर्ट  अथवा  वाजा  से
 आया  तो  यह  कि  वह  अधिक  समय  तक  ठहर  रहा  इसमें  यह
 भी  प्रावधान  है  कि एक  बार  अधिकारियों  द्वारा  इसका  पता  लगाय  जाने
 के  पश्चात  उसे  उस  तारोख  से  दस  वर्ष  के  लिए  मतदाता  बनने  से  वंचित
 किया  उनको  राष्ट्रीयता  प्रदान  की  जायेगो  बशर्ते
 कि  वे  अन्य  नियमों  के  अन्तर्गत  सहो

 मैं  प्रधानमंत्री  पर  आरोप  नहीं  उन्हें  या  तो  उनके
 लोगों  द्वारा  गलत  सूचना  दी  गई  थो  अथवा  उनकी  असम  गण  परिषद
 का  समर्थन  जारी  रखने  में  बहुत  रूचि  जिस  पर  का
 यह  दबाव  है  कि  मतदाता  सुची  सही  नहीं  हर  जे  गलत
 मतदाता  सूची  की  सहायता  से  निर्वाचित  होते  हैं  और  व  कहते  हैं  कि
 यह  गलत  मतदाता  सूची  और  यह  कि  इसकी  पुनरीक्षा  को  जानी

 चाहिए  और  इसमें  यह  संशोधन  किया  जाना  लेकिन  विधायक
 तथा  मंत्री  के  रूप  में  बने  रहते  यह  इसका  सर्वाधिक  हास्यास्पद  भाग

 हम  भाषायों  तथा  धार्मिक  अल्प  संख्यकों  को  ऐसी  सूचियों  तथा
 विटेशियों  के  मामले  के  कारण  इतना  अधिक  तंग  होना  पड़ता
 कांग्रेस  पार्टी  अपने  दृष्टिकोण  पर  पूर्णतया  अडिग  है  कि  वर्ष  1971  के

 पश्चात्‌  आये  किसी  भी  विदेशी  को  असम  में  नहीं  रहना  चाहे
 तरह  हिन्दू  अथवा  हमें  कोई  आपत्ति  नहीं  है  लेकिन  साथ
 हो  हम  यह  देखने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  कि  पुलिस  अधिकारियों  को
 तंग  करने  के  लिए  कोई  हथियार  दे  दिया

 विगत  जब  कोई  विदेशियों  विघवक  अधिनियम  नहीं  कोई
 अधिनियम  नहीं  तब  यहां  तक  कि  दत्त

 तथा  चौधरी  उप  नाम  वाले  असमियों  जो  बंगालियों  में  भी  विद्यमान

 भी  विदेशी  हाने  का  नोटिस  दिया  गया  यह  एक  तथ्य  मैं

 वर्ष  1980  से  संसद  में  असम  का  प्रतिनिधित्व  कर  रहा  मैं  श्री  राम
 विलास  पासवान  से  एक  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  जिल्होंने  पूर्वोत्तर  क्षेत्र
 में  विशेष  रूचि  ली  यदि  प्रशासन  अथवा  न्‍्यायाधिकरण  को  कुछ
 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  कोई  संशोधन  किया  जाना  तो  हम  उस

 पर  चर्चा  कर  सकते  हमारा  उस  पर  दृष्टिकोण  खुला  लेकिन
 स्वयं  अधिनियम  को  निरस्त  करके  अथवा  कुछ  प्रमुख  परिवर्तन

 अधिनियम  के  महत्व  को  किसी  तरह  अपमिश्रित  नहीं
 किया  जाना  मैं  यह  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  कि  याद  आप  इसे

 तो  इस  दल  के  एक  सो  चालीस  सदस्य  आपके  लिए  मतदान
 नहों  हमारी  पार्टो  को  कार्यकारिणी  समिति  ने  निर्णय  कर  लिया

 है  और  हम  आपसे  अपील  करते

 मैं  प्रधानमंत्री  पर  आरोप  नहीं  मैं  भी  मंत्री  रहा  हूं  ओर
 मैंने  भो  यह  देखा  है  कि  कई  बार  अधिकारी  मंत्रियों  को  गलत  सूचना
 देते  इसी  तरह  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  सकती  थी  और  हम

 इसे  भुलने  के  लिए  तैयार  लेकिन  इस  पर  आगे  कार्यवाही  नहीं  की
 जानो

 मुझे  अवसर  देने  क॑  लिए  में  आपका  आभारी  असम  में

 आतंकवादियों  का  पता  लगाने  के  लिए  सेना  क॑  अत्याचारों  के  संबंध
 में  समाचार  पत्रों  मे ंआरोप  लेकिन  आतंकवादियों  की  गतिविधियों
 का  अवश्य  रोका  जाना  हाल  ही  श्री  आडवानी  जी  भी
 असम  में  इन  दोनों  मुद्दों  उनका  और  कांग्रेस  पार्टी  के  भिन्‍न

 विचार  लेकिन  उन्होंने  यह  भो  कहा  है  कि  तंग  किए  जाने  को

 अवश्य  बन्द  किया  जाना  चाहिए  उग्रवादियों  का  पता  लगाने

 के  नाम  आपको  देश  के  निर्दोष  लोगों  को  तंग  नहीं  करना

 यह  हो  रहा  है  और  इसे  अवश्य  रोका  जाना  मैं  श्री  पासवान
 से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  गृह  मंत्री  के  साथ  चर्चा  जिनको

 ,  कभी-कभी  इसके  सिर-पैर  का  भी  पता  नहीं  उन्होंने  कल  ही

 कहा  था  कि  इसे  निरस्त  किया  जायेगा  और  अगले  दिन
 बह  प्रधान  मंत्री  के साथ  इसीलिए  मैं  यह  कह  रहा  उन्हें  पूर्वोत्तर
 की  जानकारी  मुझे  विश्वास  है  कि  उन्होंने  प्रधानमंत्री  को  इससे
 अवगत  नहीं  कराया

 श्री  बनातवाला  :  मैं  श्री  संतोष

 मोहन  देव  के  बिचारों  का  समर्थन  करता

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  नियम  193  के  अन्तर्गत  चर्चा  को

 फिर  प्रारम्भ  कर  रहे  श्री  मूर्ति  खड़े

 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  कहता

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  हमारी  पार्टी  का  व्यू  भी

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  आप  क्या  कहना  चाहते  ,
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 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  जितने  भी  फॉरनर्स  व ेआज  भी
 रह  रहे  जहां  तक  उनको  निकालने  का  सवाल  कोई  इच्छा  शक्ति
 नहीं  यह  बोट  को  राजनीति  उनको  निकालना  यहां  पर
 प्रश्त  उनको  निकालने  का  प्रधान  मंत्री  जो  ने  वहां  पर  कहा
 .-  हमारी  पार्टो  का  व्यू  भा  आना  प्रधान  मंत्री  जी
 ने  जो  वहां  पर  घोषणा  की  हम  उसका  स्व्रागत  करते  जो  कानून

 इस  राष्ट्र  में  फॉरनर्स  को  परिभाषा  क्‍या  हे  2

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  इस  पर  चर्चा  नहों

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  इस  राष्ट्र  में  फॉरेनर्स  को  परिभाषा
 क्या  है

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  आपको  बात  हो

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  बात  नहां  फॉरनर्स
 की  डेफिनिशन  यह  है  कि  जो  लोग  बंगलादेश  से  या  पाकिस्तान  से  यहां

 आए  वे  फॉरेनर्स  इस  देश  में  जो  रहने  वाले  फॉरेनर्स  नहीं
 हम  उनके  विरोध  में  नहीं  परन्तु  जो  बांगलादेशी  यहां  पर  आए
 उनको  निकालना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  यही  उन्होंने  कहा

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  उसमें  राष्ट्र  का  प्रश्न  हम  किसी
 को  मिस  गाइड  नहीं  कर  रहे  इसमें  किसो  के  भी  दो  मत  नहीं  हो

 इसलिए  हमारी  स्पष्ट  भूमिका  है  कि  जो  भी  विदेशी  उनको

 निकालना  चाहिए  |...

 श्री  बनातवाला  :  यह  एक  गम्भीर  चुक  इसे  निरस्त

 नहीं  किया  जाना  यह  सदन  आई
 अधिनियम  को  निरस्त  करने  के  नितान्त  विरूद्ध  इस

 अधिनियम  को  कभी  निरस्त  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जिसे  एक
 विशेष  विचार  से  लाया  गया  था  कृपया  मुझे  कुछ  कहने

 की  अनुमति  प्रदान

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आप  पहले  ही  बोल  चुके

 श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  भारत  को  भूमि  पर  एक  भी  विदेशी

 नहीं  रह  उनको  निकालना

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ठीक  आपकी  बात  हो  आपने  अपनी

 बात  कह  अब  आप  और  क्‍या  कहना  चाहते

 लेफ्टिनेट  जनरल  प्रकाश  मणि  त्रिपाठी  :  हम  लोग

 सिम्पल  बात  कह  रहे  जो  बंगलादेश  के  फॉरेनर्स  जो हकीकत

 जो  स्थिति  जो  कि  इतनी  अधिक  संख्या  में  यहां  पर  आ  गए

 हम  चाहते  हैं  कि  जो  कानून  उसको  क्रियान्नित  किया

 अपराहन  3.06  बज

 राव  राम  सिंह  पीठासीन

 बंगला  देश  कं  जो  फॉरनर्स  व॑  बहुत  तेजी  से  यहां  आ  रह
 मेहरबानों  करके  उनका  आना  बंद  यह  हमारे  देश  कं  लिए

 बहुत  जरूरी

 श्री  राजेश  पायलट  :  कृपया  मुझे  कुछ  शब्द
 कहने  को  अनुमति

 सभापति  महोदय  :  कया  आप  इस  ब्िषय  पर  हो  बोलना  चाहते
 >
 हैं

 श्री  राजेश  पायलट  :  मैं  भूतपूर्व  सैनिकों  क॑  विषय  पर
 बोलना  चाहता  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  मुझे  बोलने  की  अनुर्मात  पहल
 ही  दे  दी  मुझे  प्रसन्‍नता  है  कि  आपके  जैसा  भूतपूर्व  सैनिक  पोटासीन

 है

 सभापति  महोदय  :  श्री  राजेश  मुझे  खेद  है  कि  एसा  +#तई
 विषय  आज  को  कार्यसूची  में  नहीं

 श्री  राजेश  पायलट  :  उपाध्यक्ष  महोदय  ने  मुझे  बोलने
 की  अनुमति  पहले  ही  दे  दो

 सभापति  महोदय  :  आप  कितने  समय  तक  बोलेंगे  2

 सभापति  महोदय  :  यह  भूतपूर्व  सैनिकों  का  विषय  एक

 भूतपूर्व  सैनिक  के  रूप  में  यदि  आप  इस  विषय  पर  बोलना  चाहते  हैं
 तो  न  नहीं  कह  सकता

 श्री  राजेश  पायलट  :  1971  में  जब  हमारे  देश  पर
 पाकिस्तान  द्वारा  हमला  किया  गया  तो  हमारे  अनेक  सैनिकों  ने
 अपने  जीवन  का  बलिदान  ठीक  एक  हफ्ता  पहले  मैं  एक  गांव

 में  तो  मुझे  वास्तव  में  यह  अनुभव  हुआ  है  कि  लोग  उस  बलिदान
 को  भूल  गए  हैं  जो  उन्होंने  1971  में  देश  के  भूभाग  और  अखंडता  की
 रक्षा  करने  में  किया  सभा  के  नेता  श्री  राम  विलास  पासवान  यहां

 मौजूद  हमने  उस  वर्ष  ।4  और  ।7  दिसम्बर  के  बीच  पाकिस्तानी
 आक्रमण  का  सामना  किया  उनके  बलिदान  को  बनाए  रखने  के

 लिए  हम  कुछ  कर  सकते  हैं  जैसे  एक  डाक  टिकट  जारी  हम

 मुख्यमंत्रियों  से  भी  अनुरोध  कर  सकते  हैं  कि  वे  उन  लोगों  के  लिए
 नागरिक  अभिनंदन  का  आयोजन  करें  ताकि  उन्हें  सम्मानित  किया  जा
 सके  जो  वास्तव  में  देश  के  लिए  लड़े  ऐसा  जिला  स्तर  पर  जिला

 मजिस्ट्रेटों  द्वारा  और  राज्य  स्तर  पर  मुख्य  सचिवों  और  मुख्यमंत्रियों
 द्वारा  किया  जा  सकता  है  जिससे  उनके  बलिदान  को  याद  किया  जा
 रजत
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 सभापति  महोदय  :  मेरे  विचार  से  सरकार  श्री  पायलट  के  प्रस्ताव
 पर  विचार  करना  चाहेगी  क्योंकि  बस्तुतः  भृतपूर्व  सैनिकों  के कल्याण
 के  हमने  जो  कुछ  भी  किया  वह  पर्याप्त  नहीं

 रेल  मंत्री  राम  विलास  :

 अपराह्न  3.10  बजे

 आन्श्र  प्रदेश  में  समुद्री  तूफान  से

 उत्पन्न  स्थिति--ज्लारी

 '
 कृषि  मंत्री  चतुरानन  :  मैं  17  से  21

 1996  तक  आान्ध्र  प्रदेश  में  हुई  भारी  वर्षा  और  बाढ़  के  बारे
 में  यह  पूरक  वक्तव्य  देना  चाहता

 15  1996  को  दक्षिण-पश्चिम  और  समीपवर्ती  पश्चिम-मध्य
 बंगाल  की  र्कड़ी  के  ऊपर  निम्न  दबाज  का  क्षेत्र  नना  16
 1996  को  यह  निम्न  दबाव  का  क्षेत्र  और  भी  तेज  हो  गया  और  यह
 18  1996  तक  समुद्र  के  ऊपर  मौजूद  19
 1996  को  यह  अन्दर  के  भू-भाग  की  तरफ  बढ़ा  और  पश्चिम  दिशा
 की  ओर  जाते  हुए  रायलसीमा  और  समीपदर्ती  क्षेत्रों  क ेऊपर  बढ़
 2।  1996  को  यह  निम्न  दबाव  धीरे-धीरे  कमजोर  पड़
 17  अक्टूबर  1996  से  2।  1996  कं  दौरान  राज्य  में  पूरे  दक्षिण
 तटवर्तोी  क्षेत्र  और  आन्ध्र  प्रदेश  के  रायल'संमा  जिलों  में  व्यापक  और
 भारी  से  बहुत  भारी  वर्षा

 भारी  वर्षा  से  आन्ध्र  प्रदेश  के  प्रप्णवित  ग्यारह  जिलों  में  मानव

 पशुधन  की  अत्यधिक  क्षति  हुई  और  सार्वजनिक  तथा  निजी
 सम्पत्तियों  को  काफी  नुकसान  सबसे  अधिक  प्रभावित  जिले  हैं

 अनंतपुर  और  इन  दिनों
 में  इन  प्रभावित  जिलों  में  100- 517  तक  वर्षा  भारी

 नुकसान  और  तेज  बाढ़  से  कई  गांव  डून  कई  मझौले  और  लघु  -

 सिंचाई  स्त्रेतों  में  टरारें  पड़  गईं  और  वे  क्षतिग्रस्त  हो  इसका  क्रमिक
 प्रभाव  पड़ा  और  मंझौले  तथ्य  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  जैसे  क्यूडपा
 में  लोअर  स्मगिलेरू  परियोजना  और  प्रकाशम  जिले  में  रालपाडु  और

 मोफाडू  जलाशय  में  बड़ी  दरारें  पड़  वर्षा  से नेल्लूर  और  ओनगोले
 के  नीच  राष्ट्रीय  राजमार्ग  और  ने  लूर  और  ओनगोले  के  नीच
 तथा  विजयवाड़ा  और  मद्रास  के  बीच  कछ  अन्य  स्थानों  पर  रेल  लाइन
 को  भारी  क्षति  राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  जिला
 प्रशासन  ने  निचले  स्थानों  में  रह  रहे  1,37,  314  लोगों  को  सुरक्षित  स्थानों
 पर  पहुंचाने  और  उन्हें  174  सहःयता  शिबरों  में  ठहराने  में  तुरंत
 कार्यवाही  की  प्रभावित  जिलों  में  चि'ऋत्सा  और  अर्द्ध-चिकित्सा
 दलों  को  तैनात  किया  दो  भारतीय  सेना  के  10
 सेना  की  बड़ी  संख्या  में  देशी  नाथें  और  मोटरयान  भी  बचाव  और
 सहायता  के  लिए  लगाए  गये  जिसमें  जलमर्न  गांखों  में  पीड़ितों  को  खाने
 के  पैकेट  और  पीने  का  पानी  देता  भी  शामिल  राज्य  सरकार  ने
 अधायित  जिलों  में  कुल  338  लोगों  की  मौतों  की  सूचना  दी

 अवैध  प्रवासी
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 अधिनियम  को  निरस्त  करने  के  प्रश्न  के  बारे  में

 प्रधान  मंत्री  ने  2।  1996  को  प्रभावित  क्षेत्रों  का  हवाई
 दौरा  किया  और  जिला  प्रशासन  द्वारा  चलाये  जा  रहे  उपायों  की  समीक्षा

 आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  भी  प्रधानमंत्री  के  साथ  प्रधानमंत्री
 ने  तत्काल  सहायता  और  पुनर्वास  उपायों  को  करने  के  लिए  50  करोड़
 रुपये  की  राशि  जारी  करने  की  घोषणा  इसमें  से  23.285  करोड
 रुपया  1.1.1997  को  देय  आपदा  राहत  कोष  का  केन्द्र  के  अंश  के  चौथी
 किस्त  के  रूप  में  था  लेकिन  जिसे  पहले  ही  22.10.1996  को  जारी  कर

 दिया  था  और  शेष  26.715  करोड़  रुपया  अर्थोपाव  अग्रिम  के  कारण
 दिया

 घैैंने  स्वयं  30  1996  को  सबसे  अधिक  प्रभावित  क्षोत्रों
 का  दौरा  किया  मैंने  प्रभावित  लोगों  की  दयनीय  दशा  को  देखा  हे
 और  राज्य  सरकार  को  सभी  सम्भव  सहायता  देने  का  आश्वासन  दिया

 राज्य  सरकार  ने  199  के  अन्त  में  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत
 किया  जिसमें  550.63  करोड़  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग
 की  गई  28-30  1996  को  तत्काल  एक  केन्द्रीय  दल
 राज्य  में  भेजा  गया  केन्द्रीय  दल  की  रिपोर्ट  प्राप्त  हो  गई  मेरी

 अध्यक्षता  में  राष्ट्रीय  आपदा  सहायता  समिति  की  बैठक  18
 1996  को  हुई  इस  मुद्दे  पर  विचार  किया  गया  है  और  यह  निर्णय
 लिया  गया  कि  चूंकि  राज्य  को  निधियां  पहले  ही  जारी  कर  दी  गई  हें
 और  आपदा  राहत  के  लिए  राष्ट्रीय  कोष  से  अतिरिक्त  सहायता  के

 मुद्दे  पर  6-7  1996  के  समुद्री  तूफान  के  बाद  राज्य  को
 उपलब्ध  कराये  जाने  वाले  सहायता  के  पैकेज  के  साथ-साथ  विचार
 किया

 मुझे  इतना  ही  कहना

 अपराह्न  3.15  बजे

 अवैध  प्रवासी  द्वारा

 अधिनियम  को  निरस्त  करने  के  प्रश्न  के  बारे  में

 ओऔ  संतोष  मोहन  देव  :  प्रधानमंत्री  यहां  पर

 उपस्थित  जैसा  कि  कानून  और  व्यवस्था  की  समस्या  पैदा  हो  रही
 उन्हें  कुछ  कहना  चाहिए  क्‍योंकि  वे  यहां  पर  उपस्थित  यदि  वे

 बोलने  के  इच्छुक  नहीं  तो  मैं  उन्हें  बाध्य  नहीं  कर  यह  उन

 पर  निर्भर  करता
 हु

 सभापति  महोदय  :  यदि  प्रधानमंत्री  बोलना  चाहते  हैं  तो उनका

 स्वागत  है  अन्यथा  सभा  की  अनुमति  से  हम  नियम  193  के  अन्तर्गत

 चर्चा  शुरू  करते

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  प्रधानमंत्री  बोलना  चाहते
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 प्रधानमंत्री  .:  आपकी  अनुमति
 से  मैं  जहां  तक  असम  के  अवैध  प्रवासी  द्वारा
 अधिनियम  का  संबंध  एक  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  आप  और

 सम्पूर्ण  सभा  जानती  है  कि  मैंने  साढ़े  छः  दिन  सभी  पूर्वोत्तर  राज्यों  का

 दौरा  किया  मेरे  दौरे  के  मैंने  समाज  के  सभी  वर्गों  से  मिलने
 का  प्रयास  किया  जिनमें  राजनीतिक  दलों  के  गैर-सरकारी

 मंत्रियों  और  छात्र  संघ  शामिल  इसी

 पूर्वोत्तर  राज्यों  के  दौरे  के  दौरान  मैंने  लोगों  के सभी  वर्गों  क ेसाथ  मिलने
 का  प्रयास

 श्री  राजेश  पायलट  :  क्‍या  आप  किसानों  से

 श्री  देवेगौड़ा  :  असम  में  यह  मांग  थी  कि  इस
 अधिनियम  को  निरस्त  किया  लगभग  सभी  राजनीतिक  दल
 जिसमें  सत्तारूढ़  दल  भी  इसे  निरस्त  करना  चाहते  लेकिन

 जमाइते-इस्लाम  ने  अन्त  में  मुझसे  अनुरोध  किया  कि  खासतौर  पर  इस
 अधिनियम के  बारे  में  जल्दबाजी  में  कोई  निर्णय  न  मैंने  उन्हें  बताया

 कि  वर्तमान  संदर्भ  में  जब  तक  सभी  दल  सहयोग  नहीं  करते  तो  मेरे

 लिए  किसी  भी  अधिनियम  को  निरस्त  करना  वास्तव  में  मुश्किल  होगा
 और  उन्हें  भी  सभा  के  संघटन  के  बारे  में  मालूम  है  और  सरकार  सभी

 दलों  के  सहयोग  के  साथ  इस  पर  विचार

 यह  मुददा  पत्रकारों  ने  प्रेस  संजाददाता  सम्मेलन  में  उठाया

 अधिकांश  लोग  इस  अधिनियम  को  निरस्त  करना  चाहते  हैं  क्योंकि

 इस  अधिनियम  से  उद्देश्य  की  पूर्ति  नहीं  हो  पा  रही  यह  मुख्य
 बिवाटग्रस्त  विषयों  में  से  एक  इस  अधिनियम  के  अन्तर्गत  विदेशियों

 का  पता  लगाने  के  लिए  एक  न्यायाधिकरण  गठित  किया  गया

 मैं  इस  अधिनियम  के  प्रभावों  जैसे  न्यौरे  में  नहीं  जाना

 हालांकि  उन्होंने  3.78  लाख  लोगों  की  विदेशियों  के  रूप  में  पहचान  की

 न्‍्यायाधिकरण  ने  लगभग  1000  लोगों  को  बंगलादेश

 वापस  भेजने  का  आदेश  पारित  इस  तरह  बातचीत  का  यही  कुल
 परिणाम  हैं

 मैं  अब  इसके  गुणाबगुणों  में  नहों  पड़ना  चाहता  लेकिन  इस  मुद्दे
 पर  कुछ  विवाद  जब  तक  मैं  पूरी  सभा  को  विश्वास  में  नहीं  ले

 तब  तक  अभी  इस  अधिनियम  को  निरस्त  करने  का  प्रश्न  नहीं

 अपराह्न  3.18  बजे

 आंक्ष  प्रदेश  में  समुद्री  तूफान  से

 उत्पन्न  स्थिति--जारी

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सभा की  अनुमति  हम

 नियम  193  के  अधीन  पुनः  चर्चा  शुरू  मेरे  बिचार श्री
 मूर्ति  बोल  रहे  थे  और  वह  अपना  भाषण  जारी

 5  1918  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  358

 श्री  मूर्ति  :  सभापति  हम

 प्रधान  मंत्री  के  बड़े  आभारी  हैं  कि  उन्होंने  इस  आपदा  पर  चर्चा  के  दौरान
 उपस्थित  रहने  की  अपनो  मंजूरी  दे  दो  हमारे  देश  के  इतिहास  में

 इतनी  बड़ी  आपदा  कभी  नहों  हम  लोग  तो  खासतौर  पर  खुश
 हैं  क्‍योंकि  प्रेस  में  परस्पर  विरोधी  खबरें  छप  रही  हैं  कि  प्रधान  मंत्री  और

 मुख्य  मंत्री  के  बीच  सब  कुछ  ठोक-ठाक  नहीं  है  और  इन  दो
 पदाधिकारीयों  के  बीच  पैदा  हुई  गलतफहमी  की  वजह  से  आंध्र  प्रदेश
 राज्य  को  परेशानी  उठानी  पड़  सकती

 मैं  अमलापुर  संसदोय  निर्वाचन  क्षेत्र  से  निर्वाचित  सदस्य

 हूं  जहां  सात  में  से  छः  विधान  सभा  क्षेत्र  पूरी  तरह  से  जलमग्न  हो  गए
 जब  माननीय  प्रधानमंत्री  न ेअमलापुरम  का  दौरा  किया  तो  मुझे  यह

 जानकारी  नहीं  दी  गई  थी  कि  प्रधानमंत्री  वहां  पहुंच  रहे  जब  माननीय

 कृषि  मंत्री  ने  वहां  का  दौरा  किया  तो  भी  मुझे  नहीं  बताया  यह
 तो  शिष्टाचार  की  बात  है  कि  जब  भी  कभी  कोई  मंत्री  अथवा  प्रधान
 मंत्री  किसी  संसद  सटस्य  के  क्षेत्र  का  दौरान  करते  हैं  तो उस  संसद  सदस्य
 को  इसके  बारे  में  बताया  जाना  यहां  तक  कि  यदि  अंतिम  मौके

 पर  कोई  परिवर्तन  किया  जाता  है  तो  उस  परिवर्तन  के  बारे  में  भी
 माननीय  सदस्य  चाहे  वह  नहीं  भी  बताया

 जहां  तक  मौसम  विभाग  द्वारा  निभाई  गई  भूमिका  कः  संबंध

 उन्होंने  तूफान  के  60  से  70  घंटे  की  गति  का  पृव॒लिमान
 लगाया  था  जबकि  वास्तविक  गति  220  प्रति  घंटा  यदि
 आकाशवाणी  और  दूरदर्शन  पर  220.  प्रति  घंटा  की  गति  का

 पूर्वानुमान  बताया  गया  होता  और  यह  संकेत  दिया  गया  होता  कि

 अनेक  मकान  दह  सकते  अनेक  पेड़  गिर  सकते  हैं  लोगों  ने  स्वयं

 ही  ऐहतियाती  उपाय  किये  होते  और  ऐसे  स्थानों  पर  शरण  ले  ली  होती
 जहां  वे  आवश्यक  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया

 माननीय  गृह  मंत्री  ने  अपने  वकतध्य  में  कहा  कि  प्रौद्योगिकी *
 उपलब्ध  नहीं  अमरीका  और  ब्रिटेन  जैसे  देशों  में  यह  प्रौद्योगिकी

 उपलब्ध  हम  सभी  जानते  हैं  कि  1977  में  इसी  तरह  की  एक  आपदा
 डिविसीमा  में  घटित  हुई  थी  जिसमें  करांब  10,000  लोग

 मर  गए  अमरीकी  और  अमरीका  में  रह  रहे  भारतीयों  ने  उपग्रह  के

 जरिए  देखा  था  कि  वहां  पर  क्या  हुआ  यह  बडे  दुर्भाग्य  को  बात

 है  कि  आज  भी  भारत  सरकार  के  पास  वह  प्रौद्योगिको  नहीं  है  जो  ऐसे

 तूफानों  की  गति  के  बारे  में  पूर्वानुमान  बता  जो  समुद्री  तुफान  और

 तूफानी  हवाओं  के  बारे  में  स्थिति  को  दूरदर्शन  पर  टिखा  हम
 अमरीका  में  देखते  हैं  कि किस  तरह  से  समुद्री  तृफनल  एक  एक  मिनट

 पर  चलते  जब  अमलापुरम  में  यह  घटना  हो  २:  थी  तो  दूरदर्शन
 एक  दिवसीय  क्रिकेट  मैच  का  प्रसारण  कर  रहा  था  इससे  पता  चलता

 है  कि  इन  लोगों  के  जीवन  की  रक्षा  करने  में  हम  कितनी  रूचि  लेते

 इस  सबके  बाद  मैं  वहां  हुई  मौतों  के  बारे  में  अवश्य  बोलना
 सरकार  ने  कहा  है  कि  971  लोगों  के  मरने  था  925  लोगों

 के  लापता  होने  की  खबर  लेकिन  स्थानीय  लोग  ऋहते  हैं  कि  यह
 संख्या  १,000  से  भी  काफी  ज्यादा  हो  सकती  क्षेत्र  कं  करों  ओर  फैले
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 उन  आरक्षित  वनों  में  खोज  करने  की  कोई  कोशिश  नहीं  को  गई  है  जहां

 मछआरे  रहते  मछआरों  का  कहना  है  कि  अनेक  शव  अभी  भी  इन
 आरक्षित  वनों  में  पड़े  होंगे  जिन तक्र  सरकार  को  पहुंच  नहीं  यहां
 तक  कि  10  दिनों  के  बाद  भी  एक  मछआरा  अमलापुरम  से  तैरता  हुआ
 मद्रास  में  पहुंचा  वह  समुद्र  में  पुर  आठ  दिनों  तक  तैरता  रहा  था
 और  नेवी  के  जहाजों  अथवा  अन्य  विमान  भी  उसे  देख  नहीं

 तट  रक्षक  के  विमान  भी  कोई  संकेत  दे  सकते  यदि  वे  समुद्र
 में  गए  होते  तो  वे  सभी  मछआरों  को  जो  वहां  बिना  रेडियो  सुविधा
 क॑  ढूंढ़  सकते  वे  उन्हें  चेतावनी  द ेसकते  थ ेऔर  कह  सकते  थे

 चूंकि  क्योंकि  समुद्री  तूफान  आने  वाला  है  और  आप  लोगों  को  जान
 का  खतरा  इसलिए  वापिस  किनारे  पर  चले

 पहुंचाई  गई  राहत  को  मात्रा  ठीक-ठाक  लेकिन  इसका  काक्की
 राजनातिकरण  हुआ  अनेक  लोग  कहते  हैं  कि  उनका  संबंध  किसी
 विशेष  राजनैतिक  दल  से  हालांकि  उनके  घर  ढ़ह  गये  हैं  फिर  भी
 उन्हें  गणना  में  शामिल  नहीं  किया  गया  यह  बहुत  हो  दुर्भाग्य  को
 बात  राहत  कार्य  शुरू  होने  के  पहले  ही  हमें  सर्ब-दलीय  समितियों
 का  गठन  कर  देना  चाहिए  ऐसा  नहीं  किया  जिला  स्तरोय

 मण्डल  स्तरीय  सर्मातियों  और  ग्राम  स्तर  को  समितियों  का
 गठन  राहत  कार्य  शुरू  होने  के  पहले  ही  कर  देना  जब  हम
 प्रधान  मंत्री  से  मिले  थे  तो  उन्होंने  भो सहमति  जताई  थी  कि  ऐसी  सभी
 समितियों  का  गठन  किया  जाना  मैं  आपके  विचारार्थ  यह

 सुझाव  देना  चाहंगा  कि  पुनर्निर्माण  कार्यक्रम  क॑  लिए  जिसमें  2,000
 करोड़  को  भारी  राशि  स्थानीय  मंत्री  अर्थात्‌  जिला  प्रभारी
 मंत्री  की  अध्यक्षता  में  एक  समिति  होनी  इसमें  सभो  पार्टी  के

 संसद  सदस्यों  और  नेताओं  को  शामिल  कोजिए  ताकि  वे

 एक  दिशा  दे  जिला  प्रशासन  पर  भो  निर्माण  कार्यक्रम  को

 जिम्मेदारी  होनी  जब  तक  ऐसा  नहों  किया  जाता  तब  तक  इस
 तरह  के  अनेक  आरोपों-प्रत्यारोपों  को  संभावना  है  कि  यह  काम

 समुचित  ढंग  से  नहीं  किया  गया

 मैं  आपको  अवश्य  बता  दूं  कि  इस  देश  में  आज  भी  किसा  भो
 राज्य  के  पास  ऐसे  विनाश  का  वैज्ञानिक  प्रबन्ध  नहों  आपके
 कलेक्टर  प्रशिक्षित  नहीं  आपक  मण्डल  राजस्व  अधिकारी
 प्रशिक्षित  नहीं  आपके  राजनीतिज्ञ  प्रशिक्षित  नहीं  इन  सभो
 लोगों  क॑  लिए  इस  संबंध  में  एक  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  आयाजित  करना

 जब  कोई  विपत्ति  को  घड़ी  आए  तो  उस  समय  सा  अंक  प्राप्त
 करने  अनिवार्य  होने  इन  मानदण्डों  का  पालन  इन  मभा  लागों
 द्वारा  किया  जाना  जब  तक  नहों  क्रिया  जाता  तब  तक
 रेडियो  सेट  धंरा  का  धरा  रह  पुलिस  वायरलेस  प्रणालो  इस

 समुद्री  तुफान  क॑  कारण  पूर्णतया  निरर्थक  हो  चुको  हमें  इस  प्रणाली
 में  सुधार  करने  क॑  लिए  सोचना

 जहां  तक  आपदा  राहत  कोष  का  संबंध  मैं  कहना

 चाहुंगा  कि  मरे  मुख्यमंत्री  का  कहना  है  कि  164  करोड़  रूपए  को
 जो  दसवें  वित्त  आयोग  द्वारा  आवंटित  को  गई  खर्च  को

 जा  चुकी  है  और  उनका  अनुमान  है  कि  नुकसांन  6,000  करोड़  का
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 हुआ  होगा  और  वह  2,000  करोड़  के  संवितरण  को  मांग  कर  रहे
 हैं  ।

 आपने  इसे  एक  राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  कर  सहृदयता  का
 परिचय  लेकिन  इसका  तात्पर्य  क्या  जहां  तक  में
 समझता  राष्ट्रीय  आपदा  का  मतलब  होता  है  कि  प्रभावित  राज्य  का
 खर्चा  राष्ट्र  को  अवश्य  उठाना  हम  इसे  लेकर  कोई  विवाद  नहां

 खड़ा  कर  रहे  हैं  कि  उड़ोसा  में  काई  राष्ट्रीय  आपदा  नहीं  उड़ीसा
 में  जो  हुआ  वह  भो  एक  राष्ट्रीय  आपदा  में  जो  बात  कह  रहा  हूं
 वह  यह  है  कि  जब  भी  राष्ट्रीय  आपदा  की  स्थिति  भारत  सरकार
 को  इस  बात  का  बिना  ख्याल  किए  कि  राज्य  में  कितना  संसाधन
 उपलब्ध  समूचे  राज्य  का  आर्थिक  बोझ  उठाने  की  जिम्मेदारी  स्वीकार
 करनो  यदि  संसाधन  भारत  सरकार  के  पास  उपलब्ध  नहीं  है  तो
 हमें  समस्या  से  निपटने  के  लिए  साधन  और  जरिया  तलाश  करना

 लेकिन  कृपया  स्थिति  को  गंभीरता  को  कम  मत  यह
 एक  राष्ट्रीय  आपदा  है  और  मैं  माननोय  प्रधान  मंत्री  जी  से  अनुरोध
 करूंगा  कि  वह  इसे  पुरी  गंभोरता  से  लें  और  टेखें  कि  हम  इस  स्थिति
 से  कैसे  निपट  सकते  हो  सकता  है  दसवें  वित्त  आयोग  ने  राष्ट्रीय
 आपदाओं  के  लिए  धन  देने  हेतु  कतिपय  नियम  निर्धारित  किए  हों
 लेकिन  उन  नियमों  को  संशोधित  करने  का  अधिकार  आपके  ही  हाथ
 में  आपको  नियमों  में  संशोधन  अवश्य  करने  आपको  इस
 बात  का  ख्याल  किए  बिना  कि  दसवें  वित्त  आयोग  ने  राष्ट्रीय  आपदा
 को  रूपरेखा  के  बारे  में  क्या  कहा  यह  परिभाषित  करना  चाहिए  कि

 राष्ट्रीय  आपदा  क्‍या

 हमें  वहां  बार-बार  जाना  चाहिए  ताकि  लोगों  को  अपेक्षाओं  को

 पूर्ति  निश्चित  रूप  से  हो  हमें  गैर-सरकारी  संगठनों  को  आने  को

 पूरो  छूट  दनी  चाहिए  ओर  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  राहत  कार्य

 बहुत  हो  पक्के  तरीकं  से

 जहां  तक  बुरी  तरह से  क्षतिग्रस्त  मकानों  का  मसला
 मैं  कहना  चाहुंगा  कि  समुद्री  तुफान  से  तकरीबन  सांढ़े  छः  लाख  मकान
 प्रभावित  हुए  हैं--इनमें  से  50  प्रतिशत  पूर्णरूप  से  क्षतिग्रस्त  हो  गए  हैं
 और  50  प्रतिशत  को  आंशिक  रूप  से  क्षति  पहुंची  हो  सकता  है
 आप  इस  तथ्य  को  अभी  न  समझ  पाएं  लेकिन  यदि  आप  उन  दो  जिलों
 में  घुमें  तब  आपको  पता  चलेगा  कि  आपदा  ने  उन  पर  क्‍या  कहर
 बरपाया  यहां  तक  कि  बंगलौर  टाइल्स  से  बने  पक्के  मकान  भो  ढह

 गए  आप  छप्पर  से  बने  मकानों  को  वास्तविक  स्थिति  का  सही
 अन्दाजा  लगा  सकते  अनुमान  है  कि  96  करोड़  की  हानि  हुईं

 केन्द्र  सरकार  ने  वर्ष  1996-97  के  लिए  इन्दिरा  आवास  योजना  के
 अंतर्गत  3,000  करोड़  रखे  में  आपसे  अनुरोध  करूंगा  कि  कृपया
 उस  राशि  में  से  1,000  करोड़  इस  कार्यक्रम  के  लिए  राज्य  को  दिए

 हमारा  सुझाव  है  कि  22,500  की  राशि  उन  लोगों  को  दी  जाये
 जिनके  मकान  पूरी  तरह  क्षतिग्रस्त  हो  गए  हैं  और  10,000  की
 धनराशि  उन्हें  दी जाय  जिनके  मकानों  को  आंशिक  क्षति  पहुंची  यह
 कार्य  करने  के  लिए  कुल  1042  करोड़  की  आवश्यकता

 गैर  -  सरकारी  संगठनों  को  बड़े  पैमाने  पर  आने  को  अनुमति  दी
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 जानो  कृपया  सोचें  कि  हम  अपनेਂ  कार्यक्रम  के  लिए  धन  कैसे

 जुटा  सकते

 मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  जो  भी  मकान  बनाये  इन
 दो  जिलों  में  ही  नहीं  बल्कि  समस्त  तट  वे  छत  के

 होने  बंगलौर  टाइल्स  का  कोई  मकान  नहीं  होना  चाहिए  क्योंकि

 इसके  ऐसे  समुद्री  तूफानों  में  गिर  जाने  की  संभावना  सभी  मकान
 स्लैब  के  होने  चाहिए  अथवा  बे  समुद्री  लुफान  का  सामना

 नहों  कर

 हम  यह  सुझाव दे  रहे  हैं  कि  हमें  विश्व  बैंक  के  पास  जाना

 यह  अच्छा  विचार  यदि  इन्दिरा  आवास  योजना  के  अन्तर्गत  समस्त
 कार्यक्रमों  को  नहीं  लिया  जा  तो  नाले  तथा

 मकान  जैसे  अवसंरचनात्मक  आदानों  को  उनकी  सहायता  से  प्रारम्भ
 किया  जा  सकता

 कृषि  को  अत्यधिक  क्षति  हुई  धान  को  फसल

 पूर्णतया  नष्ट  हो  गई  इसे  कुछ  ही  दिनों  में  काटा  जाना  यह
 फसल  समाप्त  हो  गई  इससे  लगभग  396  करोड़  रुपये  की  हानि  हुई

 सरकार  कृषकों  को  625  रुपये  प्रति  हेक्टेयर  प्रदान  कर  रही

 यह  पर्याप्त  नहीं  हम  यह  सिफारिश  करते  हैं  कि  इसे  बढ़ाकर
 1500  रुपये  अथवा  उसके  लगभग  किया  जाना  फसल  बोमा

 की  योजना  बहुत  पुरानी  इस  योजना  के  अन्तर्गत  फसल  क्षति  का

 आंकलन  करने  के  लिए  तोन  मंडलों  को  लिया  जाता  हम  आपसे

 अनुरोध  करते  हैं  कि  गांव  को  यूनिट  क॑  रूप  में  किया  जाना  चाहिए
 ताकि  सभी  किसानों  और  उनकी  फसलों  का  इसके  अन्तर्गत  लाया  जा

 हम  फसल  कटाई  क  प्रयोग  का  ।6  से  घटा  कर  4  करने

 का  अनुरोध  करते  हम  आपसे  सभा  260  फसल  कटाई  के  प्रयोगों

 को  अनदेखी  करने  का  अनुरोध  करते  हैं  जो  समुद्री  तूफान  से  पूर्व  किए
 जा  चुके  कृपया  10000  से  कम  के  सभी  ऋणों  को  माफ  किया

 किसान  बहुत  गरीब  वे  इस  आपदा  को  सहन  नहीं  कर

 जब  तक  कि  हम  उनको  यह  रियासत  नहीं  उन्हें  जो  भी ऋण  हम

 वे  उन्हें  रियायतो  ब्याज  दर  पर  दिए  जाने

 समस्त  पूर्वो  तथा  पश्चिमी  गोदाबरी  जिले  को

 व्यवस्था  नारियल  पर  निर्भर  वहां  सभी  नारियल  के  पेड़  नष्ट  हो

 गये

 उनमें  से  कुछ  पूर्णतया  उखड़  गये  उनमें  स ेकुछ  ने  अपने  ऊपरी

 भाग  को  खो  दिया  है  जहां  नारियल  लगते  इससे  लगभग  300  करोड़

 रुपये  की  क्षति  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  हमें  उन्हें  नये  पौधे

 प्रदान  करने  हमें  उनको  गिरे  हुए  वृक्षों  को  हटाने  में  उनकी  मदद

 करनो  संघ  राज्य  क्षेत्र  पांडिचेरी  गिरे  हुए  वृक्षों  को  हटाने

 में  उनको  सहायता  करने  के  लिए  सरकार  ने  पहले  ही  230  रुपये  प्रति

 वृक्ष  प्रदान  करने  की  घोषणा  की  यहां  भी  इसी  तरह  की  सहायता

 प्रदान  की  जानी  अन्य  बागवानी  फसलों  के  लिए  भी  काफी

 सहायता  को  आवश्यकता

 5  1918  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  ३62

 नारियल  के  पड़े  लगाने  की  तीन  श्रेणियां  प्रथम  श्रेणी  एक  बहत
 छोटे  व्यक्ति  की  हैं  जिसक  पास  पांच  या  वृक्ष  उन्हें  प्रति  पोधा
 2000  रुपये  प्रदान  किए  जाने  चाहिए  जैसा  कि  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस
 आयोग  द्वारा  अपनी  रिंग  में  आग  लगने  के  समय  किया  गया  दूसरा
 श्रेणी  उन  किसानों  की  है  जिनक॑  पास  कुछ  एकड़  जमीन  थांद  आप
 उनको  15000  रुपए  ऋण  के  रूप  में  तथा  5000  रुपये  राजसहायः्
 प्रदान  तो  वे  इस  स्थिति  पर  काबू  पा  भारत  सरकार  ऊं

 अधीन  एक  नारियल  विकास  बोर्ड  है  जिसमें  आन्ध्र  प्रदेश  रे  कोई
 प्रतिनिधि  नहीं  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  वे  प्रतिनिधि
 कहां  से

 काफो  संख्या  में  पशु  खो  गये  मुर्गीफार्म  पूर्णतया  नष्ट  हो  गये

 बुनकर  तथा  मछआरे  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुए  मछआरों  का

 पुनर्वास  किया  जाना  उन्हें  नई  नाव  तथा  जाल  दिए  जान

 बुनकरों  को  नये  करघा  तथा  धागे  दिए  जाने  भारत
 सरकार  के  अन्तर्गत  ऐसा  योजनाएं  हैं  जिनको  इन  दो  वर्गों  ऊं  लोगों  :

 साथ  समन्वित  किया  जा  सकता  है  जिनके  द्वारा  वे  एक  सुर्खा  जीवन
 जी  तथा  लघु  दस्तकारों  को  बैंक  ऋण  दिए  जाने  को
 आवश्यकता  नाबार्ड  तथा  अन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  बड़े  स्तर  पर
 लाना  जहां  तक  भारतीय  खाद्य  निगम  से  खाद्यान्नों  के  निर्धारणों
 का  संबंध  आन्श्र  प्रदेश  सरकार  जो  रियायत  चाहती  उन्हें  पूर्णतया
 स्वीकार  किया  जाना

 बिजलो  इन  लोगों  से  अभी  काफी  दूर  इन  गांवों  में  95  प्रतिशत
 के  पास  कोई  विद्युत  आपूर्ति  नहीं  इन  गांवों  में  95  प्रतिशत  टेलीफोन

 एक्सचेंज  कार्य  नहों  कर  रहे  सरकार  को  यह  देखना  चाहिए  क्रि  2<

 सुविधाओं  को  बहाल  करने  के  लिए  तुरन्त  कुछ  किया  जाना
 पंचायती  राज  विभाग  को  काफो  क्षति  हुई  सड़कें  और  नाले  बह
 गये  विद्युत  आपूर्ति  की  कमी  के  कारण  आपूर्ति  की  कर्मा  ऊं

 कारण  जल  -  आपूर्ति  प्रणाली  रुक  गई  जब  तक  जनरटस

 नहीं  किए  तब  तक  उस  क्षेत्र  में  लोगों  को  पीने  का  पानो  नहां
 मिल  इस  विशेष  क्षेत्र  में  खारा  पानी  लाख  लागों  को
 पीने  के  पानी  के  अभाव  में  खारा  पानी  पीना  पड़ता  जब  तक  उनको

 देखभाल  के  लिए  कोई  परियोजना  नहीं  बनायो  तब  तक  इन
 लोगों  को  अधिक  लाभ  नहीं  सिंचाई  को  क्षति  हुई  सड़कों  का

 क्षति  हुई  जन  स्वास्थ्य  को  क्षति  हुई  और  जीवन  के  समझ  ५  .«
 की  क्षति  हुई

 मैं  सदन  और  सभापति  से  यह  अनुरोध  करना  चाहता  2  फ्

 माननीय  अध्यक्ष  संसद  सदस्यों  का  एक  सर्वदलीय  दल  वहा  देखन  शोर
 स्थिति  का  आंकलन  करने  के  लिए  ले  मैं  सभो  संसट  सटारउर्घ  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  समुद्री  तुफान  राहत  कार्य  के  लिए  जपन  एक्त

 माह  के  वेतन  का  अशदान  मैं  इस  सभा  को  यह  थे  बताया

 हूं  कि  अनुमानित  6000  करोड़  रुपये  की  क्षति  के  लिए  2000
 रुपये  की  अनुदान  सहायता  की  आवश्यकता  यदि  ऊाई

 तो  भारत  सरकार  को  वहां  जाकर  स्थिति  को  सत्यत  कप  जाच  करपर
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 क्षति  अकल्पनीय  ऐसी  बात  हमारे  देश  के  इतिहास  में  कभी

 नहों

 वीरभंद्रम  थाम्मीनेनी  :  माननीय  सभापति

 तटीय  आन्ध्र  प्रदेश  के  लोगों  के  लिए  6  नवम्बर  की  रात
 सर्वनाश  की  रात  तेलगु  जो  एक  भंयकर  तथा  खौफनाक

 समुद्री  त्तुफान  से  घिरी  हुई  की  जेदना  तथा  व्यथा  की  पुकार
 सहायता  और  अपने  भूखे  पुत्रों  के  जिन्होंने  सब  कुछ  खो  दिया

 भोजन  के  टुकड़े  के लिए  देश  में  सभी  द्वारा  सुना  गया  '

 देश,ले  उस  अनुरोध  का  उत्तर  टिया  था  जो  समुद्री  तृफान  में  फंसे  लोगों
 ने  किया  आन्ध्र  प्रदेश  में  लोगों  को शक  है  कि

 क्या  संकट  की  घड़ी  में  उनकी  इस  पुकार  को  केन्द्र  सरकार  और

 विशेषकर  माननीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  उचित  रूप  से  सुना  गया  अथवा

 राज्य  में  एक  धारणा  है  कि  जब  राज्य  को  इतनी  बड़ी  आपदा  का

 सामना  करना  तो  उस  समय  कन्द्र  सरकार  न  पर्याप्त  रूप  से  उस
 7  कार्यवाही  नहीं  अब  तक  जो  कूछ  भी  सहायता  घोषित  को  गई

 -  उह  केवल  शब्दों  का  हेर-फेर  प्रतात  होता  सहो  अथों  में  सहायता
 हों  मे  देखने  को  नहीं  यहां  तक  कि  सरकार  के  वक्तव्यों

 थ॑  भी  पहले  प्रदान  की  गई  वास्तविक  सहायता  की  बात
 जस  भावना  के  साथ  इस  आपदा  को  एक  राष्ट्रीय  आपदा  घोष्ति  किया

 गया  यह  सरकार  की  ओर  से  दिए  गये  जक्ततव्यों  में  पूर्णतया  शामिल

 नहीं  अब  तक  घोषणा  को  गई  धनराशि  में  वह  भावना  प्रतिबिंबित

 नहीं

 इससे  भी  अधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  अब  तक  घोषित  की

 मई  सहायता  का  बहुत  कम  भाम  अनुदान  के  रूप  में  शेष  या  तो

 ऋण  के  रूप  में  है अथवा  अग्रिम  के  रूप  में  यहां  तक  कि  राज्य

 सरकार  ने  भी  यह  टिप्पणी  को  हे  कि  केन्द्र  सरकार  द्वारा  अबतक

 घोषित  की  गई  केन्द्रीय  सहायता  अधिकांशतया  ऋणों  तथा  अप्रिमों  तक

 सोमित  है  और  यह  केवल  आंकड़ों  का  हेर-फेर  राज्य  सरकार  तथा
 केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  दिए  मये  बकक्‍तव्यों  से  लोगों  के  दिमाग  में

 आशंकाएं  उत्पन्न  हो  रही  हैं  जो  प्ले  ही  काफी  परेशानी  का  सामना
 ऊरर  रहे  लोग  अब  इन  वक्‍तव्यों  के कारण  अधिक  चिंतित  हैं  और
 पह  धारणा  बना  रहे  हैं  कि  आवश्यकता  की  इस  घड़ी  में  उनकी

 सहायता  करने  के  लिए  केद्र  में  कोई-नहीं  ल्म्गों  को  संयुक्त  मोर्चा
 '  फार  से  बहुल  उम्मीटें  सभी  सोचते  ये  कि  वर्तंत्रान  सरकार  के

 राज्य  सरकारों  को  केन्द्र  सरकार  से  पूरा  सहायोग  तथा

 राज्यों  को  सुदृढ़  बनाने  तथा  संघीय  ढ़ांचे  को  सुटृढ
 औ  लिए  राज्य  सरकारों  को  अधिक  अधिकार  दिए  राज्यों
 थक  क्षेत्र  मे ंमजबूत  और  सक्षम  बनाने  के  लिए  उपाय  किए
 लथा  छशाज्यों  को  शक्तियां  प्रदान  करके  राज्य-केन्द्र

 संबंधा  को  मजबूत  करने  के  लिए  सरकारिया  आयोग  द्वारा  की  गई
 सिफारिशों  को  लागू  करने  के  लिए  उपाय  किये  देश  में  प्रत्येक

 व्यक्ति  इस  घोषणा  से  प्रसन्‍न  हुआ  था  कि  न्यूनतम  कार्यक्रम  के  भाग

 लेलुगु  में  दिए  गये  भ्यवण  क॑  अंड्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 के  रूप  में  देश  में  5  वर्ष  की  न्यूनतम  अवधि  में  गरीबों  को  पक्‍के  मकान
 प्रदान  किए  जायेंगे  तथा  देश  के  प्रत्येक  भाषण  में  पीने  का  पानी  उपलब्ध
 कराया

 इस  पृष्ठभूमि  में  अब  लोग  यह  सोचने  लगे  हैं  कि  साझा  न्यूनतम
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  की  गई  घोषणाओं  की  बात  तो  छोड़िए  भले  ही
 जनता  परेशान  हो  अथवा  किसी  संकट  का  सामना  कर  रही  हो  तब  भी

 सरकार  अपनी  जिम्मेदारी  नहीं

 इसके  अतिरिक्त  कुछ  वक्तव्य  ऐसे  हैं  जिनके  संबंध  में  यह  दावा
 किया  जा  रहा  है  कि  वे  माननीय  प्रधानमंत्री  तंथा  माननीय  केन्द्रीय  कृषि
 मंत्रो  द्वारा  दिए  गए  इससे  राज्य  के  लोगों  के  दिमाग  में  अधिक  भ्रम

 पैदा  हो  रहा  यह  एक  व्यक्तित्व  का  दूसरा  व्यक्तित्व  से

 टकराने  का  समय  नहीं  ह ैऔर  न  ही  यह  आदर्शों  की टक्कर  का  समय

 यह  समय  है  जबकि  हमें  एक  साथ  मिलकर  कार्य  करना  यह
 समय  जबकि  सरकार  से  यह  अपेक्षा  की  जा  रही  है  कि  वह  दलगत
 नीतियों  और  छोटे-छोटे  झगड़ों  स ेऊपर  उठकर  उन  लोगों  की  पर्याप्त

 सहायता  करें  जिन्होंने  हाल  ही  में  आई  आपदा  में  अपना  सब  कुछ  खो

 दिया  यह  हमारे  दल  का  निर्णय

 हाल  ही  में  आई  इस  आपदा  में  आन्श्र  प्रदेश  को  भारी

 हानि  हुई  एक  सप्ताह  पहले  आए  तूफान  ने  राज्य  के  समूचे  तटीय
 क्षेत्र  को तबाह  कर  दिया  इससे  पहले  आए  चक्रवात  के  कारण

 पहले  ही  इतना  नुकसान  हो  चुका  अक्तूबर  में  आए  चक्रवात  में
 नौ  जिले  प्रभावित  हुए  पूर्वी  तथा  पश्चिमी

 कुडप्पा  और  चित्तूर  जिले  उस  चक्रवात  में

 बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुए  राज्य  सरकार  इन  प्राकृतक  आपदाओं
 के  कारण  हुए  नुकसान  के  संबंध  में  केन्द्र  सरकार  को  विस्तृत  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  शायद  इतना  काफी  नहीं  कि  पुनः  6  नवम्बर  को
 8  बजे  राज्य  में  तृफान  आया  जो  कि  7  तारीख  सुबह  |  बजे  तक
 चलता  इन  दुर्भाग्यपूर्ण  पांच  घंटों  में  तुफान  ने  पूरे  क्षेत्र  को  तबाह

 -  कर  कुछ  भी  नहीं  इस  जिसकी  गति  220
 किलोमीटर  प्रति  घंटा  ने  70  लाख  की  जनसंख्या  वाले  50
 किलोमीटर  क्षेत्र  को  बुरी  तरह  से  तबाह  कर  अभी  हमने  सुना
 है  कि  सभा  में  इस  बांत  पर  चर्चा  की  जा  रही  थी  कि  यह  चक्रवात  था

 अथवा  हवा  के  दबाव  में  कमी  आई  थी  अथवा  तूफान  विशेषश

 कहते  हैं  कि  यदि  हवा  की  गति  90  किलोमीटर  प्रति  घंघा  हो  जाती  है
 तब  यह  चक्रवात  होता  लेकिन  इसकी  गति  220  किलोमीटर  प्रति
 घंटा  थी  इसे  तुफान  कहा  चाहे  वह  कुछ  भी  हो  हमें  इतने
 भारी  नुकसान  पर  गंभीरतापूर्वक  विचार  करना  है  जिसमें  971  व्यक्ति

 मारे  गए  और  927  व्यक्ति  लापता  यह  आंकड़े  राज्य  सरकारों  द्वारा

 दिए  गए  लोगों  का  कहना  है  कि  मारे  गए  तथा  लापता  लोगों  की

 वास्तविक  संख्या  इससे  कहीं  अधिक  6,47,000  घर  पूर्ण  रूप  से

 तहस-नहस  हो  4  हेक्टेयर  भूमि  पर  धान  की  सही  फसल  और

 1.43  लाख  हेक्टेयर  भूमि  पर  व्यावसायिक  फसलें  बह  20,000

 पशु  मर  2.20  लाख  पक्षियों  के  मरने  से  मुर्गीपालन  के  व्यवसाय
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 में  भी  हानि  2438  मत्स्य  फार्म  पूरी  तरह  से  तहस-नहस  हो
 6505  मत्स्य  नावें  नहीं  मिल  रही  हजासें  मछुआरे  अपने  जीवन
 निर्वाह  के  लिए  इन  मत्स्य  नावों  पर  निर्भर  करते  अब  उनकी
 नाबें  खो  जाने  के  कारण  वे  बेरोजगार  हो  गये  इसके  अतिरिक्त
 4321  छोटी-छोटी  नावें  भी  गुम  हो  गई  राज्य  सरकार  इस
 त्रासदी  के  शिकार  लोगों  को  मदद  करने  की  पूरी  कोशिश  कर  रही
 राहत  कार्य  जोरों  पर  यह  सच्च  है  कि  इस  बचाव  तथा  राहत
 कार्य  को  कार्यान्वित  करने  में  निम्न  स्तर  पर  कुछ  अनियमितताएं
 हो  रही  राज्य  सरकार  राहत  तथा  पुनर्वास  कार्य  को  ईमानदारी  से
 करने  के  लिए  वचनबद्ध  अनेक  गैर-सरकारी  संगठन  भी  राज्य
 सरकार  की  सहायता  कर  रहे  हैं  ताकि  पीड़ित  व्यक्तियों  को  कुछ
 राहत  दी  जा  अनेक  दाज्य  सरकारें  विशेष  रूप  से  केरल  तथा
 पश्चिम  बंगाल  ने  सराहनीय  कार्य  किया  है  और  उदारतापूर्वक  धन  प्रदान
 किया

 मुझे  यह  हुए  गर्व  हो  रहा  है  कि  मेरे  दल  के
 माननीय  सदस्यों  ने  पीड़ितों  की  सहायता  के  लिए  अपने  एक  महीने  का
 बेतन  दिया  लेकिन  इतना  ही  काफी  नहीं  इतने  बड़े  संकट  से
 उबरने  के  लिए  उच्च  स्तर  अर्थात  केन्द्र  सरकार  को  भी  आगे  आना

 जिन  लोगों  ने  इस  आपदा  में  अपना  सब  कुछ  खो  दिया  उन
 लोगों  की  मदद  करने  तथा  उनका  बचाव  करने  को  बजाय  प्रधानमंत्री
 ने  अनुमानित  हानि  के  आंकड़ों  की  प्रमाणिकता  के  प्रति  अपनी  शंका
 व्यक्त  समाचार-पत्रों  में  यह  प्रकाशित  हुआ  है  कि  माननीय
 प्रधानमंत्री  ने यह  टिप्पणी  दी  है  कि  हानि  तथा  नुकसान  के  आंकड़ों  को

 बढ़ा-चढ़ा  कर  बताया  गया  यह  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  हाल
 ही  में  तेलुगु  दैनिक  में  एक  कार्टून  प्रकाशित  किया  गया  कार्टुन  में
 प्रधानमंत्री  के  कार्यालय  एक  चपरासी  प्रधानमंत्री  स ेकह  रहा  है  कि

 उन्हें  नारियल  के  पेड़ों  की  संख्या  के  बारे  में  शंका  नहीं  करनी  चाहिए

 चूंकि  उनके  हवाई  सर्वेक्षण  के  दौरान  जब  उनका  हवाई  जहाज  प्रभावित

 क्षेत्र  स ेगुजर  रहा  था  तो  वे  गहरी  निद्रा  में  सो  रहे  यह  एक  कार्टून
 हो  सकता  लेकिन  राज्य  के  लोग  इसे  गलती  से  सच  समझ  सकते

 यह  कोई  शुभ  संकेत  नहीं  इसलिए  अब  माननीय  प्रधानमंत्री  को

 पर्याप्त  रूप  से  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करनी  समाचार  पत्र  में  यह
 प्रकाशित  हुआ  है  कि  जब  विभिन्‍न  दलों  के  सांसदों  के  प्रतिनिधिमंडल

 सहित  अनेक  प्रतिनिधिमंडलों  ने  उन्हें  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए

 बुलाया  तथा  उनसे  केन्द्रीय  सहायता  की  मांग  तब  माननीय

 प्रधानमंत्री  ने  वहां  हुई  कूल  हानि  के  बारे  में  शंका  व्यक्त  की  थी  बुलाया
 केन्द्र  सरकार  को  प्रस्तुत  किए  गए  हानि  के  आंकड़ों  पर  शंका  करने

 का  कोई  आधार  नहीं  हानि  का  अनुमान  लगाने  के  लिए  राज्य  में

 केन्द्रीय  दल  नियुक्त  नहीं  किया'गया  राज्य  सरकार  द्वारा

 प्रस्तुत  किए  गए  आंकड़ों  पर  शंका  करने  का  कोई  आधार  नहीं  इसी
 तरह  यह  खबर  भी  है  कि  कृषि  मंत्री  कहा  ने  यह  कहा  है  कि  उड़ीसा
 की  स्थिति  चक्रवात  से  प्रभावित  क्षेत्र  आन्ध्र  प्रदेश  को  स्थिति  स ेअधिक

 गंभीर  उनके  द्वारा  यह  कहे  जाने  की  सूचना  मिली  है  कि  उड़ीसा  में

 आश्ध्र  प्रदेश  स ेअधिक  नुकसान  हुआ  मैं  इस  विषय  पर  चर्चा  नहीं
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 करना  चाहता  कि  किस  राज्य  को  अधिक  नुकसान  हुआ  मै  इस  बात
 को  अवश्य  मानता  हूं  कि  उड़ीसा  को  स्थिति  अधिक  न  सही  लेकिन
 समान  रूप  से  चिन्ताजनक  जैसा  कि  कुछ  समय  पहले  माननीय
 सदस्यों  ने  अनुरोध  किया  कि  इसे  भी  प्राकृतिक  आपदा  माना  जाना

 हमें  वह  सभी  कदम  उठाने  हैं  जो  कि  सूखा  प्रभावित  क्षेत्र  के
 लोंगों  को  करने  के लिए  आवश्यक  जैसा  कि  आज  सुबह
 भूतपूर्व  प्रधानमंत्री  श्री  चन्द्रशेखर  जी  ने  अनुरोध  किया  है  कि  सम्बन्धित
 विभागों  द्वारा  उड़ीसा  में  प्रभावित  लोगों  को  पीने  का  पानी  उपलब्ध
 कराने  के  लिए  युद्धस्तर  पर  कार्य  करना  हम  इस  मांग  का
 समर्थन  करते  हैं  कि  केन्द्र  सरकार  को  इस  उद्देश्य  स ेआवश्यक  धनराशि
 जारी  करनी  इसी  तरह  आप  आनश्ध्र  प्रदेश  की  वर्तमान  स्थिति
 की  उपेक्षा  नहीं  कर  लेकिन  उस  समय  जबकि  इस  बात  जबकि
 इस  बात  में  विवाद  हो  कि  केन्द्र  सरकार  धनराशि  के  आबंटन  में  आन्श्र
 प्रदेश  की  उपेक्षा  कर  रही  थी  और  राज्य  से  सौतेला  व्यवहार  कर  रही

 ऐसे  समय  में  कृषि  द्वारा  इस  तरह  की  टिप्पणी  देना  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण
 इससे  तेलुगु  लोंगों  को  भावनाओं  को  ठेस  पहुंची  इससे  तेलुगु

 लोगों  में  छिपी  हुई  आशंकाओं  की  पुष्टि  होती  है  कि  केन्द्र  सरकार  राज्य
 सरकार  के  हितों  की  अवहेलना  करती  रही  धन-राशि  के  आबंटन
 में  सौतेला  व्यजहार  किया  जा  रहा  अलामत्ती  समेत  सभी  मामलों
 में  प्रधानमंत्री  राज्य  के  बारे  में  चिन्तित  नहीं  उनके  चन्द्र  बाबु  नायडू
 के  साथ  कोई  सौहार्दपूर्ण  संबंध  नहीं  यही  कारण  है  जिनकी  बजह
 से  अब  लोग  महसूस  करते  हैं  कि  राज्य  की  इस  गंभीर  समस्या  से
 निपटने  हेतु  केन्द्र  सरकार  कोई  व्यापक  सहायता  नहीं  प्रदान  कर  रही

 यह  भी  दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  माननीय  कृषि  मंत्री  ने  आंन्च्र  और  उड़ीसा
 में  विद्यमान  हालातों  का  तुलनात्मक  वक्तव्य  दिया  इस  वक्‍तव्य
 विशेष  ने  भी  आंनन्‍्ध्र  में  स्थिति  को  ओर  बिगड़ने  में  सहायता  की

 ,  केन्द्र  सरकार  को  तुरन्त  एक  वक्तव्य  देना  चाहिए  जिसमें  स्पष्ट
 तौर  पर  नुकसान  का  ब्यौरा  और  इसके  द्वारा  दी  जाने  वाली  संभावित
 सहायता  का  जिक्र  किया  गया  वक्तव्य  में  विशिष्ट  तौर  पर
 सहायता  के  बारे  में  कहा  गया  है  जिससे  कि  लोगों  के  मन  में  शंकाए

 दूर  हों  और  आन्ध्र  में  भूकम्प  से  प्रभावित  लोगों  को  सांत्वना  की  बात
 कही  गई  समाचारों  में  यह  बात  भी  आ  रही  है  कि  सहायता  देने
 में  नियम  आड़े  आ  रहे  नियम  लोगों  की  सेवा  के  लिए  होते  यदि
 लोगों  की  सेवा  में  नियम  आड़े  आते  हों  तो  नियमों  में  या  तो  संशोधन
 किया  जाए  या  उन्हें  खत्म  किया  लेकिन  नियमों  के  नाम  लोगों
 को  परेशानी  में  नहीं  डाला  जा  सकता  यह  घोषणा  करने  के  बाद

 कि  आंध्र  में  हाल  का  भूकम्प  राष्ट्रीय  आपदा  यह  हैरानी  का
 विषय  है  कि  नियम  प्रभावित  क्षेत्रों  में  50  करोड़  रुपये  से अधिक  को

 सहायता  की  इजाजत  नहीं  देते  जब  स्वर्गीय  श्री  तंगुतुरी
 प्रकाशन  पंतुलु  मुख्य  मंत्री  वे  एक  गांव  में  उस  गांव  के  लोगों
 ने  एक  सड़क  को  मांग  मुख्य  मंत्री  न ेसाथ  गए  अधिकारियों  को
 गांव  के  लोगों  को  मांग  के  अनुसार  सड़क  के  निर्माण  हेतु  कदम  उठाने
 की  हिदायत  अधिकारियों  ने  उनसे  कहा  कि  कानून  सड़क  के
 निर्माण  को  इजाजत  नहीं  देते  मुख्य  मंत्री  न ेअधिकारियों  को  कहा



 ३67  नियम  193  के  अधीन  चर्चा

 कि  लोगों  ने  चुना  है  और  हमें  लोगों  को  सेवा  करनी  यदि  लोगों
 की  सेवा  करने  में  नियम  आड़े  आते  तो  कृपया  ऐसे  नियमों  को  त्याग

 यदि  आवश्यकता  हो  तो  नियमां  को  बदल  दोजिए  लोगों  को

 आवश्यकताओं  को  अब  कंन्द्र  सरकार  के  कार्यकरण  में  वह
 भावना  लुप्त  जब  कंन्द्र  सरकार  ऐसे  नियमों  का  उल्लेख  करती  है
 जो  पर्याप्त  सहायता  को  इजाजत  नहीं  देते  तो  क्या  वह  ऐसे  लोगों

 को  सहायता  की  मंशा  से  बात  कर  रहो  है  जोकि  प्राकृतक  आपदा  से

 पूर्णतः  बबांद  हो  चुके  अथवा  नियमों  के  नाम  पर  कंन्द्र  सरकार

 जरूरतमंद  लोगों  को  सहायता  हेतु  अपनी  जिम्मेदारो  से  हटना  चाहतो

 सभापति  महोदय  :  श्रो  क्या  आप  बात  समाप्त

 श्री  वीरभद्रम  थाम्मीनेनी  :  कृपया  दो  मिनट

 सभापति  महोदय  :  ऋई  अन्य  बक्‍ता  अपनो  बारा  की  प्रतीक्षा  में

 ओर  वीरभद्रम  थाम्मीनेनी  :  अपनो  पार्टो  को  ओर  से  में

 एकमात्र  वक्‍ता  में  दो  या  तीन  मिनट  में  अपनी  बात  समाप्त  कर

 इसलिए  मैं  कंन्द्र  सरकार  से  स्थिति  को  स्पष्ट  करने  का  अनुरोध
 करता  इसे  स्पष्ट  ब्रक्तव्य  देना  चाहिए  जिसमें  राज्य  को  दी  जाने

 वाली  सहायता  का  ब्यौरा  यदि  नियम  आड़े  आते  तो  ऐसे

 आपत्तिजनक  नियमों  को  त्यागने  के  प्रयास  किए  जाने  एक
 बात  जो  मैं  इस  सम्माननोाय  सभा  तथा  माननोय  प्रधानमंत्रो  जी  क  ध्यान

 में  लाना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  वहां  पर  नियमों  क॑  बार  में  हम  जो

 भी  कहते  लेकिन  अपने  ऐसे  भूख  से  पोडित  कृषि  श्रमिकों

 से  नियर्मों  और  कानूनों  और  अपने  संविधान  को  बात  करना

 कोई  मायने  नहीं  रखता  जो  सारा  दिन  अपनो  जोविका  कमाने  में  लगे

 रहते  हैं  और  सर्वोपरि  वे  लोग  ही  प्राकृतिक  आपदाओं  के  कारण  निरंतर

 पोड़ित  रहे  यदि  आप  उन्हें  नियमों  के  बारे  में  कहेंगे  तो  व ेआपको

 नियमों  को  बदलने  के  लिए  गरीब  और  जरूरतमंद  लोगों  के

 लिए  पक्के  घरों  का  न्यूनतम  सांझा  कार्यक्रम  का  एक  विषय

 यदि  तुफान  के  कारण  6.47  लाख  लोगों  के  घर  बर्बाद  हो  गए  हैं

 और  बे  घरों  के  निर्माण  का  आग्रह  करते  हैं  तथा  जब  न्यूनतम  सांझा
 कार्यक्रम  ऐसे  लोगों  के  लिए  घरों  के  निर्माण  की  बात  करता  है  तो  हम

 उनके  घरों  क॑  पुनर्निर्माण  में  नियमों  का  उल्लेख  करके  अपनी

 असमर्थतता  व्यक्त  नहीं  कर  सकते  हैं  तथा  चुपचाप  नहीं  रह  सकते

 किस  नियम  कं  अंतर्गत्त  हमने  अपने  न्युनतम  सांझा

 कार्यक्रम  में  कैसे  शामिल  क्रिया  अब  ऐसे  नियमों  में  संशोधन

 करने  का  समय  आ  गया  हमें  ऐसे  लोगों  की  सहायता  करनो  चाहिए
 जो  कष्टदायी  स्थिति  में  इसके  लिए  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  हमें

 -  नियमों  को  भो  समाप्त  कर  देना  अब  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि

 विश्व  बैंक  भो  हमारी  मदद  करने  का  इच्छक  केन्द्र  सरकार  के
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 सक्रिय  सहयोग  के  बिना  विश्व  बैंक  से  कोई  भी  सहायता  प्राप्त  करना

 बहुत  कठिन  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  सभा
 में  राज्य  के  राहत  पुनर्वास  ओर  पुनर्निर्माण  कार्य  के  लिए

 वांछित  सहायता  तथा  इस  बृहत  कार्य  में  राज्य  सरकार  को  देने  वालो

 सहायता  को  सभी  तथ्यों  और  आंकड़ों  के  साथ  घोषणा  इसकं
 केन्द्र  सरकार  विश्व  बैंक  जैसे  विभिन्‍न  अन्तर्राष्ट्रीय  संगठनों

 से  सहायता  के  लिए  भी  मदद  उसे  नारियल  विकास  बोर्ड  जैसा

 विभिन्‍न  ऐजेंसियों  के  प्रयासों  में  भो तालमेल  करवाना  नारियल

 विकास  बोर्ड  पौध  और  अन्य  बसस्‍्तुएं  निशुल्क  दे  सकता  है  जिससे

 बागवानो  कृषकों  को  सहायता  मिल  सकती  इसो  पीड़ितों  के

 पुनार्वास  के  लिए  अन्य  एजेंसियों  से  भी  सहायता  ली  जा  सकती

 चुंकि  यह  राष्ट्रीय  आपदा  है  तथा  यदि  हमें  नियम  एक  सीमा  से  आगे

 जाने  को  इजाजत  नहीं  देते  हैं  तो  उन  हालातों  में  माननीय  प्रधानमंत्रों

 को  राज्यों  को  राजी  करने  क॑  लिए  कदम  उठाने  की  शुरूआत  करनो

 चाहिए  तथा  अपने  स्वयं  के  प्रभाव  से  तथा  सरकार  के  प्रभाव  से

 गैर-सरकारी  संगठनों  तथा  अन्य  संगठनों  से  राज्य  को  सहायता  हेतु
 तथा  इसके  लोगों  को  विद्यमान  संकट  पर  काबू  पाने  के  लिए
 वांछित  सहायता  क  स्तर  को  प्राप्त  करने  के  लिए  ठोस  प्रयास  करने

 आपका  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता

 सभापति  महोदय  :  माननीय  माननीय  प्रधानमंत्री  जी  को

 अपराहन  4.00  बजे  राज्य  सभा  जाना  वे  इस  समय  हस्तक्षेप

 करना  चाहते

 जगन्नाथ  :  उन्हें  हमारी  बात

 सुननी

 सभापति  महोदय  :  प्रधानमंत्री  जी के  लिए  राज्य  सभा  के  सदस्यों
 को  बात  भो  सुनना  उतना  ही  जरूरी  वे  पिछले  45  मिनट  से  यहां
 पर  अपराहन  चार  बजे  उन्हें  राज्य  सभा  जाना  है  ब्रे  हस्तक्षेप

 करना  चाहते  अब  हमारे  पास  लगभग  एक  घण्टे  का

 समय  बचा  हुआ  है  और  मैं  हर  एक  सदस्य  को  बोलने  का  अबसर  देने

 का  प्रयत्न

 प्रधानमंत्री  :  मैं  आपको

 अनुमति  से  कंबल  एक  बात  को  स्पष्ट  करना  जहां  तक  इस
 विशेष  मुद्द  क॑  जवाब  का  संबंध  मैं  स्वयं  इसका  जबाब

 माननोय  कृषि  मंत्री  पहले  हो  एक  वक्तव्य  दे  चुके  है ंऔर  यदि  वह

 इसमें  और  कुछ  जोड़ना  तो उनको  इसको  छूट  लेकिन  हमने

 इस  संबंध  में  क्या  कार्रवाई  क्रो  इन  सब  बातों  का  जवाब  बाद-विवाद
 समाप्त  होने  क॑  बाद  मैं  स्वयं

 ह

 मैं  केबल  इस  बात  को  स्पष्ट  करना  चाहूंगा  कि  हम  हाल ही  में

 आए  तुफान  से  हुई  क्षति  के  परिमाण  का  अनुमान  लगाने  का  प्रयत्न

 कर  रहे  इस  संबंध  में  कुछ  विवाद  है  परन्तु  में  इस  विवाद  का  अंग

 नहीं  बनना  इस  सन्दर्भ  में  कई  शिष्ट  मण्डलों  ने  मुझसे  भेंट
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 को  मैंने  स्वयं  हवाई  सर्वेक्षण  किया  है  और  मैं  इसो  समय  सभी  बातों
 का  विवरण  नहों  देना  उत्तर  के  दौरान  सम्पूर्ण  स्थिति  के  बारे
 में  अपने  मुल्यांकन  को

 एक  शिष्टमण्डल  ने  मुझे  बताया  है  क्रि  लगभग  15,000  करोड़
 रुपयों  की  क्षति  हुई  सरकार  ने  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  किया  है  जिसमें
 6000  करोड़  रुपये  के  लगभंग  को  क्षति  दर्शायो  गई  एक  अन्य  शिष्ट
 मण्डल  ने  मुझे  बताया  है  कि  क्षति  लगभग  8500  करोड़  रुपयों  को

 अपनो  राय  के  अनुसार  उन्होंने  क्षति  को  15,000  करोड़  रुपये
 अथवा  8000  करोड़  रुपये  आंका  सरकार  ने  अपनो  राय  क॑

 अनुसार  क्षति  को  लगभग  6,000  करोड़  रुपये  बताया  मैंने

 एक  शिष्ट  मण्डल  से  कंबल  इतना  हो  कहा  कि  सरकारों  दल  भो

 वहां  जा  रहा  वहां  स ेलोटकर  यह  दल  अपनी  रिपोर्ट  उसके
 क्षति  के  परिमाण  के  बारे  में  में  अपने  ठीक-ठीक  विचार  रख

 ये  बात  ध्यान  में  रखिए  कि  इस  संबंध  में  हर  एक  के  अपने

 विचार  मैं  इस  समय  कोई  टिप्पणी  नहीं  करना  वहां  पचास

 लाख  नारियल  के  पेड़  गिर  गए  एक  अनुमान  के  अनुसार  दोनों  जिलों

 के  साठ  लाख  नारियल  के  पेड़  हैं  और  इनमें  से  सभो  पेड़  गिर  गए
 मैं  हर  एक  बगाचे  में  नहों

 जगन्नाथ  कुछ  कहने  के  लिए

 श्री  देवेगौड़ा  :  श्री  जगन्नाथ  कृपया  एक  मिनट

 उसके  बाद  आप  बोल  सकते  मैंने  केवल  इतना  ही  कहा

 है  कि  हर  एक  दल  ने  क्षति  क॑  बारे  में  अपना  मूल्यांकन  लगाया

 एक  दल  ने  इसका  15,000  करोड़  का  मूल्यांकन  किया  वह

 दल  वहां  गया  और  एक  बयान  जारी  किया  कि  प्रधान  मंत्री  को  आंध्र

 प्रदेश  में  हुई  क्षति  की  कोई  फिक्र  नहीं  एक  दूसरा  दल  मेरे  पास  आया

 सभी  यही  कहते  हैं  कि  इसमें  राजनोति  नहीं  को  जानी

 लेकिन  कहना  एक  अलग  बात  है  और  करना  दूसरी  एंसा  नहीं

 होना  बस  सरकार  को  उतनो  हो  चिन्ता  होनी  जहां  तक

 वास्तविक  क्षति  का  सम्बन्ध  जब  तक  सरकारी  रिपोर्ट  नहीं  आ

 मैं  कुछ  नहीं  मैं  शाम  को  चर्चा  का  उत्तर  देने  जा  रहा

 हूं  और  तब  में  सरकार  द्वारा  अब  तक  को  गई  कार्यवाहो  क॑  बारे  में

 .

 श्री  वेंकटरामी  रेड्डी  अनन्था  :  केन्द्र  और  राज्य

 सरकार  के  बीच  तकरार  चल  रही  राज्य-सरकार  केन्द्र  सरकार  पर

 दोष  लगा  रही  है  और  केन्द्र  सरकार  जिम्मेदारी  स्वीकार  नहीं  कर  रहो

 श्री  देवेगौड़ा  .  जो  में  वह  कहने  नहों  जा  मैंने

 कहा  तीन  दल  मेरे  पास  आए  एक  टोम  ने  15,000  करोड

 रुपए  की  बात  को  दूसरी  टीम  ने  8,500  करोड़  रुपए  को  बात  को

 है  और  सरकार  को  रिपोर्ट  6,००0  करोड़  रुपए  को  अतः  मुझे
 सरकारी  दल  पर  निर्भर  होना  सरकारी  दल  पूरे  प्रभावित  क्षेत्र  का
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 दौरा  करने  जा  रही  हैं  और  वह  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत
 =  *

 आपको  प्रतोक्षा  करनी  हु

 श्री  उपेन्द्र  :  राजनीतिक  दलों  ने  आप  पर
 आरोप  लगाया  है  कि  आपको  तुफान  से  प्रभावित  लोगों  को  कोई  चिन्ता

 नहीं  यह  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  थे  जिन्होंने  केन्द्र  पर  अड़ियल
 और  असहयोगाी  रत्रेये  का  आरोप

 श्री  देवेगौड़ा  :  श्री  उपेन्द्र  में  सब  समझता  हूं
 कि  राजनाति  कौन  कर  रहे  कृपया  मामले  को  और  आगे  मत

 बढ़ाइए

 मैंने  उस  व्यक्ति  का  नाम  नहीं  लिया  जिसने  15,000  करोड़  को
 बात  कहो  मैंने  उसका  नाम  नहीं  लिया  जिसने  8,500  करोड़  को
 बात  कही  मैंने  कंबल  को  बात  कहा  मेन

 तेलुगू  देशम  अथवा  दूसरी  तेलुगू  देशमਂ  का  नाम  नहीं  लिया
 मैं  किसी  पार्टो  अथवा  पार्टियों  का  नाम  नहों  लेना  मैंने

 कंबल  यह  कहा  है  कि  टीमें  अथवा  शिष्टमण्डल  मुझसे  मिले  और  वही
 बात  कहां  जो  उन्होंने  अपने-अपने  ज्ञापनों  में  कहो  में  तो केवल
 बातों  को  उन  सदन  की  जानकारी  में  लाया

 जगन्नाथ  :  सभापति  आंध्र  प्रदेश  में  आए

 समुद्री  तुफान  पर  बोलने  का  अवसर  देने  क॑  लिए  मैं  आपका  धन्‍न्यवाट
 करता  इस  समुद्रो  तूफान  भयंकर  चक्रवात  कहना  ज्यादा  ठीक

 रहेगा  क्योंकि  अंतर्राष्ट्रीय  मानदण्डों  के अनुसार  जब  हवाएं  220
 प्रति  घंटे  को  रफ्तार  से  चल  रहा  हों  तो  उन्हें  चक्रवात  मानना

 मैं  सभी  राजनैतिक  दलों  को  भो  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने
 दलगत  भावनाओं  से  उठकर  हमारी  मदद  मैं  आशा  करता  हूं  कि
 केन्द्र  सरकार  राहत  और  पुनर्वास  कार्यों  के  लिए  धन  का  आबंटन  करने
 में  उदारता  का  परिचय

 समुद्री  तूफान  आंध्र  प्रदेश  जिसका  समुद्र  तटीय  क्षेत्र  ।,000
 को  एक  विशेषता  अभो  विनाशकारी  समुद्रो  तुफान  ने  मुश्किल

 से  एक  पखवाड़े  पहले  आंध्र  प्रदेश  क॑  रायलसीमा  जिले  के  तटाय  पूर्वो
 और  पश्चिमी  गोदावरी  के  क्षेत्रों  को तहस-नहस  किया  था  और  अब

 राज्य  प्रशासन  तूफान  से  हुई  भीषण  तबाहो  के  उस  वृहत  आयाम  पर
 अपना  शिकंजा  कसने  के  लिए  भरसक  कोशिशें  कर  रहा  है  जो  किसो
 भो  मायने  में  मुश्किल  से  तुलनीय  जहां  तक  उसको  विशेषताओं
 जैसे  हवा  का  वेग  और  घातक  क्षमता  का  संबंध  1977  के  भयावह
 प्रकरण  के  बाद  6  नवम्बर  का  प्राकृतिक  प्रकोप  ही  याद  आता

 हालांकि  मरने  वालों  को  संख्या  सरकारी  तोर  पर  900  बताई  जाता  हैं
 लेकिन  हकोकत  यह  है  कि  इसमें  हजार  से  भो  ज्यादा  लोग  मारे

 इसके  अतिरिक्त  ऐसे  2,000  मछआरों  के  भी  मारे  जाने  को  आशंका
 व्यक्त  को  गई  थी  जिन्हें  समुद्री  तुफान  को  ज्ञारीय  जल  तरंगें  बंगाल
 को  घाटी  में  बहा  ले  गई
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 पूर्वी  और  पश्चिमी  गोदावरी  जिलों  में  648474  जिसमें

 छप्पर  से  बने  मकान  भी  ढह  पशुधन  का  भी  काफी  भारी
 ह

 नुकसान  हुआ  तथा  फसलें  पूर्णरूपेण  नष्ट  हो  गई  और  पानी  में  बह

 3,36,000  हेक्टेयर  धान  की  खेती  नष्ट  हो  4,4000  हेक्टेयर  गन्ना

 नष्ट  हो  350  करोड़  को  नारियल  की  फसल  और  नकदी  को

 फसल  तबाह  हो  रेल  सड़क  विद्युत  आपूर्ति
 और  संचार  व्यवस्था  इन  दो  तटीय  जिलों  में  पूरी  तरह  से  पंगु  पड़  गई

 सत्तर  लाख  लोग  इस  आपदा  से  प्रभावित  हुए  बजे  गांव

 प्रभावित  हुए  केन्द्र  सरकार  की  सहायता  बहुत  मामूली  है  क्योंकि

 नुकसान  6,000  से  अधिक  का  लगता

 जबकि  लोग  एक  ओर  समुद्रो  तुफान  के  कहर  का  मुकाबला  करने
 के  लिए  स्वयं  को  तैयार  कर  रहे  थे-जिसके  आने  की  संभावना  मध्य

 रात्रि  के आस  पास  व्यक्त  की  गई  थी-उसने  6:00  बजे  ही

 पहुंचकर  सबाके  हतप्रभ  कर  बड़े  पैमाने  पर  विद्युत  आपूर्ति
 बाधित  हो  जाने  के  कारण  दोनों  जिले  गहरे  अंधकार  में  डूब  यहां
 तक  कि  जब  लोगों  की  छतें  उखड  रही  थीं  तो  लोगों  ने  उड़  जाने  के

 डर  से  बाहर  आये  का  जोखिम  नहीं

 गोदावबरी  नदी  का  कोन  आकृति  वाला  कोनासीमा  में  दो
 जिले  पूर्व  और  पश्चिम  गोदावरी  आते  इन  क्षेत्रों  को  राज्य  का  सबसे

 अधिक  धान  पैदा  होता  इन्हें  ही सर्वाधिक  नुकसान  उठाना  यह
 जो  आंध्र  प्रदेश  में  सर्वाधिक  खूबसूरत  क्षेत्रों  में  स ेएक  जल  मग्न

 हो  गया  तथा  कब्रिस्तान  में  बदल  गया

 प्राथमिक  प्राककलनों  के  मृतकों  के  हजारों

 कुछेक  के  गंभीर  रूप  से  घायल  होने  को  आशंका  सीमेंट

 कौ  जो  छतों  का  काम  करती  झंझावात  में  उड़  गयीं  तथा

 बिजली  और  टेलीफोन  के  तार  भी  उखड़  राबुलापालम  में  एक

 माइक्रोवेब  टावर  जिसे  200  प्रति  घंटे  की  गति  वाली  हवाओं
 को  झेलने  की  योजना  के  साथ  लगाया  हवा  की  रफ्तार  से  ढह

 इससे  झंझावात  की  शक्ति  का  पता  चलता  बताया  गया  है  कि

 लगभग  6,505  जिनमें  कूछ  यंत्रीकृत  भी  जिन  पर  प्रत्येक  में

 दो  अथवा  तीन  मछआरे  सवार  लापता

 चक्रवात  में  चलने  वाली  हवाओं  की  ज्वारीय  तरंगें  दो मीटर  ऊंची

 थीं  तथा  इन  तरंगों  ने  तटीय  गांवों  को झकझोर  कर  रख  दिया  जिससे

 पाइलान्स  भी  गिर  बिजली  के  बड़े-बड़े  यंत्र

 समुद्री  तुफान  में  ढह  गए  जिससे  पूर्व  और  पश्चिम  गोदावरी  जिलों  में

 बड़े  पैमाने  पर  बिजली  कट

 दसवें  वित्त  आयोग  द्वारा  आंध्र  प्रदेश  क ेलिए  करोड़  की

 आपदा  राहत  राशि  निर्धारित  की  गई  थी  लेकिन  सूखे  और  समुद्री  तुफान
 की  मार  के  सामने  यह  राशि  बहुत  ही  कम

 सभापति  महोदय  :  मैं  आपसे  बहुत  आदरपूर्वक

 कहूंगा  कि  किसी  चर्चा  में  भाषण  सामान्यतया  पढ़ा  नहीं  आप

 अपनी  बातें  भाषण  से  लेकर  उन  पर  बोल  सकते
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 जगन्नाथ  :  हानि  के  इतने  बड़े  विकराल  स्वरूप

 देखते  हुए  मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  निम्नलिखित
 कदम  उठाए  :

 ।.  राष्ट्रीय  आपदा  कोष  से  अतिरिक्त

 2.  केन्द्र  सरकार  के  सरकारी  क्षेत्र  के

 और  बैकों  और  वित्तीय  संस्थानों  के
 कर्मचारियों  से  एक  दिन  का

 3.  बिद्युत  क्षेत्र  क ेलिए  150  करोड़  की  ऋण  सहायता
 और  मौजूदा  ऋणों  का

 4.  प्रधान  मंत्री  राहत  कोष  से  50  करोड़  को  एक-मुश्त

 5.  आंध्र  प्रदेश  में  सार्बजनिक  वितरण  प्रणाली  के  लिए
 चौबीस  लाख  टन  चावल  -  इसे  खरीदारी  से  न  जोड़ा

 6.  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  छूट  के  आधार  पर  धान  की

 खरीद  के  लिए  धान  खरीद  केन्द्र

 7.  नारियल  के  पेड़  फिर  से  लगाने  के  लिए  परियोजना  शुरू
 पेड़ों  को  हटाने  के लिए  अतिरिक्त  धनराशि  देना

 और  नई  पौध  लगाने  के  लिए  बैंक  ऋण

 8.  सड़कों  की  मरम्मत  के  लिए  धन  18  करोड़

 राष्ट्रीय  राजमार्गों  और  2  करोड़  राज्य  सड़कों
 और  भवनों  के

 9.  परिवार  कल्याण  के  अन्तर्गत  भारत  सरकार  से  48  करोड़
 की  देनदारियां  शेष  जिन्हें  जारी  किया  जाना

 10.  ग्रामीण  सड़कों  के  लिए  निधियों  की  स्वीकृति  (55  करोड़

 11.  के  लिए  अतिरिक्त

 12.  ग्रामीण  जल  योजना  के  लिए  अतिरिक्त

 13.  आवास  निर्माण  :  विश्व  बैंक  की  सहायता  से

 हाउसिंग  प्रोजेक्टਂ  (350  करोड़  का  इन्दिरा
 आवास  योजना  के  अंतर्गत  कम-से-कम  एक  लाख

 मकानों  को  बनाने  की  और  जीवन  बीमा  निगम

 तथा  हुडकोਂ  से  ऋणों  का

 14.  से

 15.  150  करोड़  ऋण  के  रूप

 अपना  भाषण  समाप्त  करने  से  पूर्व  में  इस  सभा  के  ध्यान

 में  यह  तथ्य  लाना  चाहता  हूं  कि  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  द्वारा  पर्याप्त

 सुरक्षात्मक  उपाय  किए  गये
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 अपराहन  4.00

 बसुदेव  आचार्य  पीठासीन

 यदि  आशन्श्र  प्रदेश  सरकार  ने  वर्ष  1977  के  समुद्री  तुफान  की  तरह

 सुरक्षात्मक  उपाय  नहीं  किए  तो  मरने  वालों  की  संख्या  दस  हजार
 से  अधिक  जैसे  ही  आने  वाले  संकट  कौ  पूर्व  सूचना  दी  _
 राज्य  सरकार ने  कार्यवाही  प्रारम्भ  कर  खतरे  बाले  क्षेत्रों  मे ंजिला

 प्रशासन  को  सचेत  किया  गया  पूर्वी  नौसेना  विशाखाफ्तनम

 और  वायु  सेना  बेगमपेट  में  चेतावनी  दे  दी  गई  रेल-तथा

 राज्य  परिवहन  अधिकारियों  को  भी  यातायात  को  नियमित  करने  के

 बारे  में  चेतावनी  दी  प्रभावित  क्षेत्रों  तथा  राज्य  मुख्यालयीं  के

 बीच  बेतार  संचार  नेटवर्क  की  स्थापना  की  गई  संवदेनशील  क्षेत्रों

 में  वहां  के  लोगों  को  चेतावनी  दी  गई  कुल  1,90,995  लोगों  को

 वहां  से  हटाकर  लगभग  600  राहत  कैम्पों  में  रखा  गया

 लेकिन  प्रकृति  के  प्रकोप  के  आगे  ये  सभी  प्रयास  कम  पड़  गये

 समुद्री  तृफान  ने  पांच  अथवा  बार  अपनी  दिशा  में  परिवर्तन

 किया  और  विभिन्‍न  दिशाओं  में  जिससे  लोग  आश्चर्यचकित

 रह  इन  परिस्थितियों  मैं  कुछ  माननीय  सदस्यों  द्वारा

 सदन  में  लगाये  श्ैये  आरोपों  से  पूर्णया  असहमत  यदि  राज्य

 सरकार  ने  पर्याप्त  सावधानी  उपाय  नहीं  किए  होते  मरने  वालों

 की  संख्या  वर्ष  1977  के  समुद्री  तुफान  की  तरह  काफी  अधिक  हुई

 अतः  मैं  भारत  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वे  आन्ध्र  प्रदेश

 में  समुद्री  तुफान  से  प्रभावित  लोगों  के  पुनर्वास  तथा  पुनर्निर्माण  के  लिए

 हमें  उदारतापूर्वक  निधियां  प्रदान

 7,  1996  को  माननीय  मुख्य  मंत्री  भी  वहां  उन्होंने  कई

 जो  राहत  कार्यों  की  निगरानी  कर  रहे  तथा  संसद

 सदस्यों  तथा  विधायकों  के एक  दल  के  साथ  एक  लघु  सचिवालय

 स्थापित  किया  इन  .  के  मैं  अपना  भाषण  समाप्त

 करता

 अपराहन  4.01  बजे

 श्री  धर्मभिक्षम  :  जनाबे  सदर  आंध्र  प्रदेश

 मेँ  इस  बार  जो  समुद्री  तुफान  वह  कोई  नई  बात  नहीं  इससे

 1953,  1967  और  1977  में  भी  इस  तरह  का  तूफान  आया  था

 और  काफी  नुकसान  उस  राज्य  को  उठाना  पड़ा  1977  के  हादसे

 के  समय  मैं  हाजिर  ईस्ट-बैस्ट  कृष्णा

 आदि  में  हमारे  पार्टी  के  महासचिव  सुधाकर  रेड्डी  और  राज्य  के

 विधायकों  के  साथ  मैं  भी  वहां  गया  हमें  मालूम  हुआ  कि  पहली

 बार  इस  विभीषिका  को  सुनने  के  साथ  ही  मौके  पर  जायजा  लेने  के  लिए

 देश  के  प्रधानमंत्री  वहां  हमारे  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  ने  भी  वहां
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 हालात  का  जाग्रजा  लिया  और  कई  इलाकों  का  बार-बार  दौरा

 इन  जिलों  में  हुई  विभीषिका  को  समझने  के  बाद  केन्द्र  सरकार  और

 राज्य  सरकार  दोनों  अचम्भित  रह  लेकिन  अससमेंट  करने  में  इन

 दोनों  में  अंतर  इससे  जनता  में  भ्रम  की  स्थिति  पैदा  हो  गई
 आदरणीय  प्रधान  मंत्री  जी  के  आंकड़ों  में  अगर  कहीं  कोई  अंतर  है  तो

 वे  राज्य  सरकार  के  साथ  विचार-विमर्श  कर  सकते  राज्य  सरकार

 के  ऊपर  केन्द्रीय  मंत्रियों  की  नुक्ताचीनी  आने  से  इस  तरह  की  भ्रम  को

 स्थिति  पैदा  हो  गई  जिससे  लगता  है  केन्द्रीय  सरकार  हमारे  साथ

 नहीं

 मैं  अपने  राज्य  में  आए  इस  समुद्री  तुफान  से  हुए  नुकसान  के  बार

 में  कुछ  कहना  चाहता  आंध्र  प्रदेश  के  ।2  जिले  समुद्र  के  किनारे

 हैं  जो  तीन  बार  वहां  साइकलोन  उस  समय  रायलसीमा  के  कई
 जिले  प्रभावित  हुए  इन  जिलों  को  बराबर  नुकसान  उठाना  पड़  रहा

 1977  में  उस  वक्त  के  मंत्री  ने इस  हादसे  से  निपटने  के  लिए  साहिल
 के  साथ-साथ  पक्की  टीवार  बनाने  की  योजना  बनाई  लेकिन  उस

 पर  आज  तक  कोई  अमल  नहीं  किया

 मैं  वहां  पर  रहने  वाले  मछआरों  के  बारे  में  कहना  चाहता  वहां

 पर  समुद्र  के  किनारे  हजारों  की  तादाद  में  मछआरे  रहते  उनकी

 आधी  जिंदगी  समुद्र  में  गुजरती  ऐसे  लोगों  की  सुरक्षा  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  ने  आज  तक  कोई  कदम  नहीं  इन  हालात  से  निपटने

 के  लिए  अगर  वहां  पर  शेल्टर्स  बना  दिए  जाते  जो  जैसे  ही  समुद्र  का

 पानी  इन  गांवों  में  वे  लोग  इनमें  शरण  लेकर  अपनी  जान  बचा

 सकते  एक  जिले  में  बहुत  पुराना  शेल्टर  बना  हुआ  वह  कभी

 भी  गिर  सकता  है  और  जान-माल  का  नुकसान  हो  सकता

 काकीनाडा  शहर  के  अंदर  समुद्र  का  पानी  आ  जाने  से  आधा  शहर

 जलमग्न  हो  साहिल  के  पास  रहने  वाले  मछआरों  की  तादाद

 हजारों  में  बह  इलाका  आज  एक  स्लम  बनता  जा  रहा  उन  लोगों

 की  सुरक्षा  के लिए  कोई  साधन  नहीं  मरने  वालों  में  अधिकतर  ये

 मछुआरे  ही  हम  वहां  साहिल  के  पास  एक  गांव  बलसू  में  वहां

 हमें  पता  चला  कि  750  लोग  इसी  गांव  के  मारे  यहां  पर  मछआरों
 को  भारी  नुकसान  हुआ  उनके  मकान  बह  उनको  रहने  की  कोई

 जगह  नहीं  उनको  नजरअंदाज  किया  जा  रहा  जबकि  उन्हीं  की

 वजह  से  समुद्री  पैदावार  से  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  को  करोड़ों
 रुपये  का  फायदा  होता  राज्य  सरकार  और  ठेकेदार  उनसे  करोड़ों
 रुपया  कमाते  लेकिन  कोई  भी  उनके  लिए  पक्के  मकान  और  शेल्टर
 बनाने  के  लिए  तैयार  नहीं  जो  मछुआरे  साहिल  के  साथ-साथ  रहते

 उनके  लिए  एक  दीर्घकालीन  योजना  बनाने  के  साथ-साथ  पक्के

 मकान  बनाने  को  भी  योजना  तैयार  होनी

 यहां  पर  प्राकृतक  आपदा  के  नाम  पर  बहस  हो  रही  केन्द्रीय

 सरकार  वहां  हुए  नुकसान  भरपाई  के  लिए  पैसा  खर्च  जब  यह

 होगा  तो  ब्रिद्रेशों  से  भी मदद  मिल  इस  तरीके  से  हम  इस
 विभीषिका  से  निपट  सकते
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 उस  इलाके  में  हजारों  को  तादाद  में  लोग  बसते  उनके  तमाम

 बाग  खत्म  हो  गए  हैं  और  उनके  घर  बर्बाद  हो  गए  अभो  उनके  रहने
 का  भी  ठिकाना  नहीं  रहा  ह ैऔर  नारियल  को  खेतो  करने  वाले  किसान

 बिलकुल  20  साल  तक  वहां  नहीं  रह  सकते  और  कोई  काम  नहीं  कर

 समुद्रो  पानी  के  बहाव  ने  उनको  बर्बाद  कर  दिया  इस  संबंध
 में  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  अपने  विचार  अभिव्यक्त  क्रिए
 माननीय  प्रधान  मंत्रो  जी  ने  इस  केलेमिटी  के  बारे  में  कहा  परन्तु
 इसके  तहत  उनको  तुरंत  एक्शन  लेना  मैंने  उस  इलाके  का  दौरा
 किया  और  मुझे  वहां  पर  कंन्द्रीय  सरकार  का  कोई  भी  अधिकारी  नजर

 नहों  मेरे  ख्याल  से  कंन्द्रोय  सरकार  को  वहां  पर  मिलिट्री  अथवा

 ऐसे  हो  किन्‍्हों  दूसरे  कमिंयों  को  भेजना  चाहिए  ऐसे  ही  बस

 हेलीकोप्टर  से  दौरा  किया  और  तुरंत  अपना  काम  निपटा  मेरे
 ख्याल  से  हालात  को  नजरअंदाज  किया  गया  केन्द्रोय  सरकार  को

 अपनी  मशोनरोी  को  तुरंत  भेजना  चाहिए  तथा  तुरंत  फंड्स  रिलोज  करने

 ऐसे  ही  थोड़ा-थोड़ा  भाख  जैसे  खर्च  कर  रहे  मदद  करने  का

 तरोका  बिल्कुल  ठोक  नहों  इस  वास्ते  केन्द्र  सरकार  को  इस  दिशा
 में  विचार  करना  चाहिए  और  राज्य  सरकार  कं  नुमाइंदों  से  बातचोत

 करनो  केन्द्र  और  राज्य  के  विचारों  में  जो  मतभेद  उनको

 हल  करने  को  कोशिश  को  जानो  चाहिए  और  राज्य  सरकार  तथा

 कंन्द्रीय  सरकार  दोनों  मिलकर  इस  काम  को  इतना  कहकर  में

 अपनो  बात  समाप्त  करता

 श्री  जसवबंत  सिंह  :  सभापति  में  अपने

 वरिष्ठ  तथा  सम्मानीय  इस  सरकार  के  एक  वरिष्ठ

 इन्द्रजीत  गुप्त  को  यहां  पाकर  इस  दु:खद  चर्चा  में  भाग  ले  रहा
 मेरा  हस्तक्षेप  बहुत  थोड़ा  लेकिन  मैं  उनसे  अनुरोध  करता

 हूं  इस  सरकार  क॑  बहुत  वरिष्ठ  सदस्य  के  यद्यपि  संबद्ध  मंत्री

 यहां  नहीं  ते  मेरे  अनुरोध  पर  प्रतिक्रिया  करें  और  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  वे  इस  पर  उचित  रूप  से  ध्यान

 प्राकृतक  आपदार्ये  किसी  क॑  करने  से  नहीं  आतो  हमारी

 कठिनाई  प्राकृतिक  आपदाओं  के  होने  से  नहीं  बह  सामुहिक  आपदा

 शायद  वह  स्वयं  यह  सुझाव  देते  हैं  कि  वे  हमारे  नियन्त्रण  से  परे

 जब  प्राकृतिक  आपदायें  मनुष्य  कृत  संकट  में  बदल

 जाती  है  तब  ही  यह  सदन  कार्य  करना  और  अपने  उत्तरदायित्व  को

 आवतना  प्रदर्शित  करता  दो  समुद्री  तुफानों  के  इस  विशेष  मामले

 चाहे  आप  इसे  वास्तव  में  एक  समुद्री  तुफान  यह  शब्द  विज्ञान  का

 प्रयोग  करना  शब्दों  का  प्रयोग  है--बहुत  शांघ्र  उत्तरोत्तर  आन्ध्र  प्रदेश

 में  दो  बहुत  प्रमुख  आपदाएं  घटित

 यह  सभा  इस  बात  की  जांच  नहीं  कर  रहा  है  क्रि  राज्य  सरकार

 ने  क्‍या  किया  अथवा  क्‍या  नहीं  किया  और  उन्होंने  जो  किया  वह

 पर्याप्त  था  अथवा  हमारी  चिन्ता  केन्द्रीय  सरकार  को

 कार्य  तथा  कर्त्तव्य  तथा  उत्तरदायित्व  तक  सीमित  जांच
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 करते  मैं  पहले  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  ने  जो कहा  जिसके
 दल  कं  सदस्य  हैं  जो अब  इस  सरकार  के  सदस्य  उससे  पहले  उद्धृत

 आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्रो  प्राकृतक  आपदा  के  पश्चात्‌
 बल्कि  जो  बे  मुख्यमंत्रो  के  रूप  में  कर  सकते  वह  करने  के

 पश्चात  दिल्‍ली  आने  ओर  सरकार  से  मिलने  के  जिसको  वे

 स्वयं  तथा  उनका  दल  समर्थन  दे  रहे  उस  संघोय  सरकार  के  प्रयासों

 को  देखकर  उन्होंने  यह  कहा  में  उनके  शब्दों  को  उरद्धत  कर  रहा
 में  ठोक  शब्द  उर्द्धित  करने  में  गलतो  कर  सकता  लेकिन  मुझे

 इसको  सच्चाई  में  शक्त  नहीं  मुख्य  मंत्रो  ने  कहा  था  :

 प्रदेश  में  समुद्री  तुफान  के  पश्चात्‌  केन्द्रोय

 सरकार  ने  जो  अपर्याप्त  दृष्टिकोण  दिखाया  बह  संघीय
 ढांचे  में  व्याप्त  असंतुलनों  को  उजागर  करता

 मैं  इन  दो  पहलुओं  पर  बोलना  चाहता  पहला

 दृष्टिकोणਂ  तथा  दूसरा  आपदाਂ  जिसको  हमने  बाद  में  मानव

 सृजित  आपदा  में  बदल  के  संबंध  में  संघीय  ढांचे  में  असन्तुलनਂ

 दूसरी  बात  भो  उतनी  ही  महत्वपूर्ण  है  जो  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य
 मंत्री  ने  कहीं  ये  टिप्पणियां  सरकार  की  बहुत  कड़ी  आलोचना  है
 जिसको  उसका  अपना  दल  समर्थन  कर  रहा

 श्री  उपेन्द्र  :  हम  बाहर  से  समर्थन  दे  रहे

 श्री  जसंवत  सिंह  :  वे  कंबल  समर्थन  नहीं  कर  रहे  वे  इसमें
 शामिल  आप  समर्थन  कर  रहे  लेकिन  उसमें  शामिल  नहीं

 इस  आपदा  को  देखते  हुए  आप  स्वयं  इसे  एक  आपदा  कहते
 और  जब  आप  यह  कहते  हैं  कि  इसका  जिस  ढ़ंग  से  हमने  सामना  किया

 उससे  हमने  इसे  मानत्र  सृजत  आपदा  बना  दिया  है  -  को  देखते  हुए

 मुझे  इस  बात  को  जानकारी  नहीं  है  कि  आप  इसमें  शामिल  हैं  अथवा

 आप  बाहर  से  समर्थन  दे  रहे  दोष  बराबर  नि:संदेह  एक  आपदा
 यदि  अब  भी  आप  इसे  एक  आपदा  नहीं  मानते  तो  मुझे  इस  बात

 को  जानकारी  नहीं  है  कि  आपने  यह  चर्चा  क्यों  प्रारम्भ  दूसरी  बात

 जो  इसके  कार्यकरण  पर  और  अधिक  तीखो  टिप्पणी  वह  यह  है  :

 सरकार  का  कठोर  तथा  असहयोगी  दृष्टिकोण
 प्रभावित  लोगों  तथा  संबद्ध  राज्य  सरकार  की  सहायता  के

 लिए  इसको  योग्यता  तथा  तत्परता  के  बारे  में  प्रश्न

 उठाती

 ये  सामान्य  -  कथन  नहों  ये  सरकार  की  योग्यता

 तथा  सक्षमता  के  बारे  में  प्रश्त  चिन्ह  लगाने  वाले  व्यक्तव्य  ये  शीघ्र

 उत्तरोत्तर  में  आन्श्र  प्रदेश  के  तटीय  जिलों  में  आई  दो  प्रमुख  आपदाओं
 को  देखते  हुए  दिए  गये

 इसमें  कौन-कौन  से  पक्ष  शामिल  मेरे  सहयोगी  ने  पहले  ही
 उनका  संदर्भ  दिया  पहला  पहलु  आपदा  की  समय  पर  चेतावनी  के

 संबंध  में  महोदय  मैं  यह  जानता  हूं  अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिको  में  बहुत
 पहले  किए  गये  प्रयासों  से  प्रारम्भ  करते  हुए  -  और  माननीय  पूर्व
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 लोकसभा  अध्यक्ष  भो  यहां  जिन्होंने  यह  विभाग  भी  संभाला  था  -

 हमने  काफी  प्रतिभा  लगायो  थो  और  काफी  प्रतिभावान  भारतीय
 अन्तरिक्ष  प्रौद्योगिकी  तथा  पूर्व  चेतावनी  प्रणालियों  में  कार्य  कर  रहे  हैं
 और  मेरा  विश्वास  है  कि  जहां  तक  जानकारी  के  उस  पक्ष  का  संबंध  ,

 भारत  विश्व  में  किसी  से  भो  कम  नहीं  अतिरिक्त  ट्रांसपोन्डर
 उपलब्ध  मौसम  संबंधी  आंकडे  अंतरिक्ष  में  समय  पर  प्रक्षेपित
 अन्तरिक्षयानों  द्वारा  एकत्रित  किया  जा  सकता  भारतीय
 वैज्ञानिक  तथा  भारतीय  मौसम  विज्ञान  विभाग  इस  तरह  की  प्राकृतिक
 आपदाओं  के  संबंध  में  पूर्व  चेतावनियां  एकत्रित  कर  सकता

 बह  प्रश्न  जो  मंत्री  महोदय  क॑  वक्तव्य  कि  हम
 आकाशवाणी  तथा  अन्य  माध्यमों  से  यह  प्रसारण  करते  हैं  कि  एक

 तुफान  आ  रहा  महत्वपूर्ण  हो  जाता  उन्होनें  यह  प्रश्न  पुछा  था
 कि  वास्तव  में  कब  और  कैसे  चेतावनी  दी  गई  उन्होनें  बिल्कुल
 सही  कहा  था  कि  लोग  तटीय  आन्श्न  प्रदेश  में  मोबाइल  रेडियो  अथवा

 सैलुलर  टेलीफोनस  के  साथ  नहीं  घूमते  ताकि  उनको  यह  सूचित  किया
 जा  सके  कि  एक  गम्भीर  समुद्री  जिसके  चक्रवातोय  तूफान  में

 बदलने  की  संभावना  तट  पर  आने  वाला  यह  बहुत  संगत  प्रश्न

 है  और  सरकार  इसके  जवाबदेह  है  कि  पूर्व  चेतावनी  प्रणाली  का

 उपयोग  क्‍यों  नहीं  किया  गया  जो  कि  हमारे  अंतरिक्ष  में  स्थित  उपकरणों
 तथा  उपग्रहों  के  द्वारा  उपलब्ध  है  और  इसकी  सूचना  क्यों  नहीं  दी
 सरकार  ने  उसकी  सूचना  किसको  उन्होंने  सही  ही  इंगित  किया  था

 कि  अत्यधिक  प्रभावित  जिलों  के  जिला  कलैक्टर  ने  प्रधानमंत्रो  द्वारा

 अगली  उस  रात  पूछे  जाने  पर  कहा  ठीक

 यहां  जिले  में  भी  नहीं  थ ेऔर  वह  कहता  है  कि  सब  ठीक

 उन्होंने  जिले  में  जाना  भी  आवश्यक  नहीं

 श्री  मूर्ति  :  वह  अमलापुरम  में

 मुख्यमंत्री  न ेजिला  कलैक्टर  के  बारे  में  जो  कहा  है  बह  सहो  नहीं

 श्री  जसबंत  सिंह  :  मेरे  विचार  से  यह  छोटा  प्रश्न  में  इसकी

 अपेक्षा  जो  कुछ  मुख्यमंत्री  न ेकहा  है  उस  पर  विश्वास  करता  हूं  क्योंकि

 मुख्य  मंत्री  राज्य  के  लिए  उत्तरदायी  लेकिन  प्रश्न  वह  नहीं  मैं

 नहीं  समझता  कि  सवाल  कलैक्टर  की  उपस्थिति  अथवा  अनुपस्थिति
 ,  को  लेकर  समय  पर  चेतावनी  देने  के  बारे  में  सरकार  की

 प्रतिक्रिया  के  संबंध  में

 दूसरा  पहलू  विपदा  प्रबन्धन  से  संबंधित  मैं  समझता  हूं  कि

 विपदा  प्रबन्धन  की  समूची  प्रणाली  में  देखा  जाय  तो  यह  हमेशा  आपदा

 प्रबन्धन  में  होता  है  कि  हमारी  प्रकृति  इसे  मानअ-जनति  विपदा  में  बदल

 देने  की  होती  यह  हमारी  कार्य  करने  का

 दृढ़ता  तथा  आपदा  की  स्थिति  में  लिया  गया  समय  है  जिसके  कारण

 ऐसा  होता  आपदा  आने  और  उससे  निपटने  के  लिए  उपलब्ध  तन्त्र

 के  प्रयोग  के  बीच  की  ही  अवस्था  होती  है जब  हम  किसी  आपदा  को

 मानव-जनित  विपदा  में  बदल  देते  मैं  आगे  कतिपय  विशिष्ट

 पहलुओं  पर  बोलूंगा  कि  हमसब  इसमें  कम  से  कम  भविष्य  में  लिए

 ही  सही  कैसे  कोई  सुधार  कर  सकते
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 तीसरा  पहल  वित्तोय  पहलू  का  है  और  वित्तीय  पहलू  में  मैं  उस
 प्रश्न  के  बारे  में  नहों  बोलूंगा  जिस  पर  पहले  बोला  जा  चुका  है  और
 जो  दीर्घकालिक  ऋण  प्राप्त  करने  के  लिए  विश्व  बैंक  के  पास  जाने  के
 प्रस्ताव  क॑  बारे  में  यह  मेरी  पिछली  वक्ता  कुमारी  उमा
 भारती  द्वारा  कही  गई  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  बात  लेकिन  वित्तीय

 पहलू  के  बारे  में  उस  जिसे  हम  अपनाते  तथा  इससे
 संबंधित  तोन  या  चार  पहलुओं  के  बारे  में  कहना  चाहूंगा  तथा  राहत

 मंजूर  करने  को  समृची  प्रणालो  पर  भो  बोलना

 आमन्ध्र  प्रदेश  में  विपदा  अथवा  आपदा  अथवा  आप  जा  क॒छ  भी

 इसे  6  1996  की  रात  9:30  बजे  क॑  बाद  मैं  वास्तव
 में  जानना  चाहूंगा  कि  कंन्द्र  सरकार  से  राहत  की  पहली  सामग्री  आंध्र
 प्रदेश  में  कब  दिन  पर  दिन  बीतते  जाते  हैं  परन्तु  घटित  होने
 बाली  आपदा  का  मूल्यांकन  करने  को  समस्त  बोझिल
 नौकरशाही  को  इत्यादि  सब  कुछ  चलता  रहता  आपदा  और
 उसके  फलस्वरूप  मनुष्य  को  होने  वाला  कष्ट  तथा  उसके  बाद  होने
 वाली  त्रासदी  को  सरकारी  फाइलां  के  निपटने  का  इंतजार  नहीं  होता
 भारत  में  बार-बार  घटित  होने  वालो  आपदाओं  के  बावजूद  तथा  हमारे
 देश  के  आकार  और  विविधता  को  देखते  हुए  यदि  हम  इन  सच्चाइयों
 को  नहीं  मानते  हैं  तो  दुर्भाग्य  से  इस  तरह  की  आपदाएं  और  त्रासदियां

 होती  रहेंगी  और  इसी  तरह  के  विपदा  प्रबन्धन  से  हम  आगे  भो

 आपदाओं  से  जुझते
 ह

 इन  सब  चीजों  के  बारे  में  जो  कुछ  सोचा  जा  रहा  यदि  सरकार
 वास्तव  में  उनके  प्रति  अपना  सकारात्मक  रवैया  अपनाती  है  तो  मुझे
 बेहद  खुशी

 दसवें  वित्त  आयोग  ने  भी  इस  विशेष  पहलू  पर  ध्यान  दिया  इस
 संबंध  में  हकीकत  को  स्वीकारते  हुए  इसने  सिफारिश  की  है  कि  एक

 राष्ट्रीय  आपदा  कोष  की  स्थापना  को  लेकिन  जैसी  कि  हमारो

 प्रवृत्ति  इस  आपदा  राहत  कोष  का  प्रबन्ध  भो  सभी  प्रकार  को

 नौकरशाही  जटिलताओं  और  राजनैतिक  सोच-बिचार  के  जाल  में
 उलझ  गया

 मैं  इस  विषय  पर  ट्सवें  वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  का  एक  उद्धरण
 देना  दसवें  वित्त  आयोग  ने  आशा  व्यक्त  को  जिसे  मैं  उद्धृत
 कर  रहा  हूं  :

 राष्ट्रीय  आपदा  राहत  कोष  को  स्थापना  से  अब  घोर
 विपत्ति  जाली  आपदाओं  और  अधिक  प्रभावशाली  ढंग  से
 निपटना  संभव

 इसमें  संतोषजनक  ढंग  सेਂ  नहीं  कहा  गया  इसमें  कहा  गया
 है  कि  अधिक  प्रभावशाली  ढंग  लेकिन  इसके  बाद  रिपोर्ट
 में  जो  कहा  गया  वह  बात  मुझे  छ  जाती  आगे  रिपोर्ट  में  कहा
 गया  है  कि  :  ह

 आशा  है  कि  हमारे  द्वारा  सिफारिश  की  गई
 प्रणाली  से एक  साथ  मिलकर  काम  करने  की  दिशा  म॑
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 एक  राष्ट्रीय  एकता  की  भावना  का  सृजन  करने  मे

 सहायता  मिलेगी  जो  विपदा  की  अवधि  के  बाद  भी  मौजूद

 का  अंदाजा  लगाने  का  यह  केबल  एक  मानदण्ड  है  जिसे
 मैं  लागू  करता  इस  आपदा  के  प्रति  इस  सदन  कौ  प्रतिक्रिया  को

 आंध्र  प्रदेश  के  सभी  सदस्य  और  न  केवल  आंध्र  प्रदेश  के
 बल्कि  अन्य  सदस्यों  ने  भी  जिस  तरीके  से  केन्द्र  सरकार  ने  अपनी
 प्रतिक्रिया  व्यस्त  की  उसे  त्रुटिपूर्ण  पाया  यहां  तक  विपदा  में

 बदली  आपदा  की  स्थिति  में  भी  हम  वह  नहीं  कर  पाए  हैं  जिसकी  दससें
 वित्त  आयोग  ने  आशा  की  थी  अर्थात  कम  से  कम  आपदा  की  स्थिति
 में  तो हम  एकजुटता  हम  यह  एकजुटता  नहीं  दिखा  सके  हैं
 लेकिन  क्‍यों  नहीं  दिखा  सके  इसका  साधारण  सा  उत्तर  जैसाकि
 आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  कहा  हमारी  असंबेदनशीलता  और

 ये  बहंत  ही  कठोर  शब्द  सरकार  की  जिम्मेदारी  बनती  है
 कि  वह  हमें  इसका  उत्तर  जो  कुछ  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  न ेकहा
 है  और  दसवें  वित्त  आयोग  ने  जो  कुछ  कहा  है  उसके  प्रकाश  में  जो

 पंढ़ा  गया  और  जांचा  गया  है  उसके  स्पष्ट  खण्डन  से  कम  कूछ  भी  इसे
 न्यायोचित  नहीं  ठहराया  जा  सकता

 दो  या  तीन  अन्य  छोटी  बाते  हैं  जिसके  बारे  में  मुझे  आशा
 है  कि  सरकार  अपनी  सकारात्मक  प्रतिक्रिया  व्यक्त  पहली
 चीज  है  काम  समय  से  पीछे  प्राकृतिक  आपदा  को  स्थिति  में  होने
 वाले  राहत  कार्य  में  बिलम्ब  यह  विपदा  प्रबन्धन  का  एक  हिस्सा

 जब  प्राकृतक  की  स्थिति  उत्पन्न  होती  है  तो  राहत  कार्य
 इतने  विलम्ब  से  होता  है  कि  बिपदा  में  बदल  जाती  है

 क्योंकि  तब  तक  केन्द्र  सरकार  द्वारा  दी  गई  सहायता  पहुंचाने  में

 अत्यधिक  समय  लग  चुका  होता  इस  मामले  में  अंतर्ग्रस्त  समय
 की  रबाटी  देखिए  -  6  नवम्बर  से  26  20  दिन  बीत  गए  हैं
 और  केन्द्र  सरकार  को  किसी  तरह  से  50  करोड़  रुपए  अग्रिम  राशि  के

 रूप  में  देने  में  20  दिन  लग  गए  हैं  जबकि  राज्य  सरकार  द्वारा  लगभग

 2,140  करोड़  रुपए  की  मांग  की  गई  ये  20  दिन  सर्वाधिक

 महत्वपूर्ण  दिन  ये  20  दिन  वे  हैं  जब  आपको  पैसे  की  आवश्यकता

 होती  राज्य  को  पैसे  को  आवश्यकता  होती  और  फौरन  राहत

 पहुंचायी  जानी  होती  लोगों  द्वारा  मांगे  जा  रहे  कष्ट  सरकारी  फाइलों
 के  निपटने  की  प्रतीक्षा  नहीं  समय  की  इस  बर्बादी  पर  सरकार
 को  जिम्मेदारी  माननी

 दूसरी  जिसका  मैं  सुझाक  देता  यह  है  कि  केन्द्र  सरकार

 द्वारा  भेजें  जाने  वाले  अध्ययन  की  अर्थहीनता  को  समाप्त

 कीजिए  |  एक  निश्चित  स्तर  पर  आकर  यदि  मुझे  किसी  राज्य  प्रशासन
 से  कुछ  लेना  देना  हो  अथवा  राज्य  सरकार  को  हो  तो  मैं  तो

 इसे  अपमानजनक  राज्य  में  जो  अधिकारी  होते
 हैं  क्या  जे  किसी  आपदा  का  जायजा  लेने  के  लिए  सक्षम  नहीं  हैं  अथवा

 क्या  इस  निष्कर्ष  पर  पहुंचने  में  सक्षम  नहीं  हैं  कि  क्या  किया  जाना  है
 और  क्या
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 क्या  विधान  सभाओं  में  चुनकर  आने  वाले  और  अपने  राज्यों  में
 अपना  कार्यभार  प्ृंभालने  वाले  वही  भारतीय  यह  निर्णय  करने  में  सक्षम

 नहीं  कि  क्या  राहत  सहायता  तत्काल  पहुंचायी  जानी  लेकिन

 बह  सब  तो  एक  अध्ययन  दल  द्वारा  देखा  जाना  है  जिसमें  एक

 ऐस़ा  अनिच्छुक  संयुक्त  सचिव  है  जिसे  उसकी  इच्छा  के  खिलाफ  आंध्र

 प्रदेश  के  तटीय  जिलों  में  स्थिति  का  जायजा  लेने  के  लिए  भेजा  रहा
 उससे  तीन  दिन  में  वापस  आने  तथा  यह  बताने  के  लिए  कहा  जा

 रहा  है  कि  वहां  पर  क्‍या  घटित  हुआ  कितना  नुकसान  हुआ  है  और
 उसके  लिए  कितना  पैसा  मेरे  विचार  से  हमें  इस  प्रकार  के
 अध्ययन  दल  के  बारे  में  फिर  से  सोचना  चाहिए  जो  उसी  उसी
 प्रशासनिक  प्रणाली  अथवा  उसी  लोकतांत्रिक  प्रणाली  के  ऊपर  मानीटर
 के  तौर  पर  बैठा  है  जिसने  इस  सरकार  को  चुना  समय  से  पिछड़
 कर  काम  करने  तथा  संघोय  ढांचे  के  बारे  में  जो  कुछ  आंध्र  प्रदेश  के

 मुख्य  मंत्री  ने  कहा  के  लिए  जिम्मेदार  यह  केबल  एक  कारक

 उन्होंने  जो  कुछ  कहा  है  वह  काफी  गंभीर  बात  मैं  इस  सदन
 से  उनकी  बात॑  को  गंभीरता  क॑  लेने  की  सलाह  समय  से  पिछड़कर
 काम  करने  के  लिए  जिम्मेदार  अधूरे  मन  और  अनिच्छा  से  काम
 करने  वाले  हमारे  अध्ययन  दलों  की

 अब  मैं  अपनी-अंतिम  बात  पर  आता  मैं  समझता  हूं  कि

 आजादी  के  पचास  बषों  इस  संविधान  के  अंतर्गत  काम
 करने  के  पचास  व्षों  बाद  अब  समय  आ  गया  है  कि  हम  अपनी
 खामियों  को  दूर  हम  अन्य  खामियों  की  बात  करेंगे  क्‍योंकि
 आज  को  चर्चा  आंध्र  प्रदेश  के तटीय  जिलों  में  आई  आपदा  तक
 सीमित  हमें  आंध्र  प्रदेश  के  बारे  में  ही  चर्चा  करनी

 हमें  कुछ  इस  प्रकार  की  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी  फौरन  प्रदान  करने

 के  लिए  एक  ऐसा  उपयुक्त  तंत्र  विकसित  करना  चाहिए  जिसमें  राज्य
 सरकार  के  लिए  आवश्यक  लचीलेपन  का  यह  प्रावधान  हो  कि  वह
 समय  पर  सहायता  उपलब्ध  करा  सके  और  इस  संबंध  में  आपदा  कोष
 का  कार्य  बिल्कुल  भी  संतोषजनक  नहीं  आप  पांच  मुख्य  मंत्रियों
 को  एक  समिति  गठित  करते  आप  उस  मुख्य  मंत्री  के  बारे  में  क्या

 कहते  हैं  जिसका  राज्य  प्रभावित  हुआ  है  2  वह  उसमें  नहीं  ये  पांच

 मुख्य  मंत्री  बैठक  करते  हैं  और  आपदा  और  राहत  कोष  से  धन-राशि
 को  स्वीकृति  प्रदान  करते  मैं  पिछले  उदाहरणों  में  नहीं  जाना

 जब  पिछली  सरकार  सत्ता  मैं  थी  तो  एक  माननीय  जो  तत्कालीन

 कृत्रि  मंत्री  ने  इस  आपदा  राहत  कोष  से  धन  स्वीकृत  कर  दिया  जो

 असल  में  एक  राजनैतिक  मंजूरी  थी  जिसका  परिणाम  यह  हुआ  कि  वह
 आटि  जैसे  राज्यों  में  आपदा  की  स्थिति  उत्पन्न  हुई  तो  बाढ़

 राहत  के  लिए  कोई  भी  धन  नहीं  किसी  को  धन  देने  के  लिए  कोई
 भी  पैसा  उपलब्ध  नहीं  अब  इस  तरह  के  पक्षपातपूर्ण  प्रयोजन  के

 लिए  आपदा  राहत  कोष  के  साथ  खिलवाड़  होने  के  कारण  हमें  इसका

 एक  दूसरा  हल  दुूंढ़ना

 मैं  बरास्तव  में  इस  वबाद-विवाद  में  भाग  लेना  नहीं  चाहता  था
 लेकिन  चुंकि  चर्चा  मुख्य  विष्य  से हटकर  अन्य  बातों  पर  भी  हो  रही
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 मुझे  भाग  लेना  पडा  और  इसीलिए  मैंने  आपकी  अनुमति
 मांगी  तथा  मैं  अनुमति  देने  के  लिए  में  आपका  बडा  आभारा  मैं

 आशा  करता  हूं  तथा  सरकार  से  अनुरोध  करता  हुं  कि  वह  मेरे  द्वारा

 उठाए  गए  मुद्दे  पर  ध्यान  मैंने  मानव  विनाश  कि  कितने  मर

 आदि  का  अंकगणित  आपको  नहों  दिया  मैंने  ऐसे  मुद्दे  उठाए  हैं
 जिनकी  जिम्मेदारों  सीधे  कंन्द्र  सरकार  को  होती

 मेरे  विचार  से  सरकार  का  यह  कर्तव्य  है  कि  इन  पहलुओं  पर
 विचार  करे  क्योंकि  आजादो  क॑  50  वर्ष  क॑  पश्चात्‌  भो  हम  मानवीय

 त्रासदियों  और  आपदाओं  के  समय  प्रबंधन  को

 वित्तोय  और  सरकार  को  उदासोनता  की  कठिनाइयों  का  जिक्र

 करते  में  यह  सोचने  पर  बाध्य  हो  गया  हूं  क्योंकि  ऐसी  माननीय

 त्रासदियों  के  समय  सरकार  को  उदासीनता  हो  एक  विशेष  कारण  है
 जिसको  वजह  से  आनश्ध्र  प्रदेश  में  इस  प्रकार  को  कठिनाइयां  सामने  आ

 रही  है  जिसके  कारण  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  ने  इस  प्रकार  से  अपनी  ही

 सरकार  को  निन्‍्दा  को

 रासा  सिंह  रावत  :  प्रधान  मंत्रो  तो  गए  सो  गए
 लेकिन  संबंधित  विभाग  कं  मंत्री  भो  यहां  उपस्थित  नहीं

 सभापति  महोदय  :  वे  राज्य  सभा  गए

 रासा  सिंह  रावत  :  इससे  संबंधित  मंत्री  भी  यहां  नहीं

 सभ्मपति  महोदय  :  राज्य  सभा  में  भी  इस  पर  डिसकशन  चल  रहा

 है  और  बे  वहां  गए

 रासा  सिंह  रावत  :  माननीय  गृह  मंत्री  हैं  लेकिन  कृषि  मंत्री  '

 यहां  नहीं

 श्री  वेंकटरामी  रेड्डी  अनन्था  :  सभापति

 हाल  ही  में  अक्तुबर  माह  में  आन्ध्र  प्रदेश  का  रायलसीमा  जिसमें

 नेललोर  और  प्रकाशम  जिले  आते

 और  इस  माह  दूसरी  बार  6  तारीख  को  पूर्वी  और  पश्चिमी  गोदावरी

 जिले  भीषण  विभीषका  का  शिकार  हुये  इन  विभीषिकाओं  के  कारण

 और  इनके  प्रति  उदासीनता  के  कारण  2000  से  अधिक  व्यक्ति  मारे  गए

 और  लाखों  लोग  बेघरबार  हो  इनके  कारण  7000  करोड़  रुपये  से

 अधिक  का  नुकसान  हुआ

 मैं  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  इन  दोनों  क्षेत्रों  का  आन्ध्र  प्रदेश  के

 मुख्य  मंत्री  के  साथ  हवाई  सर्वेक्षण  करने  के  लिये  धन्यवाद  देना  चाहता

 हूं

 माननीय  प्रधान  मंत्री  न ेकहा  है  कि  यह  विभीषिका  राष्ट्रीय  आपदा

 से  भी  अधिक  भीषणਂ  है  और  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  कहा  है

 कि  यह  राष्ट्रीय  आपदाਂ  मुझे  आपदाਂ  और  राष्ट्रीय  आपदा

 से  भी  अधिक  भीषणਂ  में  अन्तर  समझ  में  नहीं  आ  रहा  यह  सिर्फ
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 जिम्मेदारी  से  दूर  भागना  कंन्द्र  सरकार  ओर  राज्य  सरकार  दोनों  का

 ही  इस  विभीषिका  के  संबंध  में  जिम्मेदाराना  रूख  नहीं  रहा

 सभापति  आपक  माध्यम  सरकार  से  अनुरोध
 करना  चाहता  हूं  कि  प्रभावित  लोगों  को  भरपुर  सहायता  दी

 प्रथम  हादसे  में  रायलसोमा  पिछड़ा  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ  इसके
 कारण  न  सिर्फ  400  लोगों  को  जान  बल्कि  लाखों  एकड़  भूमि  में

 खड़ी  फसल  को  नुकसान  विशेषकर  मूंगफलों  को  फसल

 संचार  राजमार्ग  ओर  सिंचाई  तालाबों  को  भारी  नुकसान

 पूरे  राष्ट्र  को  रायलसोमा  क्षेत्र  के  पिछड़ेपन  की  जानकारी  है  जो

 पिछले  कई  वर्षों  से  भयंकर  सुखे  को  चपेट  में  आता  रहा  इसके
 विपरीत  इस  वर्ष  वहां  पर  बाढ़

 मैं  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकार  से  विनम्र  निवेदन
 करना  चाहता  हूं  कि  प्रभावित  लोगों  को  जिम्मेदारी  लेने  में  कोई  विवाद
 न  खड़ा  सिर्फ  प्रभावित  व्यक्तियों  की  देखभाल  को  इन  क्षोत्रों
 में  सामान्य  स्थिति  पैदा  की

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  आन्ध्र  प्रदेश  के

 प्रभावित  लोगों  को  समुचित  धनराशि  उपलब्ध  कराने  में  उदार  रूख
 अपनाया

 श्री  सुल्तान  सलाठउद्दीन  ओवेसी  :  जनाबे  स्पीकर

 इस  ऐवान  में  जो  कुछ  बातें  कही  गयी  मैं  उसको  दोहराना

 नहीं  चाहता  लेकिन  इतना  कहूंगा  कि  प्राईम  मिनिस्टर  को  कौमी

 अलमिया  का  खुद  ऐहतराम  हैं  और  जब  कौमी  अलमिया  है  तो

 रियासती  हुकूमत  और  मरकजी  हुकूमत  दोनों  में  तजात  पाया  जाता

 तजात  का  नतीजा  यह  है  कि  जो  लोग  रजाकराना  तौर  पर  काम  करने

 के  लिये  आगे  बढ़ना  चाह  रहे  वे  रूक  चुके  दूसरी  बात  यह  है
 कि  जब  साईस  ने  टैक्‍्नालॉजी  में  और  मिजाईल्‍ज  में  इतनी  तरक्की  कर

 ली  है  तो  हमको  यह  बताया  जाये  क  कब  तूफान  आने  वाला  है  और

 अब  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  मिनिस्टर  साहब  ने  अभी  कहा  है  कि  हमने

 ओर  रेडियो  पर  ऐलान  कराया  कब  कराया  क्‍या  कराया

 था  किस  तारीख  को  कराया  इसकी  इत्तला  तो  हमको  नहीं  है  ओर

 न  ही  मिन्स्टिर  साहब  ने  यह  बताया  में  सिर्फ  यह  कहना  चाहता

 हूँ  कि  जहां  कोस्टल  गार्ड्स  और  साहिल  पर  मछेरे  रहते  हैं  और  अगर

 आपने  ऐलान  कराया  था  तो  आपके  लोग  वहां  क्या  कर  रहे  उन

 मछेरों  को कम  से  कम  आपके  आदमी  रोकते  ताकि  जे  समन्दर  में  न

 जाने  पाते  ताकि  उनकी  जानें  न  उनको  आप  रोक  सकते

 दूसरी  बात  यह  है  कि  1977  में  जब  तूफान  आया  था  तो  उस  वक्त

 यह  बात  कही  गया  थी  कि  अब  बंगाल  के  बजाय  उसका  रूख  आन्ध्रा

 की  तरफ  हो  गया  है  और  हमको  एहतियातो  तदाबीर  अखितयार  करनी

 चाहिये  लेकिन  आज  तक  हमने  किसी  किस्म  को  ऐहतियाती  अखितियार

 नहीं  की  जिसका  नतीजा  यह  है  कि  इतना  बड़ा  नुकसान  पहुंचा  और
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 में  यह  आज  कहने  के  लिये  मौकफ  हूं  कि  जिन  आंखों  ने  दखा  उधर

 हर  दस  कदम  पर  लाशों  कं  ढांचे  पड़  हुये  थ ेऔर  उनको  उठाने  वाला

 क्राई  नहीं  हर  तरफ  बदबू  फैल  रही  थो  और  जो  यतोम  बच्चे

 बेघर  पड़े  हुये  आप  अंदाज  की  गलती  तो  बाद  में  करते  रहिये
 लेकिन  कम  से  क्रम  इतना  तो  कीजिये  कि  जो  लोग  मुसोबत  में  हैं
 उनका  फोरो  राहत  पहुंचायो  जाये  और  जो  लोग  बेघर  हो  चुक॑  उनको

 तोर  पर  बसाया

 जो  तिरारत  खत्म  हो  चुका  उससे  और  फाकाकशा  बढ़  रहो

 विजयवाड़ा  से  कलकत्ता  तक  1000  किलाोमोटर  का  रास्ता  वह
 खत्म  हो  चुका  दूसरे  स्टेट  को  जाने  के  लिए  कोई  रास्ता  नहों  है

 जिसका  नतीजा  यह  है  कि  वह  तिजारत  भी  खत्म  हो  रहो  क्रम  से
 कम  मरकजो  हुकूमत  उन  तमाम  चाजों  को  ठोक  तो  कर  रेल  को

 पटरियां  उखड़  चुको  कम  से  कम  आप  वह  काम  ता  कर  बाद

 में  अंदाजा  क्या  है  क्‍या  नहीं  है  बह  तो  और  चीज  इतना  कहते  हुए
 मैं  अपनी  बात  खत्म  करूं  कि  आंध्र  में  यह  बात  लोगों  क॑  जहन  में

 आ  चुकी  हैं  कि  मरकज  ने  हमको  खातिरख्वाह  इमदाद  नहीं  दी  और
 लोग  यह  कहते  हैं  कि  दबंगौड़ा  साहब  कर्नाटक  के  पुर  हिन्दुस्तान
 के  प्राइम  मिनिस्टर  बह  सिर्फ  चीफ  मिनिस्टर  नहीं  जबकि  आंपघ्र
 में  निजा  है अलपट्‌टो  डैम  के  ऊपर  तो  वहां  आप  हाइट  बढ़ाने  के  लिए
 मरकज  से  पैसा  दे  सकते  हैं  तो  जहां  लोग  परेशान  हाल  हैं  जहां  लोग

 उजड़  चुके  वहां  आप  पैसा  फराहम  नहीं  कर  आप  सिर्फ  50

 कराड़  रुपये  को  इमदाद  दे  देते  हैं  और  उसके  बाद  फिजाई  दौरा  कर  लेते
 अब  मैं  ज्यादा  नहीं  कहना  चाहूंगा  लेकिन  बरबादी  का  नजारा  देखने

 के  बाद  कम  से  कम  कुछ  तो  आगे  लेकिन  हालात  बुरे  हो  चुके
 हैं  ओर  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  इंसानी  हमददों  में  अगर  कोई  आगे  बढ़ते
 हैं  तो  यह  कहा  जाए  कि  भीख  का  चिप्पा  लेकर  जा  हहे  ये
 अजीबोगरीब  किस्म  की  दलीलें  होती  यह  समझ  में  नहीं  आता  कि

 एक  आफत  आई  कौमो  अलमिया  हिन्तुस्तान  ने  भी  दुनिया  में

 जहां  लोग  पेरशान  हाल  मदद  को  वहां  हमारी  फौजों  न ेजाकर
 अमन  कायम  किया  मरे  तो  फिर  इसके  लिए  कहना  कि  यह
 निप्पा  अजीबोगरीब  किस्म  को  बातें  जबान  अपनी
 अपनी  और  दिमाग  मुझे  कहना  नहीं  है  फिक्र  के

 हर  चेहरे  को  फिक्र  जुदा  होतो  मैं  सिर्फ  इतना  ही  कहूंगा  कि  जितनी
 जल्दी  हो  सकता  इस  मसले  को  हल  क्रिया  जाए  और  फौरो  उबुरी
 तौर  पर  काम  किया  जाए  और  रियासत  की  और  मरकज  को  एक

 मुश्तरका  टीम  बनाई  जाए  कि  वहां  पर  जाकर  जो  फौरी  काम  करना

 वह  करे  ताकि  लोगों  को  सहूलियतें  पहुंचाई  जा  सकें  और  काम  हो
 मर

 मैं  आपका  मशक्‌र  हूं  कि  आपने  मुझे  बोलने  के  लिए  वक्त

 ओऔ  हन्नान  मोल्लाह  :  इस  मामले  पर
 विस्तार  से  चर्चा  की  जा  चुकी  है  और  जान-माल  कं  नुकसान  का  ब्यौरा
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 दिया  जा  चुका  में  सिर्फ  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  ऐसो  आपदाएं
 कोई  पहलो  बार  नहों  आई  लगभग  19  वर्ष  पूर्व  पूर्वो  तट  पर  आए
 भयंकर  तूफान  में  ज्वार  भाटे  को  लहरों  से  15,000  से  अधिक  लाग  मारे

 गए  वह  भारत  में  आई  सबसे  बड़ो  आपदाओं  में  से  एक

 ऐसो  कई  आपदाएं  आ  चुको  वर्ष  1978  में  एक  भयंकर  तुफान
 और  बाढ़  ने  पश्चिम  बंगाल  को  अर्थव्यवस्था  को  प्रभावित  किया

 हजारों  लोग  मारे  गए  थे  और  लगभग  19,00,000  मकान  नष्ट  हो  गए
 प्रभावित  ।7  जिलों  में  से  16  जिले  पूरी  तरह  नष्ट  हो  गए  थे  और

 उनका  अधिकांश  भाग  भो  नष्ट  हो  गया  उड़ांसा  में  हर  दुसरे  वर्ष

 ऐसी  ही  विभीषिकाएं  होती

 तमिलनाडु  में  भो  ऐसी  समस्याएं  आतो  रहती  हमारा  अनुभव
 सबके  सामने  मौसम  विभाग  के  पास  पिछले  50  से  100  वर्षों  क॑

 आंकड़े  उपलब्ध  उनके  पास  पूरी  जानकारी  उपलब्ध  परन्तु  फिर

 भी  हम  दक्षता  हासिल  क्‍यों  नहीं  कर  रहे  हैं  2  ऐसी  प्राकतिक  आपदाओं
 का  मुकाबला  करने  में  हम  नोवनतम  प्रोद्योगिको  का  इस्तेमाल  नहीं  कर
 पर  रहे  हम  जानते  हैं  कि  कई  टंशों  जैसे  फिलीपीन्स  आदि  में

 थोड़े-धोड़े  समय  के  पश्चात्‌  निरंतर  प्राकृतक  आपदाएं  आती  रहती

 वहां  पर  सूचना  तंत्र  काफी  बेहतर  लोगों  को  काफी  पहले

 पूर्व  सूचना  दे  दी  जाती  उनको  नुकसान  कं  पूर्व  ही  हटा  दिया  जाता

 है  और  वो  लोग  बेहतर  तरीके  से  स्थिति  का  मुकाबला  करते

 हमारे  देश  में  काफी  वैज्ञानिक  और  अनुसंधान  संस्थान  हैं
 लेकिन  फिर  भी  हमारा  आपदा  प्रबंधन  तंत्र  आधुनिक  नहों  हमारे

 यहां  संचार  तंत्र  काफो  कमजोर  है  और  दक्ष  प्रबंधन  की  कमी  इस
 प्रकार  से  तटीय  क्षोत्रों  में  प्रत्येक  वर्ष  अथवा  दुसरे  वर्ष  नुकसान  हो  रहा

 हमारी  सरकार  को  इन  पहलुओं  पर  विचार  करना  यह  भी

 विचार  करना  चाहिये  कि  किस  प्रकार  से  नवोनतम  प्रौद्योगिकी  और

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  से  समय  पर  सभो  सूचनाएं  एकत्र  को  जा  सकती

 हैं  और  लोगों  को  समय  पर  सूचित  किया  जा  सकता  है  ताकि  ऐसी
 आपदाओं  का  बेहतर  ढंग  से  मुकाबला  किया  जा  हम  आपदाओं

 को  रोक  तो  नहीं  सकते  परन्तु  हम  नुकसान  को  कम  से  कम  करने

 के  तरीके  दूंढ  सकते

 वे  दावा  करते  हैं  कि  संचार  प्रणाली  काफी  विकसित  हुई  यदि

 हमारी  संचार  प्रणाली  में  विकसित  हुई  है  तो  इसके  साथ  ही  साथ  अन्य

 क्षेत्रों  में  भी हमारा  विकास  उसक॑  बराबर  होना  हम  जानते  हैं
 कि  उस  क्षेत्र  में  ये आपदाएं  प्रतिवर्ष  होती  यहां  तक  इन  आपदाओं
 के  आने  का  समय  भी  पूर्वाभास  होता  ये  आपदाएं  मई  और  उसके

 बाद  अक्तूबर  या  नवम्बर  में  आती  इसके  आने.से  पहले  हमारे  पास

 पूर्व  सुरक्षोपाय  करने  का  पर्याप्त  समय  होता  हाल  के  मामले  में

 हमने  देखा  है  और  जैसाकि  रिपोर्ट  कहतो  कि  वहां  से  लोगों  को  बाहर

 निकालने  का  काम  एक  बहुत  बड़ो  समस्या  है  क्योंकि  बहां  पर  समुचित

 सड़कें  नहों  उस  क्षेत्र  क ेलगभग  चालीस  प्रतिशत  गांवों  ऐसीਂ

 सड़कें  नहीं  हैं  जहां  सभी  मौसमों  में  आवागमन  हो  हो+  अतः

 यदि  लोगों  को  वहां  से  शीघ्र  छाहर  निकालना  हो  तो  वहां  को  सड़क़ों
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 पर  वाहनों  का  आवागमन  आसानी  क॑  साथ  नहीं  हो  उससे  एक
 समस्या  यह  उत्पन्न  होता  है  कि  उसके  बाद  जहां  लोग  छतों  के  नीचे
 रहते  हैं  वहां  नुकसान  कम  होता  जिसका  मतलब  हुआ  कि

 झोंपडियों  और  कच्चे  मकानों  को  ज्यादा  नुकसान  होता

 इस  तरह  के  क्षेत्र  जहां  समुद्री  तुफान  बार-बार  आते  उनक

 लिए  सरकार  क  पास  एक  प्लानਂ  होनों  चाहिए  ताकि  हम  ऐसे
 तूफानों  का  मुकाबला  आसानी  से  कर  उसके  लिए  पर्याप्त  निवेश
 आबश्यक  समुचित  नियोजन  जरूरो  हैं  ओर  अद्यतन  प्रौद्योगिको  का
 उपयोग  जरूरा  है  ताकि  हमारे  तटीय  क्षेत्र  सुरक्षित  हो  सडकें  हर
 मौसम  में  आवागमतृ  के  लिए  उपयुक्त  होनी  चाहिए  तथा  बेहतर  मकान
 होने  जिनमें  आपदा  के  समय  लोग  शरण  ले  जब  इस
 तरह  की  आपदाएं  आती  हैं  तो  हम  इन  सभी  पहलुओं  पर  सभा
 विधान  सभाओं  संसद  में  चर्चा  करते  हैं  तथा  निधियों  का  आबंटन
 कर  दिया  जाता  है  लेकिन  बाद  में  इन  सबको  ताक  पर  रख  दिया  जाता

 इसीलिए  ये  नुकसान  बार-बार  होता  यदि  एंसो  स्थितियों  का
 सामना  करने  के  लिए  हमारें  पास  कोई  प्लानਂ  ही  नहीं  होगा  तो

 हमें  हर  साल  बार-बार  इन  मुद्दों  पर  चर्चा  करनी  पड़ेगी  और  लोगों  को
 वेशकोमती  जानें  गवानी

 यह  एक  बड़ी  समस्या  है  जिस  पर  सरकार  को  विचार  करना
 जैसाकि  पहले  कहा  जा  चुका  यह  एक  राष्ट्रीय  आपदा  है

 और  समूचे  देश  को  आंध्र  प्रदेश  की  जनता  क॑  साथ  एकजुटता  दिखानी

 ऐसो  घटनाएं  पहले  भी  हो  चुको  हमने  इस  तरह  की  घटना

 भूकम्प  के  समय  लादुर  और  गढ़वाल  क्षेत्र  में  भी  देखी
 जब  इस  तरह  को  बड़ो  आपदाएं  आएं  तो  समूचे  देश  केन्द्र  सरकार

 राज्य  सरकारों  को और  आम  जनता  को  प्रभावित  लोगों  क॑  साथ

 एक-जुटता  दिखानी  चाहिए  तथा  उन्हें  सहायता  पहुंचानी  चाहिए  ताकि

 बे  अपने  मकानों  को  फिर  से  बना  सकें  ओर  अपना  सामन्य  जीवन  पुनः

 शुरू  कर

 सर्वाधिक  नुकसान  उठाने  वाले  यानि  मछआरा  समुदाय  भो  समाज

 के  एक  अंग  हैं-सर्वाधिक  हानि  उन्हें  ही  उठानी  पड़तो  अभो  भी

 एक  हजार  लोग  लापता  हैं  और  उनमें  से  अधिकाशं  लोग

 मछआरे  हो  जब  रिकार्ड  में  उन्हें  दिखाया  जाता  है  तो

 उनके  परिवारजनों  को  मुआवजा  नहीं  मिलता  एक  समय  सीमा

 निर्धारित  करने  क॑  बाद  हमें  उन  लापता  लोगों  के  परिवारजनों  को  वह
 लाभ  दे  देना  चाहिए  जो  मृतकों  के  निकट  संबंधियों  को  दिया  जाता  है

 ताकि  वे  इस  समस्या  का  सामन्‍श  कर  जब  हमारे  शिष्ट  मण्डल

 ने  उस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  तो  इन  सारी  कायंवाहियों  को  तुरन्त  किए
 जाने  की  आवश्यकता  हमारे  समक्ष  प्रस्तुत  की  गई  जिन्हें  सरकार  को

 फौरन  करनी

 हमने  राज्य  मुख्य  मंत्री  और  प्रधान  मंत्री  क॑  समक्ष

 निम्नलिखित  मांगें  रखी  पहली  मांग  यह  है  कि  हमें  इस  मामले  में

 उदारता  का  परिचय  देना  चाहिए  और  उन्हें  वित्तीय  सहायता  पहुंचाने  में

 नियमों  को  बाधा  नहीं  बनने  देना  उन्हें  अनुदान  देते  समय  सदन
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 द्वारा  और  सरकार  द्वारा  उदार  दृष्टिकोण  अपनाना  हमें
 प्रभावित  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  उपाय  करने  चाहिए  ताकि  वे  अपनी

 खेतीबाड़ी  का  काम  पुनः  शुरू  कर  जैसाकि  मैंने  कहा

 मछआरों  को  अत्यधिक  कठिनाई  हो  रहा  उन्हें  पर्याप्त  सहायता  देनी
 चाहिए  क्योंकि  तूफान  में  उनको  जानें  गई  उनको  नावों  एवं  जालों
 का  नुकसान  हुआ  इन  सभी  चीजों  की  पूर्ति  की  जानी

 बड़े  पैमाने  पर  पेड़-पौधों  का  भी  विनाश  हुआ  उस  ओर  ध्यान  दिया
 जाना  नारियल  और  अन्य  पेड़-पौधों  को  पुनः  लगाया  जाना

 चाहिए  ताकि  वे  अपने  आर्थिक  क्रियाकलाप  को  पुनः  शुरू  कर
 धान  और  अन्य  फसलें  नष्ट  हुई  क॒छ  क्षेत्रों  मे ंफसलें  पूरो

 तरह  और  कूछ  क्षेत्रों  मे ंआंशिक  रूप  से  नष्ट  हुई  उन  चीजों  की
 खरीदारी  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  की  जानी  कम-से-कम  उन
 किसानों  को  कुछ  तो  फायदा  मिलना  चाहिए  जो  फसलों  को  पैदावार
 करते  चूंकि  फसलों  को  नुकसान  पहुंचा  है  उनकी  गुणवत्ता  भो

 बढ़िया  नहीं  रह  इसकी  खरीदारी  सरकार  द्वारा  को  जानी

 इसके  कृषि  के  लिए  आवश्यक  बोज  और  उर्वरक
 किसानों  को  दिया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  अपना  कृषि  कार्य  फिर  से
 आरम्भ  कर

 एक  दूसरी  जिसे  शोघ  हो  शुरू  किया  जाना  वह  है
 एक  विशेष  रोजगार  सृजन  कार्यक्रम  तुरन्त  शुरू  किया  जाना  चाहिए
 ताकि  जिन  लोगों  को  नुकसान  उठाना  पड़ा  है  -  जो  अब  बेरोजगार  हैं
 जो  अब  भुखमरी  के  शिकार  है  और  जो  बहुत  सारी  समस्याओं  से  जूझ
 रहे  उनका  पूरा-पुरा  ध्यान  रखा  जा  इसके  वहां  किसी
 प्रकार  की  महामारी  को  फैलने  से  रोकने  के  लिए  कारगर  उपाय  किए
 जाने

 हमारी  अंतिम  मांग  यह  है  कि  मौसम  को  पूर्व  जानकारी  देने  के

 लिए  कम  दूरी  क॑  केन्द्र  रेन्‍ज  ने  कंबल  आंघ्र  प्रदेश  के
 तटीय  क्षेत्रों  अपितु  आदि  जैसे  अन्य  समूचे  तटीय  क्षेत्रों

 जहां  ऐसी  आपदाएं  बार-बार  आतो  में  स्थापित  किए  जाने

 इसलिए  अद्यतन  प्रौद्योगिकीय  यंत्रों  स ेसुसज्जित  मौसम  की  पूर्ण
 जानकारी  देने  वाले  कम  दूरी  के  केन्द्र  स्थापित  किए  जाने  चाहिए  और
 उनका  उपयोग  किया  जाना  चेतावनी  को  सूचना  तुरंत

 -  जरूरतमन्द  लोगों  तक  पहुचानी  और  हमें  लोगों  को  वहां  से

 बाहर  निकालने  के  लिए  हर  सुविधा  तैयार  रखनो  होगी  ताकि  हम  उनको
 जीवन  रक्षा  कर  सकें  और  ऐसी  आपदाओं  का  सामना  न्यूनतम  हानि  के
 साथ  कर

 मुझे  आशा  है  कि  प्रधान  मंत्री  तथा  सरकार  में  बैठे  अन्य  लोग  इन
 सभी  मांगों  पर  ध्यान  हमें  आशा  है  कि  हम  आगे  से  ऐसो  मुसीबतों
 का  सामना  बेहतर  ढंग  से  कर

 श्री  जा  फर्नान्डीज  :  सभापति  मंत्री  जी  ने  जो

 सुबह  बयान  उसमें  यह  बात  लिखी  है  कि  भारत  मौसम  विज्ञान
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 विभाग  इस  चक्रवात  पर  नजर  रखे  हुए  था  एवं  चक्रवात  की  संबंधित

 दिशाओं  एवं  आघात  स्थल  के  मंबंध  में  विभाग  ने  राज्य  सरकार  को

 समय-समय  पर  चेतावनो  भी  दी  दुरदर्शन  और  आकाशवाणी  से

 भी  इस  चेतावनी  का  प्रसारण  किया  गया  हम  सरकार  से  ठोस  रूप
 में  जानना  चाहते  हैं  कि  यह  जो  समय-समय  पर  चेतावनी  दी  थी  वह
 किस  रूप  में  दी  यानी  आकाशवाणी  और  इधर  हमने  यही
 था  या  आपकी  सरकार  ने  या  सरकार  ने  या  सरकार  के  किसी  विभाग

 ने  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  या  संबंधित  और  कोई  भी  मुख्य  सचिव  या  कोई
 और  व्यक्ति  को  किस  प्रकार  की  चेतावनी  दो  इस  पर  यहां  पर
 स्पष्ट  जवाब  प्रधान  मंत्री  को  देना

 नंबर  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  ऐसी  स्थिति  को  आपने
 आकाशवाणी  से  प्रसारित  किया  था  या  सरकार  को  हैदराबाद  तक  सूचना
 दी  थी  7  यदि  हैदराबाद  तक  आपने  सूचना  दी  तो  फिर  हैदराबाद  में

 इस  पर  किस-किस  प्रकार  को  कार्रताई  हुई  इसको  जानकारी  क्‍या
 भारत  सरकार  ने  हैदराबाद  से  मांगी  और  यदि  मांगी  या फिर  जब
 प्रधान  मंत्री  वहां  पर  हवाई  जहाज  से  जांच  करने  गए  थे  या  देखने  गए

 तब  क्या  उनको  इसके  बारे  में  जानकारी  हासिल  करने  की  जरूरत
 यदि  तो  वह  जानकारी  हमको  मिलनी  चाहिए  2

 नंबर  सभापति  हम  यह  भी  जानना  चाहेंगे  कि
 आखिरकार  जब  हम  प्रशासन  को  चर्चा  करते  तो  प्रशासन  जिलास्तर

 पर  भी  होता  है  और  जो  यार  जिले  प्रभ्कवित  जिनमें  से  दो  तो
 अधिक  प्रभावित  हुए  और  एक  जिला  सबसे  अधिक  प्रभावित

 पूर्वी  पश्चिमी  खम्मम  और  प्रकासम  तो  जो  जिला

 मजिस्ट्रेट  या  जो  मुख्य  अधिकारी  होते  इन  अधिकारियों
 के  द्वारा  कौन-कौन  से  ठोस  कदम  उठह्ए

 सभापति  जब  मैं  इन  सारे  सजालों  को  रख  रहा  हूं  और  प्रधान
 मंत्री  से  इनके  बारे  में  जवाब  खाहता  तो  उसके  इसमें
 कौन-कौन  से  अपराधी  इसकी  स्कोज  केवल  यही  कारण  नहीं
 हम  इसलिए  भी  इस  पर  जवान  चाहते  हैं  क्योकि  पहली  बार  इस  प्रकार
 का  हादसा  आऋन्ध्र  प्रदेश  में  नहीं  हो  रहा  है  या  यह  कोई  पहला  हादसा
 नहीं  है  और  आनश्न  प्रदेश  में  हमेशा  इस  प्रकार  क॑  हादसे  आते  रहे  हैं
 और  उनका  जिक्र  होता  रहा  आज  के  दिन  अगर  हम  कुछ  और  भी

 नहीं  कर  तो  भविष्य  में  इस  प्रकार  की  परेशानियों  से  बचने  क॑  बारे
 में  एक  ठोस  कार्यक्रम  सरकार  की  तरफ  इस  बहस  के  बाद  आ
 सकता  तो  मैं  समझता  हूं  जह  एक  उपलब्धि

 अपराहन  5.00  बजे

 सभापति  हम  लोग  राजनीत्ति  में  ल्मेगों  को एक  जगह  से  दूसरी
 जगह  पर  अनेकों  बार  प्रटर्शनों  के  बड़ी  सभाओं  क॑  बड़े
 जलमसों  के  लिए  ले  जाते  24  थरटों  में  हिन्दुस्तान  के  किसी  भी

 महानगर  में  अगर  कोई  बड़ा  राजनीतिक  दल  उसमें  भी  सत्तारूढ़  दल

 चाहे  तो  लाख  दो  लाख  लोगों  को  ऐसे  ही  पहुँचा  देता  इस  पूरे  हादसे
 में  जो  प्रभावित  लोग  उनकी  संख्या  1,72,150  यहां  पर  लिखा
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 है  कि  इन  लोगों  को  प्रभावित  क्षेत्रों  स ेहटाकर  अब  कहों  अन्य  जगहों
 पर  पहुंचा  अगर  1,72,150  लोग  दो  जिलों  के  हैं  और  उस  जिले
 के  मुख्य  अधिकारी  जो  त्रे  लोग  अगर  सचेत  रहते  तो  यह  हजार
 से  अधिक  लोगों  को  मौत  के  घाट  पर  उतरना  पड़ा  तो  उनको  मौत  से
 बचाया  जा  सकता  उनको  सुरक्षित  जगह  पर  ले  जाने  में  सरकार

 कदम  उठा  सकती  थी  और  जब  सरकारें  राजनोतिक  दलों  के  माध्यम
 से  इन  चीजों  को  करती  हैं  तो  यह  संभव  था  कि  यहां  भी  लोगों  की

 जान  बचाने  ओर  जान  माल  को  जहां  तक  सुरक्षा  हो सकती  बह

 सुरक्षा  करने  में  कुछ  ठोस  कदम  उठा  सकते  इसलिए  हम  इस  सवाल
 का  जवाब  जानना  चाहेंगे  तथा  भविष्य  में  इसकं  बारे  में  सरकार  को

 तरफ  से  उठाये  जाने  बाले  कदम  क्‍या

 दूसरा  सभापति  हादसा  होने  के  बाद  सरकार  हम  अभो  केन्द्र
 सरकार  को  बात  कर  रहा  क्या  बयान  देना  कोई  सरकार  का
 काम  मैं  तो  रेडियो  और  टेलीविजन  नहीं  सुनतां  और  न  ही  देखता

 लेकिन  मुझे  मालूम  है  कि  हिन्दुस्तान  में  पिछले  चार-पांच  दशकों
 से  रेडियो-टेलीविजन  की  खबरें  केवल  प्रधानमंत्री  जो  ने  यह
 फलां  मंत्री  ने  यह  से  शुरू  होती  यह  केवल  कहा  जाता
 क्‍या  यह  बात  बहुत  कम  होती  इसलिए  हम  यह  जानना

 चाहते  हैं  कि  प्रधानमंत्री  ने  यह  नेशनल  कैलामिटी  करके  कहा  या

 एक्सट्रा  नेशनल  कैलामिटी  करके  मुझे  उसमें  कोई  दिलचस्पी

 नहीं  है  कि  आपने  क्‍या  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कौन  से

 कदम  आपने  तत्काल  आप  देश  के  चीफ  एक्जीक्यूटिव
 आफिसर  किसी  भी  शब्दावली  में  आपका  नाम  इस्तेमाल  किया

 आपके  पट  की  गरिमा  का  इस्तेमाल  किया  आप  इस  देश
 के  पूरे  अधिकार  को  अपने  हाथ  में  लेकर  बैठे  अगर  नेशनल
 कैलामिटी  हो  गयी  और  यह॑  आपको  कब  मालुम  हुआ  और  मालूम
 होने  पर  आपने  कौन-कौन  से  कदम  उठाये  जिससे  समूचे  राष्ट्र  को

 आपने  जागरूक  करके  राष्ट्र  को  इस  हादसे  में  फंसे  हुए  लोगों  को  बचाने

 के  राहत  देने  के  लिए  आपने  क्या  प्रेरणा  अगर  देश  का  मुख्य
 अधिकारी  यह  प्रेरणा  नहीं  देगा  तो  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  नहीं
 चिल्लायें  तो  उनको  दोष  देने  का  कोई  काम  नहीं  करना  इसलिए

 हम  जानना  चाहते  हैं  जब  यह  इतना  बड़ा  हादसा  हुआ  तो  कि  भारत

 सरकार  को  तरफ  से  कौन-कौन  से  कदम  उठाये  राहत  के  मामले

 को  लेकर  बातें  चल  रहीं  अभी  प्रधान  मंत्री  जी  को  मैंने  जे

 बोले  कि  किसी  का  अंदाज  है  कि  ढाई  हजार  किसी  का  हजार
 किसी  का  आठ  हजार  करोड़  व  किसी  का  15  हजार  करोड़

 अनके  लोगों  ने  उनको  आवेदन-निवेदन  दिये  हैं  और  अपना-अपना

 हिसाब-किताब  लगाया  उसमें  कौन  सहीं  और  कौन  गलत  हम

 नहीं  जानते  क्योंकि  हमने  उसको  न  पढ़ा  है  और  न  ही  हमें  कोई  विशेष

 जानकारी  है  लेकिन  अभी  सरकार  की  तरफ  से  राहत  पहुंचाने  के  बारे

 में  जो  कार्यवाही  हुई  वह  तो  नगण्य  करके  नगण्य  शब्द  के

 अर्थ  को  समझना  नहीं  होगा  क्योंकि  वह  नगण्य  से  भी  नगण्य

 आपने  50  करोड़  रुपये  दिये  हैं  और  वे  भी  वेज  एंड  मीन्स  के  तौर  पर

 दिये  वे  50  करोड़  रुपये  आपने  भारत  सरकार  के  खजाने  से  दिये
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 हैं  लेकिन  सरकारी  खजाने  से  ये  133  करोड़  रुपये  यूरिया  के  लिए
 निकाल  सकते  हैं  जबकि  आपक  आंकड़ों  कं  हिसाब  से  आंध्र  में  हजार
 लोग  मरे  जबकि  लोगों  का  कहना  है  क्रि  उससे  कहों  ज्यादा  लोग  मरे

 अगर  आपको  किसी  को  बात  नहों  माननी  थो  तो  आंध्र  प्रदेश  को

 सरकार  को  हो  बात  मानते  तो  वहां  पर  आज  दो  हजार  करोड़  रुपये
 की  जरूरत  यह  आज  सभो  लाग  मानते  हैं  तो  50  करोड़  वह  भी

 कर्ज  के  तौर  पर  दिये  इनको  वापिस  देना

 उसकों  वापिस  देना  हमने  विश्व  बैंक  से  पूछा  है  कि

 चालोस  सालों  की  किश्तों  में  वापिस  करने  वाले  कर्ज  देने  को  संभावना

 संभावनाओं  के  ऊपर  हादसे  के  बीस  टिन  के  बाद  इस  सदन  में  चर्चा

 हम  इस  मामले  पर  बहुत  गुस्से  में  हम  मानते  हैं  कि  सरकार

 ने  अपने  दायित्स  को  नहों  निभाया  अपनी  जिम्मेदारी  को  नहीं  समझा

 है  और  जुबानी  तौर  पर  कहा  है  कि  यह  नेशनल  कैलेमिटी  मरे  हुए
 लागों  की  मौत  हमें  क्‍या  करना  व्यवहार  में  यहां  पर  इस  प्रकार

 को  मनोवृति  का  प्रदर्शन  हुआ  हम  अभी  भी  सरकार  से  कहना

 चाहते  हैं  कि आप  पहल

 अभी  जसवबंत  सिंह  जी  ने  यह  बात  कहो  कि  ऐसे  मौक  राष्ट्रोय
 एकता  को  भावना  को  जगाने  वाल  होते  हिन्दुस्तान  में  पैसे  को  कमी

 नहीं  ऐसे  हादसों  में  लोग  हर  तरह  से  अपना  योगदान  देने  के  लिए

 तैयार  रहते  आप  किसी  भी  छोटे  कस्बे  में  हुए  ऐसे  हादसे  देख  सकते

 यह  वह  देश  है  जिसने  कोटनीस  को  चीन  में  वहां  के  लोगों  को

 परेशानियों  से  बचाने  के  लिए  भेजा  यह  वह  देश  है  जब  चीन  का

 इस  देश  में  आक्रमण  हुआ  तो  पता  नहीं  कितनो  छोटी-छोटी  बच्चियों

 ने  अपने  गले  से  गहने  उतारकर  फेंक  दिए  और  कहा  कि  देश  को

 बचाओ  और  उसके  लिए  चाहे  जो  कार्बानी  हम  देने  के  लिए  तैयार

 मुम्बई  में  माईकल  जैक्सन  का  प्रोग्राम  होता  है  और  लोग  एक  रात

 में  20  करोड़  रुपये  देकर  पहुंच  जाते  1500  रुपये  को  न्यूनतम
 टिकट  देने  वाले  लोग  आज  हजारों  में  लोगों  न ेएक-एक  टिकट

 पाने  के  लिए  15-15  हजार  रुपये  दिए  हैं  और  उस  पर  लड़ाई  हुई

 एक  परिवार  ने  एक  मियां-बोवी  को  विशेष  जगह  के  लिए  डेढ़  लाख

 रुपये  की  टिकट  पैसे  की  कमी  नहीं  अभी  बंगलौर  में  एक

 लमाशा  सुन्दरियों  को  लाया  उसमें  केबल  पुलिस  के

 बंदोबस्त  पर  दो  करोड़  रुपये  देने  के  लिए  संगठन  के  पास  पैसे  मैं

 जानता  नहीं  हूं  लेकिन  मेरी  समझ  में  लोगों  ने  20  करोड़  रुपये  बंगलोर

 के  तमाशे  पर  भी  खर्च  किए  इन  सब  चीजों  के  लिए  इस  देश  में

 पैसे  दुससी  ओर  आंध्र  जल  रहा  लोग  मर  रहे  थे  लेकिन

 उसके  लिए  इस  देश  के  पास  पैसे  नहीं  पैसे  का  सवाल  नहीं

 इच्छाशक्ति  की  बात  थो  और  जो  इंसानियत  होनी  जिसे  लोगों

 से  बार-बार  सैनसीटीबिटी  उस  सैनसीटीविटी का  अभाव

 वह  आज  केवल  आंध्र  के  लिए  नहीं  वह  वहीं  सैनसीटीविटी  हैं  जो

 हर  कदम  पर  हम  इस  देश  में  देखते  हैं  और  जिसकी  किसी  को  परवाह
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 आप  रोम  में  जाकर  भाषण  देते  हैं  कि  हम  तीन  साल  में  विश्व
 को  अनाज  पहुंचा  विश्व  को  जगह  कालाहांडोी  को  पहुंचा
 लेकिन  वहां  नहीं  जाएगा  क्योंकि  आज  सैनसोटोविटो  का  अभाव  हमारे
 जोवन  में  एक  मुख्य  आधार  बन  गया  सिर्फ  शब्द  व्यवहार  में

 कुछ  नहीं  मैं  प्रधानमंत्री  जो  स ेकहना  चाहता  आप  सरकार
 के  खजाने  से  जितना  पैसा  निकाल  सकते  में  बिहार  क्रा  नाम  नहों

 लुंगा  क्योंकि  सारो  बहस  बिगड़  खजाते  का  पसा  कैसे-कैसे

 इस्तेमाल  किया  जा  सकता  इस  बात  पर  नहों  केन्द्र  सरकार
 के  खजाने  से  जितना  पैसा  भेज  सकते  वेज  एंड  मीन्सके  तौर

 पर  कर्ज  क॑  तौर  पर  नहीं  बल्कि  फंसे  हुए  लोगों  को  राहत  देने
 के  नुकसान  को  भरने  के  लिए  आंध्र  प्रदेश  में  किसी  भी  पार्टी

 की  सरकार  क्‍यों  न  उस  सरकार  को  अपनी  सोीमाएं  किसी  भी

 प्रदेश  को  सरकार  को  अपनी  सोमाएं  हैं  और  उसको  पहचानना  केन्द्र
 सरकार  की  जिम्मेदारी  इसलिए  आप  तत्काल  पैसे  का  इंतजाम

 कोजिए  और  साथ  ही  देश  कं  लोगों  को  टेलीविजन  के  रेडियो

 कर  जरिए  विज्ञापन  हमारे  मित्र  रेल  मंत्री  जी  यहां  पर  बैठ

 हर  रोज  एक-एक  पेज  का  विज्ञापन  देते  आजकल  सर्वे  के  उद्घाटन
 पर  भी  एक-एक  पेज  की  खबरे  आती  यानि  विज्ञापन  के  तौर  पर
 आते  लाखों  रुपया  जब  आप  इन  चीजों  पर  खर्च  करते  हा  तो  क्या

 आशन्ध्र  में  फंसे  हुए  लोगों  के  इस  देश  की  जनता  को  भी  कुछ  पैसे

 देने  कुछ  चंदा  देना  एक-एक  दिन  को  अपनो  तनख्वाह
 देनी  ।-।  महीने  की  अपनो  तनख्वाह  देनी  यह  कहने
 के  लिए  सरकार  के  पास  विज्ञापन  के  लिए  चार  पैसे  नहीं  सेंसिविटो

 इन  सारी  चोजों  के  साथ  जुड़ी  इसलिए  हम  चाहेंगे  कि  प्रधान  मंत्री
 की  ओर  से  यह  अपील

 अंत  में  एक  प्रश्न  और  पूछकर  मैं  अपनी  बातों  को  समाप्त

 जब  अनेक  प्रतिनिधि  मंडल  प्रधान  मंत्री  स ेमिले  तो  अखबारों
 में  एक  खबर  छपकर  आई  कि  प्रधान  मंत्री  ने  एक  प्रतिनिध  मडल  से

 कहा  कि  सारे  लोगों  ने  जितना  हिसाब-किताब  हमारे  पास  दिया

 हमारा  इसके  ऊपर  विश्वास  नहीं  हमारी  टीम  वह  जाकर

 हमको  आकर  बता  उसके  बाद  हम  तय  जब  प्रततिनिध

 मंडल  के  लोगों  ने  प्रधान  मंत्री  से  कहा  कि  प्रधान  मंत्री  जी  प्रदेश  को

 सरकार  के  भेजे  हुए  आंकड़ों  को  मानकर  आप  क्‍यों  नहीं  तत्काल  कुछ
 पैसे  निकालते  तब  प्रधान  मंत्री  जी  का  जवाब  है  और  अखबारों  में

 छपा  प्रधान  मंत्री  का  जवाब  है  कि  मैं  भी  मुख्य  मंत्री  था  ओर  महो

 मालूम  है  कि  कैसे  यह  हिसाब-किताब  बनाकर  यहां  भेजा  जाता  है  ,

 दो  सवाल  मैं  पूछना  चाहता  पहला  सवाल  जब  आप  मुख्य  मंत्रो
 तब  कितनी  बार  आपने  इस  प्रकार  का  हेराफेरी  वाला  हिस्प्थ

 बनाकर  यहां  पर  भेजा  यह  बताइये  7  यानि  मुख्य  मंत्री  क॑  नाते  यही
 आप  करते  और  मुख्य  मंत्रियों  के  आंकड़ों  के ऊपर  आए०  उंगली
 उठाते  हो  और  बोलते  हो  कि  मुझे  सब  कुछ  मालूम  मैं  अगर  बता

 .  दूं  कि असल  में  कितना  नुकसान  हुआ  है  तो  सब  कुछ  यहां  पर  गिर
 सभी  कुछ  गिर  टॉपल  तो  एक  ही  चीज  हो  सकती

 आपकी  सरकार  हो  सकती  है  और  कुछ  यहां  टॉपल  नहीं  हाना
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 मैं  कहना  चाहिता  हूं  कि  सच्चाई  यह  है  कि  सभी  कुछ  गिर

 तो  हम  जानना  चाहेंगे  कि  कितनी  बार  आपने  इस  प्रकार  का  काम

 किया  और  दूसरे  आज  के  दिन  जो  भी  सरकार  की  टीम  नहीं
 हां  जाकर  रिपोर्ट  तो  इन  लोगों  ने  आपको  वहां  हुए  नुकसान  का

 कितना  हिसाब-किताब  दिया  यह  सदन  को  और  देश  को

 रासा  सिंह  रावत  :  मान्यवर  सभापति  इससे  पहले  कि
 मैं  अपनी  बात  को  पूरों  आपको  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी  कि

 भारतीय  जनता  पार्टी  संसदोय  दल  के  तमाम  सांसदों  ने  एक  महोने  का

 पूरा  वेतन  आन्ध्र  प्रदश  तृफान  पोड़ितों  को  सहायतार्थ  प्रदान  किया

 समता  पार्टों  न  भो  किया  अभी  कुछ  सज्जन  नाम
 ले  रहे  थे  तो  उन्होंने  गुजरात  का  नाम  तो  ले  जहां  तोड़-फोड
 से  उन्होंने  कुछ  लेकिन  राजस्थान  का  नाम  या  दिल्ली  का  नाम

 श्री  रूप  चन्द  पाल  :  के  लोक  सभा  और

 राज्य  सभा  क  सभी  मैम्बरों  ने एक  महाने  को  तनख्वाह  टे  दी

 रासा  सिंह  रावत  :  आप  भो  बधाई  कं  पात्र  लेकिन

 सरकारा  मंत्रियों  न ेअभी  तक  एक  महान  को  तनख्वाह  देने  की  घोषणा
 को  या  यह  सारा  टेश  जानना  चहता  प्रधान  मंत्री  जी  जब  उत्तर

 देंगे  तब  इस  बात  को  में  इस  सम्बन्ध  में  एक  बात

 चाहता  हूं  कि  यह  सरकार  कितनो  संवंदनशुन्य  हो  गई

 श्री  सुल्तानपुरी  :  कांग्रेस  पार्टी  के  हर  मैंम्बर
 से  भी  एक  महोने  को  तनख्वाह  के  लिए  लिखकर  दिया

 रासा  सिंह  रावत  :  यह  सरकार  कितनो  संवेदनशुन्य
 उसका  नमूना  इस  बात  से  मिलता  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  की  पार्टी  को

 सरकार  जिस  राज्य  कर्नाटक  के  अंदर  है  और  कनटिक

 सुन  तो  सच्चाई  सुनने  को  हिम्मत  होनी
 प्रधान  मंत्री  जी  को  पार्टी  की सरकार  जिस  कर्नाटक  राज्य  में  आन्ध्र

 प्रदेश  उसका  पड़ोसी  राज्य  है  और  उस  पार्टी

 रेल  मंत्री  राम  विलास  :  सभार्पात  जार्ज

 साहब  के  अनुसार  हमने  कोई  विज्ञापन  नहीं  किया  लेकिन  तमाम
 मंत्रियों  न ेएक  महीने  की  तनख्वाह  देन  का  निर्णय  ले  लिया

 कई  माननीय  सदस्य  :  कब  लिया

 श्री  श्रीबयललभ  पाणिग्रही  :  कांग्रेस  पार्टी  क॑  लोगों  ने  भी

 किया  लेकिन  हम  बोलकर  नहीं  करते

 रासा  सिंह  रावत  :  आन्ध्र  प्रदेश  क॑  कवि  दाशरथी  जा  ने

 तेलगू  में  एक  कविता  लिखो  है  और  उस  कविता  का  सार  यह  है  कि  :
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 क्‍या  किया  जा  सकता  वायु  और  पानो  जोकि
 जोवन  के  लिए  आवश्यक  तत्व  हो  हमारा  विनाश

 आश्ध्र  प्रदेश  का  जो  गोदावरी  बेसिन  का  इलाका  जो  पूर्वी  और
 पश्चिमो  गोदावरी  जिले  आन्ध्र  प्रदेश  का  जो  समुद्र  तटीय  प्रदेश
 जहां  पर  प्रति  वर्ष  या कुछ  समय  के  बाद  इस  तरह  के  तरह  चक्रवात
 से  प्रयलयंकारी  विध्वसंकारी  स्थिति  पैदा  होती  रहती  उसके
 बारे  में  उस  कवि  ने  लिखा  करोड़ों  लोगों  के  दर्द  को  निराशा  क॑
 माध्यम  से  व्यक्त  किया  लेकिन  आज के  वैज्ञानिक  अथवा  आपक
 प्रशासक  या  आपका  इस  प्रकार  का  हादसा  हो  जाए  और  वे  इस
 प्रकार  को  संबदनहोनता  का  या  उदासीनता  का  परिचय  यह  शोभा
 नहीं

 आंन्च्र  प्रदेश  में  तेलुगू  देशम  पार्टी  का  शासन  वह  आपकी
 सरकार  का  एक  अंग  आंध्र  प्रदेश  के  पड़ौस  में  कर्नाटक  राज्य
 बहां  जनता  दल  का  शासन  है  ओर  केन्द्र  में  भो जनता  दल  के  प्रधान
 मंत्री  अभी  इस  हादसे  को  हुए  20  दिन  भो  नहों  हुए  मृतकों  को
 माताओं  क॑  आसूं  भी  नहों  सूखे  उन  लोगों  को  आसमान
 के  नीचे  खुले  में  रिलीफ  सेंटर्स  में  नाना  प्रकार  की  विषम  परिस्थितियों
 में  रहना  पड़  रहा  लेकिन  कर्नाटक  को  राजधानी  बंगलौर  में  कोई

 ने  करोड़ों  रुपया  खर्च  करके  जो  विश्व  सुन्दरी  प्रतियोगिता
 के  रूप  में  कुछ  उससे  इस  सरकार  और  इनके  दल  को

 संवेदनहीनता  का  पता  चलता

 यह  घटना  6  एवं  7  नवम्बर  को  13  नवम्बर  तक  भारत

 सरकार  ने  इसे  राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  नहीं  किया  कि  यह  राष्ट्रीय
 आपदा  है  और  सारे  राष्ट्र  को  इसे  अनुभव  करना  हमारा  राष्ट्र
 कश्मोर  से  कन्याकुमारी  और  गुजरात  से  नागालैंड  तक  एक  उसमें
 किसो  भो  जगह  पर  आने  वाली  बिपत्ति  और  उपस्थिति  होने  वाला

 प्रलयंकारी  दृश्य  पुरे  राष्ट्र  का  दुःख  इस  भयानक  चक्रवात  से  350
 से  ज्यादा  गांव  नष्ट  हो  दो  हजार  से  ज्यादा  नागरिक  काल  का  ग्रास
 बन  साढ़े  चार  लाख  से  ज्यादा  लोग  बेघर  हो  लाखों  लोगों  को
 रिलीफ  सेंटर्स  में  खुले  में  जीवन  बिताना  पड़  रहा  15  लाख  से  ज्यादा
 नारियल  के  जो  उनकी  आजीविका  का  मुख्य  साधन  नष्ट  हो

 करीब  चार  हजार  करोड़  रुपये  से  ज्यादा  की  सम्पत्ति  नष्ट  हो  गई
 और  7  लाख  एकड़  से  ज्यादा  जमीन  जहां  पर  चावल  की  फसल
 वह  पूर्वी  और  पश्चिमी  गोदाबरी  का  इलाका  वह  सारी  फसल  बर्बाद

 हो  इतनी  बड़ो  राष्ट्रीय  आपदा  और  उसको  आप  राष्ट्रीय  आपदा
 घोषित  नहीं  कर  सारे  राष्ट्र  को  दर्द  पीड़ा  की  अनुभूति  होनो

 चाहिए  उसका  एहसास  दूरदर्शन  और  समाचार  प्रों  में

 विज्ञापन  जनता  में  भावना  पैदा  करके  कि  एक  राष्ट्रीय  संकट  है
 और  इसमें  आंध्र  प्रदेश  के  लोग  अकेले  नहीं  सारा  देश  उनके  साथ

 ऐसी  भावना  पैदा  करने  के  लिए  इस  सरकार  को  प्रयास  करना  चाहिए
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 लेकिन  यह  सरकार  राजनीति  को  उधेड़बुन  में  ही  फंसी  रहती

 इस  साझा  सरकार  से  कुछ  भो  साझा  नहीं

 इसी  सिलसिले  में  मैं  दो-तोन  बातें  आपकं  सामने  रखना  चाहता

 यह  हादसा  पहली  बार  नहीं  हुआ  1977  में  और  1978  में  इतना

 बड़ा  चक्रवात  और  ऐसा  प्रलयंकारो  दृश्य  वहां  उपस्थित  हुआ
 आज  उस  बात  को  गुजरे  18-19  साल  हां  क्या  इस  दरम्यान  वहां

 सड़कों  का  निर्माण  किया  ये  कहते  हैं  कि  दूरदर्शन  से  सूचना  दो

 गई  माननीय  कृषि  मंत्री  ने  टाइम  टेबल  दिया  है  कि  इतने  बजे

 इसकी  घोषणा  इतने  बजे  उसको  घोषणा  मैं  उनसे  पूछना
 चाहता  वे  भी  गांव  के  रहने  वाले  वे  इस  बात  को  जानते  हैं  कि
 गांवों  के  अंदर  कितने  लोग  रेडियो  सुनते  और  दूरदर्शन  देखते

 मछजआरे  जो  नावों  पर  चलते  जो  पूर्वी
 खम्मम  आदि  समुद्री  इलाके  उनके  अंदर  जंगलों  में  रहने

 खेतों  में  काम  करने  मछली  पकड़ने  झोंपडियों  में

 रहने  वाले  जो  धान  को  रोपाई  करते  उनको  क्या  पता  कि  कौन  सी

 विपदा  आ  रहो  जैसे  चीन  या  पाकिस्तान  के  हमले  के  समय  देश
 में  नागरिकों  को सायरन  बजाकर  खतरे  से  आगाह  किया  जाता  अगर

 एक  दिन  तक  समाचार  पत्रों  के  माध्यम  रेडियो  और  के

 गांव  ढोल  पीट-पीटकर  मुनादी  कराकर  जो  कि  पहले

 सूचना  देने  का  साधन  होता  या  राहत  सेवक  जो  पहले  काम  करते

 उनके  माध्यम  से  सूचना  देने  का  काम  करते  तो  इतने  लोग  हताहत

 नहीं  यह  क्‍यों  नहीं  किया

 जब  भी  ऐसी  विपदा  आती  है  हम  लोग  यहां  बहस  कर  लेते

 थोड़ी  सी  सहायता  को  घोषणा  हो  जातो  है  उसके  बाद  हरिओम

 1977  में  इतनी  बड़ी  घटना  सरकार  ने  1977  के  बाद  जो  गोदावरी

 का  इलाका  वहां  40  प्रतिशत  सड़कें  काम  में  आनी  वालो  नहों

 उनको  दुरूस्त  नहीं  उस  इलाके  में  लोगों  को  सूचना  मिले  और

 लोगों  को  सुरक्षित  स्थानों  पर  पहुंचाने  क॑  लिए  सड़कें  होनी

 लेकिन  40  प्रतिशत  सड़कें  ऐसी  हैं  जो सब  मौसमों  में  कम  आने  वाली

 नहीं  पता  था  कि  अक्तूबर  महीने  में  भयंकर  बारिश  हुई  300

 आदमी  मौत  के  शिकार  हो  बाढ़  की  विभीषिका  में  लोग  फंसे  हुए

 सड़कें  क्षतिग्रस्त  जो  नहीं  बह  भी  हो  उन  लोगों  को

 सुरक्षित  स्थानों  पर  पहुंचाने  का  प्रयास  नहीं  किया  जहां  पर  हमेशा

 चक्रवात  आते  भयंकर  बारिश  होती  समुद्र  में  ज्वार  आने  से  लहरें

 कई  फुट  तक  उठती  उस  इलाके  के  अदंर  20  प्रतिशत  ऐसा  इलाका

 जहां  सड़के  नहीं  इतने  साल  से  तूृफान  आ  रहे  क्‍या

 समुद्र  के  किनारे  सीमेंट  और  कंक्रोट  की  दीवार  बनाकर  समुद्री  ज्वार

 में  उठने  वाली  लहरों  को  रोकने  का  प्रयास  नहीं  कर  सकते

 बड़े-बड़े  बांधों  पर  दीवार  बनाकर  पानी  रोकने  का  प्रयास  किया  जा

 सकता

 प्रधान  मंत्री  जी  विदेश  जाते  वहां  पर  फ्लोरिडा  के  बारे  में  सुना

 फिलीपींस  के  बारे  में  सुना  दक्षिण  अमेरिका  में  लोगों  के

 समुद्र  के  किनारे  घर  वहां  के  वैज्ञानिकों  से राय  ली  जा  सकती

 5  1918  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  394

 थी  कि  वहां  क्या  व्यवस्था  उनकी  घटनाओं  से  सबक  लेकर  ऐसी
 व्यवस्था  करते  जिससे  कम  से  कम  नुकसान  चक्रवात  तो  आते
 रहते  हैं  और  आते  लेकिन  समुद्र  के  किनारे  पर  जो  कंक्रोट  की
 दोवार  खड़ी  करनी  उस  ओर  ध्यान  नहीं  दिया

 इस  संदर्भ  में  मे ंएक  बात  और  कहना  चाहता  हम  लोग  रेडियो
 और  दुृरदर्शन  के  माध्यम  पर  निर्भर  रहते  लेकिन  जो  विध्वंसलोलो

 जो  लोग  मारे  उन  तक  सूचना  देने  को  क्या  व्यवस्था  को  गई  >
 जब  तक  एसो  व्यवस्था  नहीं  हम  रेडियो  और  दुरदर्शन  पर  कितना

 हो  ऐलान  करते  इस  प्रकार  को  लीलाएं  होती  रहेंगी  और  लोग  मोत
 का  शिकार  होते  सड़कों  का  विकास  किया  जाना  में
 प्रधान  मंत्री  जी  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  50  करोड़  रुपये  आपने  राष्ट्रोय
 आपदा  से  निपटने  के  लिए  दिए  यह  कर्ज  के  माध्यम  से  नहीं  देकर

 अनुदान  के  रूप  में  वहां  पर  चार  हजार  करोड़  रुपये  का  नुकसान
 हुआ  सारे  दल  आपसे  निवेदन  कर  रहे  वहां  को सरकार  आपसे
 प्रार्थना  कर  रही  है  कि  50  करोड़  रुपये  क॒छ  भी  नहीं  उनको  अनुदान
 क॑  रूप  में  राशि  दी  बाढ़  पीड़ित  लोग  तुफाने  पीड़ित  लोग
 जिनके  घर  नष्ट  हो  गए  उनके  लिए  पकक्‍के  घर  बनाने
 क्योंकि  जो  कंक्रीट  के  मकान  होते  हैं  उनको  नुकसान  नहों  होता

 जहां  चक्रव्रात  आते  इंदिरा  आवास  योजना  के  अंदर  मकान  निर्माण
 की  योजना  ताकि  उनको  कम  से  कम  नुकसान  आसमान
 के  नोचे  रिलोफ  कैम्पो  में  लाखों  लोग  रह  रहे  उनक॑  लिए  उचित

 व्यवस्था  को  जानो  पता  चला  है  कि  जिनके  घर  नष्ट  हो  गए
 हैं  उनको  एक-एक  हजार  रुपये  को  सहायता  दी  गई  उन्हें  तत्काल

 एक  हजार  रुपया  दिया  जाएगा  ओर  तूफान से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  हर
 परिवार  को  25-25  किलो  चावल  बांटा  मैं  जानना  चाहता
 कि  क्‍या  एक  हजार  रुपए  में  उसका  घर  बन  जाएगा  7  एक  हजार  रुपए
 में  क्‍या  व्यवस्था  होगी  और  मरने  वालों  को  सिर्फ  पचास-पतचास  हजार

 रुपया  दिया  एक  तरफ  ता  रेलों  या  हवाई  जहाजों  को

 दुर्घटनाओं  में  मरने  वालों  को  एक-एक  लाख  दो-दो  लाख  रुपए
 तथा  पांच-पांच  लाख  रुपए  दिए  जाते  हैं  और  प्राकृतिक  विपदा  से  मरने
 वाले  लोगों  की  जान  की  कीमत  सिर्फ  पचास  हजार  रुपए  हो  हे  जबकि

 ये  मौतें  सरकार  की  लापरवांही  के  कारण  ज्यादा  हुई  ये  मौतें

 इसलिये  ज्यादा  हुई  हैं  क्योंकि  उनके  लिए  सहो  इंतजाम  नहों  किए  गए
 क्योंकि  उनको  समय  पर  सूचनाएं  नहीं  दी  गई  इस  कारण  भो

 ज्यादा  मौतें  हुई  इसलिए  उनके  लिए  राहत  राशि  बढ़ाई  जाए  और

 यह  राहत  राशि  सही  अथों  में  सही  समय  पर  उन  तक  पहुंचे  और

 सरकार  जल्दी  से  जल्दी  उनको  राहत  पहुंचाने  की  कोशिश  करे  ताकि

 तूफान  प्रभावित  लोगों  को  राहत  मिल

 जो  लोग  इस  प्राकृतिक  विपदा  के  शिकार  हुए  मं  उनक  प्रति
 अपने  श्रद्धा  सुमन  अर्पित  करता  हूं  और  ईश्वर  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि
 उनके  परिवार  के  लोगों  को  साहस  प्रदान  करे  और  राष्ट््‌  के  अंदर  लोगों
 में  ऐसी  भावना  जागे  कि  लोग  मुक्त  हृदय  से  तूफान  से  प्रभावित  लागों

 यतार्थ  तथा  उनके  संकट  निवारण  के  लिए  आगे
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 *श्रीमती  शारदा  टाडीपारथी  :  सभापति  में

 आशनश्ध्र  प्रदेश  और  इसके  लोंगों  जिन्होंने  हाल  ही  के  समुद्रा  तुफान
 के  भयंकर  संकट  का  सामना  किया  के  बारे  जो  कुछ  कहा

 या  हैं  उसको  पुनरावृति  करना  आवश्यक  नहीं  पहले  हो
 माननोय  जिन्होंने  चर्चा  में  भाग  लिया  ने  इस  व्रिषय  में

 बिस्तारपूर्वक  चर्चा  का

 राज्य  को  एक  ऐसे  समुद्री  तुफान  का  सामना  करना  पड़ा  है  जिसने

 कई  जिलों  को  नष्ट  किया  और  जीवन  को  स्थिर  बना  दिया  इस

 समुद्रो  तुफान  के  प्रकोप  से  उबरने  से  पूर्व  एक  अन्य  समुद्रो  तूफान
 आया  जो  राज्य  के  लिए  सर्वनाश  का  दिन  सिद्ध  हुआ
 भारत  हम  कश्मीर  को  सर्वाधिक  मनोरम  स्थान  समझते  दक्षिण
 में  केरल  और  आशश्ध्र  प्रदेश  में  कोनासोमा  को  इसको  सौन्दर्य  के  लिए
 जाना  जाता  जिस  तरह  से  एक  तारा  चांद  की  सुन्दरता  में  वृद्धि  करता

 उसो  तरह  कोनासीमा  क्षेत्र  आन्ध्र  प्रदेश  की  सुषमा  और  वैभव  में

 वृद्धि  करता  इसको  सारी  सुन्दरता  और  वैभव  पाते  तरे  वापस

 नहीं  आ  सभी  कुछ  उन  पांच  भयावह  घंटों  में  खा  में

 सर्वशक्तिमान  प्रभु  से  प्रार्थना  करती  हूं  कि  मेरे  राज्य  अथवा  देश  अथवा

 हमारी  सुन्दर  धरतो  माता  के  किसी  भाग  को  प्रकृति  क॑  इस  तरह  के

 भयंकर  प्रकोप  का  सामना  न  करना

 जिस  क्षण  हमारे  माननीय  मुख्यमंत्री  श्री  चन्द्र  बाबू  नायडू
 को  चक्रवात  को  और  इसके  परिणामस्वरूप  हुई  अत्यधिक  क्षति  की

 जानकारी  वे  सरकारी  मशीनरी  क॑  साथ  प्रभावित  क्षेत्र  की ओर

 दौड़  वे  वहां  ठहरे  हुए  हैं  और  सभी  बचाव  तथा  पुनर्वास
 कार्यो  को  निगरानी  कर  रहे  उन्होंने  उन  सभी  संबंधितों  जो

 बचाव  और  राहत  कार्यों  में  लगे  निर्देश  दिए  हैं  कि  पार्टी  संबंद्धता
 जैसी  कोई  क्षुद्र  विचारधारा  नहीं  होनी  चाहिए  अथवा  प्रभावित  लोगों  को

 सहायता  पहुंचाने  में  इस  तरह  का  विचार  नहीं  आने  देना  चाहिए  कि

 उन्होंने  बोट  दिए  थे  अथवा  उन्होंने  निर्देश  दिए  कि  सभो  प्रभावित

 व्यक्तियों  को  समान  समझा  जाना  चाहिए  और  मानवीय  आधार  पर

 व्यवहार  किया  जाना  वे  अपना  सर्वस्व  खो  देने  क॑  बाद  जीवित

 रहने  वालों  को  सहायता  प्रदान  करने  के  कार्य  का  नेतृत्त  कर  रहे

 उन्होंने  यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  समुद्री  तुफान  से  प्रभावित

 क्षेत्रों  मे ंतुरन्त  सभी  मुलभूत  न्यूनतम  आवश्यकताएं  पूरी  को

 मैं  माननीय  प्रधानमंत्री  श्री  देवेगौड़ा  का  उनके  दौरे  के

 लिए  आभारा  उन्होंने  समस्त  प्रभावित  क्षेत्र  का  हवाई  सर्वेक्षण

 आन्ध्र  प्रदेश  मे ंकिसान  अब  बेदनापूर्ण  समय  से  गुजर  रहे

 उन्हें  अब  उन  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  जिनसे  वे

 अब  से  पहले  अवगत  नहीं  उनकी  कठिनाइयों  का  वर्णन  नहों  किया

 जा  एक  वे  निरन्तर  प्रकृति  के  प्रकोप  का  सामना  कर

 रहे  तो दुसरी  सुखती  फसलों  की  प्यास  बुझाने  के  लिए  नहरों
 में  पर्याप्त  जल  नहीं  या  तो  उनकी  फसलें  अधिक  वर्षा  क॑  कारण

 *  लेलगु  में  दिए  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 बह  अथवा  फसलें  उगाने  के  लिए  पर्याप्त  वर्षा  नहीं  इसके
 साथ-साथ  ऋण  देने  वालों  से  वहो  पुराना  खतरा  हर  किसान

 ही  को  हानि  होतो  वे  दयनोय  जीवन  व्यतोत  कर  रहे  लेकिन
 सौभाग्य  से  कानासामा  क्षेत्र  मे ंकिसान  कुछ  सीमा  तक  इन  चीजों  से  बच

 हुए  बे  थोड़े  समृद्ध  लेकिन  एक  रात  में  हो  समुद्री  तुफान  ने

 इतनो  अधिक  परेशानियां  ला  दो  समुद्रों  तुफान  ने  किसो  को  भा  नहां

 छोड़ा  इसने  सभो  को  बर्बाद  कर  कुछ  हो  घंटों  में  लखपतियां
 को  भिखारी  बना  इन  किसानों  को  दशा  का  वर्णन  नहों  किया  जा

 प्रभावित  किसानों  क॑  सामान्य  स्थिति  में  आने  में  ।5  अथबा

 20  वर्ष  लग  सकते  आदमों  को  भोजन  के  पश्चात  एक

 मूलभूत  आवश्यकता  कपड़े  को  शायद  बुनकर  बस्त्रों  क॑  उत्पादन
 में  लगे  हुए  ये  लोग  बहुत  निपुण  कामगार  वे  5  मोटर  लम्बे

 ऐसे  कपडे  को  बुनाई  करने  में  सक्षम  हैं  जिसको  तह  बनाकर  एक  छोटो
 सो  माचिस  में  रखा  जा  सकता  इतने  अधिक  बे  निपुण  निर्दयो
 भाग्य  ने  उनके  जीवन  को  अधिक  टयनाय  बना  दिया  एक  साड़ो  का

 उत्पादन  करने  में  एक  परिवार  के  सभी  सदस्यों  को  कठिन  परिश्रम  करना

 पड़ता  इतना  अधिक  प्रयास  करने  क  उन्हें  गुजारा  करने
 में  बहुत  कठिनाई  होतो  कारण  यह  है  कि  शायद  उन्हें  न्‍्युनतम
 मजदूरी  मिलती  एक  छोटे  से  मकान  दो  या  तोन  परिवार  इकट्ठे
 रहते  इन  मकानों  में  वातायन  को  पर्याप्त  व्यवस्था  नहीं  ये  लोग
 अस्वास्थ्यकर  स्थिति  में  रह  रहे  उनक॑  पहली  की  दयनीय  स्थिति  में

 हाल  ही  के  समुद्री  तूफान  में  उनके  तथाकथित  घरों  के  गिरने  और  बहने
 से  और  वृद्धि  हुई  मकानों  के  गिरने  से  कई  लोग  मारे  गये  उनके
 करघे  टूट  करघे  पर  रखी  गई  यार्न  भी  क्षतिग्रस्त  हो  मुश्किल
 से  कुछ  बचा  इस  तरह  उनकी  आजीविका  निष्ठुर  भाग्य  द्वारा

 निर्दयतापूर्वक  छीन  ली  गई  उन्हें  नया  करघा  और  यार्न

 खरीदने  में  कम  से  कम  7000  रुपये  व्यय  करने  लेकिन  इन

 बुनकरों  को  दशा  ऐसी  है  कि  वे  7/-  रुपये  भी  प्राप्त  और  व्यय  नहीं
 कर

 एक  और  समुदाय  मछआरों  का  है  जिसे  समुद्री  तुफान  से  क्षति
 उठानी  पड़ी  सामान्यतया  मछआरे  आर्थिक  रूप  से  बहुत  गरीब
 फिर  भी  बे  ऐसे  व्यक्ति  हैं  जिनकी  यदि  लोवन  को  न्यूनतम
 आवश्यकताएं  भी  पुरी  हो  तो  दे  बहुत  सच्तुष्टि  महसूस  करते

 यह  दुनिया  का  सामान्य  ढ़ंग  है  कि  जब  एक  व्यक्ति  काफो
 धन  कमाने  लगता  तो  बह  सर्म्पत्ति  खरीदने  लग  जाता  कोई
 सकान  का  निर्माण  करवाता  तो  कोई  जमीन  खरीदता  यह
 सामान्य  व्यवहार  मछआरों  का  यह  समुदाय
 बिलकुल  भिन्न  वे  उस  स्थान  को  नहीं  छोड़ते  जहां  वे  रहते  हैं  और
 अपने  जोवन  का  अधिकांश  समय  समुद्री  जल  पर  व्यतीत  करते

 जब  पिछले  उपचुनाव  के  दौरान  हमने  उनके  क्षेत्र  का  दौरा
 तो  उन्होंने  गर्मजोशी  और  प्यार  के  साथ  हमारा  स्वागत  किया

 हमें  यह  सुनकर  अत्यधिकं  दुख  हुआ  कि  हजारों  मछआरों  में
 जो  पिछली  शाम  को  समुद्र  में  गये  मे ंकम  से  कम  आधे  बापस

 नहीं  आये  हैं  और  उनमें  से  कई  मर  गये
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 अल्पसंख्यकों  और  मध्यम  वर्ग  से  संबंधित  अन्य  तबकों  को  दशा
 भी  बेहतर  नहीं  ये  समाज  क॑  वे  ही  तबक  हैं  जो  अपनी  परम्पराओं
 का  पालन  करते  अब  उन्हें  भो  कई  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़  रहा  दलित  और  आर्थिक  अथवा  सामजिक  रूप  से  पिछड़े

 समुदाय  से  संबंधित  व्यक्त  अब  बिल्कुल  बर्बाद  हो  गये  उनकी

 प्रोपड़ियां  गिर  गई  हैं  और  बह  गई  उनक  मामले  में  तो  पूरी  बर्बादी

 हुई

 राज्य  सरकार  भूकम्प  से  प्रभावित  क्षेत्रों  में  लागों  को

 सहायता  ओर  राहत  उपलब्ध  कराने  हेतु  अपना  भरसक  प्रयास  कर  रही
 लेकिन  इतने  भारी  विनाश  क्र॑  सामने  राज्य  सरकार  कं  प्रयास

 प्रभावित  लोगों  के  साथ  न्याय  करने  में  नितानत  अपर्याप्त  केन्द्र

 सरकार  मां  की  तरह  है  और  राज्य  सरकारें  उसको  सन्‍तान  आमतौर  पर

 माता-पिता  अपने  क्रमजोर  बच्चों  पर  अधिक  ध्यान  देते  लेकिन

 केन्द्र  सरकार  का  रबैया  उत्साहवर्धक  नहों  अब  केन्द्र  सरकार  ने  यह
 निर्णय  लिया  है  कि  चुंकि  राज्य  को  भारी  नुकसान  हुआ  वे  किसी

 तरह  से  कुछ  मामूली  धनराशि  सहायता  के  रूप  में  उपलब्ध  कराएंगे
 और  हमें  सलाई  दे  रहे  हैं  कि बाको  धन  ऋण  और  अग्रिम  के  रूप  में

 प्राप्त  क्या  सहायता  मैं  ओर  देरी  की  जिन  लोगों  को  तुरंत
 सहायता  की  आवश्कयता  है  वे  खत्म  हो  विभिन्‍न  राजनोतिक

 विभिन्‍न  गैर  सरकारी  संगठनों  विश्व  के  अन्य  भागों

 से  लोग  आगे  आ  रहे  हैं  और  भूकम्प  से  प्रभावित  क्षेत्रों  की सहायता

 हेतु  उदारतापूर्वक  दान  दे  रहे  हम  उनकी  समय  से  की  गई  सहायता

 और  मदद  के  आभारी  मेरो  मंशा  कंन्द्र  सरकार  को

 आलोचना  करने  को  नहीं  हम  केन्द्र  सरकार  के  अभिन्‍न  अंग

 केन्द्र  की  आलोचना  का  अभिप्राय  स्वयं  को  आलोचना  करना

 जब  कोई  मां  अपने  बच्चे  को  रोते  हुए  देखतो  हैं  तो वह  कर

 रहे  कार्य  को  तुरन्त  छोड़  देती  चाहे  वह  कितना  भी  जरूरी  क्‍यों  न

 तथा  अपने  रोते  हुए  बच्चे  को  देखभाल  में  लग  जाती

 रोते  हुए  बच्चे  को  उसके  भाग्य  पर  छोड़  देना  स्वस्थ  और

 प्रोत्साहक  रवैया  नहीं  माननीय  प्रधान  मंत्रों  श्रो  देवेगौड़ा  लोगों  को

 पीड़ा  को  जानते  हमें  विशेष  तौर  पर  लोगों  को  असंख्य  कठिनाइयों

 और  पीड़ा  का  उल्लेख  करने  को  आवश्यकता  नहों

 सभापति  महोदय  बसुदेव  :  कृपया  समाप्त

 हमें  आज  इस  चर्चा  को  समाप्त  करना

 श्रीमती  शारदा  टाडीपारथी  :  अन्ततः  मैं  एक  बात

 कहना  मैंने  नामक  फिल्म  में  कार्य  किया  यह

 4  भाषाओं  में  बनाई  गई  मलमालम  और  तमिल  भाषाओं  में  इसका

 नाम  रखा  गया  तेलुगू  में  इसका  नाम

 मारालीਂ  था  तथा  हिन्दी  में  को  बदल  डालोਂ  इसका  नाम

 इसे  कॉमरेड  टोपुल  बसी  द्वारा  लिखा  गया  उस  फिल्म  में  मेरी

 भूमिका  एक  सम्पन्न  परिवार  को  लड़को  को  थी  और  जिसने  गरीब

 आदमी  से  शादी  कर  ली  कुछ  समय  बाद  उसके  पति  को  मृत्यु  हो

 जाती  समय  के  गुजरने  के  साथ-साथ  उसके  लिए  अपने  बच्चों  का
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 भरण-पोषण  भी  कठिन  हो  जाता  वह  जोवन  क॑  दुःखों  का  सामना

 नहीं  कर  उसने  जहर  खाकर  अपनी  और  अपने  बच्चों  की  जिन्दगो
 खत्म  कर  वह  फिल्‍म  लेकिन  यदि  केन्द्र  की

 अवहेलना  से  स्थिति  को  ओर  बिगड़ने  दिया  तो  सभा  प्रभावित
 परिवारों  में  यह  कहानो  वास्तविकता  बन  जाएगा  और  यह  समय  हाथ
 से  निकल  जाएगा  तथा  इसकं  गंभोार  परिणाम  हो  सकते

 इससे  पहले  कि  में  अपनो  बात  समाप्त  एक  महिला

 होने  के  नाते  मैं  आपसे  अनुरोध  करती  हूं  किं  हम  उन्हें  अपने  बच्चे

 समझें  न  कि  सौतेले

 बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  आपका  में
 अपनी  बात  समाप्त  करती

 श्री  प्रसमथेस  मुखर्जी  :  सभापति  राष्ट्रीय
 आपदा  जैसे  महत्वपूर्ण  पहलू  पर  अपने  विचार  व्यक्त  करने  के

 मुझे  अवसर  देने  के लिए  आपका  मेरी  पार्टी
 की  ओर  से  मैं  यह  बात  कहना  चाहता  हूं  कि  हमें  उन  लोगों  से

 सहानुभूति  है  जो  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुए  हैं  तथा  जिनके  जान-माल

 का  नुकसान  हुआ

 मैं  इस  बुरी  तरह  से  प्रभावित  क्षेत्र  में  माननीय  प्रधान  मंत्र

 के  नवम्बर  के  प्रथम  सप्ताह  अर्थात्‌  ७  और  7  नवम्बर  के  दौरे  का
 स्वागत  करता  इस  दौरे  से  यह  संदेश  जाता  है  कि  सरकार  की  मंशा
 उन  गरीब  लोगों  का  साथ  देने  की  है  जो  इस  क्षेत्र  में  प्राकृतक  आपदा
 से  पीड़ित  हुए

 लेकिन  मुझे  इस  बात  का  उल्लेख  करते  हुए  खेद  है  कि  धन  को

 कमी  भी  मानव  जीवन  से  तुलना  नहीं  की  जा  सकती  धन  की  कमी

 भी  भूमि  और  माल  तथा  फसलों  के  नुकसान  के  साथ  तुलना  नहीं  को

 जा  सकती  मेरे  विचार  से  कोई  वित्तोय  संकट  नहीं  हैं  लेकिन  मुझे
 यह  उल्लेख  करते  हुए  खेद  है  कि  यह  सरकार  कोई  संकट  प्रबंध  क्षमता

 नहीं  दर्शा  सकी  में  यह  बात  कहना  चाहता  हूँ  कि  यह  सरकार  की
 असफलता

 यदि  हम  कृषि  मंत्री  श्री  चतुरानन  मिश्र  जी  द्वारा  दिए  गए  वक्तव्य
 को  पढ़ें  तो  आप  मैं  उसे  उद्धत  करता  हूं  :--

 प्रदेश  क॑  मुख्य  मंत्रो  मुझे  ।9  नवम्बर  को  मिले

 ओर  मुझे  एक  ज्ञापन  दिया  जिसमें  2,143  करोड़  रुपये  को

 केन्द्रीय  सहायता  मांगी  गई

 यह  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  को  मांग  इस  वक्तव्य  से  हमें
 पता  चला  कि  केन्द्र  सरकार  केवल  50  करोड़  रुपये  को  सहायता  दे  रहा

 आपको  अनुमति  से  मैं  बकतव्य  से  उद्धत  करता  हूं  :-

 प्रदेश  सरकार  को  राहत  और  पुनर्वास  उपाय  करने
 में  सक्षम  बनाने  को  टृष्टि  से  50  करोड़  रुपये  राज्य  सरकार
 को  उपलब्ध  कराए  गए
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 यह  बहुत  तुच्छ  स्वीकृति  यह  बहुत  नगण्य  स्वीकृति
 स्थिति  से  निपटने  के  लिए  कंवल  50  करोड़  रुपये  की  यह  स्वीकृति
 पीड़ितों  से  सहानुभूति  रखने  को  सरकार  को  वास्तविक  इच्छा  को

 प्रदाशित  नहीं  करती  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  सरकार
 अपनी  संकट  प्रबंध  क्षमता  को  दर्शाने  में  पूर्णपार  पर  असफल  रहा  है
 तथा  वे  अपनी  आपदा  प्रबंध  क्षमता  के  दर्शाने  मे ंअसफल  रही

 हम  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  के  युग  में  रह  रहे  सुपर  प्रोद्योगिको

 कम्प्यूटर  और  इलेक्ट्रानिकी  पर  आधारित  ब्रिज्ञान  और  प्रौद्योगिको

 को  प्रगति  के  साथ  कई  पूर्वानुमान  लगाए  जा  सकते  हैं  लेकिन  हमारा

 सूचना  और  प्रसारण  विभाग  उस  स्थिति  पर  खरा  उतरने  में  पूर्णतः
 असफला  रहा  वे  कोई  पूर्व  सूचना  या  पूर्व  जानकारों  नहों  दे  सके
 ताकि  लोग  अपने  आपको  बचा  स्थिति  से  निपट  सकते  लेकिन

 वे  सूचना  और  प्रसारण  विभाग  को  असफलता  के  कारण  ऐसा  नहों  कर

 इस  महत्वपूर्ण  मुद्दे  पर  मैंने  कई  बहुमूल्य  भाषण  सुने  में  और
 अधिक  देर  तक  अपना  भाषण  जारी  नहीं  रखना  चाहता  लेकिन  मेरा

 सरकार  से  यह  आग्रह  है  कि  राहत  और  पुनर्वास  उपाय  तुरंत  किए  जाएं
 ताकि  सम्पूर्ण  राष्ट्रीय  सरकार  उस  पर  कायम  रह

 श्री  रामबहादुर  सिंह  :  अक्तूबर  माह  में

 भारी  वर्षा  और  बाद  की  वजह  से  आन्ध्र  के  लोगों  को  जो  तबाहों  हुई
 थो  और  उस  तबाहों  से  ये  लोग  निकल  भी  नहों  पाए  थ  और  उस  समय

 जब  सारा  देश  दीपावलों  का  उत्सव  मनाने  को  तेयारों  कर  रहा  आन्ध्र

 प्रदश  के  जिस  इलाक  को  धान  का  कटोरा  कहा  जाता  है  बहां  से  लागों

 को  चौीत्कार  और  करूण-क्रन्दन  को  पुकार  सुनाई  जोकि

 स्वाभाविक  जिस  राज्य  क॑  धान  का  कटारा  लुट  जिसका  सब

 कऋछ  लुट  जाए  वहां  चोत्कार  और  करूण-क्रन्दन  क॑  अलावा  और

 दुसरी  कोई  चीज  नहों  सुनाई  पड़  सकती

 आन्ध्र  को  सोमा  ऐसो  है  उसक  पृव्र॑  म॑  बंगाल  की  खाड़ी
 पश्चिम  में  उत्तर  में  मध्य  प्रदश  और  दक्षिण  में  कनाटक

 और  तमिलनाडु  है  और  उसका  बहुत  सा  इलाका  समुद्र  से  भो  लगा

 हुआ  है  ओर  जब  भी  कभो  छोटा  या  बड़ा  तूफान  आता  है  तो  आन्ध्र

 का  बहुत  सा  हिस्सा  उसकी  चपेट  में  आ  जाता  याद  मैं  यह  कहूं
 कि  आन्ध्र  को  यहा  नियति  है  तो  इसमें  काई  दो  राय  नहीं  हो  सकती

 लेकिन  आज  तक  जिस  किसी  को  भी  सरकार  रहो  हो  उसने  इस

 अनुभव  स  लाभ  नहों  दुनिया  क॑  और  देशों  में  भी

 एसो  स्थिति  ऐसे  बहुत  सारे  देश  हैं  जो  समुद्र  से  घिरे  हुए  वहां

 भो  तफान  आता  है  लेकिन  वहां  को  सरकारों  ने  तृफान  से  लोगों  को

 रक्षा  के  त्तिए  दंबारें  खड़ी  को  बांध  बनावाए  हैं  और  वहां  जा  प्रसारण

 या  सूचना  एकत्र  करने  क॑  माध्यम  हैं  उनको  चुस्त  और  दुरूस्त  रखा  गया

 है  लेकिन  अपने  यहां  बसी  स्थिति  नहों  बांध  बनवाने  को  बात  तो

 बहुत  दूर  को  बात  बल्कि  जो  माध्यम  सुचना  एकत्रित  करने  और
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 मौसम  की  जानकारा  देने  के  वे  भो  लापरवाहां  से  ग्रस्त  हमारे  यहां

 सूचना  एकत्रित  करने  के  काफो  सक्षम  साधन  और  रेडियो
 का  सारे  देश  में  जाल  बिछाया  गया  लेकिन  संबंधित  विभाग  को

 लापरवाहो  के  चलते  ऐसे  हादसे  बराबर  हो  जाते  वैज्ञानिकों  के  द्वारा
 जो  भो  सूचना  एकत्रित  को  जाता  वह  समय  पर  रिलोज  नहों
 अगर  बह  रिलोज  हातो  है  तो  मौसम  विभाग  क॑  लोग  लापरबाहों  से

 पूर्ति करके  उसका  प्रसारण  करते  इसका  नताजा  यह  होता
 है  कि  एक  बहुत  बड़े  हादसे  जिससे  कि  हम  सतर्क  रह  सकते  उससे
 सतर्क  नहों  रह  पाते  और  उससे  बहुत  बड़ा  नुकसान  हो  जाता  यदि
 यह  लापरवाहो  नहों  होतो  तो  इतना  बड़ा  हादसा  नहों  कोई  भा

 आदमो  जान-बूझकर  अपनो  जान  जोखिम  में  नहों  यदि  बहां
 के  लोगों  को  सूचना  होता  कि  200  मॉल  को  रफ्तार  से  तूफान  आ  रहा
 है  और  पांच  मीटर  ऊंचा  पानो  उठ  रहा  ता  निश्चित  तौर  से  वहां
 के  लोग  सतर्क  हो  जाते  और  अपना  सुरक्षा  क॑  काम  में  लग  जाते  _
 लेकिन  इस  तरह  को  सूचना  वहां  कं  लोगों  को  नहों  माननीय
 मंत्री  जो  न ेकहा  कि  समय-समय  पर  सूचना  दी  जाती  रही  और  प्रसारण
 किया  जाता  रहा  मंत्रो  जो  जवाब  देते  समय  हमें  यह  बतायें  कि  कब

 सुचना  दी  कंसे  सुचना  दो  किस  कं  माध्यम  से  सूचना  दी
 क्या  बाकई  सूचना  क॑  तोर  पर  यह  कहा  गया  कि  200  मोल  को  रफ्तार
 से  तूफान  आ  रहा  है  और  पांच  मोटर  ऊंचा  पानो  तुफान  उठा  रहा
 ऐसी  सूचना  दो  गई  या  नहीं  दी

 मैं  अंत  में  2-3  बातें  रखना  चाहता  माननीय  प्रधान
 मंत्री  जी  न ेकहा  कि  यह  राष्ट्रीय  विपदा  अगर  ऐसो  बात  है  तो  कन्द्र
 सरकार  को  जवाबदेही  होता  है  कि  बह  सारो  ताकत  लगा  सारे  देश
 क॑  लोगों  को  जागरूक  करके  और  उनसे  सहयोग  लेकर  चाहे  जितना
 भो  पेसा  उसको  लगाए  और  खर्चा  50  करोड़  रुपए  की  जो

 राशि  अनुदान  के  तोर  पर  दी  वह  दाल  में  नमक  क॑  बराबर  इससे
 साबित  होता  है  कि  सरकार  में  आन्ध्र  प्रदेश  के  लोगों  को  इस  विपदा
 से  बचाने  को  और  राहत  पहुंचाने  को  इच्छा  शक्ति

 अंत  में  मैं  चाहूंगा  कि एक  समिति  बनायो  जाए  जिसमें  तमाम  दलों
 क  लोग  सामाजिक  कार्यकर्ता  हो ंऔर  स्वयं  सेवी  संगठन  क॑  लोग

 जो  भी  इस  काम  के  लिए  राशि  कंनद्र  और  राज्य  सरकार  की  तरफ

 से  दो  उसको  मॉनिटरिंग  को  भी  व्यवस्था

 तोसरी  बात  यह  हैं  कि  मौसम  विभाग  या  सूचना  एकत्रित  करने

 वाले  विभाग  में  जो  लापरवाहो  बरतों  जा  रही  उसको  दूर  किया  जाए
 और  इस  विभाग  को  चुस्त  किया  उनकी  लापरवाही  क॑  चलते

 देश  का  जो  नुकसान  हो  रहा  उसके  लिए  उन्हें  दंडित  किया

 माननीय  सदस्य  श्रो  जार्ज  फर्नान्डीज  ने  कहा  कि  प्रधान  मंत्री  जी

 ने  कहा  कि  जो  रिपोर्ट  राज्य  सरकार  से  आई  मैं  इसको  नहीं
 में  अपनों  टोम  भिजवा  कर  इसको  जांच  करवाँऊंगा  क्योंकि  मैं  जानता

 हूं  कि  राज्य  को  सरकारें  कंसा  रिपोर्ट  दतो  इसका  मतलब  यह  हुआ
 कि  प्रधान  मंत्री  जी  को  आन्ध्र  प्रशश  को  सरकार  को  रिपोर्ट  पर  विश्वास

 नहीं  है  और  वहां  की  सरकार  को  रिपोर्ट  विश्वसनोय  नहों  इसका
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 मतलब  यह  है  कि  राज्य  सरकारें  हेरा-फेरी  करती  क्‍या  प्रधान  मेंत्रो

 मुख्यमंत्री  की  हैसियत  से  हेरा-फंरी  करते  यदि  कोई  हेरा-फेरी  करते
 थे  तो  बह  अपनी  आदत  कं  मुताबिक  इस  काम  में  भी  हेरा-फेरी  करेंगे
 जिससे  देश  का  बहुत  बडा  नुकासान  यदि  उनकी  ऐसी
 आदत  बन  गई  है  तो  वह  कम  से  कम  इससे  परहेज

 श्री  ओ  फारुख  :  क्या  हम  कल  इस  चर्चा
 को  जारी

 सभापति  महोदय  :  आज  हम  यह  चर्चा  समाप्त  कर
 इसलिए  हमें  सभा  का  समय  एक  घंटे  बढ़ाना  होगा  और  चर्चा  का  उत्तर
 कल  दिया  सभी  का  ख्याल  रखा  प्रश्न  काल
 के  तुरन्त  बाद  चर्चा  का  उत्तर  दिया

 श्री  मधुकर  सरपोतदार  :  यदि  चर्चा  का
 उत्तर  कल  दिया  जाएगा  तो  हम  सभा  का  समय  आज  क्‍यों  बढ़ा  रहे

 हैं

 सभापति  महोदय  :  ऐसा  इसलिए  है  क्योंकि  हमें  अनेक  सदस्यों
 को  बोलने  का  मौका  देना  अनेक  सदस्यों  को  अभी  बोलना

 श्री  तरित  वरण  तोपदार  :  आज  सभा  का  समय

 बढ़ाने  की  बजाय  हमें  चर्चा  कल  जारी  रखनी

 सभापति  महोदय  :  हम  सभा  का  समय  एक  घंटा  हमें
 चर्चा  आज  समाप्त  करनी  कल  प्रश्न  काल  के  तुरन्त  बाद  उत्तर

 दिया  इसके  बाद  कल  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  पर  भी  चर्चा

 की  जानी

 श्री  मधुकर  सरंपोतदार  :  सभापति  आम्श्र  प्रदेश  में

 चक्रवात  का  जो  हादसा  हुआ  उसके  लिये  नियम  193  के  अन्तर्गत

 हम  लोग  यहां  पर  बहस  कर  रहे  मैं  स्वयं  तो  आन्ध्र  प्रदेश  में  नहीं

 गया  लेकिन  अखबारों  से  जो  कुछ  उसके  अनुसार  एक  बात  तो

 पक्की  है  कि  वहां  पर  बहुत  से  लोग  मर  गये  हैं  और  लोगों  की  हालत

 बहुत  बुरी  आज  भी  हजारों  लोगों  का  पता  नहीं  कहां  यह

 शायद  चक्रवात  ही  जानता  है  अन्य  कोई  नहीं  जानता  किनारे  पर

 रहने  वाले  लोगों  को  हालत  बहुत  बुरी  इस  हादसे  से  सारा  देश  बहुत

 दुखी  ऐसा  नहीं  कि  केवल  आन्ध्रा  के  लोग  ही  दुखो  यह  सारे

 देश  का  नुकसान  हमार॑  महारष्ट्र  में  यह  बात  उठायी  गयी  तो  हमारे

 माननीय  मुख्य  मंत्री  ने  राहत  कार्यों  के  लिये  50  लाख  रुपये  का  चैक

 भेज  इसक  अलावा  100  करोड़  रुपये  और  इकट॒ठा  करने  के

 लिये  प्रयास  किया  जा  रहा  यह  हमारा  कर्तव्य  हैं  और  हम  लोग

 इसको  यदि  आन्ध्रा  में  पांच  आदमी  भो  मरते  हैं  तो  हम

 सोचते  हैं  कि  भारत  के  पांच  आदमा  चले  यदि  वे  लोग  इस  हालत

 में  हैं  तो  हम  चैन  से  नहीं  रह  हमारे  देश  में  जो  राष्ट्रीय  भावना
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 बढ़नी  वह  नहीं  बढ़  रही  इसलिये  ऐसा  होने  के  बाद  हम
 एसो  बातें  यहां  पर  करते  हैं  कि  वहां  के  लोग  दुखी

 सभापति  हमारे  माननीय  श्री  चतुरानन  मिश्र  जी  ने  यहां
 विज्ञापन  दिया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  यह  मैसेज  कब  दिया  गया  .

 और  हम  यह  जानना  चाहते  हैं  कि  क्‍या  स्टेट  गवर्नगेंट  में  उसपर  कोई
 प्रोवेटिव  एक्शन  इस  संदर्भ  में  एक  सवाल  यह  उठता  है  कि  जो
 लोग  किनारे  पर  रहते  हैं  उनको  किस  माध्यम  से  यह  मैसेज  दिया
 बह  रेडियो  था  या कोई  और  मशीनरी  थी  जिसके  माध्यम
 से  उनको  सूचना  दो  यह  कहा  गया  कि  पहला  संदेश  5  तारीख
 को  5.45  बजे  रेडियो  बुलेटिन  से  दिया  गया  कि  जो  कॉस्टल  ऐरिया
 वहां  पर  चक्रवात  आने  की  संभावना  इससे  पहले  भी  आन्ध्रा  में
 चक्रवात  आया  था  जिसमें  ।5  हजार  लोग  मर  गये  यह  सब  होने
 के  बाद  हमारे  देश  में  ऐसी  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  जो  प्रीवेंटिव

 एक्शन  लिया  जाना  चाहिये  वह  लिया  ही  नहीं  इस  बात  का

 हिसाब  लेना  पड़ेगा  कि  मुसीबत  आती  निकल  जाती  है  लेकिन

 मुसीबत  निकलने  के  बाद  जो  स्थिति  पैदा  हुई  उसके  लिये  क्या  रास्ता
 अखिलतयार  करना  हादसा  होने  के  बाद  रोने  से  क्या  फायदा  और

 यह  कहना  कि  यह  करना  चाहिये  वह  करना  चाहिये  लेकिन

 यह  महत्वपूर्ण  बात  है  कि  अब  क्‍या  करना  आज  हम  यह
 सोच  सकते  हैं  कि  इतने  लोग  मर  उनके  खाने  के  लिये  कुछ
 उनका  कोई  सहारा  नहीं  आदि  सब  कुछ  बोल  सकते  उनके  लिये  पैसा

 जुटा  उनकी  सहायता  यह  सब  करके  भूल  जायेंगे  लेकिन
 भविष्य  में  नहीं  होना  चाहिये  इसके  लिये  क्या  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  2
 इसके  बारे  में  हकीकत  में  सोचना  चाहिए  तो  इस  बात  पर  अभो  चर्चा
 होनी  चाहिए  कि  मदद  कितनो  करनो  प्रधान  मंत्री  ने  क्या  किया

 क्या  करना  चाहिए

 निःसंदेह  उस  तरह  को  सलाह  हमें  देनी  लेकिन  इसके  साथ

 ही  साथ

 जो  हो  चुका  उसको  टालने  के  लिए  हम  कौन  से  कदम  उठाते
 हैं  यह  देखने  को  बहुत  आवश्यकता  हमारे  माननीय  कृषि  मंत्रो  जो
 ने  यहां  पर  एक  वक्तव्य  दिया  उसमें  लिखा  है  कि  मौसम
 विभाग  इस  चक्रत्रात  पर  नजर  रखे  हुए  था  एवं  चक्रवात  को  संभावित

 दिशा  आघात  के  संबंध  में  भो  राज्य  सरकार  को  समय-समय  पर
 चेतावनो  दो  जाता  थी  ओर  दूरदर्शन  और  आकाशबाणो  के  माध्यम  स

 इस  बात  को  बताया  गया  इसक  बारे  में  आज  तक  हमें  पता  नहां
 चला

 कि  जो  चेतावनी  लोगों  को  भेजो  गयो  थी  उसका  कोई  असर  हुआ
 या  क्या  लोगों  को  उस  चेतावनो  का  पता  चला  अथवा  नहों  और
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 क्या  राज्य  सरकार  ने  तटीय  क्षेत्रों  के  पास  रह  रहे  लोगों  को  वहां  से

 निकालने  और  कहीं  ऐसी  जगह  ले  जाने  के  लिए  पर्याप्त  सुरक्षोपाय
 किए  थे  जहां  वे  सुरक्षित  महसूस

 इसको  कुछ  तलाश  मुझे  नहों  चार  जिले  प्रभावित

 हैं-पूर्वों  पश्चिम  कृष्णा  और  आंध्र  प्रदेश

 द्वारा  उपलब्ध  कराई  गई  सूचना  क॑  अनुसार  करोब  97  लोगों  को  मृत्यु
 हो  गई  जिसमें  पूर्वी  गोदावरी  में  872,  पश्चिमों  गोदावरों  में  78  तथा

 खम्मम  जिले  में  एक  को  मृत्यु  हो  ये  जो  आंकड़े  दिये  गए  हमारे
 सामने  जो  वक्तव्य  दिया  गया  उसक  अनसार  हमारे  सामने  जानकारों

 आ  चुकी  हमें  नहीं  मालुम  कि  हकोकत  में  कितने  लोग  मर

 कितने  लोगों  की  हालत  क्या  कितने  लोगों  के  घर  में  खाने  के  लिए
 नहीं  इस  संबंध  में  कोई  जानकारी  इस  समय  नहों

 इस  वर्ष  हम  अपनी  आजादी  का  स्वर्ण  जयन्तो  वर्ष

 ऐसी  मुसीबतें  जब  आती  हैं  तो  हमारे  सामने  यह  समस्या  पेदा  हो
 जातो  है  कि  हकीकत  में  हम  लोगों  ने  एक  सरकार  के  तरीके  से  जब

 काम  करना  चालू  किया  तो  सचमुच  क्या  इस  देश  के  लोगों  के  लिए
 काम  करते  किसी  भी  दिन  हम  अखबार  खोलें  तो  देखते  हैं  कि  इतने
 आदमी  मर  इतने  बड़े  देश  में  200  आदमी  रोज  मर  जाते  कोई

 दुर्घटना  से  मरते  हैं  और  कोई  किसी  और  तरह  से  मरते  हर  हालत
 में  आदमी  मरते  आदमी  की  कोमत  हमारे  देश  में  कम  होतो  जा  रहो

 हैं  और  यह  नेशनल  कैलामिटी  इसको  रोकने  क॑  लिए  हम  क्या

 प्रबंध  करेंगे  इस  बारे  में  शासन  को  जवाब  देना  जो  कुछ  हो  गया

 वह  ठोक  लेकिन  आईन्दा  यह  मुसीबत  नहों  होनी  इस  बारे

 में  सोचना  आज  को  सबसे  बड़ो  जरूरत

 हर्मे  इस  बात  का  ख्याल  रखना  चाहिए  कि  अगर  प्राइम  मिनिस्टर

 ने  स्टेट  से  पूछा  कि  आपने  जो  बजट  बनाया  इसक  बारे  में  मुझे  वैरिफाइ
 ऋरना  पड़ेगा  तो  मुझे  लगता  है  कि  उसमें  कोई  गलत  बात  नहों  यह

 क्राइसेस  है  और  किसा  ने  कहा  कि  इतनी  जरूरत  है  तो  आंखें  यंद  करक

 पसा  भेज  दना  ठोक  नहों  प्रधान  मंत्री  को  जिम्मेदारी  स ेकाम  करना

 अगर  नहीं  करेंगे  तो  हम  कहेंगे  कि  आपसे  इतना  पैसा  मांगा  और

 आपने  नहों

 टा

 कृपया  हमें  बताएं  कि  आपको  जो  जानकारी  मिलो  है  क्या  आप

 उसको  जांच  करने  जा  रहे  यह  पहला  प्रश्न  होगा  जो  भी  बारे

 में  पूछा
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 यही  होता  है  आपको  जो  पता  लगा  उसक  बारे  में  आपने  क्‍या

 कोई  काउंटर  इंफॉर्मेशन  क्या  काउंटर  चैक  हर  जगह  पर

 यहो  जवाब  पूछा  जाता  तो  इसक  बारे  में  बहुत  कुछ  क्रोटिसाइज
 किया  हमार  लोगों  ने  भो  किया  लेकिन  मुझे  ऐसा  लगता  है

 यदि  उन्होंने  इस  किया  है  तो  यह  सही

 लेकिन  एक  बात  है  कि  अगर  दो  हजार  करोड़  रुपये  मांगे  हैं  ता
 उसके  लिए  खाली  50  कराड़  रुपये  भेज  देना  यह  कोई  ठोक  बात  नहों

 अगर  दो  हजार  करोड़  रुपये  को  जरूरत  है  और  उनको  50  कराड़
 रुपये  दे  देने  से  वहां  पर  कोई  काम  हो  इसका  मुझे  काई  भरासा

 यह  स्टेटमेंट  के  अनुसार  मैंने  जो  टेखा  है  वह  50  करोड़  नहा
 बल्कि  उससे  कम  ऐसा  मुझे  लगता

 -  जी  फारुख  :  हमें  तो  एक  रुफ्या  भी  नहीं  दिया  गया

 श्री  मधुकर  सरपोतदार  :  उनका  यही  कहना  है  कि  उनके  पास

 आज  तक  एक  रुपया  भी  नहीं  पहुंचा  यदि  ऐसा  है  तो  यह  बड़  दुख
 को  बात  गहरे  दुख  को  बात  है  और  लगता  है  कि  जनता  क  प्रात

 हमारे  दिल  में  प्यार  नहीं  कोई  ऐसी  तमन्ना  नहीं  है  कि  हमारो  जनता
 ठोक  ढंग  से  जो  जनता  मुसीबत  में  है  उसके  लिए  हम  उनके

 पोछ  खड़े  हो  यह  भावना  उसक  पाछ  नहीं  नेशनल

 कैलामिटी  हर  कोई  बोलता  लेकिन  नेशनल  कैलामिटो  हैं  यह

 सोचकर  उनके  पीछे  खड़े  होने  को  आवश्यकता  पैसे  को

 आवश्यकता  उनकी  कौन  से  ढंग  से  हम  मदद  कर  सकते  यह

 देखने  को  आवश्कयता  है  और  उसी  क  अनुसार  हमें  क्राम  करना

 दुसरों  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  बहुत  सारे  कोक्नोनट  के

 पेड़  गिर  गये  पूरो  क्रॉप्स  सत्यानाश  हो  गई  बहुत  सारे  घर  गिर

 गये  कौन  सा  प्रोग्राम  हम  लोग  हाथ  में  लेने  वाले  हैं  कि  जिससे  हम
 उनकी  सहायता  कर  इसके  बारे  में  चर्चा  होनी  चाहिए  और  कुछ
 नतीजे  पर  सोचा  जाना  हु

 .

 यही  समस्या  कोई  भी  कुछ  गंभीरता  से  नहीं

 लेता
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 आपस  में  बातें  कर  रहे  बात  की  गंभोरता  का  ख्याल  करना
 हमें  यह  चिंता  होनो  चाहिए  कि  सरकार  इसके  बारे  में  कौन  से

 कदम  उठाने  बाली  कितनी  जल्दी  उन  लोगों  को  निवास
 कितनी  जल्दी  उनको  खाना  कितनो  जल्दो  उनको  पैसा

 आप  लोग  बाहर  बैठकर  बात  कर  सकते
 तो  जो  इस  प्रकार  को  यह  घटना  हो  गई  है  इसकी  तरफ  देखना  चाहिए
 और  जो  मिसिंग  लोग  हैं  उनकी  मदद  करनो  जो  मर  चुके  हैं
 उनके  बारे  में  तो  उनके  परिवार  में  पता  है  कि  यह  आदमी  वापस  आने
 वाला  नहीं  लेकिन  जो  लोग  लापता  उनके  बारे  में  क्या  ख्याल

 लेकिन  वह  वापस  आने  वाला  है  ऐसा  भरोसा  नहीं  उनकी

 तलाश  हमें  करनी  लेकिन  जो  मिसिंग  लोग  हैं  उनक  परिवारों
 को  भी  अच्छे  ढंग  से  मदद  करनी  यह  में  सरकार  को

 खासकर  के  बताना  चाहता  हूं  और  इस  बात  का  जवाब  आ  जायेगा
 कि  इस  मुसीबत  में  कदम  उठाने  क्र  लिए  हम  कौन  सा  इलाज
 करने  वाले  शासन  पता  लगाये  तो  अच्छा  सैंट्रल  गवर्नमेंट  ने

 जो  एक  स्पेशल  टीम  भेजो  थी  और  जो  सर्वे  किया  था  कि  कितना

 नुकसान  इसकी  जानकारी  इस  सदन  में  देनी  चाहिये  और

 अन्य  राज्यों  को  कितना  हिस्सा  उठाना  चाहिए  और  सैंट्रल  मवर्नमेंट

 कितना  कौन  सी  मदद  देनी  केबल  एक  दूसरे  से  यंह

 कहने  से  नहीं  चलेगा  कि  हमने  एक  महीने  की  तनख्वाह  दे  कंबल

 चर्चा  करने  से  काम  बनने  वाला  नहीं  यह  मुसीबत  हमारे  पूरे  देश

 को  है  इसके  लिए  हर  इंसान  को  मदद  करनी  यही  मेरा  कहना

 राजशेखर  रेड्डी  :  अंततः

 मुझें  बोलने  का  मौका  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता

 हूं

 आंध्र  प्रदेश  में  जो  कुछ  भी  हुआ-उसे  अवदाब

 या  चक्रवात  या  समुद्री  तुफान  या  समुद्रो  तरंगे-विभिन्‍्न  स्थानों

 पर  इसकी  गंभीरता  को  देखते  हुए  इसे  कुछ  भी  कहा  जा  सकता

 आंध्र  प्रदेश  के  छः  अथवा  सात  जिले  दो  चरणों  में  बिल्कुल  तबाह

 हो  गए--पहली  बार  19  अक्तुबर  को  और  दूसरी  बार  6  और  7

 नवम्बर  इस  पर  मेरे  अनेक  सहकर्मी  काफी  प्रकाश  डाल  चुके

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अब  बज  चुके
 क्या  सदस्य  चाहते  हैं  कि  सभा  की  बैठक  एक  घंटे  बढ़ायी  जाय

 और  चर्चा  आज  समाप्त  कर  ली  जाये  तथा  कृषि  मंत्री  जी  कल  प्रश्न

 काल  के  तुरन्त  बाद  अपना  उत्तर

 श्री  चरण  रेड्डी  :  हम  चर्चा  कल
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 सभापति  महोदय  :.  प्रश्त  काल  के  तुरन्त  बाद  उत्तर  दिया  जा
 सकता  कल  एक  ध्यानांकर्षण  प्रस्ताव  भी  लिया  जाना

 अपराह्न  6.00  बजे

 श्री  चरण  रेड्डी  :  चूंकि  मंत्री  महोदय  द्वारा  उत्तर  कल  दिया
 जाना  है  कल  हम  एक्र  घंटे  की  चर्चा  कर  सकते

 सभापति  महोदय  :  हमें  उन  अनेक  सदस्यों  को  बोलने  का  मौका

 देना  है  जिनके  नाम  सूची  में

 श्री  मधुकर  सरपोतदार  :  यदि  संभव  हो  तो  सभा  की  बैठक  आज

 हो  बढ़ा

 सभापति  महोदय  :  हम  सभा  को  बैठक  एक  घंटा  बढ़ा  सकते

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  माननीय  अध्यक्ष  जो  ने  कहा
 है  कि  सभी  को  बोलने  का  मौका  दिया  हमने  उन  सदस्यों  के
 नाम  दिए  हैं  जिनके  क्षेत्र  बहुत  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुए
 वे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  से वापस  आ  चुके  जब  तक वे  सारी
 बातें  सभा  के  समक्ष  नहों  बताते  हैं  तब  तक  हमें  स्थिति  को  समझने
 में  कठिनाई  मेरा  आपसे  अनुरोध  है  कि  सभा  की  बैठक
 आज  बढ़ाई  जाये  अथवा  कल  सदस्यों  को  बोलने  का  मौका  दिया
 जिन  सदस्यों  के  नाम  आपके  समक्ष  हैं  उन  सभी  को  बोलने  को  अनुमति
 दी  जानी  आपके  पास  कितने  नाम

 सभापति  महोदय  :  मेरे  पास  सात  नाम

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  इसमें  कंबल  एक  या  डेढ़  घंटा

 हम  यह  चर्चा  आज  या  फिर  जब  भी  आप  चाहें  पूरा  कर  सकते

 रासा  सिंह  रावत  :  कल  तो  उड़ीसा  वाला  मामला

 सभापति  महोदय  :  कल  एक  ध्यानाकर्षण  प्रस्ताव  भो  लिया
 जाना

 श्री  चरण  रेड्डी  :  कल  एक  घंटे  का  समय  दिया  जा
 संकता  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  कल  सभा  को  बैठक  एक  घंटा

 बढ़ाई  जा  सकती

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  चर्चा  आज  हा  समाप्त  हो  जाने
 कल  मुझे  राज्य  सभा  में  भी  उत्तर  देना

 सभापत्ति  महोदय  :  कल  मंत्री  जी  को  राज्य  सभा  में  भी  उत्तर  दना
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 सभा  को  बैठक  सात  बजे  तक  बढ़ा  दी  हम  कोशिश  करेंगे
 कि  चर्चा  सात  बजे  तक  समाप्त  हो  ठीक  सभा  की  बैठक  एक
 घंटा  बढ़ा  देते

 ॥॒

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  चर्चा  आज  समाप्त  को  जा  सकती  कल

 मुझे  दूसरे  सदन  में  भी  जाना

 श्री  संतोष  मोहन  देव  :  चर्चा  आज  समाप्त  को  जा  सकती

 सभापति  महोदय  :  समस्या  यह  है  कि  मंत्री  जो  को  कल  राज्य
 सभा  में  भी  उत्तर  देना  यदि  आज  चर्चा  रोक  दों  जातो  है  तथा

 इसे  कल  जारी  रखा  जाता  है  तथा  प्रश्न  काल  के  बाद  यह  एक  घंटे

 तक  चलती  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  उन्हें  राज्य  सभा  में  उत्तर  देने  में

 कठिनाई  अतः  हमें  सभा  की  बैठक  को  एक  घंटा  बढ़ा  देना

 श्री  चरण  रेड्डी  :  कल  हम  सभा  को  बैठक  बढ़ा  सकते

 सभापति  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  कि  सभी  सदस्यों  को  बोलने
 का  मौका  मिल

 राजशेखर  रेड्डी  :  हमारे  कई  मित्रों  ते  वहां  हुई
 तबाही  के  विभिन्‍न  पहलुओं  पर  विस्तार  से  बताया  मैं  यहां  एक
 बात  अलग  से  कहना  चाहता  मैं  कहूंगा  कि  चाहे  यह  तबाही

 अक्तूबर  में  हुए  अबदाब  के  परिणामस्वरूप  हुई  हो--जैसाकि

 कृषि  मंत्री  ने  कहा  अथवा  तुफानी  वर्षा  क ेकारण-जैसाकि  इसे  भी

 कृषि  मंत्री  ने कहा  है  -  यह  उन्हों  क्षेत्रों  में  हुई  है जहां  सुखा  पड़ना  आम
 बात  कुरनूल  और  अनन्तपुर  जिलों  में  सुखा  पड़ना  बड़ी
 आम  बात  है  और  प्रत्येक  दूसरे  वर्ष  हमें  सूखे  को  स्थिति  का  सामना

 करता  पड़ता  मैं  आपको  बताता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  में  आई

 तुफानी  हवाओं  ने  बड़े-बड़े  टैंकों  को  तोड़  दिया  है  जिनसे  4,000,
 5,000  अथवा  6,000  एकड़  जमीन  की  सिंचाई  होती  पोरूमामिल्ला

 राललापाड़  नामक  टैंक  टूट  गए  हैं  और  सागिलेरू
 प्रोजेक्टਂ  नाम  की  सिंचाई  परियोजना  तहस-नहस  हो  गई

 अपराह्न  6.04  बजे

 चाक्को  पीठासीन

 ये  मझले  और  छोटे  सिंचाई  क॑  टैंक  अलग-अलग  टुग
 गए  क्योंकि  जिन  अतिरिक्त  का  निर्माण  वर्षा  क॑

 फालतू  पानो  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  किया  गया  था  वे  पर्याप्त  नहों
 गत  क॒छ  क्षों  से  इन  टैंकों  का  रखरखाव  समुचित  ढंग  से  नहों  किया

 जा  रहा  था  इसोलिए  ये  सभी  टैंक  टुट  महोदय  जैसा  कि  आप

 जानते  हैं  जब  अतिरिक्त  पर्याप्त  नहों  होते  हैं  तो  टैंक  पुरी  तरह
 भर  जाता  है  और  पान्नी  ऊपर  से  बहता  है  और  जब  मिट्टी  के  बने  टैंकों

 तथा  मिट्टी  के  बने  पुश्तों  के  ऊपर  से  पानी  बहता  है  तो  वे

 एक  घंटे  अथवा  आंध  घंटे  तक  भी  पानी  की  मात्रा  को  नियंत्रित  नहीं
 कर  सकते  इसलिए  बड़ो-बड़ी  दरारें  पड़  जाती  वहां  पर  न
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 केवल  काफी  संख्या  में  लोग  मारे  गए  अपितु  मबेशो  भो  बड़े  पैमान  पर
 मारे  जब  कोई  जाकर  देखे  तो  उसे  पता  चलेगा  कि  बहां

 पर  खेतों  में  कितना  भारी  नुकसान  हुआ

 वहां  प्रत्येक  क्षेत्र  मे ंलगभग  20  से  30  फूट  तक  भुक्षरण  हुआ
 अनेक  गांवों  में  सैकड़ों  एकड़  जमीनों  में  इतनो  बुरी  तरह  से  भुक्षरण

 हुआ  है  कि  उन्हें  अब  खेती  लायक  बनाया  हो  नहीं  जा  कऋछ
 अन्य  क्षेत्रों  में  खेतों  में  रेत  भर  गई  यदि  पर्याप्त  निवारक  उपाय  किए

 गए  होते  तो  खासतोर  से  इस  क्षति  से  अवश्य  हो  बचा  जा  सकता

 इसे  क्या  नाम  दिया  जाये  मैं  इसी  को  लेकर  जाता  मुझे
 बाकई  नहों  पता  कि  इसे  किस  नाम  से  क॒छ  इसे  राष्ट्रीय  विपदा
 कहते  हैं  और  कुछ  राष्ट्रीय

 माननीय  प्रधान  मंत्रो  ने  कहा  हैं  कि  यह  राष्ट्रीय  आपदा  से  भो
 अधिक  गम्भीर  तेलुगुदेशम  से  अलग  हुए  गुट  ने  कहा  है  कि  यह

 अन्तर्राष्ट्रीय  आपदा  में  इस  विभीषिका  को  परिभाषित  करने  का

 इच्छुक  नहीं  चाहे  यह  ऋछ  भी  परन्तु  जब  तक  सम्पूर्ण  राष्ट्र
 सहायतार्थ  नहीं  आता  तब  तक  इसको  राष्ट्रीय  नहीं  जा  सकता
 अगर  प्रत्येक  राज्य  को  स्वयं  निपटना  पड़े  तो  हम  कैसे  एक  राष्ट्र  कह
 सकते  हैं  7  इस  प्रकार  को  आपदा  में  प्रत्येक  नागरिक  को  सहायता
 करनी  केन्द्र  सरकार  के  अलावा  प्रत्येक  व्यक्ति  को  आगे
 आकर  यह  कहना  चाहिये  कि  हम  आपकी  सहायतार्थ  तत्पर  हैं  चाहे
 आप  आमन्ध्र  प्रदेश  कं  रहने  वाले  कर्नाटक  के  रहने  वाले  हों  अथवा
 पांडिचरी  क॑  रहने  वाले  प्रत्यक  व्यक्ति  को  यह  कहना  चाहिये  कि

 हम  आपकी  सहायतार्थ  तैयार  इस  प्रकार  को  भावना  ओर  रतबैया
 प्रत्येक  को  दिखाना

 मैं  इस  विनाश  का  और  बिनाश  को  रोक  सकने  के
 ताकि  उचित  ध्यान  देने  के  कारण  जान  के  नुकसान  को  रोका  जा
 का  उल्लेख  कर  रहा  रालापाड़ू  में  एक  टेंक  में  टरारें  पड़ने  क ेकारण

 200  लोगों  को  मृत्यु  हो  इस  प्रकार  के  तूफान  की  स्थिति  में  एक
 विशेष  प्रकार  को  प्रणालों  क॑  अनुसार  कार्य  करना  होता  एक  विभाग

 है  जिसको  सिंचाई  विभाग  क॑  नाम  से  जाना  जाता  इस  विभाग  का

 दायित्व  स्थिति  पर  निगरानी  रखना  राज्य  सरकार  क॑  मैनुअल  के

 अनुसार  इस  विभाग  के  अधिकारियों  अथवा  अभियंताओं  को  दरार

 पड़ने  को  आशंकाओं  बाल  टैंकों  का  निरीक्षण  करना  चाहिये  और  टरार

 पड़ने  को  विभोषिका  क॑  बारे  में  अनुमान  के  अनुसार  सम्बद्ध  क्षेत्र  विशेष
 के  लोगों  को  बहां  से  हटा  दिया  जाना  यह  कार्य  जिला  राजस्व
 प्रशासन  और  सिंचाई  विभाग  का  दीयत्व  ऐसा  नहीं
 किये  जाने  से  रालापाडू  के  टैंक  में  दरार  पड़ने  के  कारण  निःसंदेह  200
 व्यक्तियों  की  मृत्यु  हो

 ऋड़प्पा  जिले  में  एक  बड़ी  सिंचाई  जिसको  सोमासिला
 परियोजना  कहा  जाता  चल  रही  यह  परियोजना  लगभग  पुरी  हो

 चुको  दुर्भाग्यवश  डूबे  हुए  क्षेत्र  के लोगों  को अब  तक  हटाया
 नहीं  गया  है  क्योंकि  उनको  पूरी  मुआवजा-राशि  का  भुगतान  नहीं  किया
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 गया  तत्कालोन  कांग्रेस  सरकार  क॑  दौरान  वर्ष  1994  में  विधान  सभा
 जिसमें  कांग्रेस  कं  विधायक  भो  शामिल  ने  विधान  सभा  में

 धरना  दिया  था  और  सरकार  को  बाध्य  कर  दिया  था  कि  315  कंटुर  तक

 मुआबजा  टिया  जाए  क्योंकि  उस  समय  तक  बांध  का  उतना  हो  निर्माण
 कार्य  पूरा  हुआ  कार्यक्रम  तय  किया  गया  था  कि  अगल  दो  वर्षों
 में  330  कन्‍्टुर  तक  मुआवजा  देना  होंगा  जो  कि  35  से  40  करोड़  रुपये
 कर  लगभग

 स्थानीय  लोगों  को  राशि  का  भुगतान  न  किये
 जाने  के  कारण  उनको  हटाया  नहीं  जा  सका  और  इसाो  दौरान  भारों  वर्षा

 आ  राज्य  क  मुख्य  मंत्रों  न ेसोमासिला  परियोजना  को  अपने  हाथ
 मं  ले  लिया  था  ताकि  मद्रास  शहर  के  लिये  हर  हालत  में  पानो  छोड़
 दिया  उन्होंने  स्थानाय  अधिकारियों  को  निर्देश  दिये  थे  कि  जब

 तक  बह  आदेश  न  दे  बांध  के  फाटक  न  खाले  दुर्भाग्यत्रश
 समयाभाव  क॑  अधिकारी  मुख्य  मंत्रो  से बातचीत  नहीं  कर  पाए
 और  इसो  दोरान  भारो  वर्षा  प्रारम्भ  हो  नजदीक  के  कई  टैंकों  में

 दरारें  पड़  गईं  और  पानी  भर  कनन्‍्टूर  330  तक  पानी  चढ़  गया  और

 इसी  के  कारण  सभी  क्षेत्रों  मे ंभारी  नुकसान  हो  आप  स्वयं  देखकर

 ही  अन्दाजा  लगा  सकते  सोभाग्य  इस  क्षेत्र  मे ंनुकसान  दिन  के

 समय  में  हो  लोग  इसको  आशंका  में  ही  वे  नजदीक  को

 पहाड़ियों  पर  चढ़  गए  और  इससे  कई  जानें  बच  परन्तु  जाते  समय

 बे  वृद्ध  लोगों  को  साथ  नहीं  ले  जा  वे  लोग  जब  बताते  हैं  कि

 बे  अपनो  माताओं  और  दादो  तथा  नानो  आदि  को  उठा  कर  पहाड़ी  पर

 नहीं  ले  जा  अतः  उनको  मृत्यु  हो  तो  यह  सब  सुनकर  हृदय

 दुख  से  भर  जाता  उनको  मजबूरी  के  कारण  मरने  के  लिये  वहाँ  छोड़

 दिया  यह  सब  क्‍या  यह  चर्चा  करना  कि  क्‍या  यह  राष्ट्रीय
 आपदा  है  अथवा  विनाश  है  अथवा  मानव  निर्मित  विनाश  कहां  तक

 उचित  मैं  किसी  को  दोषी  नहीं  सिद्ध  कर  रहा

 आन्ध्र  प्रदेश  को  वित्तोय  स्थिति  बहुत  खराब  है  और  मुख्य
 मंत्री  ने  स्त्रयं  कहा  है  कि  राज्य  की  वित्तोय  स्थिति  जर्जर  राज्य  अपने

 कर्मचारियों  को  वेतन  नहीं  दे  पा  रहा  इस  प्रकार  की  विभोषिका  को

 स्थिति  में  भी  मुख्य  मंत्री  अपने  दौरे  क॑  दौरान  कोई  भो  शब्द  मुआबाजा
 राशि  के  बारें  में  नहीं  बोल  उन्होंने  सिर्फ  इतना  ही  कहा  कि  वह

 उन  लोगों  जो  अगले  दो  वर्षों  क॑  दौरान  डूबे  जाने  बाले  क्षेत्र  में  रहते '
 मुआवजा  देने  के  बारे  में  विचार  उन्होंने  कोई  स्पष्ट

 आश्वासन  भी  नहीं  दिया  उन्होंने  सिर्फ  इतना  हो  कहा  है  कि  वह

 अगले  दो  बर्षों  में  मुआवजा  देने  के  बारे  में  राज्य  की

 वित्तीय  स्थिति  ऐसी  मुख्य  मंत्री  प्रत्येक  राज्य  से  धन  को  भोख  मांग

 रहे  मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  राज्य  कौ  सहायता  को

 उनका  कहना  कि  वे  विश्व  बैंक  से  सिफारिश  काफी  नहीं

 उनको  तत्काल  कार्यवाही  करनो  उनको  प्रक्रिया  आरम्भ

 करनी  चाहिये  तथा  धन  खर्च  करना  बाद  में  विश्व  बेंक  अथवा

 कहीं  और  से  सहायता  प्राप्त  को  जा  सकती  इस  प्राप्त  की  जाने

 बाली  सहायता  से  केन्द्र  सरकार  द्वारा  खर्च  को  गई  राशि  को  भरपाई  को

 जा  सकती  गरीब  वर्गों  द्वारा  उठाए  गए  वास्तविक  नुकसान  का
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 अंदाजा  नहीं  लगाया  जा  सकता  प्रदेश  के  अधिकांश  लोग  छोटी

 झुग्गियों  में  रहते  इनमें  स ेलगभग  सभी  झुग्गियों  को  कुछ  न  कुछ
 नुकसान  हुआ  आज  भी  वे  नजदीक  की  पहाड़ियों  अथवा  वनों  में
 रह  रहे  वे अपनी-अपनी  गाड़ियों  में  गृहस्थी  के  सामान  के  साथ  रह
 रहे

 आपके  न्यूनतम  साझा  कार्यक्रम  में  उल्लिखित  है  कि  अगले
 दो-तोन  बर्षों  में  प्र्येके  को  आवास  उपलब्ध  करा  दिया  इस
 पंचवर्षीय  याजना  में  ग्रामोण  विकास  का  बजट  काफी  अधिक

 यह  लगभग  60,000  करोड़  रुपये  अगर  यह  इतना  तो

 पांच-छह  जिलों  में  लगभग  6  से  7  लाख  आवास  का  निर्माण  करना
 असम्भव  नहीं  कृपा  करके  गरीब  वर्गों  के  लोगों  को  ऐसी  तबाही
 से  बचाने  के  लिये  स्थायो  हल  यह  अत्यंत  आवश्यक

 मैं  कंन्द्र  सरकार  से  न्यूनतम  साझा  कार्यक्रम  के

 तहत  6  से  7  लाख  आवास  निर्मित  करने  का  अनुरोध  करता

 मैं  एक  अन्य  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाना  चाहता  हूं
 जिसे  मेरे  सहयोगियों  ने  नहीं  उठाया  जहां  तक  बीमा  का  प्रश्न
 फसल  बीमा  कही  जाने  वाली  बीमा  योजना  वास्तव  में  दुर्भाग्यजश
 फसल  बाीमा  नहीं

 सभापति  महोदय  :  कृष्या  संक्षेप  में

 राजशेखर  रेड्डी  :  इस  बीमा  योजना  का  लाभ

 सिर्फ  बैंकों  को  है  जो  इन  किसानों  को  ऋण  देते  किसी  भी  आपदा
 को  स्थिति  में  सिर्फ  बैंकों  क ेऋण  के  हिस्से  की  प्रतिरक्षा  की  जाती  है
 और  किसानों  के  हितों  को  रक्षा  नहीं  की  जाती

 मैं  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  कृपा
 करके  बीमा  योजना  अनिवार्य  और  व्यापक  बनाया  फसल

 का  नुकसान  कितना  भी  हुआ  आनश्ध्र  प्रदेश  सरकार  कहती  है  कि

 500  रुपये  प्रतिषएकड़  के  हिसाब  से  मुआवजा  दिया  यह  राशि
 काफी  कम  मेरा  मानना  है  कि  प्रत्येक  कृषक  ने  फसल  उगाने  में

 3,000  रुपये  प्रत्येक  एकड़  के  हिसाब  से  व्यय  किये

 मुआवजा  3,000  रुपये  प्रति  एकड़  होना  इसके  अलावा  यह
 भी  देखना  चाहिये  कि  क्‍या  भूमि  का  कटाव  हुआ  है  और  क्या  कृषक

 पुनः  फसल  उगा

 सरकार  को  चाहे  लागत  कुछ  भी  भूमि  को  पुनः

 कृषि  योग्य  बनाना

 जहां  तक  तटों  के  मछआरों  का  मामला  मैं  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  कई  लोगों  ने  मुझे  वहां  के  दौरे  के  दौरान  सूचित  किया
 कि  बीमा  कम्पनियां  उनसे  प्रीमियम  राशि  नहीं  ले  रही  ये  कम्पनियां

 किसी  न  किसी  बहाने  से  बोटਂ  और  छोटी  नौकाओं  का  बीमा

 नहीं  कर  रही  यही  उनको  समस्याओं  का  कारण

 आपके  माध्यम  सरकार  से  अनुरोध  करना  चाहता

 हूं  कि  बीमा  कम्पनियों  के  ऊपर  दबाव  डाला  जाए  और  बीमे  को
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 अनिवार्य  बनाया  और  अगर  आवश्यक  हो  तो  राज्य  अथवा

 केन्द्र  सरकार  को  बोमा  प्रीमियम  अदा  करना

 जहां  तक  नारियल  के  पेड़ों  का  सम्बन्ध  चाहे  इनको
 संख्या  50  लाख  हो  या  थोड़ा  कम  या  सरकांर  को  इस  तरफ

 अवश्य  ध्यान  देना  चाहिए  ताकि  किसान  फिर  से  अपनी  फसलें  उगा

 उन्हें  मुफ्त  में  पोधे  दिए  जाएं  तथा  अगले  पांच  या  वर्षों  तक

 जब  तक  वे  नारियल  को  खेती  को  पूरों  तरह  से  उगाने  में  समर्थ  नहों

 हो  तब  तक  उन्हें  पर्याप्त  वित्तीय  सहायता  प्रदान  को

 अन्त  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  एक  प्रकार  को  जिम्मेदारी
 निर्धारित  करनी  इस  विपदा  के  कारण  हजारों  लोग  मारे  गए
 मेरे  कई  विद्वान  साथियों  ने  कहा  है  कि  यदि  समुचित  ऐहतियहाती  कदम

 उठाए  गए  होते  तो  इन  सभी  मृत  व्यक्तियों  को  बचाया  जा  सकता

 चाहे  राज्य  सरकार  को  गलती  चाहे  केन्द्र  सरकार  की  गलतो  हो  या

 चाहे  मौसम  विभाग  की  गलती  समुचित  जिम्मेदारी  का  पता  लगाना

 हो  जिसको  भी  गलती  हो-चाहे  वह  मुख्यमंत्री  हों  या  राज्य

 सरकार  या  कंन्द्र  सरकार  कोई  भी  जहां  कहीं  भो  कितना

 हो  शक्तिशालो  या  बड़ा  क्‍यों  न  उसे  जिम्मेदार  ठहराया  जाना  चाहिए
 और  समुचित  कार्यंत्राही  करनी  ही  होगी  ताविः  इस  तरह  को  विपदा  या

 मनुष्कृत  आपदा  को  काफो  सीमा  तक  रोका  जा

 सभापति  महोदय  :  माननीय  हमारे  पास  केवल  40
 मिनट  शेष  हैं  और  अभी  आठ  सदस्यों  को  और  बोलना  इसलिए
 प्रत्येक  को  पांच  मिनट  दिए  मैं  उस  पर  कायम  कृपया
 याद

 श्री  तरित  बरण  तोपदार  :  जिस  समय  मैं  बोलने  के

 लिए  खड़ा  हुआ  हूं  उसी  समय  समय-सीमा  लगा  दी  गई

 सभापति  इस  विषय  पर  बोलने  के  लिए  मुझे  अवसर  देने
 के  लिए  आपका  धन्यवाद  तूफान  की  तबाही  के  बाद

 और  गोदावारो  डल्टा  के  कुछ  स्थानों  पर  स्थिति  का  जायजा

 समझने  और  उन  लोगों  से  जो  इस  भंयकर  समुद्रो  तुफान  क॑

 कारण  मुसोबत  में  फंस  गए  है  2  हेतु  भेजे  गए  पार्टी

 को  ओर  से  मुझे  भेजा  गया  नुकसान  और  तबाहों  को  व्यापकता

 मुझे  इस  मामले  में  किसी  प्रकार  की  राजनीत  करने  की  अनुर्मात  नहीं

 देती  इसलिए  मामले  के  इस  पहलू  पर  किसी  प्रकार  को  टिप्पणो

 नहीं  लेकिन  कुछ  निश्चित  बातें  हैं  जिनका  उल्लेख  करना

 कुछ  निश्चित  बातें  हैं  जिनक॑  बारे  में  विस्तार  से  बताना  होगा  और

 कुछ  निश्चित  बातें  हैं  जिनसे  यह  पता  चलता  हैं  कि  यह  मानब्रोय  त्रुटि
 के  कारण  आई  आपदा  इसके  लिए  केबल  कोई  मौसम  विभाग  का

 अधिकारी  या  प्रसारण  अधिकारी  उत्तरदायी  नहीं

 हमें  स्वतंत्र  हुए  पचास  वर्ष  हो  गये  हैं  और  अगले  वर्ष  हम  अपनी

 स्वतंत्रता  की  पचासबों  वर्ष  गांठ  मनाने  जा  रहे  तनी  वर्ष  बाद  हम

 इक्कोसवीं  सदी  में  प्रवेश  हम  जानते  हैं  कि  प्रकृति  के  थपेड़ों  का

 सामना  करते  हुए  इस  पर  नियंत्रण  करते  हुए  मानव  सभ्यत्ग  का  विकास
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 हुआ  है  और  प्रकृति  को  शक्तियों  का  उपयोग  मानव  जाति  को  भलाई
 के  लिए  किया  अब  हमारा  देश  इक्कोसवां  सदी  में  प्रवेश  कर  रहा

 अगले  वर्ष  हम  स्वतंत्रता  की  पचासवों  वर्षगांठ  मना  रहे  हैं  और  हमें
 यह  जानकर  डर  लगता  यह  सोचकर  डर  लगता  है  कि  प्रकृति  के

 इस  तरह  के  थपेड़ों  के  सम्मुख  हम  अभी  भी  असहाय  एक  दुसरे
 पर  आरोप-प्रत्यारोप  लगाए  हमें  मिल  जुलकर  संगठित  होना

 चाहिए  और  यह  शपथ  लेनी  होगी  कि  हमें  जल्दी  से  जल्दी  राष्ट्रीय  आम

 सहमति  बनानो  होगी  कि  हमें  ऐसे  अल्पकालिक  और  दीर्घकालिक
 कार्यक्रम  तैयार  करने  हैं  ताकि  हमारा  देश  प्रकृति  के  थपेड़ों  का

 मुकाबला  कर  कुछ  क्षेत्र  हैं  जो  समुद्री  से  पीड़ित  कुछ
 क्षेत्र  हैं  जो कभी-कभो  ज्ञार  भाटीय  प्रवण  क॒छ  क्षेत्र  हैं  जहां  ऐसा
 दस  या  बीस  वर्षों  मे ंएक  बार  होता  यह  आकस्मिक  लेकिन

 कुछ  निश्चित  क्षेत्र  हैं  जिन्हें  हम  बंगाल  को  खाड़ो  या  अन्य

 भू-भौतिकोय  कारणों  से  प्रकृति  के  इन  भयानक  थपेड़ों  के  लिए
 संवेदनशील  कह  सकते

 हमने  उस  क्षेत्र  का  दौरा  किया  था  और  यह  पाया  कि  वहां  पेयजल
 को  कमी  वहां  पेयजल  की  कमी  समुद्री  तुफान  के  कारण  नहीं  थी
 लेकिन  यह  समस्‍या  वहां  चिरस्थायी  हमने  देखा  कि  समुद्री  तुफान
 के  दौरान  शरण  लेने  के  लिए  शरणस्थल  बने  हुए  थे  लेकिन  ये  तब
 बनाये  गये  थे  जब  इन  गांवों  के  निवासियों  को  संख्या  केवल  पांच  सौ
 या  सात  सौ  थी  लेकिन  अब  जनसंख्या  बढ़कर  पांच  हजार  से  दस  हजार
 तक  हो  गई  ये  शरणस्थल  अब  जीर्ण-शीर्ण  अवस्था  में  हैं  और  गांवों
 को  बढ़ी  हुई  जनसंख्या  के  लिए  अपर्याप्त

 कुछ  देश  हैं  जिन्होंने  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  बन  उगाने  पर  ध्यान  दिया

 है  और  लोगों  को  वहां  से  हटाकर  तट  से  कुछ  दूरी  पर  बसाया  है  ताकि

 समुद्री  तूफान  या  ज्वार  भाटे  का  प्रहार  जंगलों  पर  पहले  इस
 तरह  के  उपाय  किए  जा  सकते  हैं  और  शरणस्थलों  को  व्यवस्था  को
 जा  सकती  यह  नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  लोगों  को  तटवर्ती  क्षेत्रों
 में  नहीं  रहना  लोग  तटवर्ती  क्षेत्रों  में  जे  वहां  अपनी
 जीविका  के  लिए  कार्य  करेंगे  और  झोंगा  मछली  के  उत्पादन  और

 समुद्रो-उत्पादों  आदि  के  व्यापार  द्वारा  अपना  योगदान  दे  सकते  इससे
 न  केबल  वे  अपनी  आजाबिका  कमाएंगे  अपितु  इससे  सरकारी  राजस्व
 में  भी  बढ़ोत्तरी

 हमें  संगठित  होना  चाहिए  और  इस  स्थिति  को  स्वीकरना  चाहिए
 कि  अब  हम  असहाय  हो  गए  यह  बात  सिद्ध  हो  गयो  है  लेकिन

 हमें  भविष्य  में  इस  त्तरह  की  स्थिति  में  नहीं  होना  यह  अच्छी

 बात  है  कि  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  काफी  मेहनत  कर  उही  यह  ठीक

 है  कि  कोई  राज्य  सरकार  इतनी  बड़ी  विपदा  आने  पर  सबको  सहायता

 नहीं  कर  सकती  और  न  ही  इतने  बड़े  पैमाने  पर  सबका  पुनर्वास  कर
 सकती  भारत  सरकार  को  इसमें  सहायता  के  लिए  आगे  आना

 नियमों  और  विनियम  बाधाएं  तो  हैं  लेकिन  इनमें  संशोधन
 किया  जा  सकता  है  या  समुचित  ढंग  से  इन  पर  ध्यान  दिया  जा सकता

 है  ताकि  कुछ  अपवादस्वरूप  मामलों  को  छोड़कर  ये  नियम  और
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 विनियम  मार्ग  बाधा  नहों  बनेंगे  बशर्तें  कि  हमारी  ऐसा  करने  की  इच्छा
 यदि  हमारे  पास  इच्छा  नहीं  हे  तो नियम  और  विनियम  मार्ग  बाधा

 गें  आड़े  आ  सकते  यदि  हमारे  पास  राजनीतिक  इच्छा  है  यटि  हमारे
 पास  सामाजिक  इच्छा  यदि  हमारे  पास  एकजुट  होकर  किसो  विपदा
 का  मुकाबला  करने  को  इच्छा  और  संकल्प  है  तो  क्रभो-कभी  नियमों
 को  अनदेखा  भो  किया  जा  सकता  दि

 मैं  इस  विषय  को  यह  कहते  हुए  समाप्त  करता  हूं  कि  जहाँ  लक
 सहायता  और  पुनर्वास  का  संबंध  हमें  इसे  जारी  रखना
 सहायता  और  पुनर्वास  कार्य  में  सहायता  करने  क॑  बजाए  हमें  एक  दूसरं
 पर  दोष  नहीं  लगाना

 श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :  सभापति
 दिनांक  6  नवंबर  का  रात  में  9.30  बजे  आंध्र  प्रदेश  में  समुद्री  तुफान

 उससे  बहुत  अधिक  तबाहो  हुई  कई  मौतें  हुई  करोब  14
 जिले  प्रभावित  हुए  %  ब्लॉक  मंडल  प्रभावित  हुए  और  सबसे
 अधिक  नुकसान  पूर्वी  गोदावरी  में  हुआ  जहां  872  लोगों  को  मौतें
 पश्चिमी  गोदावरी  में  98  लोगों  को  मौतें  हुई  जिससे  करीब  6,47,554
 मकान  क्षतिग्रस्त  लोग  बेघर  हो  गए  हैं  जिसमें  4,32,715
 मकान  ईस्ट  गोदावरी  में  तथा  वेस्ट  गोदावरी  में  2,14,839  मकान

 क्षतिग्रस्त

 जो  किसानों  की  फसलें  नष्ट  जैसे  करोब  3,46,810  हेक्टेयर

 भूमि  में  धान  को  फसल  नष्ट  इसी  तरह  30,000  हेक्टेयर  भूमि
 में  कोकोनट  के  पेड़  नष्ट  दूसरी  फसल  करोब  1,12,768  हेक्टेयर
 की  वह  नष्ट  टोटल  4,89,578  हेक्टेअर  भूमि  में  फसलें  नष्ट

 हुई  इससी  तरह  से  करीब  30,000  हेक्टेअर  भूमि  में  बागवानो  नष्ट

 हो  गई  है  तथा  19,823  जानवर  इस  तूफान  में  मारे  गए  हैं  और  दो  करोड़
 से  ऊपर  जो  लोग  मुर्गी-पालन  करते  उनको  नुकसान  हुआ  इसी

 तरह  से  मछआरों  का  6505  करोड़  का  नुकसान  हुआ  है  और  2438
 बॉटर  टैंकों  का  नुकसान  हुआ  इसी  तरह  जो  गवर्नमेंट  का  नुकसान

 हुआ  उसमें  पंचायती  राज  को  जो  व्यवस्था  उसके  अन्तर्गत

 1500  मिलियन  का  नुकसान  हुआ  मुनिसिपैल्टी  बोर्ड  का  नुकसान
 1200  इलोक्ट्रिसिटो  बोर्ड  का  नुकसान  1025

 इरीगेशन  विभाग  का  नुकसान  1000  एनीमल  हसबेंडरी  का

 नुकसान  424  मिलियन  तथा  फिशराज  विभाग  का  नुकसान  400
 मिलियन  का  हुआ  इसी  तरह  रोड  और  बिल्डिंग  का  234  मिलियन

 का  नुकसान  हुआ  है  और  अन्य  जो  नुकसान  हुआ  है  वह  331  मिलियन

 कुल  मिलाकर  6184  मिलियन  का  वहां  नुकसान  हुआ  लेकिन

 दुख  के  साथ  कहना  पड़  रहा  है  कि  प्रधान  मंत्री  जी  ने  वहां  जाकर  सिर्फ

 50  करोड़  रुपया  ही  जैसे  ऊंट  के  मुंह  में  जोरा  उसी  तरह  से

 आशभ्श्र  प्रदेश  के  लोगों  के  लिए  प्रधान  मंत्री  जो  ने  जो  सहायता  दी
 वह  बहुत  ही  कम  उसको  जितनी  भी  निंदा  की  उतनी  ही

 कम
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 सभापति  यह  राष्ट्रीय  देवी  आपदा  देश  में  आई  आज
 का  विषय  नहीं  सवाल  संबेदना  का

 आज  जिस  तरह  पूरे  देश  के  लांगों  को  इस  समस्या  से  जुझना  चाहिए
 जिस  नरह  से  संवदेना  व्यक्त  ऋरनो  तूफान  प्रभावित  लोगों  की
 मदद  करनी  उस  तरह  से  हमारे  देश  में  माहोल  दिखाई  नहीं  दे
 रहा  आज  सरकार  को  तो  युद्ध  स्तर  से  इस  समस्या  से

 जैसे  कि  हमारे  देश  पर  कोई  विदेशी  आक्रमण  हुआ  लेकिन

 वैसी  भावना  सरकार  में  दिखाई  नहीं  दे  रहो  एक  त्तरफ  आश्ध्र  प्रदेश
 के  लोग  भूखों  मर  रहे  वहां  लोग  बेघर  हो  गए  बहुतों  के  बच्चे
 लापता  हो  गए  बहुतों  क॑  मां-बाप  नहां  मिल  रहे  लोग  दर्द  से

 कराह  रहे  हैं  और  दुसरी  तरफ  हमारी  सरकार  देश  में  विश्व  सुंदरी
 प्रतियोगिता  करा  रही

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  विदेश  यात्रा  पर  रहे  हैं  और  अपने  परिवार
 के  लोगों  क॑  साथ  इन्जोय  कर  रहे  ऐसा  लंगता  नहीं  है  कि  हमारे
 प्रधान  मंत्री  जो  इस  दुःख  में  दुखी  है  या  हमारे  मंत्रीगण  इस  दुखद  घटना
 से  बहुत  दुखी  में  अपनी  सरकार  से  और  खासतौर  से  हमारे  कृषि

 श्री  चतुरानन  एक  ऐसे  दल  को  बिलोंग  करते  जो  गरीब
 किसान  मजदूरों  को  पार्टी  से  दुःख  के  साथ  कहना  चाहता  हूं  कि

 समुद्री  से  जो  नुकसान  हुआ  उसमें  सबसे  ज्यादा  नुकसान
 किसानों  का  हुआ  गरीब  मजदूरों  का  नुकसान  हुआ  मेरा  एक

 सुझाव  है  कि  सारे  दलों  को  अपने-अपने  स्तर  से  वहां  जाकर  श्रमदान
 करना  हर  पार्टो  को  अपनो  पूरी  ताकत  बहां  लगा  देनी  चाहिए
 और  साथ  हो  सरकार  को  अपनी  ताकत  लगा  देनी  मैं  तो  यह
 भो  कहता  हूं  कि  विदेशों  से  भी  हमें  मदद  लेनी  बहुत  से  ऐसे
 देश  जिनकी  हमने  मदद  का  उनसे  इस  विपत्ति  के  समय  हमें  मदद
 लेनो  जिस  तरह  से  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  यहां  आकर

 सासदों  से  मिल  रहे  मंत्रियों  से मिल  रहे  हैं  और  मदद  मांग  रहे
 उसी  तरह  से  हमारे  प्रधान  मंत्री  जा  को  भो  विभिन्‍न  राष्ट्राध्यक्षों  स ेमदद
 को  मांग  सारे  देश  को  जनता  को  भो  आन्ध्र  प्रदेश  के

 पुनर्वास  के  वहां  राहत  पहुंचाने  क  लिए  मदद  करनी  चाहे

 स्कूल  के  बच्चे  छात्र-छात्रायें  चाहे  क्रमंचारी  हों  या  चाहे
 अधिकारी  सभी  अधिकारी  उनक  उनको  तकलीफ  को  दूर
 करने  के  लिए  वहां  मेरा  सुझाव  है  कि  शोतकालीन  अधिवेशन
 के  बाद  प्रधान  मंत्री  जी  सारे  सांसदों  और  मंत्रियों  को  बुलायें  और  कहें
 कि  पन्द्रह  दिनों  तक  वहां  श्रमदान  इससे  यह  तो  नहीं  होगा  कि

 बहुतं  कुछ  भला  कर  लेकिन  इससे  वहां  को  जनता  का  मनोबल
 सारे  सारा  सदन  और  सारे  के  सारे  मंत्री  जब  श्रमदान

 तो  वे  अपने  दुख  को  भूलेंगे  तथा  साथ  ही  वहां  जो  राहत  पहुंचाई
 जा  रही  उसमें  भी  भेदभाव  डो  रहा  क्योंकि  बहुत  से  बदमाश

 लोग  इस  भ्रष्टाचार  में  लिप्त  उस  ओर  ध्यान  दे  में  इस
 बात  को  जानता  हूं  कि  जिन  गरोब  लोगों  राहत  मिलनो  वह

 राहत  उनको  नहीं  मिल  पा  रही  उसमें  भी  भेदभाव  हो  रहा
 कौन  हमारा  कौन  पराया  है  या  कौन  हमारी  पार्टी  का  है  या  कौन

 दूसरी  पार्टी  का  इस  तरह  का  भेदभाव  वहां  हो  रहा  वहां  के
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 मुख्य  मंत्री  जी  ने  राहत  कार्य  के  लिए  19,932  टन  चावल  की  मांग  को

 वहां  चावल  सरकार  द्वारा  भिजवाया  जाना  साथ  उन्होंने
 14  लाख  लोटर  मिट्टी  के  तेल  को  भी  मांग  की  इसके  साथ  ही

 कपड़ा  आदि  तथा  बच्चों  क॑  लिए  पाठय-पुस्तकें
 भेजने  को  भो  व्यवस्था  करनो  कारण  यह  कि  तूफान  में  उनका
 सब  कुछ  नष्ट  हो  गया

 अब  मैं  माननीय  मंत्रों  जो  का  ध्यान  गम्भीर  मसले  को  ओर

 दिलाना  चाहता  माननोय  मंत्रो  जो  बातों  में  गम्भोर  मसले  की

 ध्यान  नहीं  दे  रहे  हैं

 सभापति  महोदय  :  कृपया  समय  नष्ट  न

 महोदय  :  दुसरे  माननीय  सदस्यों  से  बातचीत  करते

 वह  आपको  भी  सुन  सकते  कृपया  आप  बोलना  जारी

 श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :  मैं  सुझाव  दे  रहा  हूं  कि  सरकार
 गांव-गांव  में  गजेटेड  आफिसरों  को  उनको  वहां  से  तब  तक

 वापिस  नहीं  आना  जब  तक  गांवों  क॑  पुनर्वास  का  काम  पुरा
 न  हो  वहां  जो  भी  मदद  जा  रही  के  द्वारा  जो

 मदद  जा  रही  है  और  साथ  ही  जो  विदेशों  मदद  जा  रहो  इन  सारी

 मदद  को  सही  तरीकं  से  गरोबों  तक  पहुंचाया  जाना  इसलिए
 मरा  सुझाव  है  कि  हर  गांव  में  इस  काम  को  करने  के  लिए  एक  गजेटेड

 आफिसर  को  भेजना  जाना  चाहिए  :

 सभापति  महोदय  :  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  यह  बहुत
 अच्छा  सुझाव  है और  माननीय  सदस्य  उसका  ध्यान

 ठोक  आपने  कुछ  अच्छे  सुझाव  दिए

 श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :  सरकार  में  ऐसे  बहुत  सारे  अधिकारा
 जिनके  पास  काम  नहीं  है  तथा  दूसरे  राज्यों  सं  भी  अधिकारियों  को

 भेजना

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  एश.पीज  को  बैठा  देते

 श्री  गंगा  चरण  राजपूत  :  जाने  के  लिए  तैयार

 भी  यह  राष्ट्रीय  कोई  साधारण  चीज

 नहीं
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 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  और  आपसे

 गुजारिश  करता  हूं  कि  आज्श्र  प्रदेश  ने जो  दो  हजार  करोड़  रुपये  को  मांग
 को  वह  उनको  दिया  जाए  ओर  साथ  हो  खाद्य  सामग्रो  भी  भिजवाई

 श्री  ओ  फारुख  :  मुझे  बोलने  का
 मौका  देने  के  लिए  आपका  बहुत-बहुत

 यनाम  हमारे  संघ  राज्य  क्षेत्र  का  एक  हिस्सा  यह  आंध्र

 प्रदेश  में  भी  आता  है  और  प्रकोप  का  निशाना  भी  यह  न  केवल

 प्रकोप  का  निशाना  बना  अपितु  हाल  ही  में  तूफान  द्वारा  मचाई  गई
 विनाशलीला  में  पूरे  आंध्र  प्रदेश  में  सर्वाधिक  प्रभावित  क्षेत्र  भी  मैं

 अभो  यनाम  से  होकर  आया  हूं  जहां  मैं  एक  दोरे  पर  गया

 इससे  पहले  मैं  जब  मुख्य  मंत्री  था  तो  यनाम  में  दो  समुद्री  तुफान  देख

 चुका  हूं  लेकिन  इस  बार  जो  तबाही  हुई  है  उसको  कल्पना  नहों  को  जा

 सकती  पूर्व  में  हुई  हानियों  स ेइसकी  कोई  तुलना  नहीं  असल

 इन  लोगों  के  मस्तिष्क  में  काफी  चिन्ता  और  भय  बैठ  गया  है  जो
 इतने  लम्बे  समय  के  बाद  भी  अभी  वहां  से  नहों  गए  मैं  आंध्र  प्रदेश

 सरकार  का  आभारी  हूं  क्‍योंकि  इसने  भी  हमारी  सहायता  की  है  और

 राज्य  सरकार  ने  भी  भरसक  प्रयास  किया

 मैं  इस  महान  सदन  में  एक  दुर्भाग्यपूर्ण  तथ्य  बताना  वह

 यह  है  कि  आंध्र  प्रदेश  को  प्रारम्भिक  भुगतान  के  रूप  में  कम-से-करम

 50  करोड़  तो  दिए  गए  लेकिन  संघ  राज्य  क्षेत्र  पांडिचेरी  को  5

 रुपए  को  भी  धनराशि  नहीं  दी  गई

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  आपके  राज्य  ने  कहा  ही

 श्री  फारुख  :  ऐसा  नहीं  बल्कि  मंत्रीजी  को

 रिपोर्ट  क॑  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  समुद्री  तूफान
 ने  यनाम  में  भी  जान-माल  को  गंभीर  नुकसान  पहुंचाया  मुख्य  मंत्री

 ने  भी  एक  ज्ञापन  दिया  है  जिसमें  उन्होंने  68  करोड़  को  सहायता
 मांगी  क्या  यह  सहायता  दो  गई

 श्री  चतुरानन  मिश्र  :  अभी  तक

 श्री  ओ  फारूख  :  आज  आपके  वक्तव्य  में  तो  इसे  दे

 दिया  गया

 श्री  चुतरानन  मिश्र  :  मैंने  कहा  कि  इसे  दिया  जायगा

 श्री  फारुख  :  मैं  आपको  बंता  दूं  कि  हमारे  राज्य

 के  मुख्य  मंत्री  ने  स्वयें  अगले  दिन  ही  प्रधानमंत्री  जब  वह  मद्रास

 गए  मुलाकात  की  थी  और  उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया  तब  उन्होंने

 कहा  था  कि  वह  मामले  की  जांच  अगर  सबको  ठीक  से  याद

 तो  वह  घटना  6  और  7  को  हुई  थी  और  मैंने  प्रधानमंत्री  को  8  तारीख

 को  लिखा  मैंने  कृषि  मंत्री  को  लिखा  मैंने  गृह  मंत्री  को  लिखा

 हुआ  मेरे  पास  उन  पत्रों  की  प्रतियां  प्रधानमंत्री  ने  पत्र  प्राप्ति  को

 स्वीकार  किया  था  और  कहा  था  कि  वह  मेरा  पत्र  तुरन्त  कृषि  मंत्री  जी
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 को  भेज  लेकिन  अभी  तक  कुछ  भी  नहीं  हुआ  क्‍या  हम  इस
 देश  क॑  दूसरे  दर्जे  के  नागरिक  हैं  7  कृपया  हमारे  बारे  में

 सभापति  महोदय  :  बह  बात  मंत्रो  महोटय  की  जानकारी  में  जा

 चुको  हैं  और  वह  अपने  उत्तर  में  इसका  उल्लेख  कर  सकते

 श्री  फारुख  :  यह  एक  सच्चाई  है  उल्लेख
 मैं  आपके  समक्ष  कर  रहा  मैंने  एक  पत्र  लिखा  था  जिसे  प्रधान  मंत्रों

 ने  स्वोकार  कर  लिया  मैं  उसे  आपक  सामने  प्रस्तुत  करूंगा
 .  मन  को  कचोटने  वालो  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  बात  यह

 है  कि  हमें  एक  रुपया  भो  नहीं  मिला  है  जिसक॑  कारण  हम  लोग  बड़े
 ही  निरूत्साहित  अन्य  लोग  बड़ी  चाजें  मांग  रहे  लेकिन

 हम  तो  मुंह  भो  बड़ा  नहीं  खोल  रहे  हमें  तो  थोड़ा  सा  हमें

 यह  क्यों  नहीं  दिया  गया  हमें  कारण  नहों  पता  कम  से  कम

 पहली  किश्त  के  रूप  में  हो  उन्हें  इसके  बारे  में  सोचना  तो  चाहिए
 मेरे  मुख्यमंत्री  ने  68  करोड़  को  मांग  करते  हुए  उन्हें  एक  ज्ञापन

 दिया  था  लेकिन  आपने  तो  रुपये  भो  नहीं  दिए  मैं  इसके  बारे

 में  आपसे  केवल  पूछ  रहा  ऐसा  भेदभाव  क्यों  हो  रहा  है  7
 मतलब  है  आपको

 सभापति  महोदय  :  फारुख  समय  नहीं  बचा  आप  अपनी

 बात  कह  चुक

 श्री  फारुख  :  मेरी  चिन्ता  केवल  यह  है  और  मैं  यह

 बात  माननीय  मंत्री  जो  की  जानकारी  में  लाना  चाहता  हूं  कि

 अन्य  क्षेत्रों  क ेसाथ-साथ  सर्वाधिक  प्रभावित  क्षेत्र  सभी  उद्योग

 तबाह  हो  गए  85,000  से  भी  ज्यादा  नारियल  के  वृक्ष  उखड़  गए
 आपको  वहां  जाना  चाहिए  और  उस  स्थान  को  देखना  कई

 हेक्टेयर  जमीन  पानी  में  डूबी  पड़ी  पानी  दस-दस  फुट  ऊंचा  भरा

 हुआ  तालाबों  और  कुओं  में  पानो  भरा  पड़ा  लेकिन  लोगों  के

 पास  पीने  के  लिए  पानी  नहीं  यह  समुद्री  तंरगे  76  लोग  लापता

 मेरे  क्षेत्र  मे ंलोगों  क ेसगे-संबंधी  उनको  आंखों  के  सामने  ही  मिटते

 जा  रहे  लेकिन  हम  उन  %&  लोगों  को  तकनीकी  कारणों  से  राहत

 देने  में  सक्षम  नहीं  हैं  जो  लापता  से  तात्पर्य  है  कि

 हमें  यह  नहीं  पता  है  कि  वे  लोग  कहां  चले  गए  लेकिन  अभी

 तक  तो  वे  वापस  आए  नहीं  हम  इसके  बारे  में  क्या  करने  जा  रहे

 हैं  2

 मैं  अपने  उन  मित्रों  स ेसहमत  हूं  जो  वहां  हो आए  हैं  और  इसके

 बारे  में  बोले  यह  एक  राष्ट्रीय  आपदा  में  उनके  द्वारा  व्यक्त  किए

 गए  विचारों  और  सुझावों  से  सहमत  यदि  आप  मुझे  समय  दें  तो  मैं

 अनेक  सुझाब  दे  सकता  लेकिन  मेरी  चिन्ता-यह्‌  कि  जब  तक

 आपकी  टीम  वहां  जाकर  व्रापस  आती  है  तब  तक  आप  केन्द्रीय  निधि

 से  थोड़ी  बहुत  राहत  शीघ्र  प्रदान  कुछ  थोड़ा  बहुत  हमारे  क्षेत्र  को

 भी  उसके  बाद  आप  वहां  जाकर  देखिए  कि  हम  उसके
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 हैं  अथवा  वाघ्तत्र  में  नुकसान  ।,000  करोड़  से  भी  ज्यादा  का

 हुआ

 मैं  माननीय  मंत्री  और  केन्द्र  सरकार  को  जानकारी  में  यह  बात
 लाना  चाहूंगा  कि  वहां  पर  उद्योग  एकदम  बंद  हो  गए  वहा  बिल्कल
 भी  बिजली  नहीं  पांच  हजार  लोग  सड़क  पर  आ  गए  कल  में
 उद्योग  चलाने  वाले  सभी  लोगों  से  मिला  मैंने  उन्हें  बताया  कि  यह
 आपदा  को  घड़ी  उन्हें  मत  उनका  कहना  है  कि
 उद्योग  नहीं  चल  रहे  हम  उन्हें  तनख्वाह  केसे  दे  सकते  हैं  7”  मंने

 कहा  कि  उन्हें  अपने  कर्मक्तरियों  को  कुछ  न  कुछ  तो  देना  ही
 बैंकों  को  आसान  दरों  पर  ऋण  देने  क॑  लिए  आगे  आना
 आप  उद्योगों  को  पुनरूज्जीवित  नहीं  कर  सकते  अतः  वहां  पर  बहुत
 सारे  काम  करने  मैं  इसके  बारे  मे ंआपको  लिख  रहा  लेकिन
 मेरी  मुख्य  चिंता  है  कि आज  आप  अपनी  ओर  से  अंतरिम  राहत  के

 रूप  में  कुछ  न  कुछ  पैसा  देने  का  प्रयास  मैं  वही  सुझाव  देना
 मैं  इसके  संबंध  में  बहुत  कुछ  बोल  सकता  हूं  लेकिन  समय

 के  अभाव  के  कारण  में  सभी  बातों  को  व्यक्त  करने  में  सक्षम  नहाँ

 मुझे  खुशी  है  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  यह  अवसर  कृपया
 मामले  पर  विचार

 *श्री  रायुदू्‌  :  सभापति  आंध्र  प्रदेश
 में  तटीय  क्षेत्रों  में  पूर्व  पश्चिम  गोदावरी  और  कृष्णा  जिले
 आंध्र  प्रदेश  के  खाद्यान्त  भण्डार  के  रूप  में  जाने  जाते  वहां  से  बढ़िया
 किस्म  का  चावल  न  केवल  समूचे  राज्य  को  अपितु  देश  के  अन्य  भागों

 में  भी  भेजा  जाता  हाल  क॑  दिनों  में  आए  समुद्री  तृफान  ओर  भीषण
 वर्षा  से  समूचा  क्षेत्र  प्रभावित  हुआ  एक  के  बाद  एक  आन  वालो

 प्राकृतक  आपदाओं  ने  हमारी  इस  उपजाऊ  जमीन  को  कश्रिस्तान  में

 बदल  दिया  एक  महोने  पहले  आए  समुद्री  तूफान  के  दोरान

 अनन्तपुर  और  अन्य  जिल्हैंबहुत
 बुरी  तरह  प्रभावित  हुए  आंध्र  प्रदेश  देश  का  एक  ऐसा  राज्य  है  जिसे

 कृषि  क्षेत्र  मे ंसबसे  अग्रिम  पंक्ति  में  ला  खड़ा  किया  गया  आंध्र

 प्रदेश  के किसान  जापान  जैसे  विकसित  देशों  के  किसानों  क ेसाथ  आराम

 से  होड़  कर  सकते  ऐसा  राज्य  एक  के  बाद  एक  आए  समूुद्रों  तुफानों
 से  कब्रगाह  में  बदल  गया  है  और  पिछले  कुछ  दिनों  में  बहुत  बुरी  तरह
 से  प्रभावित  हुआ  आंध्र  प्रदेश  अब  स्वयं  को  असहाय  महसूस  करता

 खासतौर  से  हाल  में  आए  समुद्री  तुफान  ने  तटीय  क्षेत्र  को  मपृची
 अर्थव्यवस्था  को  तहस-नहस  कर  दिया  इस  क्षेत्र  मे ंजोजन  थम

 गया  लाखों  पक्के  और  आधे  मकान  ढह  गए  त्रिजली

 के  खंभे  उखड़  सभी  वाणिज्यिक  फसलें  पानी  में  नष्ट  हो  गई

 _  अनाज  खराब  हो  यदि  कोई  आसमान  को  तरफ  देखता

 है  तो  उसे  आसमान  के  अलावा  और  कुछ  भी  नहीं  दिखेगा  न  तो  पेड़
 की  कोई  डाल  और  न  ही  कोई  छत  का  ऊपरी  भाग  दिखाई  देता

 समुद्री  तुृफान  में  सब  कुछ  बह  गया  सब  कुछ  मिट॒टी  में  मिल  गया
 राज्य  में  स्थिति  भयावह  और  गम्भीर  हो  गई  जब  राज्य  को

 *  लेलुगू  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दा  रूपान्तरਂ
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 इतनो  बड़ो  विपदा  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  जिसे  राष्ट्रीय  विपदा
 भो  घोषित  किया  गया  ऐसे  वक्‍त  राज्य  के  प्रति  केन्द्र  के  रवैये  ने

 सभो  को  निराश  किया  इस  तरह  को  असाधारण  स्थिति  जब  देश

 संकट  में  जब  कोई  विदेशों  आक्रमण  होता  है  या  कोई  इस  तरह
 को  राष्ट्रीय  विपदा  आती  है  तो  केन्द्र  सरकार  की  क्या  भूमिका  होनी

 केन्द्र  सरकार  से  यह  आशा  को  जातो  है  कि  इस  तरह  को

 असाधारण  परिस्थितियों  में  सहायता  देकर  राज्य  को  सहायता
 अभा  भी  देर  नहों  हुई  कंन्द्र  सरकार  अब  भा  आंधघ्र  प्रदेश  में  राज्य

 सरकार  को  सहायता  कर  सकता  केन्द्र  को  अपेक्षित  निधियों  को

 तरंत  जारी  करने  को  घोषणा  करनी  चाहिए  और  बहां  लोगों  को  सहायता
 करनो

 में  नरसापुर  संसदीय  चुनाव  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करता

 हूं  जो  सबसे  अधिक  प्रभावित  क्षेत्र  भी  मुझे  कुछ  ओर  दिया
 हाल  के  तूफान  में  हमने  सब  कुछ  खो  कृपया  मुझे

 छिब्ट  और  बोलने  दिया

 इस  क्षंत्र  में  किसानों  ने  अपनी  पत्नियों  के  मंगल  सूत्र
 गिरवो  रखकर  धनराशि  खर्च  करक  अपनी  फसलें  ऊगाई  लेकिन

 उनके  सभो  प्रयास  बेकार  सिद्ध  खड़ी  फसल  खेतों  में  पूरी  तरह
 क्षतिग्रस्त  हो  गई  मैं  इस  सरकार  को  याद  दिलाना  चाहता

 हूं  कि  जब  श्रो  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  देश  क॑  प्रधानमंत्रो  थे  तो  10,000
 तक  किसानों  के  ऋण  माफ  कर  गए  मैं  सरकार  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  आन्ध्र  प्रदेश  क॑  तटवर्तों  जिलों  में  किसानों  के  ऋणों  को

 माफ  कर  दिया  जाए  जिन्होंने  हाल  के  समुद्री  तुफान  में  लगभग  सब

 कुछ  खो  दिया  नारियल  उत्पादकों  को  भी  काफी  नुकसान  पहुंचा
 नारियल  के  पड़  को  फल  देने  में  लगभग  15  वर्ष  का  समय  लग  जाता

 इतने  लम्बे  समय  तक  उर्हें  इन  पेड़ों  की  देखरेख  करनो  होती
 नारियल  के  लाखों  वृक्ष  उखड़  गये  हैं  जिससे  नारियल-उत्पादक  भारी
 विपत्ति  में  पड़  गए  मलबा  हटाने  के  भा  उत्पादकों  को  करीब

 300  रुपये  खर्च  करने  वे इस  धनराशि  को  कैसे  जुटा  पायेंगे  ?  उन्हें
 यह  धनराशि  कहां  से  अतः  कंन्द्र  सरकार  और  इसको

 एजेंसियों  जैसे  नारियल  विकास  बोर्ड  से  अनुरोध  है  कि  उन्हें  प्रभावित

 क्षेत्र  मे ंबड़े  पैमाने  पर  नारियल  उत्पाद्कों  को  सहायता  करनी

 उन्हें  मुफ्त  पौधे  दिए  जाने  चाहिए  और  इन  किसानों  को  प्रति  पेड़
 क्रम-से-कम  400  रुपये  दिए  जाने  चाहिए  ताकि  वे  पुनः  अपने  पैरों  पर

 खड़े  हो  हाल  के  तूफान  क॑  कारण  तटवार्तो  क्षेत्र  में  रह
 रहे  लोगों  ने  अपना  सारा  सामान  खो  दिया  कुछ  को  आजिविका  को
 कमाने  वालों  की  मृत्यु  हो  गई  कुछ  ने  अपने  निकट  सम्बंधियों  को

 खो  दिया  है  तो  कुछ  ने  अपने  मकान  गवां  दिए  कुछ  का  पुशधन  बह
 गया  है  और  कुछ  ने  उनका  कपड़े  आदि  खो  दिए
 आप  उस  क्षेत्र  में  कोई  भा  ऐसा  व्यक्ति  नहीं  पायेंगे  जिसने  कुछ  न  कुछ
 नहीं  खोया  विगत  समय  में  उनके  पास  कम-से-कम  नारियल  के

 पड  तो  हुआ  करते  थे  लेकिन  अब  उनके  पास  कुछ  भी  नहीं  हाल
 के  भयानक  समुद्री  तुफान  क॑  कारण  कम-से-कम  साढ़े  लाख
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 मकान  ध्वस्त  हो  गए  केन्द्र  सरकार  को  इंदिरा  आवास  योजना  के
 अन्तर्गत  इन  मकानों  का  पुनर्निर्माण  करने  के  लिए  कदम  उठाने

 मछआरे  दिन-रात  काम  करते  फिर  भी उनको  आय  बहुत  कम  है
 वे  भूखे  रहते  हैं  और  उनके  पास  रहने  के  लिए  कोई  मकान

 नहों  उनके  पास  जो  कुछ  भी  बह  सब  तूफान  में  नष्ट  हो  गया

 हजारों  मछआएं  या  तो  मारे  गए  हैं  या  गायब  सूचित  किए  गए
 उन्होंने  अंपनी  मछली  पकड़ने  के  जाल  आदि  भी  खो  टिये
 केन्द्र  सरकार  को  उनकी  बड़ी  पैमाने  पर  सहायता  करनी  चाहिए  ताकि
 वे  पुनः  अपने  पैरों  पर  खडे  हो  इसी  प्रकार  बुनकरों  ने  भी  अपना
 सब  कुछ  खो  दिया  उनक  हथकरघे  टूट  गए  हैं  या  कुछ  के  तो  तुफान
 में  बह  गये  धागा  अब  पुरी  तरह  क्षतिग्रस्त  अवस्था  में  हथकरघों
 और  धागे  के  नुकसान  के  कारण  समूचा  बनुकर  समुदाय  बेरोजगार  हो
 गया  भारत  सरकार  को  उनके  पुनर्वांस  के  लिए  बड़े  पैमाने  पर
 सहायता  करनो

 ॥॒

 राज्य  में  हाल  के  तुफान  से  लगभग  6126.45  करोड़  को  क्षति

 हुई  आन्ध्र  प्रदेश  के  मुख्यमंत्री  ने  43.00  करोड़  रुपये  को  कंन्द्रीय
 सहायता  क॑  लिए  एक  ज्ञापन  दिया  ये  आंकड़े  न  तो  श्रो  चन्द्रबाबू
 नायडू  या  रायडू  ने  ही  प्रस्तुत  किए  ये  आंकड़े  आन्ध्र
 सरकार  के  अधिकारियों  को  प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंहुए  नुकसान  के  मूल्यांकन
 के  बारीकी  से  अध्ययन  के  बाद  प्राप्त  हुए  यह  वास्तव  में  दुर्भाग्यपूर्ण
 है  कि  माननीय  प्रधानमंत्री  ने  टिप्पणी  की  है  कि  ये  आंकड़े  ज्यादा

 दिखाए  गए  यह  सही  नहीं  राज्य  में  भी  सरकारी  तंत्र  ह ैजिस  तरह
 से  कंन्द्रीय  स्तर  पर  आपके  पास  भी  है  प्रभावित  क्षेत्रों  का  बारिको  से
 अध्ययन  करने  के  सरकारी  अधिकारियों  ने  नुकसान  का

 मूल्यांकन  किया  है  ओर  तब  वे  इन  आंकड़ों  पर  पहुंचे  इसलिए  यह
 कहना  उचित  नहीं  है  कि  ये  आंकड़े  बढ़ा-चढ़ा  कर  बताए  गए

 मेरा  केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वे  राज्य  सरकार  को  पर्याप्त
 धनराशि  जारी  करके  उसको  मदद  जिससे  उन-ःशेगों  को  सहायता
 की  जा  सके  जिन्होंने  बाढ़  क ेकारण  अपना  सब  कुछ  खो  दिया

 में  अब  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  और  इस  चर्चा
 में  मुझे  बोलने  का  अवसर  देने  के  लिए  आपको  धन्यवाद  देता

 श्रीमती  लक्ष्मी  पनबाका  :  आदरणीय  सभापति

 मुझे  यह  अवसर  प्रदान  करने  के  लिए  आपका  बहुत-बहुत

 जैसा  कि  सभा  के  माननीय  सदस्य  जानते  आन्ध्र  प्रदेश  के
 नैल्लोर  जो  मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  में  ।3  से  ।9  अक्दुूबर  तक

 बहुत  भारी  वर्षा  हुई  थो  जिसके  परिणामस्वरूप  जान-माल  तथा  जन
 उपयोगिताओं  की  अत्यधिक  क्षति  हुई  लोग  बाढ़  में  घिर  गयें

 बहुत  से  घर  गिर  गये  और  बहुत  से  क्षतिग्रस्त  हो  सरकारी  आंकड़ों
 से  पता  चलता  है  कि  23  लोग  मारे  गये  और  15,000  मकान  क्षतिग्रस्त

 हो  निचले  क्षेत्रों  में  कई  कालोनियों  विशेषकर  अनुसूचित
 जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  की  कालोनियों  में
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 आदि  के  टूटने  के  कारण  प्रभावित  हुए  मुसलाधार
 वर्षा  से  फसलों  तथा  अन्य  लोक  सम्पत्तियों  को  अत्यधिक

 क्षति  यह  बताया  गया  था  कि  लगभग  53,450  एकड़  भूमि  क्षति
 ग्रस्त  हो  गई  और  लगभग  1000  पशु  मारे  जिले  में  हुए  सारे

 नुकसान  का  हिसाब  जिला  प्रशासन  ने  लगभग  ४4.45  करोड़
 रुपये  को  क्षति  का  अनुमान  लगाया

 में  सभा  के  ध्यान  में  यह  भी  लाना  चाहता  हूं  कि  राज्य  में  1977
 के  समुद्रो  तूफान  क॑  अनुभव  के  तत्कालान  सरकार  ने  समुद्रो

 तूफान  के  लिए  एक  आपदा  कार्य  योजना  तेयार  की  जिसमें  मुख्य
 सचिव  स्तर  से  मंडल  अधिकारी  स्तर  तक  इस  संबंध  में  स्पष्ट  मार्ग

 निर्देश  दिए  गये  थे  कि  किसा  प्राकृतक  आपदा  का  निवारक्र-राहत  तथा

 पुनर्वास  उपायों  क॑  साथ  कैसे  सामना  किया  इसमें  मुख्य  सचिव

 के  समायतित्व  में  एक  उच्च  स्तरीय  स्थायी  समिति  को  स्थापना  और

 सम्पर्क  अधिकारियों  क॑  अधीन  उप  समितियां  आदि  को  स्थापना  करने

 को  अभिकल्पना  को  गई  उच्च  स्तरीय  समितियां  को  बैठक  सितम्बर

 में  होनी  थी  क्योंकि  समुद्री  तुफान  सामान्तया  प्रति  वर्ष  अक्तृबर  तथा

 दिसम्बर  माह  में  आते  इन  मार्ग  निर्देशों  का  कार्यान्वयन  न  करने  के

 लिए  राज्य  सरकार  दोषो  यदि  लोगों  को  सुरक्षित  स्थानों  पर  ले  जाने

 के  लिए  अग्रिम  उपाय  किए  तो  न  केवल  नैल्लोर  जिले  में  बल्कि

 अन्य  जिलों  में  भी  ये  अनेक  जानें  न  गई

 इस  समुद्री  तूफान  और  बाढ़  को  एक  और  विशेषता  यह  है  कि

 रेल  नेटबर्क  पूर्णतया  क्षति  ग्रस्त  हो  गया  है  और  यातायात  अव्यवस्थित

 हो  अक्तूबर  को  भारी  वर्षा  के  एक  माह  पश्चात  भी  रेलगाड़ियों
 का  चलना  सामान्य  नहीं  बनाया  जा सका  और  सड़क  यातायात  भो  पूरी
 तरह  से  चालू  नहीं  हो  पाया  मैं  इस  अवसर  का  उपयोग  सभा  को

 यह  बताने  में  करना  चाहती  हूं  कि  नैल्लोर  जिले  तथा  आऋन्ध्र  प्रदेश  में

 अन्य  तटीय॑  जिलों  में  समुद्री  तुफान  अथवा  बाढ़  प्रतिवर्ष

 नवम्बर  तथा  दिसम्बर  में  आते  इनके  परिणामस्वरूप  जान  माल

 और  लोक  उपयोगिताओं  को  भारी  क्षति  पहुंचती  सामान्य  स्थिति

 वापस  लाने  के  लिए  करोड़ों  रुपये  राहत  तथा  पुनर्वास  पर  व्यय  किए

 जाते  हम  इस  तरह  की  आपदाओं  का  कुछ  सीमा  तक  सामना  करने

 के  लिए  कुछ  ठोस  उपाय  क्‍यों  नहीं  कर  सकते

 अपराह्न  7.00  बजे

 मैं  विचार  करने  के  लिए  कुछ  उपायों  का  सुझाव  देती  आवास

 स्थलों  का  वितरण  ऊंचे  क्षेत्रों  मे ंहोता  चाहिए  क्योंकि  भूमि  अर्जन  तथा

 वितरण  के  समय  इस  पर  विचार  नहीं  किया  जाता  इसी  तरह

 बंश  तथा  धर्म  को  देखे  बिना  सभी  गरीबों  को  आवास  प्रदान  किए  जाने

 मकान  के  निर्माण  को  गुणवत्ता  सुनिश्चित  को  जानी

 तालाबों  तथा  नहरों  पर  दलस्तर  करने  आदि  की  योजना  बनायी

 जानी  चाहिए  ताकि  बे  टूटने  न  उचित  जल  निकासी  प्रणाली  भी

 सुनिश्चित  करना  आवश्यक  समुद्री  तूफान  भवनों

 का  सुदृढ़ीकरण  करना  वरीयता  के  आधार  पर  किए  जाने
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 रेलवे  को  गुडुर-रानीगुन्टा  लाइन  पर  बेंकटागिरी  को  नाडी

 कडोविटरागुन्टा  लाइन  नगर  के  साथ  जोड़ते  हुए  ऊपरी
 स्थल  मार्ग  बनाने  पर  विचार  करना  इससे  विजयवाडा  तथा

 चेन्नई  के  बीच  वर्तमान  तटीय  लाइनों  पर  अव्यवस्था  के  मामले  में  एक
 वैकल्पिक  मार्ग  सुनिश्चित

 विद्यमान  राष्ट्रीय  राजमार्ग  को  सुदृढ़  किया  जाना  चाहिए  और  एक
 बैकल्पिक  राष्ट्रीय  राजमार्ग  के  रूप  में  टाडा  से  इच्छापुरम  तक  एक

 सुपर  हाइवे  का  निर्माण  किया  जाना

 नैल्लोर  तथा  राजा  मुन्डो  में  केन्द्रीय  भण्डारों  को  स्थापना  भी  की
 जानो  जो  तटीय  पट्टो  में  केन्द्रीय  स्थल  है  जहां  प्रभावित  क्षेत्रों
 में  अल्प  सूचना  पर  बचाव  तथा  राहत  कार्यो  क ेलिए  आवश्यक

 ओऔजार  तथा  अन्य  आधुनिक  उपकरण  उपलब्ध  कराए  जाने

 सभी  फसलों  तथा  बागानों  के  लिए  एक  व्यापक  फसल  बीमा  पर
 विचार  किया  जाना

 प्राकृतिक  आपदा  के  सभी  पक्षों  का  अध्ययन  करने  के  तथा

 प्राप्त  किए  गये  अनुभवों  से  आपदा  जागृति  तथा  प्रबन्धन  को  अद्यतन

 करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  आपदा  प्रबंधन  संस्थान  की  स्थापना  की

 जानी  यह  केन्द्र  तटीय  पट्टी  में  केन्द्रीय  स्थान  पर  बनाया  जा

 सकता

 सभापति  महोदय  :  तोन  और  बकक्‍ता  यदि  सभा  सहमत
 तो  हम  कार्य  को  दस  मिनट  में  समाप्त  कर  तीन

 वकताओं  में  से  एक  श्री  अनिल  बसु  उपस्थित  नहीं

 कृपया  सहयोग  कोजिए  हम  कार्य  को  दस  मिनट  में  समाप्त  कर

 श्री  चरण  रेड्डी  :  सभापति  मुझे
 यह  अवसर  देने  क॑  लिए  आपका  मैं  आन्ध्र  प्रदेश  में

 *निजामाबाद  से  यद्यपि  आन्श्र  प्रदेश  में  मेरा  क्षेत्र  प्रभावित  नहीं  हुआ
 फिर  भी  हम  आशन्ध्र  प्रदेश  के  उस  क्षेत्र  कं अपने  बहिन-भाईयों  के

 दुःख  दर्द  को  महसूस  करते  कोई  भो  व्यक्ति  इस  तरह  को  आपदा
 को  नहीं  रोक  लेकिन  आज को  प्रोद्योगिकी  कुछ  हद  तक  राहत
 प्रदान  कर  सकती  दुर्भाग्य  से  आज  भारत  में  हमारे  पास  वह
 प्रोद्योगिकी  नहीं  मुझे  और  उदाहरण  नहों  देने  हाल  हो  को  विमान

 दुर्घटना  स्वयं  एक  उदाहरण  अन्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  ने  कहा  है  कि

 हमारे  पास  निगरानी  रखने  क॑  लिए  उचित  उपकरण  नहों  हे  और  इस
 तरह  की  घटनाओं  के  साथ  भी  वहो

 दूसरी  बात  यह  है  कि  यहां  हम  प्राकृतिक  आपदा  कहते  हैं  और

 फिर  यह  एक  राष्ट्रीय  आपदा  निकलती  यह  राष्ट्रीय  बिपदा  शेष
 विश्व  में  हम  यह  देख  सकते  हैं  कि  जब  कभी  कोई  राष्ट्रीय  विपदा
 आतो  है  तो  राज्यों  के  बचाव  के  लिए  केन्द्र  सरकार  आती  यह

 दुर्भाग्यपूर्ण  है  कि  20  दिन  पश्चात  इस  अभी  भी  राज्य  तथा  कंन्द्र
 सरकार  यह  कहकर  एक  दूसरे  पर  आरोप  लगा  रहे  हैं  कि  यह  आपका

 उत्तरदायित्व  कुछ  सीमा  तक  वे  स्वयं  आंकड़ों  पर  लड़  रहे
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 दुर्भाग्य  20  दिन  के  पश्चात  अभो  भी  हजार  क॑  लगभग  लोग

 लापता  यह  राज्य  और  केन्द्र  क ेलिए  अशोभनोय  बात  अभो

 भी  हम  निगरानी  रखने  तथा  संख्याओं  की  बात  कर  रहे  कुछ  सामा

 तक  यह  एक  सामान्य  अपील  यह  अपाल  प्रधान  मंत्रो  द्वारा  स्वयं

 पहले  ही  दिन  की  जानी  चाहिए  जिस  क्षण  कन्द्र  न ेइस  विपदा  को

 एक  राष्ट्रीय  विपदटा  माना  उसो  दिन  यह  अपोल  समस्त  देश

 कुछ  हद  तक  हमारे  पड़ोसियों  को  राहत  के  लिए  को  जानी  चाहिए

 यह  केवल  प्रदेश  राष्ट  का  हो  उत्तरदायित्व  नहों  था  जिसे

 इसको  देखना  किसी  को  भो  आंकड़ों  में  रूचि  नहों  ते  2000
 अथवा  5000  अथवा  15000  को  बात  कर  रहे  क्षत  का  आंक्रलन

 करने  को  कोई  आवश्यकता  नहों  प्रथम  वरीयता  लोगों  का  तथा

 क्षति  का  ध्यान  रखना  और  इस  समय  लागों  का  पुनवांस  करना

 समस्त  अन्तरांष्ट्रीय  समुदाय  को  आपदा  क्षेत्रों  मे ंशर्त्रों  को  पड़ा  देखे  20
 दिन  हो  गये  यदि  आप  जोक्त  लोगों  का  ध्यान  नहों  रख  सकते  हे
 तो  हमें  मृत  शरीरों  का  तो  सादर  ध्यान  रखना  में  नहों  जानता
 कि  आंध्र  प्रदेश  सरकार  या  केन्द्र  किसका  दोष  दिया  जाए  लेकिन  मृत
 शरीरों  को  गिद्दो  के  लिए  छोड़  दिया

 यह  मानव-जाति  का  अपमान  जब  हम  इस  सभा  में  बात

 करते  हैं  तो हम  अपने  आपको  संसार  का  सबसे  बड़ा  लोकतंत्र  मानते

 हम  इस  संस्था  में  जो  भी  चर्चा  या वाद  विवाद  करते  हैं  या  इस  सभा

 द्रारा  लिए  गए  निर्णय  का  न  केवल  इस  दश  पर  प्रभाव  पड़ेगा  बल्कि

 यह  शेष'विश्व  को  भो  प्रभावित  हम  यहां  पर  जो  निर्णय  लेते
 हैं  इसका  कुछ  हद  तक  भावों  पीढ़ियों  पर  भा  असर  लेकिन  हम
 निर्णय  कैसे  ले  सकते  हैं  जबकि  आंध्र  प्रदश  में  भुकम्प  क॑  कई  दिनों

 बाद  भा  मृत  शरोर  पड़े

 अब  मैं  कुछ  सुझाव  दना  चाहता  सबसे  प्रधान  मंत्री  को

 तुरंत  आगे  आना  चाहिए  ओर  राष्ट्रीय  अपील  करनो  इस
 संकट  कोी  घड़ी  में  प्रत्येक  भारतीय  नागरकि  को  पोड़ा  महसुस  करनी

 चाहिए  और  आंध्र  प्रदेश  को  सहायता  हेतु  आगे  आना

 उन्हें  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  आंध्र  प्रदेश  में  नई  प्रौद्योगिको  उपलब्ध

 कराई  अब  मैं  उस  संदेश  को  उद्धरित  करना  चाहता  हुं  जो  6
 नवम्बर  को  6.37  बजे  आकाशवाणी  पर  प्रसारित  किया  गया

 था  :-

 धोर  पश्चिम  का  आर  गई  तथा  6  नवम्बर
 को  2.30  बजे  मच्छलोपटनम  से  350  पूर्व
 की  और  कंन्द्रित  थो  और  दुसरे  और  तीब्र  होने  तथा

 6  नवम्बर  को  रात  को  अंगोल  और  विशाखापटनम
 के  बीच  आंध्र  प्रदेश  तट  को  पार  करने  की  संभावना

 यह  पूर्व  चेतावना  वाला  संदेश  इसका  पालन  किया  जाना

 चाहिए  या  इसे  गंभारतापूर्वक  लिया  जाना  चाहिए  अभी  मेरे
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 एक  साथा  ने  कहा  है  कि  आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मंत्री  ने  पर्याप्त
 सावधानियां  बरतो  जिसके  परिणामस्वरूप  जान-माल  का  कम  नुक्सान

 यदि  उन्होंने  पूर्व  सावधानो  न  बरतो  होतो  तो  विनाश  ओर  अधिक

 हो  सकता  में  यहां  पर  किसो  पर  दोष  नहीं  लगा  रहा  हूं  बल्कि  इस

 घड़ो  में  प्रधान  मंत्री  स ेअपील  करूंगा  कि  वे  आगे  आएं  ओर  आंध्र

 प्रदेश  राज्य  को  मौसम  विभाग  के  लिए  नए  उपकरण  प्रदान  करने  को
 कोशिश  हम  उम्मोद  कऋर  सकते  हैं  कि  अब से  राष्ट्‌  प्रधान  मंत्रों
 का  संदेश  सुनेगा  जिसका  निश्चित  तोर  पर  कुछ  पुभाव

 श्री  रविन्द्र  चित्त्री  :  सभापति  बहुत  हो

 दुःखो  मन  से  में  इस  सम्माननाय  सभा  में  खड़ा  हू ंओर  बताना  चाहता

 हूं  कि  भुकम्प  से  कितना  बुरो  तरह  से  पूर्वो  गोदाजरी  और  पश्चिमी

 गोदावरी  जिले  प्रभात्रित  हुए

 पूर्वों  गांदावरो  जिले  में  6.4४,00  घर  ध्वस्त  हो  हमें  पुनर्वास
 हँंतु  लगभग  1000  करोड़  रुपये  को  आवश्यकता  भारत  सरकार  को
 आगे  आना  चाहिए  और  इन्दरा  आवास  योजना  के  अंतर्गत  अप्रने  घर
 बनाने  हतु  लोगों  को  सहायता  करनी  मकान  ढहने  से  वहां  पर
 लगभग  1000  जानें  1000  मछआरे  अभी  भी  लापता

 जहां  तक  कृषि  का  संबंध  समूचो  धान  की  फसल  नष्ट  हो  गई
 44,000  हैक्टेयर  भूमि  में  गन्ने  की  फसल  प्रभावित  हुई  29,100

 हैक्टेयर  भूमि  पर  नारियल  को  फसल  को  नुकसान  हुआ  हानि
 लगभग  3000  करोड  रुपये  को

 आम  और  काजू  को  खड़ा
 फसलों  को  भारी  नुकसान  हुआ  किसानों  को  दिए  गए  कृषि  संबंधों

 ऋण  माफ  किए  जाने  चाहिएं  तथा  उन्हें  रियायती  दरों  पर  नए  ऋण  दिए
 जाने  फसल  बामा  गांव  स्तर  पर  किया  जाना  चाहिए  न  कि  तीन
 मंडलों  को

 पशुपालन  के  विशष  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मुर्गी  पालन
 समाप्त  हो  गया  हैं  तथा  बहुत  से  जानवर  मारे  गए

 उन  बुनकरों  का  पुनर्वास  किए  जाने  को  आवश्यकता  है  जिनके

 करघधे  बुरी  तरह  से  प्रभावित  हुए  हैं  चुंकि  वे  कही  नहीं  जा  सकते

 हैं  ।

 मछआरों  को  दी  गई  राहत  को  बढ़ाया  जाना  उनको  नए
 पोत  और  जाला  निःशुल्क  दिए  जाने  विद्युत  ओर  दूरसंचार  का

 पुनःस्थापन  कार्य  संतोषजनक  नहीं  हालांकि  कुछ  महत्वपूर्ण  शहरों
 को  लाभ  पहुंचाया  गया  इस  समय  75  प्रतिशत  गांवों  में  बिजली

 और  टेलिफोन  नहीं

 लोक  आपूर्ति  योजना  जिसे  पानी  की  पंपिग  के  लिए  बिजली

 की  आवश्यकता  होतो  बिजली  के  अभाव  में  ठप्प  हो  गई

 भारत  सरकार  को  बिजली  आपूर्ति  बहाल  करने  हेतु  तुरंत  वहां  पर

 अतिरिक्त  दल  भजना  दूरसंचार  को  पुनः  चालू  करने  में  राज्य

 सरकार  को  तुरंत  पर्याप्त  सहायता  की  जानी



 425  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  5  1918  नियम  193  के  अधीन  चर्चा  426

 चुंकि  इसे  राष्ट्रीय  आपदा  घोषित  किया  जा  चुका  इर्सालए
 भारत  सरकार  को  बिना  राष्ट्रीय  आपदा  निधि  का  उल्लेख  किए  सम्पूर्ण
 व्यय  वहन  करना

 सभापति  महोदय  :  में  सभो  माननोय  सदस्यों  का उनक  सहयोग
 के  लिए  धन्यवाद  करता

 अपराह्न  7.10  बजे

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  27  1996/6
 के  पूर्वाह्न  11.00  बजे  तक  के

 लिए  स्थगित


